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 लोक  सभा

 31  1986/10  1908

 लोक  सभा  11  बजे

 महोदय  पीठासौन

 प्रदन  काल  स्थगित  करने  के  बारे  में

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  नियम  388  के  अन्तगंत मैं  मांग  करता  हूं  कि  नियम  32  के

 अन्तर्गत  प्रश्नकाल  को  स्थगित  कर  दिया  जाए  और  हम  सीधे  पंजाब  की  स्थिति  पर  चर्चा  शुरू  कर

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  हमारी  भी  यही  मांग

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  भारत  की  एकता  और  अखंडता  को  खतरा  है  और  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण
 और  कोई  बात  नहीं  हो  सकती  ।  )

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  प्रो०  मधु  दंडवते  को  कुछ  सद्बुद्धि  तो  हम  तो  बहुत
 पहले  इस पर  चर्चा  चाहते  थे  परन्तु  उन्होंने  ही  इसका  विरोध  किया

 ०  जयपाल  रेड्डी  :  दे  द्दु  यद । श्री एत०  जयपाल  रेड्डी  )  :  देर  आयद  दुरस्त  आयद  |

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  हम  चर्चा  के  लिए  राजी  थे  लेकिन  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  ही  भिन्‍न  रुख
 अपनाया

 श्रो०  मधु  दंडवते  :  यदि  प्रो०  तिवारी  जैसे  कुग़ाग्र  बद्धि  वाले  व्यक्ति  को  यह  बात  पहले  सूक्ष  गई
 होती  तो  शायद  देरी  की  ब्ञात  कही  जा  सकती  बहरहाल  हम  इस  पर  चर्चा  चाहते

 प्रो०  के०  छे०  प्रो०  मधु  दंडवते  को  सद्बृद्धि  आ  गई  है  और  वह  चर्चा  की  मांग  कर
 रहे

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  हमारी  सद्बृद्धि  को देखकर  ही  आपको  सदृबुद्धि  आई



 प्रश्न काल  स्थगित  करने के  बारे  में  31  1986

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्वेश्वन  आवर  के  बाद  आपसे  बात

 ]

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  अब  मैं  मांग  कर  रहा  हूं  कि  प्रश्ककाल  स्थगित  कर  दिया

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  संसद  में  लोगों  की  इच्छाएं  ओर  भावनाएं  प्रतिबिम्बित  होनी

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कृपया  मुझे  एक  निवेदन  करने  की  अनुमति  तीन  बार  आपने  प्रश्तकाल

 को  स्थगित  करने  की  अनुमति  दी  ***

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सुझावों  को  हमेशा  माना  है  ।

 प्रो०  सधु  वंडवते  :  **  असम  पर  चर्चा  ब.रने  के  पंजाब  पर  चर्चा  करने  के  लिए  ओर
 फिर  पंजाब  पर  पुनः  चर्चा  करने  के  दुर्भाग्य  कहिए  या  सोभाग्य  मैंने  ही  संकल्प  प्रस्तुत  किए  थे

 भौर  आपने  उन्हें  स्वीकार  किया  था  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  ऐसा  करें  ओर
 काल  को  स्थगित  करने  की  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  सुझावों  को  मानने  के  लिए  तैयार  रहता

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आपने  तीन  बार  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करने  की  अनुमति  दी  ।

 ]

 भ्रष्यक्ष  महोवय  :  आप  पहले  सवाल  कर  बाद  में  बात

 ]

 प्रो०  भधु  बंडवते  :  क्या  आप  पंजाब  की  स्थिति  से  चितित  नहीं  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  मुझसे  पूछा  ?  प्रोफेसर  मुझसे  पूछ  रहे  हैं  ?

 प्रो०  सधघु  इंडवते  :  वास्तव  में  प्रश्नकाल  स्थगित  करने  के  लिए  आपको  कहना  चाहिए
 आप  सभा  की  भावना  को  समझ  सकते

 संसदोय  कार्य  शोर  पर्यटन  मनन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  म  :  मेरा एक  निवेदन  गृह
 मनत्री  जी  ने  3.00  बजे  विपक्ष  के  नेताओं  को  मिलने  के  लिए  बुलाया  गृह  मन्त्री  12.00  बजे  यहां
 सभा  में  भी  उपस्थित  होंगे  उन्हें  मिल-बैठकर  दिचार-विमर्श  करने  पिछली  बार  उन्होंने  प्रधान
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 10  1908  प्रश्न  काल  स्थगित  करने  के  बारे  में

 मंत्री  जी  से  अनुरोध  किया  था  कि  इस  पर  चर्चा न  की  हमें  उस  पर  कोई  आपत्ति नहीं
 उन्हें  गृह  मंत्री  के साथ  विचार-विमर्श  कर  लेने  दीजिए  ।  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करने  का  सवाल  नहीं
 उठाया  जाना

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  हम  3.00  बजे  अपना  काम  रोक  कर  वहां  लेकिन  अभी  प्रश्नक
 को  स्थगित  कर  दीजिए  ।

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  ठीक  रहेगा  कि  मेरे  ख्याल  में  आप  बात  कर  मैं  तो  एमेनेबल  हुं  ही  ।

 मैंने  पहले  भी  उस  दिन  आपसे  अर्ज  किया  था  और  आज  भी  वही  बात  है  और  आप  मेरे  से  पूछते
 हैं  कि  मैं

 इस  में  चितित  हूं  कि  नहीं  ।  प्रोफेसर  देश  का  कोन  आदमी  है  जो  होश  में  हो  और  चितित  न  हो  ।

 आप  सबको  चिन्ता  है  और  मैं  तो  पहले  चिंतित  बात  करके  इसको  पिछली  दफा  मैंने

 इसको  थोड़ा-सा  कह  दिया  कई  आदमी  समझ  से  बाहर  बात  फर  लेते  सोचकर  नहीं  बोलते  हैं  ।

 आज  भी  वही  बात  देश  को  बचाने  के  लिए  और  सारा  करने  के  देश  है  तो  सब  कुछ  आप

 सब  मिलकर  काम  करेंगे  तो  ठीक  हो  जायेगा  ।  होम  मिनिस्टर  साहब  को  आने  दीजिए  ।  एडमिट  किया

 हुआ  सारा  काम  |  हाउस  के  कहने  से  ही  मैंने  आगे  टाला  हमने  तो  तय  कर  लिया  उसमें
 अब  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  आज  ही  फैसला  करवाकर  आपसे  बात  करके  करवा  दूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  स्थगन  प्रस्ताव  रखने  के  पीछे  भावना  इतनी  है  कि  सारा  देश  यह  समझे  कि
 इस  चीज  को  सबसे  महत्वपूर्ण  समझा  है  और  इसीलिए  उसकी  चर्चा  करना  चाहते

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  समझ  गया  हूं  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 प्रधान  मन्त्री  राजीव  :  जैसाकि  आप  जानते  पिछले  हफ्ते  कुठ  सदस्यों  ने  इस
 विषय  पर  चर्चा  के  लिए  कहा  प्रो०  मघु  दंडवते  सहित  विपक्ष  के  नेताओं  के  साथ  जो  मेरी  बैठक
 हुई  थी  उसमें  उन्होंने  मुझसे  विशेष  रूप  से  अनुरोध  किया  था  कि  चर्चा  पिछले  हफ्ते  न  की  जाए  और  उसे
 स्थगित  कर  दिया  उनके  अनुरोध  पर  हमने  चर्चा  स्थगित  कर  आज  गृह  मंत्री  ने
 विपक्ष  के  क्षभी  नेताओं  को  स्थिति  की  जानकारी  देने  के  लिए  बुलाया  इसके  बाद  मैं  उनसे  बात

 मैं  प्रो०  मधु  दंडवते  से  अनुरोध  करूंगा  कि  हम  सब  मिलकर  इस  बेंठक  में  भाग  हमे
 आपस  में  मिलकर  बातचीत  कर  लेनी  चाहिए  कि  हम  त्रास्तव  में  क्या  करना  चाहते  हैं  ओर  उसके  बाद
 हम  संसद  में  किसी  भी  तरह  की  चर्चा  कर  सकते

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  उससे  मुकर  नहीं  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  कि  उसके  बाद  अनेक  घटनाएं  घटी  हैं  ओर  कुछ  वर्ग  भाई-भाई  में  लड़ाई  कराना  चाहते  हैं
 इसलिए  इस  मामले  पर  चर्चा  की  जानी
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसी लिए  उस  दिन  कहा  था  और  वही  एक  वानिंग  मेरे  मन  में  कोई
 दुष्भावना  या  ऐसी  कोई  बात  नहीं  थी  जिससे  किसी  की  अन्तर-आत्मा  को  चोट

 क्योंकि  मैं  स्वयं  इस  बात  को  मानता  हूं  जो  इन्सान-इन्सान  में  फर्क  समझता  वह  इन्सान  नहीं  है  ओऔ

 कम  से  कम  भारतीय  तो  जरूर  नहीं  सारे  भाई  एक  जंसे  सारी  बात  है  ओर  उन  दो  या  तीन

 भाइयों  में  जहां  भी  कोई  झगड़ा  कराने  की  १ई  भी  करता  है  तो  वह  महा  नीच  आदमी  उप्तका

 निशाना  आप  या  मैं  नहीं  वहां  कोई  और  भी  होता  है  तो  उसको  भो  मारता  किसी  सिख

 या  मुसलमान  की  बात  नहीं  उसका  निशाना  कोई  भौर  है  जो  पूरा  करना  चाहता  उसके  लिए  आप

 सबको  मिलकर  काम  करना  होगा  |  लोगों  ने  मेरे  बयान  को  गलत  तरीके  से  प्ताम्प्रदायिकता  का  रूप  देने

 की  कोशिश  की  ।  लेकिन  वे  नहीं  समझते  कि  इससे  बड़ी  गालो  मुझे  ओर  कोई  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 मैं  समझता  हूं  इस  बात  को  जिस  दिन  इन्सान-इन्सान  में  फर्क  समझने  लगता  है  और  अगर  वह

 मसलमानया  सिख  है  तो  फिर  वह  इन्सान  नहीं  रहता  वह  न  धामिक  न  रेंशनल  ओर  न  पैट्रिअट

 रहता  है  '  वह  कुछ  नहीं  है  ।  मैं  आपकी  बात  को  मानता  मैं  आपसे  सहमत  हूं  । साथ  मिलकर  इसको

 तो  जो  इसकी  अहमियत  इम्पाटन्स  वह  कम  नहीं  होगी  ।  सब  मिलकर  काम  करो  ।  इससे
 देश  बचेगा  ओर  देश  के  साथ  हम  बर्चेगे  और  दुनिया  की  कोई  ताकत  इस  चीज  को  गड़बड़  नहीं  करा
 सकती

 ।  अगर  हमारे  अन्दर  विल-पावर  है  तो  कोई  चीज  हमारा  मुकाबला  नहीं  कर  सकती  ।

 श्री  शरत  देव  :  यह  तो  हम  बहुत  दिनो  से  सुन  रहे

 प्रदनों  क ेमौखिक  उत्तर

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  सिदरो  एकक  के  झायोजना  और
 विकास  कार्य  का  भ्रस्तरण

 *473.  श्री  रास  बहादुर  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रोजेक्टस  एण्ड  डेवलपमेंट  इंडिया  लिमिटेड  ने  बम्बई  और  सूरत  के  निकट  थाल
 और  हाजिर  उब ंरक  संयंत्रों  का डिजाइन  बनाया  था  तथा  इन्हें  चा  लू  किया

 क्‍या यह
 सच  है  कि  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  सिन्दरी  एकक का  आयोजना  और

 विकास  कार्य  नई  दिल्ली  और  बड़ौदा  में  अन्तरित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  क  7  और

 शव

 क्या  इस  अंतरण  के  कारण  600
 से

 भी  अधिक  इंजीनियर  और  वैज्ञानिक  बेरोजगार  हो
 ।

 है
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 मौखिक  उत्तर

 उरबरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  न नटवर  :  ।  पी०्डी०आई०एल०
 ने  इंजीनिर्यारेग  तथा  अधिवप्राप्ति  सेवाएं  प्रदान  उन्होंने  थाल  अमोनिया/यूरिया  और

 हाजिरा  यूरिया  संयंत्रों  के  निर्माण  और  प्रारम्भण  का  परयंवेक्षण  भी  किया

 और  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  के  पास  सिन्दरो  में  कोई  आयोजना  और
 विकास  प्रभाग  नहीं  गेस  पर  आधारित  कुछ  उ्वंरक  परियोजनाओं  के  लिए  पीण्डी०

 आई०एल०  द्वारा  उपलब्ध  की  जा  रही  इंजीनियरिंग  परामर्शों  और  अधिप्राप्ति  सेवाएं/संबंधित  ग्राहकों
 की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सिन्दरी  से  न  ई  दिल्‍ली  ओर  बड़ौदा  स्थानान्तरित  कर  दो  गई  है  ।

 श्री  राम  बहादुर  सिह  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  पी  ०डी०आई०एल ०
 में  डेवलपमेंट  और  प्लानिंग  का  काम  नहीं  होता  है  लेकिन  मैं  यहां  अपने  प्रश्न  को  दोहरा  रहा  हूं  कि

 पी०डी०>आई०एल०  का  संगठन  इसलिए  हुआ  था  ताकि  एक  ही  छत  के  नीचे  डेवलपमेंट
 डिजाइन  और  इंजीनिर्यारिंग  आदि  प्रोक्‍्यो  रमेंट  तक  के  काप  हों  लेकिन  सारी  गड़बड़ी  तव  शुरू  हुई  जब

 ताल्चर  में  का  रखाना  लगाने  का  काम  सारी  सीमाओं  को  तोड़कर  इटली  की  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी

 को  दे  दिया  गया  ।  जब  स्वयंप्रगति  को  काम  दिया  गया  तो  उसके  साथ  हुए  इकरार-नामे

 में  यह  लिखा  गया  कि  इसके  बाद  जो  भी  गैस  पर  आधारित  कारखाने  स्थापित  किए  जाएंगे  उनको

 लगाने  का  काम  पी  ०डी०आई०एल०  को  ही  दिया  सरकार  की  घोषणा  होने  के  बावजूद  इन

 तमाम  चीजों  को  ताक  पर  रखकर  हजीरा  ओर  थाल  में  कारखाना  लगाने  का  काम  पुनः  उसी

 राष्ट्रीय  कम्पनी  को  दे  दिया  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पी०डी०आई०एल०  से  लेकर

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  स्वयंप्रगति  को  जो  काम  दिया  उसमें  कितने  करोड़  रुपये  का  घाटा  लगा  और

 इक  रा  रनामे  की  शर्तें  के  अनुसार  क्या  सरकार  यह  विचार  रखती  है  कि  हाजीरा  में  कारखाना  स्थापित
 करने  का  काम  पी  ०डी ०आई०एल०  को  दिया

 श्री  के०  नटबर  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  और  जिस  तरह  से  सवाल  पूछा  उससे

 ऐश्ा  प्रतीत  होता  है  कि  पी  ०डो  ०आई०एल०  की  अहमियत  को  कम  किया  जा  रहा  इसके  अपसरान

 दो  जगहों  पर--बड़ौदा  में  और  दिल्ली  में  --  भेज  दिए  गए  थे  क्‍योंकि  जो  काम  सिन्दरी  में  हो  रहा
 सिन्दरी  में  कुल  3291  |  लोग  काम  करते  जिनमें  से  कुछ  हमने  दिल्‍ली  भेज  दिये  थे  ओर  कुछ  को

 बड़ोदा  भेज  दिया  गया  उसका  कारण  यही  था  कि  हमें  काम  कराने  की  सुविधा  थी  परन्तु  आपके

 प्रश्न  यदि  मैं  उसको  सही  समझ  सका  हूं  तो  यही  माने  हैं  कि  पी  ०डी  ०आई०एल०  में  कोई  घाटा  हुआ

 परन्तु  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  कि  किस  दरम्यान  में  वह  घाटा  हुआ  क्योंकि  मेरे  पास  उसके  सारे  आंकड़े
 उपलब्ध  इस  प्रश्त  के  तोन  पहलू  हैं--रिस्चे  इंजीनियरिंग  एण्ड  कंटेलिस्ट  ।

 रिंग में  हमको  मुनाफा  3  करोड़  26  लाख  होने  का  अनुमान  है  जबकि  रिसर्च  और  डेवलपमेंट  में
 1  करोड़  36  लाख  रु०  का  घाटा  और  केटेलिस्ट  में  |  करोड़  से  थोड़ा  अधिक  नुकसान  होने  का  अनुमान
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 है  ।  यह  तो  स्पष्ट है  कि  रिसर्च  और  डेवलपमेंट  में  मुनाफा  नहीं  होता  क्योंकि  इस  कार्य  में  सरकार  जो

 पैसा  लगाती  उत्तका  मतलद  यही  होता  है  कि  हमारे  पाप्त  भविष्य  में  अच्छे  साधन  उपलब्ध हो  जाएं
 जिससे  हमें  कंटेलिस्ट्स  आदि  की  जरूरत  कम  हो  इसलिए  आपके  सवाल  का  क्षमा  की
 मैं  पूरी  तरह  समझ  नहीं  पाया  हूं  कि  आप  पी  ०डी  ०आई०एल०  आई  ०एल०  में  घाटे  के  नतीजे  पर  कंसे  पहुंच

 श्री  राम  बहादुर  सिह  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  हम  पी०दड्शी०आई  ०एल०  की  अहमियत
 को  कम  नहीं  कर  रहे  हैं  लेकिन  पी०डी०आई०एल०  की  जो  अहमियत  पहले  सिन्दरी  में  या  उसके
 बाद  जो  भी  कारखाने  लगाये  उन  कारखानों  में  उसकी  अहम  भूमिका  थी  लेकिन  जब  से  अपने  देश
 में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  स्नेम  प्रगटी  का  पदार्पण  तब  से  इसको  दुदंशा  हो  रही  सरकार  का
 जवाब  है  कि  क्लाइंट  की  इच्छा  के  अनुसार  पी  ०डी०  आई०एल०  के  कुछ  भाग  को  उठाकर  बड़ौदा  और
 दिल्‍्ल  में  भेज  दिया  उसके  पीछे  भावना  यह  नहीं  है  कि  बड़ोदा  ओर  दिल्‍ली  में  पी०डी०

 आई०एल०  के  किसी  एक  टुकड़े  को  भेजने  से  प्लांट  का  काम  रुक  बल्कि  क्लाइंट  का  कहना  यह
 है  कि  सिन्दरी  में  सड़कें  ठीक  नहीं  सिन्दरी  में  रहने  की  व्यवस्था  नहीं  सिन्दरी  में  टेलीफोन  की
 एस०टी

 ०डी  ०  की  लाइन  नहीं  सिन्दरी  में  रेल-हैड  नहीं  जबकि  ये  सारी  चीजें  वहां  मौजूद
 लिए  मैं  वहां  नहीं  यदि  तुमको  सहयोग  देना  काम  करना  क्षो  मेरी  मर्जी  के  अनुसार  र्मै
 जहां  वहां  रहकर  तुमको  काम  करना  जबकि  इकरारनामे  के  अनुसार  प्री०्डी०
 आई०एल०  कोई  पैटी-कांट्रेक्टर  नहीं  है  स्नेम  प्रगटी  बल्कि  उसको  को-कांट्रेक्टर  का  दर्जा  है
 ***  )

 |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  जल्दी  कया  कर  रहे

 भ्रो  राम  बहाबुर  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  पी०डीवभाई०एल०
 को-फांट्रेक्टर  का  दर्जा  दिलाने  के  लिए  जो  कि  अपने  तरह  की  देश  में  एकमात्र  संस्था  स्नेम-प्रगटी
 जैसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  चंगुल  से  छूड़ाने  के  लिये  आप  कुछ  क्या  सरकार  इसके  लिए  कोई
 उपाय  सोचती  है  ?  कारण  कि  यही  एक  रोड़ा  है  स्नेम  प्रगटी  के  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  कारण  मत  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  बताएंगे  ।

 श्री  के०  नटवर  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहना  च!हता  हूं  कि  स्नेम  प्रगटो  तो  हम
 को  सिफं  ट्रैक्नॉलोजी  देते  हैं  थाल  के  हुजीरा  और  गुना  के  लिये  ओर  पी०  डी०  आई०  एल०  हमको
 इंजीनियरिंग  का  काम  देती  अगर  आपको  दिलचस्पी  हो  तो  मैं  पढ़  दूं--पी०  डी०  आई०  एल०  के
 इस  वक्‍त  23  काम  जारी  हैं  जिनमें  से  18  धिदरी  में  हैं  सिर्फ  5  बाहर  गये  हुए  हैं  और  वे  इसलिये  गये
 हैं  कि  वहां  उनकी  निहायत  जरूरत  थी  और  उससे  काम  की  सुविधा  बढ़ी  उससे  नुक्सान  नहीं  हुआ

 जहां  तक  सवाल  है  सड़क  टेलीफोन  उससे  मेरे  महकमे  का  को  5  ताल्लुक  नहीं  है  ।

 चाय  बागान  मालिकों  को  झोर  कर्मचारो  मविष्य  निधि  को  बकाया  राशि

 474.  प्रो  भ्रजय  विश्वास  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ON
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 क्या  चाय  बागानों  के  मालिक  भविष्य  निधि  में  नियोजकों  और  कमंचारियों  का  अंशदान

 जमा  नहीं  करा  रहे

 यदि  तो  त्रिपुरा  में  आज  तक  भविष्य  निधि  के  अंशदान  के  रूप  में  चाय  बागान

 मालिकों  की  ओर  कुल  कितनी  राशि  बकाया  और  उन  चाय  बागानों  के  नाम  कया

 भविध्य  निधि  का  अंशदान  जमा  म  कराने  वाले  चाय  बागान  मालिः  कों  के  विरुद्ध  सरकार

 ने  अब  तक  कया  कायंवाही  की  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  उपलब्ध  सूचना  के

 31-3-85  को  92  चाय  बागानों/कारखानों  ने  भविष्य  निधि  की  देय  राशियां  अदा  करने  में  चूक  की  ।

 ओऔर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 क्रमांक  प्रतिष्ठान  का  नाम  बकाया  राशि  बकाया  राशि  को  वसूल|
 करने  के  लिये  की  गई
 कारंवाई

 1  2  3  4

 1.  मस्त
 अल्यागइुर  चाय

 बागान  7001.40)  )  बकाया  राशि  वसूल  करने

 2.  मैसर्स  चाय  बागान  36737.97  |  के  लिए  राजस्व  वसूली
 3.  मैसस  लकुदुआ  चाय  बागान  9965.85

 |
 प्रमाणपत्र  जारी  किये  गये

 4.  मैसर्स,हरेन्द्रा  नगर  चाय  बागान  28368.70  |

 5.  मैँससं  हालाइचेरा  चाय  बागान  57385.97  \  बकाया  राशि  वसूल  करने
 6.  मैँसस  कनाचेरा  चाय  बागान  103244.20  ५

 के  लिये  राजस्व  बसूली
 7.  मैसस  मस्तीचेरा  चाय  बागान  72557.78  |  प्रमाणपत्र  जारी  किये  गये

 हु  अभियो  जन  मामले  भी
 चलाये  गये

 8.  मैससे  सोनामुखी  चाय  बागान  11,664.70  1)
 9,  मैससं  रंगसंग  चाय  बागान  61,252.78  ।

 10.  मैँसस  गोपाल  नगर  चाय  बागान  31,332.65  |  बकाया  राशि  वसूल  करने
 11.  मैससं  देवास्था  चाय  बागान  3340.80

 |.
 केलिये  राजस्व  वसूली

 12.  सराला  चाय  दागान  2,045.80  ©  प्रमाणपत्र  जारी  किये  गये
 13.  3.  मेससे  हरीदासपुर  चार  बाग  15,993.69  5,99  3.60  हैं
 14.  थुफानी  लिगा  चास  बागान  1,067.50  |
 15.  ब्रह्माकुंडा  चाय  बागान  5,918.40  /॥
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 1  2  3  4

 16.  मैससे  हीराचेरा  चाय  बागान  1,86,902.40
 }

 बकाया  राशि  वसूल  करते
 17.  मैससे  दारंगतिला  चाय  बागान  22,440.02  के  लिये  राजस्व  वसूली
 18.  मैससे  कृष्णापुर  चाय  बागान  26,142.50  |  प्रमाणपत्र  जारी  किये  जा
 19.  मैसर्स  चाय  बागान  49,454  00.  |  रहे  अभियोजन  मामले
 20.  मैससे  मोहनपुर  चाय  बागान  1,68,924.80  दायर  करने  के  लिये  भी
 21.  मैससे  फटीकचेरा  चाय  बागान  4,83,600.00  |  कारंवाई  कीजा  रही

 कुल  :--  13,85,341.82 2

 श्री  भ्रजय  विश्वास  :  मैंने  पूरे  विवरण  को  पढ़  लिया  उन  92  चाय  बागानों  में  से  जिन्होंने
 भविष्य  निधि  की  देय  राशियां  अदा  करने  में  चूक  की  है  इक्कीस  त्रिपुरा  में  भविष्य  निधि  का
 लय  मेघालय  की  राजधानी  शिलांग  में  स्थित  यह  कार्यालय  चूक  कर्त्ता  चाय  बागानों  के  मालिकों  के
 विरुद्ध  कठोर  कदम  नहीं  उठा  रहा  चाय  बागानों  के  कमंचारियों  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  वे
 अपने  दावे  या  मामले  निपटाने  के  लिए  त्रिपुरा  से  शिलांग  उन्हें  भविष्य  निधि  के  विवरण  भी
 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  इसलिए  त्रिपुरा  के  चाय  बागानों  के  कर्ंचारियों  की  कठिनाइयों  के  लिये  शिलांग
 कार्यालय  ही  जिम्मेदार  विव  रण  में  यह  बताया  गया  है  कि  राजस्व  वसूली  प्रमाण  पत्र  जारी  किये  गए

 वे  कब  जारी  किए  गए  थे  ?  क्या  मन्त्री  जी  किसो  एक  भी  मामले  का  हवाला  देंगे  जहां  अभियोजन
 मामले  चलाये  गये  हैं  ?  इसीलिए  यह  स्पष्ट  है  कि  भविष्य  निधि  आयुक्त  कार्थालय  की  मालिकों  के
 साथ  सांठ-गांठ  मालिक  कर्मचारियों  को  उनके  हिस्से  से  वंचित  कर  रहे  मालिकों
 के  विरुद्ध  बकाया  वसूली  प्रमाणपत्र  कब  जारी  किये  गये  कृपया  महीने  का  भी  उल्लेख
 क्या  सरकार  के  पास  करमचारियों  की  बकाया  राशि  को  निपटाने  के  लिए  अगरतला  कार्यालय  को
 ओर  अधिक  अधिकार  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिससे  उनको  और  अधिक  नुकसान  न  उठाना  पड़े  ?

 श्री  पीो०  ए०  संगमा  :  उत्तरी  पूर्व  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  भविष्य  जप्ता  निधि  आयुक्त  का  मुख्य  कार्यालय
 शिलांग  में  नहीं  बल्कि  गोहाटी  में  स्थित  हमारा  उपक्षेत्रीय  कार्यालय  अगरतला  में  इस  समय  हम
 समझते  हैं  कि  इसके  पास  स्थिति  को  निपटाने  के  लिए  पर्याप्त  अधिकार  जहां  तक  राजस्व  वसूली  का
 सम्बन्ध  यह  मामले  राजस्व  द्वारा  मिपटाये  जाते  वास्तव  में  इन  मामलों  को
 जल्दी  निषटाने  के  लिए  हमने  राज्य  सरकार  पर  दबाव  डाला  यह  केवल  उस  परिस्थिति  में
 होता  जब  चूक  कर्ता  के  विरुद्ध  आगे  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  होवी  तभी  हम  उसके
 विरूद्ध  आगे  मुकदमा  चलाते  अगरतला  में  राज्य  के  अधिकारियों  द्वारा  21  चक  कर्ताओं  में  से  1  8
 के  विरुद्ध  राजस्व  वसूली  चिटें  जारी  की  गई  हैं  और  तीन  के  विरुद्ध  अभियोजन  चलाये  जा  रहे

 श्री  ँ्रजय  विश्वास  :
 श्रीमन

 मैं  समझता  हूं  कि  मन्‍त्री  जी  उत्तर  पूवव  क्षेत्र  से  इसलिए  कम  से
 कम  उन्हें  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  की  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  होनी  चाहिये  ।  सभा  छोटे ग  छोटे  राज्य  इस  कठिनाई
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 से  गुजर  रहे  हैं  और  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  उन्होंने  कहा  है  कि  जो  कार्यालय  अगरतला
 में  स्थित  उसके  पास  काफी  अधिकार  हैं  लेकिन  जब  कमंचारी  उस  कार्यालय  में  जाते  हैँ
 तो  कार्यालय  वाले  कहते  है  कि  उनके  पास  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  वहु
 कमंचारियों  को  कोई  सूचना  भी  नहीं  देते  क्षेत्रीय  कार्यातय  में  सभी  अधिकार  निहित  है  औौर
 मनन्‍्त्री  जी  यहां  बता  रहे  हैं  कि  अगरतला  कार्यालय  के  पास  काफी  अधिकार  यह  सदन  को

 राह  क  ने  के  अलावा  कुछ  भी  नहीं  इसलिए  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  फिर  अनुरोध  करूंगा  कि  चूंकि  वह

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  इसलिए  उन्हें  कार्यालय  केवल  अगरतला  में  हीं  नहीं  बल्कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के सभी

 राज्यों  के  मख्यालयों  में  स्थापित  करने  चाहिए  और  हन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  उन्हें  पर्याप्त
 अधिकार  दिये  जाने  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  बतेमान  अधिनियम  इन  समस्याओं
 को  निपटाने  के  लिए  काफी  नहीं  है  क्योंकि  पहले  से  ही  40  करोड़  मालिकों  पर  बकाया  है  ओर  क्या
 सरकार  का  विचार  वर्तमान  अधिनियम  को  संशोधित  करने  तथा  एक  व्यापक  अधिनियम  लाने  का  है
 जिससे  समस्याओं  का  समाधान  हो  सके  ?

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मैंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया  अगरतला  के

 कार्यालय  को  बीमाकृत  लोगों  के  मामलों  को  निपटाने  का  अधिकार  है  ओर  वहां  पर  गुवाहाटी  क्षेत्रीय

 कार्यालय  भी  इस  समय  हम  समझते  हैं  कि  गुवाहाटी  और  अगरतला  कार्यालय  इस  स्थिति  से  निपट

 सकते  हैं  और  भविष्य  में  कोई  दूसरी  समस्या  पैदा  होती  है  या  विस्तार  की  भावश्यकता  पड़ती
 है  तो  हम  निश्चय  ही  इस  मामले  को  देखेगें  ।

 श्री  भद्ग  श्वर  तांती  :  श्रीमन  मैं  इस  सम्बन्ध  में  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना
 चाहता  हूं  असम  में  775  चाय  बागान  हैं  ओर  हमारे  देश  में  चाय  बागरानों  के  कमंचारियों  की  दशा

 दूसरे  कमंचारियों  से  बहुत  बुरी  भविष्य  जमा  निधि  की  राशि  सभी  उद्योगों  व  मालिकों  द्वारा
 रोकी  जाती  धन  जमा  कराने  की  बजाय  उन्होंने  इस  अपने  व्यापार  में  लगा  दिया  सरकार
 और  भविष्य  निधि  विभाग  घन  की  वसूली  में  असल  रहे  हम  नहीं  जानते  कि  सरकार  ने  कया

 कार्यवाही  की  है  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  कर्मचारियों  को  उनके

 उचित  अधिकारों  से  वंचित  किया  जाता  उनको  उनकी  भविष्य  जमा  निधि  उनकी  सेवानिवृत्ति
 के  चार  या  पांच  वर्षों  के बाद  भी  नहीं  दी  जाती  इसलिए  मैं  सरकार  से  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  ।

 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  श्रीमन  दुर्भाग्यवश  असम  चाय  बागान  हमारे  अधिनियम  की  सीमा  में

 नहीं  आते  ।  वह  छूट  प्राप्त  श्रेणी  में  आते  हैं  ओर  उनकी  अपनी  भविष्य  जमा  निधि  योजना  असम  के

 चाय  बागानों  पर  हमारा  यह  अधिनियम  लागू  नहीं  होता

 श्री  हरेन  भूसिज  :  महोदय  मैं  माननीय  मन्त्री  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  क्या  असम  असम  चाय
 जिसमें  19  या  20  भ्ाय  बागान  आते  कई  वर्षों  स ेभविष्य  निधि  जमा  कराने  में

 फल  रही  ओर  अगर  ऐसा  है  तो  भाज  तक  कुल  कितनी  राशि  चाय  बागानों  के  मालिकों  पर  बकाया

 श्री  पी०  ए०  श्रीमन इस  प्रश्न  का  उत्तर  मैंने  पहले  से  ही  दे  दिया  असम के  चाय
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 बागान  हमारे  अधीन  नहीं  यह  हमारी  सीमा  में  नहीं  आते

 प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  हेतु  दिज्ञा  निर्देश

 +475.  शी  सुनोल  दत्त  :  क्या  सूचना  कोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 (९)  क्या  दूरदर्शन  केन्द्रीं  द्वारा  प्रसारित  किए  जाने  वाले  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कोई
 दिशा-निर्देश  निधारित  किये  गए

 क्‍या  दूरदर्शन  के  मुख्यालय  और  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  प्राथीजित  कार्यक्रमों  की  जांच  करने

 और  उनमें  से  चयन  करने  के  लिए  कोई  सभितियां  कार्य  कर  रही  और

 क्‍या  दूरद्शन  पर  प्रसारण  के  प्रयोजनाथथ  प्रायोजित  कार्यक्रमों  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा
 निर्भित  अन्य  कार्यक्रमों  क ेलिए  समय  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुपात  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 सूचना  भोर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  संजाल  पर  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तादों  पर  दूरदर्शन  मुख्यालय
 महानिदेशक  सहित  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  तीन  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जाता  इसी

 कन्द्रों  में  इन  पर  केन्द्र  क ेनिदेशक  सहित  अधिकारियों  द्वारा  तीन  स्तरों  पर  विचार  किया  जाता

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुपात  निर्धारित  नहीं  किया  गया  प्रायोजित  कार्यक्रम

 कुल  कार्यक्रमों  का लगभग  11  प्रतिशत

 क्री  सुनील  दत्त  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  वह्‌  सभा  को  बताएं  कि  कायंत्रमों  के
 चयन  के  लिए  कौन  से  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?  बह  दिशा-निर्देश  क्‍या  हैं  ?

 थी  वी०  एन०  गाडगिल  :  श्रीमन  कोई  व्यापक  और  विस्तृत  दिशा-निर्देश  नहीं  लेकिन  जो
 उन्हें  बताया  गया  है  वह  यह  मैं  सभा  को  इस  सम्बन्ध  में  यह  बताना  चाहूंगा  कि  उन्हें  धारावाहिक
 का  चयन  करते  समय  इन  बातों  पर  विचार  करना  होता  है  ;  धारावाहिक  की

 शिक्षात्मक  या  वैज्ञानिक  प्रासंगिकता  मनोरंजन  मूल्य  परिवार  द्वारा  देखे  जाने  के  दष्टिकोण
 से  उसकी  कहानी  और  विषय  सम्बन्धी  दूरदर्शन  पर  व्यापारिक  विज्ञापन  संट्टिता  और
 मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  लिए  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देश  ।

 श्री  सुनी  लदत्त  :  इन  दिशा-निर्देशों  क ेअधीन  कई  कायंक्रम  ऐसे  हैं  जिनको  हाल  ही  में  देखा  गया
 इस  माध्यम  से  परिवार  कार्य  क्रम  देखते  छोटे  बच्चे  भी  इन  फिल्मों  को  देखते  कुछ  कार्यक्रम we

 से  होते  हैं  जो  बुनियादी  रूप  से  वयस्क  विचारों  के  होते  हैं  भोर  उन्हें  व्यस्तम  समय  में  दिखाया  गया का
 है  ओर  उसका

 बच्चों  के  विकास  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  सकता  इस  प्रकार  के  कई  कायंक्रम  एक
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 फिल्‍म  दिखाई  गई  थी  जो  बुनियादी  रूप  से  बयस्कों  के  लिए  उसे  व्यवस्तम  समय  पर
 दिखाया  गया  था  और  बच्चों  द्वारा  भी  वह  फिल्‍म  देखी  जा  रही  थी  |  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यह  फिल्म

 केवल  वयस्कों  के  लिए  है और  इसे  उस  समय  नहीं  दिखाया  जाना  चाहिए  इसलिए  मैं  दिशा-निर्देशों

 को  जानने  का  इच्छुक  हूं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  बच्चों  के  लिए  ओर  वयस्कों  के  लिए  कार्यक्रम
 अलग-अलग  समय  पर  दिखाएं  जाएंगे  ।

 श्री  वो०  एन०  गाडगिल  :  माननीय  सदस्य  ने  फिल्मों  के  बारे  में  बात  की  है  प्रश्त  धारावाहिक
 कार्यत्रमों  के  बारे  में  फिल्मों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  दिशा-निर्देश  जिन्हें  मैं  पहले  सदन  में  बता  चुका
 हूं  ।  जहां  तक  धारावाहिक  काययंत्रमों  का  सम्बन्ध  मैंने  मुख्य  दिशानिर्देशों  को  दता  दिए  जहां  तक

 फिल्मों  का  सम्बन्ध  नीति  केवल  फिल्में  दिखाने  की  यदि  किसी  फिल्म  को  प्रमाणपत्र  प्राप्त

 है  लेकिन  ऐसा  लगता  है  कि  फिल्‍म  का  कुछ  हिस्सा  नहों  दिखाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  उसे  बच्चे  देखेंगे

 तो  हम  निर्माता  से  कहते  हैं  कि उस  हिस्से  को  निकाल  दे  ।  इसलिए  हम  से  जहां  तक  सम्भव  होता  है,हम
 ध्यान  रखते  क्योंकि  बच्चे  भी  इस  तरह  की  फिल्में  देख  सकते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  ध्यान  रखा

 जाता  अब  जहां  तक  अलग-अलग  समय  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमले  कुछ  कार्टून
 फिल्में  खरीदी  रविवार  की  सुबह  हमने  बच्चों  के  लिए  कुछ  विशेष  समय  निर्धारित  किया  सप्ताह
 में  अन्य  दिनों  के  दौरान  भी  इसी  तरह  समय  निर्धारित  करने  की  आशा  करते  हैं  ओर  मेरी  अभिलाषा  है
 कि  भारतीय  बच्चे  दूरदर्शन  पर  बम्बई  की  मसाला  फिल्‍म  न  देखें  बल्कि  अच्छी  फिल्में  देखें  ।

 श्री  सुनील  दत्त  :  मैं  बम्बई  को  मसाला  फिल्म  की  नहीं  दूरदर्शन  की  बात  कर  रहा  दूरदर्शन
 पूर्णतया  भिन्‍न  है  ।  मैं  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यही  बात  लाना  चाहता  मैंने  एक  फिल्‍म  का

 उदाहरण  दिया  एक  कार्यक्रम  है  मैं  नहीं  जानता  कि  बच्चे  उसमें  क्या  देखते

 यह  कार्यक्रम  व्यस्तम  समय  पर  दिखाया  जाता  जहां  तक  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का
 सम्बन्ध  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  था  कि  माननीय  अधिकारी  विशेष  कायंक्रमों  के  सम्बन्ध  में
 कैसे  निर्णय  लेते  हैं  क्योंकि  जेसा  कि  हम  सब  जानते  माध्यम  बहुत  ही  वंज्ञानिक  कलात्मक  और
 तकती की  क्या  इन  माननीय  अधिकारियों  को  वास्तव  में  इन  कार्यक्रमों  के चयन  के  सम्बन्ध  में  निर्णय
 लेने  के  लिए  इन  पहलुशों  से  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 श्री  यो०  एन०  गाडगिल  :  श्रीमन  जैसा  मैंने  कहा  है  ऐसे  कार्य  क्रों  का चयन  करना  बहुत  कठिन

 है  जो  समी  को  सन्तुष्ट  कर  सके  ।  लेकिन  हम  अच्छे  कार्यक्रम  के  चयन  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास
 करते  हैं  ।

 जहां  तक  माननीय  मित्र  के  प्रश्न  के  अन्तिम  हिस्से  का  सम्बन्ध  वह  यह  जानकर  प्रसन्‍्न-होगे
 कि  मैंने  निश्चय  किया  है  कि  धारावाहिक  कार्यक्रमों  क ेचयन  में  कुछ  सरकारी  लोगों  के  साथ  कुछ
 सरकारी  लोगों  को  भी  सद्योजित  किया  जाना  चाहिए  ।  सावंजनिक  जीवन  में  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को

 सहयोजित  किया  जाएगा  और  एक  पेनल  बनाया  इस  पेनल  में  से  दो  व्यक्ति  तोन  सरकारी

 व्यक्तियों  के  साथ  बैठेंगे  ।  इसे  पेनल  के  दो  व्यक्तियों  में
 से  एक  महिला  अवश्य  होगी  जिससे  कि  वह्‌

 ऐसे  धाराबाहिकों  का  चयन  करे  जिससे  बच्चों  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।



 मौखिक  उत्तरे  31  1986

 प्रो०  भधु  दण्डवते  :  श्रीमन्‌  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  जो  यहां  पर  शांत  बेठे  हैं  पर्दे  पर

 सैकिण्डों में  लोगों  को  मार  कर  तबाही  मचा  देते  क्या  माननीय  मंत्री  उन्हें  फिल्मों  में  थोडा-सा

 मम्भो  र  और  बहां  सभा  में  अधिक  सक्रिय  रहने  का  अनुरोध  करेंगे  ?

 झो  बो०  एन०  गाडमिल  :  श्रीमन  मुझे  उनकी  ओर  से  बोलने  की  आवश्यकता  नहीं  वह
 पर्याष्त  ध्यान  रख  सकते  हैं  अगर  प्रो०  दण्डवते  कम  आक्रामक  हो  सकते  हैं  तो  मैं  उनसे  भी  अनुरोध
 करूंगा  ।

 क्री  ध्रमिताम  विरोधी  दल  के  सदस्य  ओर  एक  प्रमुख  प्रोफेसर  ने  अतीत  में  भी  इस
 मामले  का  कई  प्रकार  से  उल्लेख  किया  उन्होंने  इस  देश  के  दक्षिणी  भाग  में  एक  सार्वजनिक  सभा  में

 बोलते  हुए  कहा  था  मेरे  साथी  सदस्य  सभा  में  मोन  रहते  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि कभी-कभो  एक
 ऐसे  विवेकी  वक्ता  की  भांति  बोलने  से  शांत  रहना  अच्छा  होता  है  जो  अपने  ही  शब्दाडम्बर  में  उत्तेजित

 रहते

 रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  श्रीमन्‌  प्रश्न  क्या  है  ।

 ]

 धच्यक्ष  महोवय  :  यह  आपस  की  बात  घरेलू  बात  है  ।

 [  प्रमुवाद  |

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मंत्री  जी  ने  बम्बवई  की  मसाला  फार्मूला  का  उदाहरण  दिया  मेरे
 विचार  से  दूरदर्शन  प्रायोजित  कायक्रम  के  नाम  में  बिलकुल  कड़ाकरकट  दिखा  रहा  है  ।  ये  फिल्में  और
 कार्यक्रम  जनता  के  अनुसार  बिल्कुल  निलंज्ज  होते  हैं  । उनको  बच्चे  नहीं  देख  सकते  ।  मुझे  यह  पता
 चला  है  इन  कार्यक्रमों  को  दिखाने  के  लिए  काफी  रिश्वत  लो  जाती  क्‍योंकि  जंसा  उन्होने  स्वीकार
 किया  है  कि  इन  कायंक्रमों  को  प्रायोजित  करने  के  लिए  कोई  स्पष्ट  दिशा  निर्देश  नहीं  स्पष्ट
 दिशा  निर्देश  के  अभाव  में  समिति  या  जो  भी  इनको  स्वीकृति  देता  है  इसका  लाभ  उठाता है  और  इन
 प्रायोजित  कायेक्रमों  में  बहुत  भ्रष्टाचार

 इन  कार्यक्रमों  स ेजनता  में  बुरी  रुचि  पैदा  होती  इसको  देखते  हुए  और  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  .
 को  देखते  कया  मंत्री  जी  प्रायोजित  कार्यक्रमों  की  रूपरेखा  को  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  समिति
 का  गठन

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  कर  उन्होंने  जवाब  दे  दिया  ।

 [  प्रमुवाद ]
 श्रो  वो०  एन०  ग्राइगिल  :  यह  पेनल  केवल  हसीलिए  बनाया  जा  रहा
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 श्री  दिनेश  गोस्वासो  :  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  बच्चों  की  फिल्मों
 को  नितांत  कमी  पहले  उन्होंने  कुछ  अन्य  देशों  क्री  अच्छी  फिल्में  मैं  सरकार से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  मनोरंजक  बाल  फिस्में  बनाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  करेगी तथा  विदेशों  से
 आयातित  कुछ  धारावाहिक  कार्यक्रमों  के  स्थान  पर  कुछ  अच्छी  फिल्में  आयात  करने  की  परंपरा  जारी
 रखेगी  ।

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  सदस्य  महोदय  ने  यह  प्रश्न  उठाया  बच्चों

 के  कार्यक्रमों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  मैं  भी  बहुत  उत्सुक  हूं  । जब  बंगलौर  में  प्रधान  मन्त्री  की

 उपस्थिति  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  फिल्मोत्सव  हुआ  था  ।  तब  मैंने  बच्चों  को  वचन  दिया  था  कि  हम  बच्चों

 के  लिए  एक  घंटे  का  क!यं  क्रम  शुरू  करेंगे  और  हमने  यह  !  जनवरी  से  शुरू  कर  दिया

 हां  तक  आयात  का  सम्बन्ध  हम  कुछ  देशों  के  साथ  बातचीत  कर  रहे  पहले  ही  हम

 वाल्ट  डिसनीਂ  28  कार्टून  खरीद  चुके  हम  कुछ  ०)र  खरीदेंगे  ।  जहां  तक  भारतीय  बाल  फिल्मों  का

 प्रश्न  मैंने  श्री  अमोल  पालेकर  को  बाल  फिल्‍म  सोस!इटी  का  अध्यक्ष  बनने  के  लिए  निवेदन  किया
 मैं  समझता  हूं  कि  वह  अच्छा  क्राम  कर  रहे  कुछ  फिल्में  आ  रही  इसके  अतिरिक्त  मैंने

 बंगलौर  तथा  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  बाल  फिल्म  सोसाइटी  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  से  सम्वके  करने
 का  प्रयास  किथा  था  ओर  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  वे  कुछ  ओर  क्रायंक्रम  तैयार

 प्रन्दमान  झोर  निकोबार  द्वोपसमूह  में  जूनियर  इंजीनियरों  के  वेतनमान

 *477.  क्रो  सनोरंजन  भकक्‍त  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  प्रशासन  ने  उनके  मंत्रालय  से  सिफारिश  की  है
 कि  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लोक  निर्माण  विभाग  में  कायंरत  जूनियर
 इंजीनियरों  के  वेतनमान  समान  करने  के  लिए  मंजूरी  दी  और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ  और  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्री  भरब्डुल  :  हां  ।

 1985  में  प्राप्त  प्रस्ताव  प्रक्रियाधीन

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  के०  लो०  निर्माण  विभाग  में  कनिष्ठ  अभियन्ताओं
 के  लिए  दो  वेतनमान  नहीं  ऐसा  केवल  अन्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  ही  लगभग  20
 कनिष्ठ  *भियन्ताओं  जिन्हें  20  वर्ष  से अधिक  समय  तक  कार्य-सहायकों  के  पद  पर  कार्य  करने  के
 बाद  पदोन्‍नत  किया  गया  को  कम  वेतनमान  मिलता  है  जबकि  वे  वही  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  कि
 अधिक  वेतनमान  पाने  बाले  कनिष्ठ  अभियन्ता  कर  रहे  अपने  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है
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 कि  1985  में  अन्‍्डभान  और  निकोबार से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  अभी  तक  भी  निर्णय  नहीं  लिया
 जा  सका  ।  इसीलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछता हूं  कि  क्या वह  सिद्धांत  रूप  से  यह  स्वीकार  करते हैं  कि
 एक  ही  तरह  के  कार्य  के  लिए  उसी  श्रेणं

 वेतनमान  होना  चाहिए  ।

 ]

 शहरो  विकःस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  अध्यक्ष  अण्डमान
 निकोबार  प्रशासन  ने  1985  में  प्रस्ताव  भेजा  वहां  जनियर  इंजीनियर्स  का  एक  स्केल

 425-700  और  दूसरा  स्केल  है  380-600  |  जैसे  ही  ग्ह  प्रस्ताव  डी०  जी  ०,  सी  ०  पी ०  डब्लू ०
 ल्‍ट  किया  गया  ओर  डी ०  जी  सी०  पी०  डब्लू०  डी०  ने  यह  माना  है  कि  नाम्सं  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  की  तरह  होंग  तो  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  फिर  अण्डमान  निकोबार
 प्रशासन  ने  कन्फर्म  किया  कि  जो  जूनियर  इंजीनियर  हैं  वह  इसी  आधार  पर  हैं  और  उनकी  नेचर  आफ

 ड्यूटीज  भी  इसी  तरह  से  उसी  आधार  को  लकर  मंत्रालय  ने  फाइनेन्स  डिवोीजन  को  लिखा  है
 फरवरी  में  ओर  फाइनेन्स  डिवीजन  ने  अण्डमान  प्रशासन  से  जानकारी  चाही  है--एक  तो
 शन  के  रेक्रटमेन्ट  रूल्स  क्या  दूसरे  कितने  जूनियर  इंजो  नियर्ध  है  ओर  तीसरे  फाइनेन्शियल  इंप्लीकेशंस
 क्या  अण्डमान  निकोबार  प्रशासन  से  अभी  यह  जानकारी  नहीं  आई  इसके  आने  के  बाद  ही  इस
 पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 श्री  मनोरंजन  मक्‍त  :  मैंने  मंत्री  महोदय  से  सीधा  प्रश्न  पूछा  है  कि  क्‍या  वह  सिद्धांत  रूप  से

 स्वीकार  करते  हैं  कि  क्या  एक  ही  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  जो  एक  ही  तरह  का  कार्य  करते हैं  समान
 वेतनमान  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  उसका  उत्तर  न  देकर  उत्तरदायित्व  को  अण्डमान  निकोबार
 प्रशासन पर  टाल  दिया  है  यद्यपि  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  यह  एक  मुख्य  मंत्रालय  है  और  वह  अपनी

 जिम्मेदारी  से  नहीं  बच

 मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  मंत्री  महोदय  कृपया  बतायेंगे  कि  क्‍या  वह  सिद्धांत  रूप  से  इस

 त  से  सहमत  हैं  कि  एक  ही  श्रेणी  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  एक  ही  वेतनमान  दिया

 मैं  अ।ना  दूसरा  प्रश्न  भी  पूछता  हूं  ।

 प्रेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  वित्त  प्रभाग  ने  किस  तारीख  को  सूचना  की  मांग  की  तथा  इस  माम

 पर  निर्णय  लेने  पर  सरकार  कितना  समय  लेगी  ।
 टर

 ओरो  भ्रस्दुल  गफूर
 :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगों  कि  एक  कनिष्ठ

 यन्‍्सा  ने  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  दायर  की  थी  कि  वेतनमान  में  संशोधन  किया
 ***  )  उन्होंने  एक  प्रश्न  पूछा  कि  क्‍या  हम  इस  सिद्धांत  से  सहमत हैं  अर्थात्‌ यदि  कोई

 ध्यकवित  वही  कार्य  करता  है  तो  उसे  वही  वेतनमान  दिया  जाना  महानिदेशक  ने  अण्डमान

 लो।०

 नि० वि० को लिखा है कि क्‍या कार्य उसी प्रकार का है जंसा जन्य कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा
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 किया जा  रहा  है--हमें  उत्तर  प्राप्त हुआ  है  |  उत्तर  मिलने के  बाद  मामला  वित  मंत्रालय को  भेजा
 गया  ।  और  वित्त  मंत्रालय  उन  3  या

 4  पदों  के  बारे मे  जानना  चाहता  था  जिन्हें  हमने  अण्डमान  और

 निकोबार  सरकार को  भेजा  है  तथा  हम  उनके  उत्तर की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  जिसके  मिलने  पर  हम
 निर्णय  लेंगे  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  उस  सिद्धांत  से  सहमत हैं  जिसका

 उन्होंने  अभी  उल्लेख  किया  है  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 केरल  में  समृव्र  विशान  विश्वविद्यालय

 +478.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रा  केरल  में  एक  समुद्र  विज्ञान  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाएगा

 क्या  सरकार  ने  समुद्र  विज्ञान  विश्वविद्यानश्षय  की  स्थापना  के  लिए  सर्वोत्तम  स्थान

 निश्चित  क रने  हेतु  कोई  अध्ययन  सर्वेक्षण  कराया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  कालीकट  में  मछली  पकड़ने  की  व्यापक  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रछते  हुए

 यह  विश्वविद्यालय  कालीकट  में  स्थापित  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी

 श्रीमान्‌  ।

 से  प्रश्न  हो  नहीं

 शो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रत  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  अत्यन्त  निराशाजनक  है

 तथा  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  बार  फिर  के  रल  राज्य  की  केन्द्र  द्वारा  उपेक्षा  की  गई  है  ।

 केरल  राज्य  में  517  कि०  मी०  समुद्र  तट  जो  शायद  सबसे  बड़ा  तटीय  क्षेत्र  समुद्री
 उत्पादों  के  मामले  में  केरल  का  स्थान  पहला  है  निर्यात  के  मामले  में  भी  मेरे  राज्य  का  स्थान  पहला

 ड़
 हिन्दमहासागर  अध्ययन  ग्रुप  ने  भी  यह  बात  अत्यन्त  स्पष्ड  कर  दी  है  कि  केरल  के  पानी  में  समुद्री  उत्पाद

 की  अधिकतम  क्षमता

 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 लय  केरल  राज्य  में  एक  समुद्र  विज्ञान  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  पर  विचार

 श्री  योगेन्द्र  सकवाना  :  सबसे  पहले  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  समुद्र  विज्ञान  विश्वविद्यालय  तथा  मत्स्य  विश्वविद्यालय  में  बहुत  अन्तर  शायद  माननीय

 15
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 जज जऊनानयथया  ++  अधिक  मिशन नल  जल  कक  कक

 सदस्य  मत्स्य  विश्वविद्यालय  की  बात  कर  रहे  यदि  यह सम्रुद्र  विज्ञान  विश्वविद्यालय है  तो  इसका
 समुद्र  विज्ञान  से  सम्बन्ध  परन्तु  वह  मत्स्य  पर  चर्चा  कर  रहे  फेरल  में  पहले  ही  एक  मत्स्य
 कालेज  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  के  अधीन  है  तथा  वहां  पर  आई०  सी०  ए०  आर०  की  दो संस्थाएं

 पहले  से  ही  जो  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  देती  हैं  तथा  डिग्रियां  देती  इस  समय  एक  ओर
 लय  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 क्री  मल्‍लापलली  रामचन्द्रन  :  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  भ्रामक  मंत्री  महोदय  तथा

 उनके  सहयोगी  मंत्री  प्रायः  केरल  जाते  रहते  हैं  तथा  वे  केरल  में  समृद्री  विश्वविद्यालय  खोलने  को
 आवश्यकता  से  पूरी  तरह  से  संतुष्ट  हैं  ।

 इस  संबंध  में  त्रया  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  में

 एक  समुद्र  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  निवेदन  किया  है  ?

 श्री  योगेन्त्र  मकवाना  :  जहां  तक  राज्य  सरकार  का  सम्बन्ध  है  मेरे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहों
 1 है

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  मुझे  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  सहीं  नहीं
 है  ।

 थी  योगेन्द्र  मकवाना  :  केरल  में  त्रिचूर  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय  ओर  कोचीन  में
 एक  मत्स्य  कालेज है

 जो  मत्स्य  के  बारे  में  शिक्षा  प्रदान  करता  30  स्थान  बी०  एस०  सी०
 के  हैं  और  पांच  स्थान  एम०  एस०  सी०  के  हैं

 शी  सुरेश  क्रूप  :  वह  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  '  )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  यदि  वह  गलत  बात  करते  हैं
 तो  जवाबदेही  उनकी  होगी  ।

 रुग्ण  लोह  भ्रयस्क  शानें

 9479.  श्री  लक्षण  मलिक  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  में  गत  तीन  वर्षो ंके दौरान  रुण्ण  लौह  अयर्क
 ख्ानों  की  संख्या  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  रिपोर्ट  मांगी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण

 ये  लोह  अयस्क  खानें  कहां  कहां  स्थित  और

 इन  छानों  को  पुनः  सक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 16
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 —  अमन  लजनपप्मपपतपपपा  एप

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 ओर  लोह  अयस्क  खानें  गंप्रमदंन-देतारीटोम्करा  तथा

 बड़ाजस्द  क्षेत्रों  में  स्थत  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  अवधि के  से  अब  तक  लोह  अयस्क  की
 नौ  (9)  खानों  ने  उत्पादन  करना  बन्द  कर  दिया  इस  अवधि  के  इनमें  वात  छानों  में

 उत्पादन  शुरू  हो  गया  था  ।  मांग  में  कमी  होने  के  में  बृद्धि  होने  से
 परिचालन  को  रोक  देना  बताया  गया  है  ।

 खनिज  व  घातु  व्यापार  निमम  द्वारा  इस  क्षेत्र  के  लौह  अग्रस्क  के.निर्यात  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  प्रयास  किये  गये  अपनी  गृहीत  खानों  से लोह  अयस्क  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखने  के
 पश्चात्‌  खनिज  व  धातु  व्यापार  निगम  की  मार्फंत  निजी  खानोंसे  अफ्बी  आवश्यकताओं  की

 पूर्ति  करनी  है

 भ्रनवाद  |

 श्री  लक्मण  मलिक  :  उड़ीसा  में  अधिकतर  लोह  अयस्क  खानें  बा  दिवासी  बहुल  क्षेत्रों  मे ंरोजगार
 के  अवसर  उपलब्ध  कराती  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से जान  सकता  .  हूं  कि  जिन्न  लौह  अग्स्क  खानों  ने
 उत्पादन  करना  बन्द  कर  दिया  उन  खानों  के  मालिक  निजी  व्यक्ति  हैं  अथवा  उड़ीसा  खनन  निमम्र
 है  और  लौह  अयस्क  की  स्टाक  में  एकत्रित  कुल  मात्रा  तथा  अब  तक  बेरोजगारों  की  कुल  संख्या  क्‍या  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  जो  9  लोह  अयस्क  खानें  बन्द  हुई  जैसा  कि  मैंने  उनमें  से  7
 खोल  दी  गयी  इन  9  खानों  में  से  6  निजी  खाने  उड़ीसा  खान  निगम  की  तीन  खानें

 यह  राज्य  सरकार  का  एक  सरकारी  उपक्रम  यह  सही  है  कि  खानें  रोजगार  उपल्ब्ध  कराती
 भी  सरकारी  क्षेत्र  की  थ्ात्रों  स ेतथा  खानों  से  जो  रोजगार  कडाती  लौह

 अयस्क  खरीदती  है  ।  उड़ीसा  में  उड़ीसा  खानों  से  लोह  अयस्क  के.उत्पादव  में  अथवा  बिक्री  में

 वृद्धि  हुई  जिसका  मुख्य  कारण  निर्यात  एम०  एम०  टी०  सी०  के  निर्यात  में  बुद्धि  कुछ  हृद
 तक  ने  कुछ  अधिक  लोह  अयस्क  लेना  शुरू  कर  दिया  मेरे  पास  स्टाक  उठाने  तथा  प्रभावित

 हुए  श्रमिकों  संबंधी  सही  आंकड़े  नहीं  जेसा  कि  मैंने  9  में  से  7  खानें  खोल  दी  यई

 श्री  लक््ष्म  सलिक  :  राज्य  में  लोह  अयस्क  का  निर्यात  करने.वाली  प्रमुद्ध  एजेंसी  एम०  एम०
 टी०  सी०  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  इस  वर्ष  इन  क्षेत्रों  से  लोह  अयस्क  की  कुल
 कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गयी  है  :  ओर  ने  अपनी  जरूरत  को  पूरा  करज्रे  क ेलिए  निजी  खान
 मालिकों  से  कुल  कितनी  खरीद  की  थी  ।

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  एम०  एम०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  पाराद्वीप  पत्तन  से  1983-84  में
 निर्यात  की  गई  लोह  अयस्क॒  को  कुल  मात्रा  7.77  लाख  थी  और  1984.85  में  यह  बढ़कर

 11.68  लाख-टन  तक  पहुंच-रुयी  ।  28-2-1986  1985.86  के
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 संबंध  1983-84  में  6.15  लाख  टन  लौह  अयस्क  खरीदा  1984-85  में  10.45

 इन  मात्राओं  में  बिहार  से  खरीदी  गयी  थोड़ी  मात्राएं  भी  सम्मिलित

 ज
 श्री  झानन्द  गजपति  राज  :  आजादी  के  30  वर्षों  बाद  भी  हम  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 कर  रहे  हैं  ओर  इस  हरह  से  हम  अपनी  अर्थ-व्यवस्था  को  मूल्य  वृद्धि  रूप  में  इस्पात  विशेष  इस्पात

 तैयार  करने  से  वंधित  कर  रहे  क्या  सरकार  लौह  अयस्क  के  निर्यात  को  बन्द  करने  ओर  इस्पात

 तथा  विशेष  इस्पात  तैयार  करने  संबंधी  नीति  निर्णय  लेगी  एवं  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को  विशेष

 इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाले  संयंत्र  में  बदलने  के  बारे  में  भी  विचार  करेगी  ।

 भरी  कृष्ण  चन्त्र  मेरे  विचार  से  हमें  इस  समस्या  के  बारे  में  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाना

 होगा  ।  प्रथम  हमारे  देश  में  लोह  अयस्क  का  भण्डार  बहुत  अधिक  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  लौह  अयस्क
 का  निर्यात  तो  कर  रहे  हैं  ओर  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहे  दोनों  बातें  साथ-साथ  चल
 सकती  हमारे  देश  में  इस  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  लौह  अयस्क  यह  मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दूं  कि

 पहला  काये  दूसरे  की  कीमत  पर  नहीं  चल  रहा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  भी  आवश्यकता  हमने  वर्षों  के  प्रयास  से  दूसरे
 देशों  में  लौह  अयस्क  का  बाजार  बनाया  केवल  हम  ही  लौह  अयस्क  का  निर्यात  नहीं  करते  बल्कि
 विश्व  में  दूसरे  देश  भी  हैं  जो  लौह  अभयस्क  का  निर्यात  करते  उनके  पास  लौह  अयस्क  के  भंडार  हैं

 ओर  वे  उससे  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  हैं  ।  मेरे  विचार  इस  समस्या  को  ठीक  ढंग  से  समझकर  हमें

 एक  दीघेकालिक  और  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।

 जहां  तक  विशाखापत्तनम  का  संबंध  इस  समय  यह  विशेष  इस्पात  का  उत्पादन  नहीं
 कर  रहा  है  जोकि  छोटी  भट्टियों  में  अच्छी  तरह  से  तँय।र  किया  जा  सकता  यह  एक  बड़ा  संयंत्र  है

 जहां  मुदु  इस्पात  तैयार  होता  है  और  विशेष  इस्पात  बहुत  छोटी  बिजली  की  भट्टियों  इत्यादि  में  तेयार

 किया  जाता  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्न हो  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  को

 मालूम  हे  कि एम०  एम०  टी०  सी०  हमेशा  सरकार  से  तथा  लोगों  से  यह  कहती  है  कि  चूंकि  निर्यात

 जहां  तक  पाराद्वीप  का  संबंध  है  जोकि  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिये  विभिन्‍न  कारणों  से
 पाराद्वीप  पत्तन  पर  कम  हो  गयी  एम  एम०  टी०  सी०  पाराद्वीप  पत्तन  से  अधिक  लौह  अयस्क  का
 निर्यात  नहीं  कर  पा  रही  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  ज्यादातर  लौह  अयस्क  खानें  जहां  आदिवासी  लोग
 कार्य  करते  हैं  बन्द  हो  गयी  हैं  जिससे  कम  से  कम  दो  लाख  अदिवासी  श्रमिक  आजकल  बेरोजगार

 मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  नोट  किया  है  जो  एम०  एम०  टी०  सी०

 हमेशा  उड़ीसा  सरकार  से  ओर  हमसे  कहती  रहती  जब  कभी  भी  हम  प्रश्न  पूछते  हैं  तो  हमें  यही
 उत्तर  मिलता  है  कि  चूंकि  थाराद्वीप  पत्तन  से  और  अधिक  लोह  अयस्क  का  निर्यात  नहीं  हो  सकता
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 इसलिये  हम  पाराद्वीप  पत्तन  स ेऔर  अधिक  लौह  अयस्क  का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  ओर  लौह  अयस्क
 खानों  को  बन्द  कर  दिया  गया  क्‍या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आयी

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  महोदय  यह  एक  बहुत  ही  महस्वपूर्ण  बात  हमें  लौह  अयस्क  के
 निर्यात  में  ब्राजील  ओर  आस्ट्रेलिया  जंसे  देशों  से  मुकाबला  करना  पड़ता  ब्राजोल  में  ऐसे  पत्तन  हैं
 जहां  से  2.5  लाख  टन  डी०  डब्ल्यू  टी०  के  पोत  चल  सकते  आस्ट्रेलिया  के  पत्तन  से  60,000  टन
 डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  पोत  चल  सकते  इसके  मुकाबले  में  पाराद्वीप  स ेकेबल  55000  टन  डी०  डब्ल्यू०
 टी०  के  पोत  चल  सकते  हैं  ।  अतः  स्वाभाविक  ही  आयात  करने  वाले  देशों  के  लिए  बड़े  जहाजों  से  माल
 मंगाना  स्वाभाविक  है  ओर  अब  छोटे  जहाज  पहले  की  भांति  इतनी  सरलता  से  मिलते  भी  नहीं

 इस  मामले  में  पाराद्वीप  पत्तन  अलाभदायक  स्थिति  में  पत्तन  को  गहरा  करने  का  प्रयास
 किया  गया  और  इसे  और  गहरा  करने  की  एक  योजना  है  जिसे  दक्षिण  कोरिया  को  एक  फर्म  ने  प्रस्तुत
 किया  है  ताकि  यहां  से  बहुत  बड़े  पोत  चल  परन्तु  इस  कार्य  के  लिये  बहुत  बड़ी  निवेश  पूंजी  की
 आवश्यकता  होगी  ओर  यह  विचाराधीन

 +480.  थ्रो  मूलचन्द  डागा  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1985  के  दोरान  उनके  मंत्रालय  द्वारा  आयोजित  कार्यक्रम  पर  कुल
 कितनी  घनराशि  व्यय

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  वालों  को  यात्रा  भत्ता  तथा  कुछ  अन्य  भत्ते  दिए  जाते

 ओर  यदि  तो  किस  आधार  और

 इस  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  के  आमंत्रित  व्यक्तियों  को  इस  प्रकार के  भत्तों  का

 भुगतान  करने  पर  कुल  कितनी  घनराशि  व्यय  हुई  ?

 ]

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  वी०  एन०  :  से

 भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  को  यात्रा  दैनिक  भत्ता  ओर  शुल्कों  के  आदि के  रूप  में
 कार्यक्रम  पर  31  1985  तक  99,337/-  रुपए  व्यय हुए  भाग  लेने  वाले

 व्यक्तियों को  दूसरे  दर्जे  का  तीन  तरफ  का  रेल  किराया  तथा  60/-  रुपये  प्रति  दिन  की  दर  से  दो  दिन

 का  दिया  जाता  3  1985  तक यात्रा  भत्ते  ओर  दंनिक  भत्ते  पर  54,687.00

 रु०  ब्यय  हुए  ।
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 हद

 भो  मूलचन्द  अध्यक्ष  जब  कभी  हम  आंकड़ा  पृछते  हैं  तो उससे हम  स्थिति  भांप

 मंशा  है  जनवाणों  कोर्य  मेंत्री  वाणी  के  रूप  में  मेंहों  होगा  और  न  इसके लिय ेआप  कोशिश
 करेंगे  ओर  जनवाणौ  कीयंत्रम  के  उदय  की  पूतति

 पहला  सैंवाल  तो  यंह  रहेगा कि  थो  पॉर्टीसिपैंट्स  हैं  व ेकिस  आधार  पर  बुलाए  जाते  हैं  ।
 रअभीतंक  16  कायेक्रम  पैश  किएं  नये  इसमें  कितने  पार्टीसिपेंट्स  ने  आने  की  मांग  की  कितना

 शेटैल  एबरेजे  आँता  है  और  उभका  चंयनें  क॑से  होता  है  ?

 ओऔ०  के०  के  ०  तिवारी  :  ओर  कया  क्वेश्चमेव्स  की  लिस्ट  मंत्री  जो  से  पूछकर  बनाई  जाती

 शो  मूलचन्द  यह  सवाल  आप  पूछ  लेना  ।

 मैंने  जो  चेहरे  उसमें  एक्सपट  स  और  अच्छे  लोग  कम  होते  क्‍या  एम०  पीज़ को

 बुलाया  जायेगा-ताकि  थोड़ा  आपको  ***  उसमें  मूलचन्द  डागा  का  नाम

 भी  आप  रखिए***  इसका  चयन  कंसे  होता  मंत्री  जी  यह  बताइये  ।  जो  उनकी  वाणी

 होती  है  उसमे  कितने  मिनट  मंत्रीवणी  होती  है  और  कितने  मिनट  जनवाणी  होती  है  ।  उस

 आंदमी  को  क्तिना  अलाउंस  आप  देते  जो  आपने  छिपा  दिया  है  यानी  कितनी  आप फीस  देते  है  ।

 यह  मेरा  पहला  क्वेश्चन  इसका  आप  जवाब  दे  दीजिये  ।

 ]

 श्रो  थो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  सभा  को  बताऊं  कि  यह  योजना  कंसे  बनी  ।  प्रधान

 मंत्री  ने  सुप्ताव  दिया  था  कि  ऐसा  कोई  कायंक्रम  हम  बना  सकते  हैं  जिसके  अन्तर्गत  उनके  मंत्री  आम

 व्यक्ति  के साथ  आपने  मापने  बेठकर  बात  कर  इस  प्रकार  से  यह  कार्यक्रम  बना और  इसी  फारण
 '

 इसे  *जनवोणीਂ  कहा  जोता  है  ।  सारा  उद्देश्य  स्पष्ट  ०ह  जनवाणी  है  ओर  मंत्रीवाणी  नहीं  है  .

 उनका  सुझाव  कि  उन्हें  अथवा  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  किया  हम  उस  पर  बिचार  करेंगे

 परन्तु सब  यह
 लोक  सभा  वाणो  बन  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  की  वहाँ  पर  तस्वीर  लगा  दिया  करो  ।

 ]

 भरी  बो०  एन०  गंडगिल  :  जहां  तक  चयन  की  बात  जब  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  जाती  कि

 कोन  से  मंत्री  आयेंगे  तो  हमें  दर्शकों  से काफी  संख्या  में  पत्र  प्राप्स  होते  एक  बार  तो  हमें  10,000
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 अधिक  पत्र  प्राप्त  ह्ये  ।  आमतौर  पर  5000  या  8000  पत्र  प्राप्त  होते  इसके  बाद  हम

 बिल्कुल  बाहर  की  किसी  एजेंसी  जैसे  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  शोधकर्त्ताओं  या  किसी  ऐसे  संस्थान  से

 संबंध  स्थापित  करते  इन्हें  उनको  दे  दिया  जाता  है  ।  व ेसरकार  की  लोगों  की  समस्याओं
 हथा  कठिनाइयों  आदि  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  कर  सकने  वाले  प्रश्नों  को  चुनते  उन  प्रश्नों  को

 हमारे  पास  भेज  दिया  जाता  है  और  हम  उन  लोगों  को  आमंत्रण  पत्र  भेजते  हम  स्वयं  लोगों  का
 चयन  नहीं  करते  ।  हमने  जो  एकमात्र  मार्गे-निर्देश  दिया  है  कि  ये लोग  भारत  के  किसी  एक  भाग  से  नहीं
 बल्कि  भारत  के  सभी  भागों  से  होने  प्रधान  मंत्री  ने  एक  बार  यह  निर्देश  दिया  था  :  उन्होंने
 कह्चा  देखता  हूं  कि  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रों  स ेबहुत  ही  कम  लोग  आते  हैं  ।”  अतः  बस  हमने  यही  एक
 अतिरिक्त  काय  किया  जहां  तक  संभव  द्वोता  है  हम  उत्त  र-पूर्वी  क्षेत्र  क ेअधिक  लोगों  को  लाने  का
 प्रयास  करते  हैं  ताकि  वे  देश  की  मुख्यधारा  के  साथ  जुड़  अन्यथा  हम  हस्तक्षेप  नहीं  चयन

 दाहरी  शोधकर्ताओं  पर  छोड़ा  जाता  यात्रा  भत्ता  ओर  दैनिक  भत्ता  के  अलावा  उन्हें  100  रुपये
 बतौर  साक्षात्कार  फीस  दी  जाती

 ओऔर  मंत्रियों  को  प्रश्न  नहीं  बताये  जाते  मंत्रियों  को  केवल  विषय  या  उप-विषय के  बारे  में

 बताया  जाता  एकदम  सही  प्रश्न  नहीं  बताया  जाता  ।  यह  सत्य  है  कि  हम  40  मिनट  से

 अधिक  रिकार्ड  करते  हैं  और  हम  निर्णय  करते  हैं  कि कौन  से  अधिक  महत्वपूर्ण  हैं  और  उन्हें  लिया  जाता
 है  परन्त  सेंसर  बिल्कुल  नहीं  किया  जाता  मात्र  संपादन  किया  जाता  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  किसी  खास तु  j
 मंत्री  को  छवि  बनाने  की  कोशिश  करते  व्रिषय  को  देखते  हुए  उसके  लिये  समय  का  नियतन  किया
 जाता  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  कि  इतना  समय  मंत्री  जी  के  लिये  है  और  इतना  समय  प्रश्न  पछने
 वाले  के  लिये

 ]

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  अध्यक्ष  जिस  तरह  से  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  ने
 दिया  ***  आप  स्वयं  इस  बात  को  कह  रहे  वसे  मैंने  नहीं  कहा  बल्कि  मैंने  कहा  कि  आपने

 16  प्रोग्राम्स  करने  के  उनका  इवेल्यूएशन  किया  मूल्यांकन  किया  और  उसी

 मूल्यांकन  के  आधार  पर  मैं  चाहता  था  कि  जनवाणी  कार्यक्रम  में
 जो  लोग  भाग  लेने  आते  वैसे  तो

 आप  कहते  हैं  कि  उन  लोगों  को  सप्लीमैंटरी  प्रश्न  करने  का  मौका  मिलता  लेकिन  मैंने  कभी-कभी
 उस  कायंक्रम  को  देखने  का  प्रयत्न  किया  है  और  मैंने  यही  पाया  कि  मंत्री  जी  का  चेहरा  ठीक  रहता  है
 या  नहीं  मैं  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  लेकिन  मंत्री  जी  ओर  प्रश्न  पूछने  वाले  लोगों  के  बीच
 में  जो  दूरदशशन  के  बिचोलिये  होते  वे  सप्लीमैंटरी  प्रश्न  पूछने  वाले  को  रोक  लेते  यह  मैंने  स्वयं
 देखा  नोट  किया  क्‍या  सरकार  उस  बिचौलिए  को  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  रखती  क्षमा

 आप  अच्छा  करते  हैं  क्योंकि  किसी  को  नंगा  करना  ठीक  बात  नहीं  है  ।  वैसे  हमारे  मंत्री  जो
 काफी  अनुभवी  हैं  ओर  जनवाणी  के  कार्यक्रम  को  पहले  से  ज्यादा  उपयोगी  और  शक्तिशाली  बनाने  के

 ज॑सा  मंत्री  जी  ने  कहा  लगभय  8  हुआर  आते  हैं***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  को  लटका  देते  और  इस  मेरे  मुसीबत  हो  जातो
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 मेरे  ख्याल  में  आप  कहीं  स्पीकर  की  तो  बात  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 ओर  मूल  चन्द  मेरा  मतलब  सिर्फ  इतना  है  कि  आप  जनवाणी  कायंक्रम  को  ज्यादा

 शक्तिशाली  और  उपयोगी  बनाने  के  कारगर  बनाने  के  क्या  कदम  उठाने  की  सोच  रहे  हैं

 ताकि वह  अपने  उद्देश्य  को  सही  तरीके  से  प्राप्त  कर
 सके  और  सही  रूप  में  जनवाणी  के  रूप  में  उभर

 क्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  बताया  कि  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  सरकार

 लोगों  की  दुःखों  का  समझना  और  लोगों  को  भी  यह  बताना  कि  सरकार  की

 क्या  योजनाएं  आदि  हैं  ताकि  दोनों  एक  दूसरे  को  समझ  सके  !  उद्देश्य  यह  नहीं  है--माननीय  ने

 जो  शब्द  हिन्दी  में  कहे  हैं  में  उसका  अनुवाद  नहीं  कर  सकता---उनका  क्‍या  मतलब  कायक्रम  का  वह

 उद्देश्य  नहीं  है  ।  कार्य  क्रम  का  उद्देश्य  बहुत  अधिक  गम्भीर  लोगों  को ओर  सरकार  को  एक  साथ  पेश

 करना  क्‍या  मल्यांकन  किया  गया  हमारे  पास  अपना  एक  श्रोता  अनुसंधान  यूनिट  है  ओर  हम
 प्राइवेट  मार्किट  सर्वेक्षणों  द्वारा  भी  जानकारी  लेते  एक  सर्वेक्षण  जिसे  मैंने  पन्द्रह  दिन  पहले  देखा  था
 उससे  पता  चलता  है  कि  62  प्रतिशत  टी०वी०  वाले  व्यक्तियों  ने  एक  भी  '  कार्यक्रम  नहीं
 छोड़ा  ।  इससे  इस्तकी  महत्व  और  उपयोगिता  का  भी  पता  चलता  जहां  तक  स्वरूप  का
 प्रश्न  जे  पे-जेसे  हम  कार्य  कर  रहे  हैं  व॑  से-वेसे  हम  सीखते  जा  रहे  हमने  देखा  कि  शुरू  में  कार्यक्रम
 व्यक्तिगत  शिकायतों  का  कार्यक्रम  बन  जाता  हमने  निर्देश  जारी  किये  कि  प्रश्न  किसी  श्वास
 व्यक्तिगत  शिकायत  से  संबंधित  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  सामान्य  नीति  से  संबंधित  होना  चाहिए  ।  ये
 सभी  उनके  एकत्रित  करने  के  यद्यपि  वे  पूछे  नहीं  जाते  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  भेज  दिये
 जाते  हैं  ।

 ]

 श्री  मतो  ऊषा  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  ई  कि  क्या  उनको
 कारी  है  कि  जेसा  यहां  पर  ढागा  साहब  ने  बहुत  अच्छी  बात  कही  कि  चेहरा  देखकर  द्दी  बुलाते  हैं
 ओर  नागपुर  में  तो  स्थिति  ही  दूसरी  है  *'

 ध्यक्ष  महोदय  :  अपना  नम्बर  तो  आ  जायेगा  ।

 भ्रोमती  ऊषा  चोघरी  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  मंत्री  जी  को  इस  बात  को  जानकारी  है
 कि  जब  नागपुर  दूरदर्शन  में  वहां  के  कुछ  प्रतिष्ठित  साहित्यकार  ओर  साहित्य  के  क्षेत्र  में  काम  करने
 बालो  महिलाओं  को  बुलाया  गया  तो  दूरदशंन  के  अधिकारियों  ने  उनको  बाद  में  रिफ्यूज  कर  दिया  कि
 अपपको  टी०वो  ०  पर  आने  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इसके  बारे  में  उन  सब  लोगों  ने  वहां
 विरोध किया  ओर  अखबारों  तक  में  वह  स्टेटमेंट  जब  दूरदर्शन केन्द्र  में  ऐसी  बातें होती  हैं  ओर

 22



 10  1908  लिखित  उत्तर
 रक्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््््ओऋट-णआआणआओअथ/प्ईःभक्‍भध"/४:४5फलननभए-ए-णएथ५थथभभ55भ+--+--+त+त+त5........
 शिकायतें  आती  हैं  आपके  दूरदर्शन  के  अधिकारी  इस  तरह  भेदभाव  का  व्यवहार  करते  हैं  तो  उसको
 रोकने  के  लिए  आपका  विभाग  कुछ  कार्यवाही  कर  रहा  है  या  मैं  सिफे  इतना  ही  जानना  चाहती  हूं  ।

 ]

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  मानदीय  सदस्य  के  साथ  सहमत  नहीं  जैसे
 मैंने  बताया  कि  चयन  कैसे  किया  जाता  यह  बताऊं  कि  यह  किसी खास  व्यक्ति  को  घुनने  की  बात

 नहीं

 अीफन्‍न्‍-«»  तक

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 बाल  मवन  सोसायटी

 +450.  श्री  मूल  चन्द  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  बताने  की  पा  करेंगे
 किः

 बाल  भवन  सोसायटी का
 गठन  किस  तारीख  को  किया  गया  था  और  इसके  उद्देश्य

 कितनी  आयु  निर्धारित  की  गई

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  इस  सोसायटी  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  और  उससे

 कितने  बच्चों  को  लाभ  ओर

 क्‍या  इस  सोसायटी  +  कार्य  संचालन  के  संबंध  में  कोई  पुनरीक्षा  की  गई  यदि  तो

 क्या  यह  उन  उद्देश्यों  को  पूरा  कर  रही  है  जिनके  लिए  इसकी  स्थापना  को  गई  थी  ?

 शिक्षा  प्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  वाल  भवन
 भारत  का  गठन  बच्चों  को  मनोरंजक  और  शारीरिक  कार्यकलापों  के  माध्यम

 से  शिक्षा के  लिये  अवसर  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  10  1955  में  किया  गया

 आयु  वर्ग  के
 सभी  बच्चे  बाल  भवन  भारत  द्वारा  चलाये  जा  रहे  बाल

 भवन  के  सदस्य  के  रूप  में  दाखिले  के  लिये  पात्र
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 लामग्राहियों

 बष  किया  गया  ख्ज  को  संख्या

 1982-83  2-83  40.04  लाख  1,23,245  245

 41.39  लाख  1,30,228

 1984-85  5  73.88  लाख  1,61,867

 बाल  भवन  भारत  की  वाधिक  रिपोर्ट  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रख
 दी  गई  ऐसा  करते  सोसायटी  के  कार्यकरण/निष्पादनों  की  समीक्षा  की  जाती  सोसायटो
 का  कार्यकरण  अब  तक  संतोषजनक  रहा

 सम्पूर्ण  बिहार  में  ग्रामोण  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  शुरू  करना

 +451.  श्रो  कालो  प्रसाद  पाण्डे  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बिहार  में  लगभग  100  ब्लाकों  में  19  1983  से  केन्द्रीय  सरकार  के
 खर्चे  पर  ग्रामीण

 स्वास्थ्य  गाइड  योजना  के  अन्तर्गत  नियुक्त  किये  गये  11,000  से  अधिक  लोगों  को

 हो  रहो  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  बिहार  के  सभी  ब्लाकों  में  नियमित  रूप  से  यह  योजना  शुरू  करने  का
 सरकार का  विचार

 यदि  तो  इस  योजना  के  विस्तार  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसे  कब  से  शुरू  किया
 और

 क्‍या  सरकार  का  विच्चार  सभी  प्रशिक्षित  स्वास्थ्य  गाइडों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करने
 और  उनके  वेतनमानों  को  संशोधित  करने  का  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  संत्नी  एस०  कृष्ण  :  और  बिहार  के
 सभी  ब्लाकों  में  इस  योजना  को  शुरू  करने  का  निर्णय  वहां  की  राज्य  सरकार  को  लेना  यह  योजना
 शत-प्रतिशत  केंद्रीय  प्रायोजित  योजना  होने  के  कारण  भारत  स  रकार  राज्य  स  रकार  को  उतनी  सहायता
 देने  के  लिए  वचनबद्ध  है  जितनी  सीमा  तक  वह  इस  योजना  को  लागू  करती  है  ।

 ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  स्वेच्छिक  कार्यकर्ता  होते  हैं  और  उन्हें  कोई  वेत्नन  नहीं  दिया  जाता
 है  और  ना  ही  उनझ्े  लिए  कोई  सेवा  शर्ते  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  उनकी  सेवा  शर्तों  मे ंसुधार  करने  अथवा
 उनके  वेतनभानों  में  संशोधन  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 चिकित्सा  कालेशरं  में  चिकित्सा  संबंधों  प्रध्यापन

 $452.  झो  हुसेत  दलबाई  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंबे  कि  :

 भारत  में  एक्यूरंक्चर  चिकित्सा  प्रणाली  परिणामों  के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या

 मूल्यांकन  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  एक्यूपंक्चर  चिकित्सा  प्रणाली  को  व्यापक  लोकप्रियता  मिल
 जाई  कि

 सरकार  का  विचार  चिकित्सा  कालेजों  में  इस  मई  घिकित्सा  प्रणाली  के  अध्ययन  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 भारत  में  कितने  चिकित्सा  संस्थानों  ने  श्क्पृपंक्चर  चिकित्सा  संबंधी  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ

 किये  ओर

 यदि  एक्यूपंक्‍्चर  को  चिकित्सा  श्रणाली  संस्थानों  द्वारा  नहीं  अपनाई  जाती  है  तो
 पंक्चर  चिकित्सा  प्रणाली  को  बढ़ती  हुई  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-सस्त्रो  एस०  कृष्ण  :  ओर  भारत  में

 एक्यपंक्चर  एक  साम्यता  प्राप्त  चिकित्सा  पद्धति  नहीं  देश  में  इस  पद्धति  की  लोकप्रियता  का  पता
 लगाने  के  लिए  कोई  सुव्यवस्थित  सवक्षण  नहीं  किया  बया

 और  भारतीय  मायुविज्ञान  परिषद्‌  ने  इस  मन्त्रालय  को  सूचित  किया  है  कि  उसने
 स्तातक  ओर  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  संबंधी  सिफारिशों  भें  एक्यूपंक्च  र  चिकित्सा  के  बारे  में  कोई
 व्यवस्था  नहीं  की  हमारी  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  एक्यपंक्चर  चिकित्सा  को
 संवेदनाहरण  बिज्ञान  शाखा  में  स्नातकोत्तर  विषय  के  रूप  में  शामिल  किया

 (2)  सातवीं  पंचवर्बाय  योजना  के  दोरान  एक्यूपंक्नर  ओर  तिव्बती  चिकित्सा  पद्धतिथों  आदि
 के  लिए  पच्चीस  लाख  रुपये  को  सांकेतिक  व्यवस्था  की  गई

 मुजनैश्यर  में  बाढ़  पृर्थ-सलणता  सकिल  का  खोला  जाता

 +453.  शो  चिस्ता  लि  पालिग्रही  :  क्‍या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  उड़ीसा  में  विभिन्‍न  सदियों  पर  बांध  जादि  न  बनाये  जाने
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 के  कारण  प्रति  वर्ष  अभू भूतपूर्व  बाढ़  सेभा  री  विनाश  होता  रहता

 क्या  भुवनेश्वर  में  जल  विज्ञान  वैघशाला  तथा  बाढ़  पूर्व  सूचना  का  एक  नया  सकिल

 खोले  जाने  हेतु  उड़ीसा  की  ओर  से  बार-बार  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  भुवनेश्वर  में  शीक्र  ऐसा  सकिल  खोले  जाने  के  संबंध  जो  1981  से

 विचाराधीन  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  री  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  बो०  :  भारत  के  अत्यधिक  बाढ़  प्रवण

 राज्यों  में  से  एक  है  ।

 वित्तोय  प्रतिबन्धों  के  कारण  भुवनेश्वर  में  नया  सकिल  खोलना  संभव  नहीं  हो  पाया

 दूरदर्शन  के  लिए  शिक्षण  कार्यक्रमों  का  निर्माण
 है  ह

 *454.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  श्रग्यर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  हर  तक  5.  हल  5  :

 क्या  दूरदर्शन  के  लिए  शिक्षण  कार्यक्रमों  के  निर्माण  कार्य  का  समन्वय  करने  हेतु  एक
 राष्ट्रीय  अभिकरण  स्थापित  करने  का  विचार

 का  का

 छह

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  तैयार  किये  गये  शिक्षण  कार्य्रमों  को  क्षेत्रीयं  भाषाओं  में  डब

 किया  और
 हि

 (7)  क्या  शिक्षण  कायेक्रमों  के  लिए अधिक  समय  नियत  किया  जाएगा

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  जी  नहीं

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद  में  एक  केन्द्रीय  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्था  तथा  6
 इन्सेट  राज्यों  में  से  प्रत्येक  अर्थात्‌  आन्ध्र  उड़ीसा  और  उत्तर  अदेश
 में  6  राज्य  शैक्षिक  श्रौद्योगिकी  बच्चों  के  लिये  शैक्षिक  टेलीविजन  कार्यक्रम  विकेन्द्री  यकृत
 आधार  पर  तेयार  करने  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  स्थापित  किये  गये  केन्द्रीय  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी
 संस्थान  इस  कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  को  समन्वित  कर  रहा  प्राथमिक  स्कूलों  के  लिये  सेटेलाईट के
 माध्यम  से  प्रसारित  शैक्षिक  टेलीविजन  कार्य  क्रम  इस  समय  ई०टी  ०वी  ०  सेवा  के  लिए  दूरदर्शन
 ओर केन्द्रीय  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  50:50  को  साझेदारी  के  आधार  पर  तैयार  किये
 जाते  हैं  ।  ना  ई॒
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 विश्वविद्यालय अनुदान  आयोग  उच्च  शिक्षा  के  लिए  दूरदर्शन  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  कार्य

 क्रमों को  समन्वित  कर  रहा  है  ।  जब  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  चालू  हो  जाएगा तो  यह  दूरदर्शन के
 माध्यम  से  प्रसारण  के  लिए  अपने  ही  कार्यक्रम  तंयार  करने

 केन्द्रीय  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  स्कूल  शिक्षा  कार्यक्रम  हिन्दी  में  तंयार  किये

 जाते  हैं  और  इनको  चार  क्षेत्रीय  भाषाओं  अर्थात्‌  मराठी  और  गुजराती  में  डब  किया

 जाता  इस  समय  उच्च  शिक्षा  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  अंग्रेजी  में  होता  इनको  यथा  समय  क्षेत्रीय

 भाषाओं  में  भी  प्रसारित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 6  इन्सेट  राज्यों  में  सभी  ट्रांसमीटरों  द्वारा  शैक्षिक  टेलीविजन  एक  सप्ताह  में  6  दिन  तक

 प्रध्येक  दिन  45  मिनट  के  लिए  प्राथमिक  स्कूल  के  बच्चों  के  लिए  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  इन्सैट  के  माध्यम

 से  प्रसारित  किए  जाते  मध्य  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  ट्रांसमीट  रों  द्वारा
 ई०टी  ०वी०  कार्यक्रम  इन्सेट  के  जरिए  हिन्दी  में  भी  प्रसारित  किये  जाते  इसके  दूरदर्शन
 द्वारा  पाठयचर्या  के  आधार  पर  तैयारे  किए  गए  स्कूल  टी०वी०  कार्यक्रम  मद्रास  और

 श्रीनगर  में  भिन्‍न-भिन्‍न  अवधि  के  लिये  प्रसारित  किए  जाते  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा
 प्रदान  किए  गए  उच्च  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  नेट-वर्क  के  माध्यम  से  इन्सेट  के  जरिए  अपराह्न
 के  शुरू  में  एक  घंटे  तक  प्रसारित  किए  जाते  हैं  और  अपराहन  के  बाद  में  इन्हें  इतनी  ही  अवधि  के  लिए

 प्रसारित  किया  जाता  खुला  विश्वविद्यालय  इसके  कार्यक्रम  शुरू  होने  अतिरिक्त  समय
 कै  आवंटन  की  आवश्यकता  होगी  ।

 सभी  शेक्षिक  कार्यकर्मों  के लिए  अपेक्षित  कुल  प्रसारण  के  लिए  कायंक्रमों  की  उपलब्धता
 ओर  शैक्षिक  कार्यक्रमों  के  लिए  आवंटित  किये  जा  सकने  वाले  प्रसारण  समय  की  सीमा  आदि  के  ब्यौरे
 अभी  तंयार  नहीं  हुए  हैं  ।

 आहार  के  माध्यम  से  कंसर  के  खतरे  को  दूर  करना

 #455.  श्रीमती  एन०  पो०  भांसो  लक्ष्मी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्लौर  परिवार  कल्यःण  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  के  अनुसार  विन्षेष  रूप  से  समाज  के  निम्न
 आाथिक  वर्ग  में  मुख  ग्रासनली  ओर  प्रीवा  कसर  बहुत  अधिक  पाया  गया  है  जैसा  कि  चीन
 भर  ईरान  में

 क्या  उत्परिवर्तत  और  कसर  जनन  की  किस्मों  का  पता  लगाया  गया  है  ओर  यदि
 तो  तत्संबंधी  कसर  की  किस्मों  विस्फाक  कारणों  और  पोषक  कारणों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  किसी  कैंसर  निरोधक का  पता  लगाया  गया  ओर  यदि  तो  भारत  में  पुरुषों
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 और  महिलाक्षों  में  कैंसर  के  खतरों  को  कम  करने  के  लिए  किस  किस्म  की  आहार  नीति  को  सिफारिश

 की  जा  रहो  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मम्त्नो  एस०  कृष्ण  :  हां  ।  केसर

 यूटिरिन  सर्विक्‍्स  के  अलावा  शरीर  के  किसी  अन्य  अंग  में  भो  हो  सकता  और  यह  किसी  विशेष

 समाज-आधश्िक  वर्ग  के  लोगों  में  ही  नहीं  होता  बल्कि  समाज  के  किसी  भी  वर्ग  में  हो  सकता  है  ।

 कंसर  के  कई  कारणों  का  पता  है  और  कई  का  नहीं  ।  शरीर  के  विभिन्न  अंगों  पर  जिन

 एजेंटों  और  परिस्थितियों  के  कारण  कंसर  होता  है  उनको  सूची  का  एक  विवरण  सभा  पटल पर  रख

 दिया  गया  है  ।

 कुछ  लक्षणों  से  पता  चला  है  कि  तम्बाकू  के  इस्तेमाल  ओर  कुपोषण  विज्ेषक र  खनिजों

 तथा  विटामिन  की  कमी  के  कारण  अप्पर  एलिमेंट्री  ट्रेक्ट  कसर  होता  पता  चलता  है  कि लोअर

 मेंद्री  ट्रेक्ट  कैंसर  आहार  में  उच्च  रेशे  वाले  तत्वों  को  मोजूदगो  से  होता  विशेषकर  कसर  के  खतरे

 को  कम  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  संस्तुत  आहार  नीति  नहां  है  ।

 विवरण

 कंसर  के  ज्ञात  कारण

 ।

 एजेंट  अथवा  परिस्थिति  फंसर  का  स्थान

 2

 एफलाटाकसिन  जिगर

 ररररः

 एल्कोहलिक  डिक्‍्स  मुख  फार्नेक्स  सिबर

 अल्काइलेटिंग  एजेंट्स  :

 साइकलोफोसफा  माइड  ब्सेडर

 मेलफालन  मैन्रों

 ऐरोमेटिक  एमाइन्स

 म्संडर

 बेजिडाइन  ब्लेडर
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 शआर्सेक  कुछ

 एसबेस्टोस

 बेन्जीन

 बिस  ऐथर

 बुसलफान

 कोडियम  कुछ

 चवाना  लाइम )

 क्रोमियम  कुछ

 क्लोरनाफंजाइन

 क्‍्लोरोफेवल/फेनोक्सी  एसिड

 फर्नीचर  निर्माण

 इम्यूनोसुप्रेसिव  ओषधियां

 आइनाइजिंग  रेडियेशन्स

 आइसोपोपीला  अल्कोहल  निर्माता

 लेबर  गुड्स  निर्माता

 मस्टर्ड  गेस

 निक्‍्कल  कुछ
 एक्ट्रोजनस  :

 अनअपोजड़

 ट्रांसप्लेसेण्टल  )

 गोवरन्यूट्रीशनन  ओबेस्टी )

 फेनासेटिन

 पे रीटोनम

 मेन्‍्रो

 लिम्फोमा

 नेसल  सिनुअस

 रंटीकुलूनडेथीलियल  सिस्टम

 मेन्रो,ओर  अन्य  सभी  अंग

 नासल  सेनुअस

 नासल  सेनुसस

 फेफड़े

 नासल  फेफड़े

 एण्डोमीट्रीयम

 योनि

 गाल  ब्लैडर

 )

 लिखित  उत्तर
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 -  न  33  निनन्‍िनीयन  3  तन  नमन  तीध

 1  2

 पोलिक्लीनिक  ह्वाईड्रोकार्वन्स  फेफड़े

 रिप्रोडक्टिव  हिस्ट्री  :

 प्रथम  गर्भधारण  देर  से  होना  छाती

 शून्य  अथवा  लो  पैरिटी  आवेरे

 पैराप्ताइट्स  :

 स्किटसटोसोमा  हैमेटोबियम  ब्लैडर

 क्लोनोरिक्स  साइनेनाध्विस  जिग्र

 )

 सेक्सुअल  प्रौमिसक्युरी  स्विक

 स्टरायड्स  :

 एनाबोलिक  ),  जिग्र

 गर्भरोधक  जिगर

 धुम्रपान  ब्लैडर

 यू  ०वो
 ०  लाइट  होंठ

 विनलक्लोराइड  जिगर  )

 वाइरस  जिगर

 आर०  डोल  और  आर०  पेटो  द्वारा  लिखी  गई  अमेरिका  के  राष्ट्रीय  कंसर  की

 1981  की  पत्रिका  में  प्रकाशित  ।

 ]

 हिन्दी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  उपाय

 +456.  श्री  उत्तम  राठोड  :

 ॥|  2  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 भी  भूल  चन्‍्द  डागा  |

 करेंगे  कि  :

 80
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 पापपयप।ण  २  ये

 सरकार  ने  देश  भर  में  संघ  को  राजभाषा  हिन्दी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास
 किए  हैं  और  इस  काम  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  श्व्च  की  जा  रही  और

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  शब्द  कोष  तैयार  किए  गए  हैं  और  यदि  तो
 प्रत्येक  का  क्या  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  श्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  और

 जहां  तक  प्रश्न  के  भाग़  का  सम्बन्ध  है  यह  उल्लेखनीय  है  कि  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  का
 शिक्षा  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  हिन्दी  शिक्षकों  की  नियुक्ति  तथा  हिन्दी
 शिक्षक  प्रशिक्षण  कालेजों  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कर  रहा  भारत  सरकार

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विश्वविद्यालय  स्तर  की  पुस्तकों  को  तैयार  करने  तथा  प्रकाशित  करने  के  लिए
 मध्य  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  तथा  दिल्‍ली  बनारस

 हिन्दू  जी०  बी  पन्‍्त  कृषि  विश्वविद्यालय  तथा  हरियाणा  क्षि  विश्वविद्यालय  को  वित्तीय

 सहायता  दे  रही  विभाग  हिन्दी  के  प्रसार  में  कार्यरत  लगभग  140  स्वेक्छिक  संगठनों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।  जिन  कार्यकलापों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  उनमें  निःशुल्क
 हिन्दी  शिक्षण  हिन्दी  आशुलिपी  तथा  टंकण  कक्षाओं  की  पुस्तकालयों  के  लिए  हिन्दी

 पुस्तकों  तथा  पत्रिकाओं  की  खरीद  हिन्दी  पुस्तकों  तथा  षत्र-पत्रिकाओं  आदि  का  प्रकाशन  शामिल  है  ;

 2.  मंत्रालय  ने  हिन्दी  के  प्रसार  क ेलिए  अनुसंधान  विकास  तथा  विस्तार  कार्य  के  वास्ते  काफी
 संख्या  में  संस्थानों  का  गठन  किया  इन  संस्थानों  में  दो  अधीनस्थ  कार्यालय  अर्थात  केन्द्रीय  हिन्दी

 नई  दिल्‍ली  तथा  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  शब्दावली  नई  दिल्‍ली  तथा  एक
 स्वायत्त  संस्थान  अर्थात  केन्द्रीय  हिन्दी  आगरा  शामिल  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  ने  सम्पर्क

 तथा  विस्तार  कार्यक्रमों  के लिए  हैदराबाद  तथा  मद्रास  स्थित  चार  क्षेत्रीय  कार्यालयों
 की  स्थापना  की  है  !  केन्द्रीय  हिन्दी  संस्थान  आगरा  के  हैदराबाद  तथा  नई  दिल्ली  में  अपने
 क्षेत्रीय  कार्यालय  यह  संस्थान  हिन्दी  के  विकास  तथा  प्रसार  के  लिए  विभिन्‍न  काय॑  रूलाप  करते
 जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 पत्राचार  पाठ्यक्रमों  को आयोजित

 संस्थानों  को  हिन्दी  पुस्तकों  की  भारी  खरीद  तथा  आवंटन  और  प्रदर्शनी

 बहुभाषी  तथा  पारिभाषिक  वार्तालाप  गाइडों  आदि  का
 निर्माण  ।

 तथा  दभत्तਂ  जैसी  पत्र  पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  ।

 (3)  भारतीय  तथा  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  हिन्दी  का  शिक्षण  ।

 हिन्दी  तथा  सामग्री  निर्माण  शिक्षण  की  प्रणाली  में  अनुसंधान  ।
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 अखिल  भारतीय  हिन्दी  निबन्ध  प्रतियोगिताओं  तथा  अखिल  भारतीय  हिन्दी
 चर्चाओं  का  आयोजन  |

 अहिन्दी  लेखकों  के  लिए  कार्यशालाओं  का  हिन्दी  छात्रों  का  अहिन्दी  भाषी
 राज्यों  में  अध्ययन  दोरे  तथा  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों  के  बिख्यात  हिन्दी  अध्येताओं  के
 गर-हिन्दी  भाषी  विश्वविद्यालयों  में  लेक्चर

 अहिन्दी  भाषो  क्षेत्रों  के  हिन्दी  लेखकों  का  पुरस्कार  प्रदान  करना  ।

 विदेशी  भाषा  आधारित  हिन्दी  शब्दकोषों  श्या  वार्तालाप  गाईड़ें  जेसे  चेक-हिन्दी
 लाप  गाइडें  तैयार

 (6)  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  के  छात्रों  को  मैट्रिक  स्तर  से  आगे  हिन्दी  के  के  लिए

 वृत्तिया  प्रदान  करना

 वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  शब्दावलियां  तेयार  करना  ।

 विश्वविद्यालय  स्तर  पर  शिक्षण  में  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  शब्दावली  के  प्रयोग  के  लिए
 कार्यशालाओं  का  आयोजन  ।

 श्रव्य  केसटों  के  माध्यम  से  हिन्दी  का  प्रसारण  ।

 3.  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  हिन्दी  के विकास  तथा  प्रसार  के  लिए  सभी  कार्यक्रमों  पर  किया
 गया  कुल  व्यय  6.26  करोड़  रुपये  जबकि  1985-86  के  लिए  वजट  प्रावधान  143.00  लाख
 रुपये  1986-87  के  लिये  299.00  लाख  रुपये  के  बजट  परिव्यय  का  प्रस्ताव  है  ।

 4.  जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  सम्बन्ध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  केन्द्रीय  हिन्दी
 शालय  ने  99  खण्डों  में  5।  शब्दकोष  त्रिभाषी  तथा  तैयार  करने  प्रारम्भ  किये
 हैं  ।  जो  शब्दकोष  छप  चुके  हैं  अथवा  छप  रहे  उनकी  आधधिक  सहायता  के  पश्चात  नियत  किया  गया
 बिक्री मूल्य  निम्नलिखित

 हैं  ।

 बिक्री  मूल्य  रुपयों  में

 (1)  भारतीय  भाषा  कोश  244

 (3)  त्रिभाषा  कोश

 153

 (a)  बंड-वा  130

 खंड--तता  74
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 (iii)  द्विभाषा  कोश

 हिन्दी-मराठी
 53

 अन्य  68  से  70

 शिक्षकों  तथा  खुदरा  विक्रेताओं  को  बिक्री  मूल्य  में  25  प्रतिशत  से  लेकर  40  प्रतिशत

 तक  की  छूट  दी  जाती

 [  प्रुवाद ]

 झ्स्पतालों  के  लिए  भ्निवायं  प्रौषधियों  की  सूची

 +457.  श्री  सो०  पी०  ठाकुर  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  सभी  अस्पतालों  में  अनिवार्य  ओषधियां  उपलब्ध  कराने
 की  दृष्टि  से  ऐसी  औषधियों  को  एक  छोटी  सूची  बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  और  दिल्ली  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  के  लिए  एक  सांझी  अस्पताल  फामूलरी  तैयार  करने  हेतु  सरकार ने
 1982  में  एक  टास्क  फोर्स  नियुक्त  किया  था  ताकि  अस्पताल  प्राधिकारी  आवश्यक  दवाईयों  की

 पर्याप्त  सप्लाई  की  उपलब्धत्म  सुनिश्चित  कर  सके  ।  और  उसे  मानिटरकर  सके  ।  टास्क  फोर्स  द्वारा
 तैयार  की  गई  सूची  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  अस्पतालों  और  सभी  राज्यों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों
 के  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशकों  को  सूचना  और  मार्गे-निर्देश  के लिए  भेजी  गई  थी  ।

 ]

 सनो  रोगियों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधायें

 ०458.  श्री  सरफराज  झ्रहमद
 /  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 आओ  विसास  म॒त्तेमवार
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  28  1986  के  दैनिक  समाचार  पत्र  जनसत्ता  में
 कित्सक की  बीमारीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  और  उस  पर  सरकार की

 क्या  प्रतिक्रिया
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 ——  न्ााययपयायय।प््-+-+-+

 केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  मनोरोगियों  को  बेहतर  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 क्‍या  इस  प्रकार  के  रोगियों  की  संख्या  में  होने  वाली  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  का

 विचार  डाक्टरों  की  संख्या  बढ़ाने  का  और  यवि  तो  कब  तक  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार ने
 इस  समाचार  को  देखा

 दिल्‍ली  नगर  निगम  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  सम्बन्धित  डाक्टर  का  पिछले  वर्ष  से  स्वांस्थ्यं

 खराब  है  और  उन्होंने  कई  बार  छुटूटी  ली  यह  भी  सूचित  किया  गया  है  कि  जब  यह  डाक्टर

 छुट्टी  पर  होता  है  तो  उस  अवधि  के  दौरान  रोगियों  को  मेडिसिन  विभाग  द्वारा  देखा  जाता

 अधिकांश  राज्यों  में  मानसिक  स्वास्थ्य  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने  और  इसका  उपचार  करने  की

 सुविधायें  मानसिक  अस्पतालों  |संस्थाओं  तथा  जनरल  अस्पतालों  में  उपलब्ध  इस  सम्बन्ध  में  और

 अंधिक  सुविधायें  प्रशान  करने  के  लिए  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  राष्ट्रीय  मानसिक
 स्वास्थ्य  कार्यक्रम  शुरू  १.रने  का  निर्णय  लिया  है  जिसका  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा

 ]

 सिंचाई  प्रजणालो  को  झ्रायोजना  धो र  प्रबन्धन  में  किसानों  को  शामिल  करना

 #459.  शी  के०  जी०  शंकर  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  सरकार  ने  सिंचाई  प्रणाली  की  आयोजना  ओर  प्रबन्धन  में  किसानों  की शामिल
 करने  लिए  इंजीनियरों  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  एक  बड़ी  संख्या  में  किसानों  को
 उपलब्ध  जल  संसाधनों  का  लाभ  पहुंचाने  के  ऐसा  किया  जाना  अनिवाय॑ं

 यदि  तो  क्‍या  प्रणाली  की  विकसित  आयोजना  और  प्रबन्धन  के  लिए
 दण्ड  तैयार  करना  के  सम्बन्ध  में  1986  में  एक  गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया

 उस  गोष्ठो  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  सिफारिशें  की

 गई  ओर

 (४)  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल  संसाधन  मम्त्री  थो०  :
 माइनर  स्तर से  नीचे  जल  वितरण  में

 किसानों  को  सहयोगी  बनाने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  एक  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजना  में  मार्यदर्शी
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 परियोजनायें  शुरू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई
 |

 (=)

 से  केन्द्रीय  सिचाई  एवं  शक्ति  मंडल  द्वारा  यह  संगोष्ठी  आयोजित  की

 गई  इसका  कार्य  विवरण  ओर  सतिफा  रिशें  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए

 का  कुप्रमाव

 +460,  भ्रो  ज्ञांति
 /  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  विष्णु  मोदी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 यह  स

 ब्॒
 है  कि  विश्व  के  अनेक  देशों  में  एनलजोन  के  प्रयोग  पर  भ्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 भारत  में  इसके  प्रयोग  की  अनुमति  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  ध्तरकार  को  इस  ओषधि  से  होने  वाले  किसी  बुरे  प्रभाव  की  जानकारी  मिली

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  इस  औषधि  का  प्रयोग  बड़े  पैमाने  पर  होता

 (३)  यदि  तो  इस  औषधि  पर  आधारेत  तथा  अस्य  औषधियों  के  मिश्रण  से  बनी  किन-किन
 ओषधियों की  बिक्री  अधिक  होती  और

 क्‍या  इन  औषधियों  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और  यवि  तो
 है 5

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  यद्यपि  कुछ  देशों  में

 एनलजीन पर  प्रतिबन्ध  तथापि  यह  अनेक  देशों  में  बेची  जाती

 ओर  नामक  ओषधि  भारतीय  बाजार  में  20  वर्षों से  अधिक  संमयें
 से  बेची  जा  रही  हे  भोर  इसके  इस्तेमाल  से  किसी  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की|सूचना स  रकार  के  ध्यान
 में  नहीं  भाई

 एनलजीन  गैश  में  प्रयोग  की  जा  रही  एक  लो  कप्रिय  पीड़ा  नाशक  औषधि  है  ।

 (2) देश में उपलब्ध एनलजीन की लोकप्रिय दवाएं इस प्रकार हैं :-..-
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 एकल  योग

 एनलजीन  बरालगन

 नावलजीन  कैफीएसपायरिन

 ओक्सलजीन

 अल्ट्राजीन|

 जिसलजीन-ए

 स्पैस्माइजोल

 अवाफोरटेन

 चूंकि  बोस्टन  यूनिवर्सिटी  स्कूल  आफ  मेडिसिन  यू०  एस०  ए०  ने  एनलजीन  के  प्रतिकून
 प्रभावों  को मानोटर  करने  के  लिए  एक  |अध्ययन  शुरू  किया  इसलिए  ओऔषध  तकनीकी  सलाहकार
 बोर्ड  ने  सरकार  को  एनलजीन  ओर  इसके  फार्मूलेशनों  की  बिकी  को  जारी  रखने  के  संबंध में  निर्णय  लेने
 से  पहले  इस  अध्ययन  के  अन्तिम  निष्कर्षों  की  प्रतीक्षा  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 प्रबन्ध  और  हैस्डलिग  के  संदर्भ  में  कलकत्ता  पत्तन  का
 गर  सरकारीकरण

 +461.  श्री  रेण  पद  दास  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  प्रबन्ध  और  हैन्डलिगਂ  के  संदर्भ  में  कलकत्ता  पत्तन  के  ओर

 गैर-सरकारीकरण  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  क९  रही  और

 यदि  तो  अ्रस्ताव  की  मु&्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 परिवहन  संत्री  बंसो  :  और  मह्पत्तनों  में  विकास  संबंधी  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  गैर-सरकारी  घन  का  उपयोग  करने  की  अवधारणा  सिद्धांत  रूप  में  मानली  गई

 इसका  अ्यौरा  अभी  तेयार  नहीं  किया  गया

 बर्सो  झोर  रेलगाड़ियों  में  धूम्नपान

 +462.  श्री  चिरंजी  लाल  हार्मा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बसों  ओर  रेलगाड़ियों के  यात्रियों में  से  अनेक  यात्री  नियमित
 झूप  से  घृख्रपान  करते  जिससे  धूम्रपान  न-करने  वाले  यात्रियों को  बड़ी  असुविधा  होती

 36
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  रेलगाड़ियों  में  और  केन्द्रीय  सरकार  के
 धीन  बसों  में  धूम्रपान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  भी  उनके  नियन्त्रणाघीन  बसों  में  भी  धूम्रपान पर  प्रतिबन्ध
 लगने  के  लिए  सलाह  देने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  यात्रियों  की  घूम्रपान  की  आदतों  के  बारे  में  कोई
 सांख्यिकी  सूचना  नहीं  रखी  जाती  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  सफर  के  दौरान  बड़ी
 संख्या  में  यात्री  धृम्रपान  करते  हैं  ।

 रेलगाड़ियों  और  संघ  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन  बसों  में  धूम्रपान  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  गया  इनमें  घृञ्रपान  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  :  --

 |

 (i)  महानगरों  उप-नगरीय  ई०  एम०  यू०  रेलगाड़ियों  के  डिब्बों

 (ii)  ए०  सी०  2  टीयर/कुर्सीयान  आदि  जैसे  वातानुकूलित  डिब्बों  और

 (iii)  गैर-उपनगरीय  रेलगाड़ियों  में  अन्य  प्रकार  के  डिब्बों  में  यह  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया

 है  कि  यदि  अन्य  यात्री  आपत्ति  करते  तो  यात्रियों  को  धूम्रपान  नहीं  करना  हैं  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  जो  संघ  सरकार  के  प्रशाप्तननिक  नियन्त्रण  में  उसकी  बसों  में

 यान  1940  के  तहत  धूम्रपान  पर  प्रतिबन्ध  है  ।

 मोटरयान  1939  की  घारा  67  (2)  के  तहत  राज्य  सरकारों/संघ
 क्षेत्रीय  प्रशासनों  को

 उचित  नियमों  के  माध्यम  से  बसों  में  धृञ्रपान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  शक्ति  प्रदान
 की  गई  है  ।

 शिक्षा  का  ध्यावसायीक  रण

 +463.  श्री  ओबल्लम  पाणिप्रही  )
 :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  के०  प्रधानी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  शिक्षा  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 साय  संबंधी  ओर  कारीगरी  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर
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 उन  राश्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  व्यवसायीकरण  की  योजना  अपना  लो  है  और  उसमें
 कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 शिक्षा  झ्ोर  संसक्ृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से

 (a)  शिक्षा  पद्धति  के  अन्दर  ही  कुछ  चुनिदा  पोलिटेकनिकों  में  जिन्हें  सामुदायिक  पोलिटेकनिक

 हिष्ट  किया  गया  विभिन्‍न  दक्षता  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  प्रदान  किए  जा  रहे  कुछ  कालेजों  द्वारा
 प्रदान  किए  जा  रहे  विज्ञान  और  वाणिज्य  के  प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रमों  में  अनुप्रयोग  उन्मुख
 संघटक  शामिल  किया  गया  व्य|वसायिक  पाठ्यक्रम  भी  उच्चतर  माध्यमिक  व्यावसायिक  धारा  के

 एक  भाग  के  रूप  में  स्कलों  में  प्रदान  किए  जाठे  यद्यपि  हसमें  दाखिल  छात्रों  की  संख्या  बहुत  ही  कम

 सरकार  स्कूलों  में  व्यावसायिक  शिक्षा  का  एक  बड़ा  कार्यक्रम  रखना  चाहती  है  परन्तु  इसका
 आकार  ओर  स्वरूप  निधियों  पर  निर्भर  करेगा  जो  सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  उपलब्ध  की

 सामुदायिक  पोलिटेकनिकों  ओर  डिग्री  कालेजों  द्वारा  अ  योजित  कार्यक्रमों  के अतिरिक्त

 निम्नलिखित  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 शुरू  किए  हैं  :--

 1.  2.  आन्ध्न  3.  4.  5.  6.  7.

 8.  9.  उत्तर  10.  पश्चिम  11.  अण्डमान  निकोबार  द्वीप  12.
 '  3.  14.  दमन  और  दीव  15  पाण्डिचेरी  ।

 इस  समय  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  लगभग  1900  संस्थाओं  में  प्रदान  किए  जा  रहे  कक्षा

 एज  में  वाषिक  दाखिला  लगभग  72000  हैं  ।

 दोषपूर्ण  उपस्करों  वाला  शोषण  निर्माण  एकक

 #464.  श्री  घर्मपाल  सिह  सलिक  ]
 9  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 भरी  सुमाध  यादव  J
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  3000  से  अधिक.लघ्‌  ओऔषध  निर्माण  एकुक

 हैं  जिनमें  स ेअधिकांश  के  यास  न  तो  औषध  निर्माण  संबंधी  वैज्ञानिक  जानकारी  है  और  न  किस्म

 श्रण की  सुविधाएं  ही  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  को  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  पस्त०  कृष्ण  :

 (w)  यह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता

 ।
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 कंसर  के  उपचार  के  लिए  प्राकृतिक  चिकित्सा

 +465.  श्री  वक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  :  वया  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  प्राकृतिक  चिकित्सा  के  कितने  सरकारी  अस्पताल

 उनमें  से  कितने  अस्पताल  केरल  में  भीर

 क्‍या  चिकित्सा  संबंधी  अनुसंधान  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  प्राकृतिक  चिकित्सा से  कसर

 का  सफल  उपचार  हो  सकता  है  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  देश  के  किसी  भी  भाग  में  कोई  प्राकृतिक  चिकित्सा  अस्पताल

 नहीं  चलाता  ।

 सरकार  को  प्राकृतिक  चिकित्सा  के  माध्यम  से  कसर  के  सफल  उपचार  को  कोई

 जानकारी  नहीं

 रेखगाड़ियों  को  200  किलोमीटर  प्रति  घंटा  को  गति  से  चलाना

 +466,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली-कानपुर  ओर  दिल्ली-आगरा  मार्गों  को  200  किलोमीटर  प्रति  घंटा  की  गति

 से  उन  पर  रेलगाड़ियां  चलाने  के  उपयुक्त  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन  और

 (a)  यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इस  बारे  में  वर्ष  1985-86  और
 1986-87  के  लिए  क्या  लक्ष्य  रत  किये  गये  हैं  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  और  तेज  रफ्तार  के  नये
 गलियारों  यथा  नई  दिल्‍ली-आगरा  और  नई  दिलली-क/नपुर  तथा  नई  दिल्‍ली-अगरा-कानपुर  के

 के  लिए  सर्वेक्षण  करने  के काम  को  10  लाख  रुपये  की  लागत  से  +986-87  के  बजट  में  शामिल  किया

 गया  है  जिसमें  से  198  6-87  के  लिए  8  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई

 [  प्रनुवाद ]

 रेलवे  स्टेशनों  पर  चिकित्सा  स्टाल

 +467.  शी  भनूप  सन्द  झाह  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  जहूरतम  द  यात्रियों  क  आपात  स्थिति  में  चिक्रित्सा  सहायता  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  पर  चिकित्सा  स्टाल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :

 प्रश्न  ही  नहीं

 अचानक  बीमार  हो  जाने  अथवा  चोट  लग  जाने  पर  यात्रियों  की  परिचर्या  के  लिए  सभी
 यात्री  गाड़ियों  में  गाडों  के  पास  प्राथमिक  उपचार  बाक्स  रखे  गये  रेलवे  स्टेशनों  पर  सहायक
 स्टेशन  मास्टर  के  कमरे  में  भी  प्राथमिक  उपचार  बाक्स  उपलब्ध  होते  गाड़ियों  के  गार्डों  को  इस
 आशय  के  अनुदेश  भी  हैं  कि  वे

 उस  अगले  निकटतम  स्टेशन  को  अग्रिम  सन्देश  भेजें  जहां  चिकित्सा
 यता  के  लिए  रेलवे  डाक्टर  उपलब्ध  हो  ।

 1992  में  होने  वाले  भोलस्पिक  खेलों  को  मेजबानी  करना

 $468.  श्री  पी०  एम०  सईद  है|
 0:  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की कृपा क्रो  मुकुल  वासनिक  |

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वर्ष  1992  में  होने  वाले  ओलम्पिक  खेलों  की  मेजबानी
 करने  के  लिए  पेशकश  न  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  इसके  मुख्य  का  रण  क्‍या  ओर

 कया  वर्ष  1982  में  दिल्ली  में  एशियाई  खेलों  के  सफल  आयोजन  के  पश्चात  भारत
 की  क्षमता  और  सामथ्यं  ओलम्पिक  खेलों  का  मेजबानी  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  समझी  गई

 युवा  कार्य  प्लोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विसागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट
 :  हां  ।

 मुख्यतः  संसाधनों  की  कठिनाई  के  कारण  ।

 (१) भ्रश्न ही नहीं 40
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 आअंिनजजता+  —  *469. श्री टी० बाल गौड़ : क्‍या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा --  कि  सं  प्रदेश

 विजयवाड़ा  के  समोप  कृष्णा  नदी  पर  तोसरे  पुल  का  निर्माण

 +.69,  श्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आंध्र  प्रदेश

 में  विजयवाड़ा  के  समीप  कृष्णा  नदी  पर  तीसरे  रेलवे  पुल  का  निर्माण  का  य॑  कब  तक  पूरा  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माघव  राव
 :  विजयवाड़ा  के  निकट  कृष्णा  नदी

 पर  तीसरे  पुल  का  निर्माण  काये  प्रावधान  8  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना
 कि

 उश्र  प्रदेश  में  नई  रेल  लाइनें

 #470.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  उपयोग  के  दौरान  कुछ  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  सम्बन्धी

 सर्वेक्षण  कार्य  के  लिए  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  था

 यदि  हां  तो  प्रत्येक  रेल  लाइन  के  लिए  कितनी  घनराशि  की  व्यवस्था  को  गई  थी

 क्‍या  इस  घनराशि  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उन  कारणों  को  दूर  करन ेके  लिए  वर्ष

 पटल  पर रख  के  दौरान  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल पर  रख  दिया  गया  है  ।

 शाहजहांपुर-बदायूं  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  की  प्रगति  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  सर्वेक्षण  दल

 अन्य  सर्वेक्षणों  में  व्यस्त  थे  ।  में  इसमें  प्रगति  की  जायेगी  ।

 विवरण

 5-86  में  रखी  गई  राशि  इस  प्रकार  है  :  --

 रुपयों  में  )

 ऋण  सं०  सवक्षण  का  नाम  5-86  के  लिए  प्रत्याशित

 मूल  परिव्यय  खच

 ।  2  इंजी-
 3  4

 नई  लाइनों  के  लिए  प्रारम्भिक
 नियरी  ९वं  यातायात  सर्वेक्षण

 (४)  अलीगंज-अफजलगढ़  (42  25  92

 घामपुर-आजमगढ़-कालागढ़  (36  कि०
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 3  4

 2...  दोराला-मवाना-हस्तिनापुर  बड़े  आमान  100  20)
 .._

 की  रेल  लाइन

 3...  खुर्जा-पलवल  400  400

 सर्वेक्षण  का

 4.  शाहजहांपुर  से  बदायूं  968  25

 5.  टनकपुर-घाट  भागेश्वर  1  100

 1494.  हत

 राज्यों  को मेलाथियन  को  खरीद  के  लिए  दो  जा  रही  केन्द्रोय  सहायता
 की  समाप्ति

 *  भी  प्रहमद  एस०  पटेल  ]

 जोसी०  डो०  पटेल
 :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 हि  ्र

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मैलाथियन  25  प्रतिशत  डब्ल्यू०  डी०  पी०  की  खरीद के  लिए  राज्यों
 को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  बंद  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-संत्रो  एस०  कृष्ण  :  और  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  लागत  को  वहन  करने
 का  सामान्य  पैटनें  50:50  के  आधार  पर  है  ।  छठी  योजनावधि  के  मध्य  में  इस  पैटनं  में  परिवर्तन  किया
 गया  था  जिसके  अनुसार  उन  क्षेत्रों  के  जहां  पर  वेक्‍्टर  में  डी०  डी०  टी०  और  बी ०  एच०  सी०
 को  हजम  करने  को-शक्ति  पैदा  हो  गई  मेलाथियन  खरीदने  के  लिए  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता
 दी  गई  ।  छठी  योजनावधि  के  दोरान  प्राप्त  किए  गए  अनुभव  ओर  संसाधनों  संबंधी  पाबंदियों  क ेकारण
 सरकार  को  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  मैलाधियन  खरीदने  के  लिए  भी  इस  पैटन  को  फिर  से  50:50
 लागत के  आधार  पर  करना  पड़ा
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 दूरदर्शन  को  जनसाधारण  में  लोकप्रिय  बनाना

 #  *476.  डा०  सुधीर  राय  :  कया  सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दूरदर्शन  का  लाभ  कुल  जनता  के  केवल  एक  चोथाई  भाग  को  ही  मिलता  है
 शिक्षित  वर्ग  तथा  आकांक्षी  यरग  के  लोग  ही  आते  और

 दूरदशंन  को  दर्शकों  में  लोकप्रिय  बनाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  नहीं:॥
 इस  समय  दूरदर्शन  सिगनल  लगभग  63  प्रतिशत  जनसंख्या  को  उपलब्ध  है  जिसमे ंसे  20  प्रतिशत

 शहरी  है  ओर  43  प्रतिशत  ग्रामीण

 दूरदर्शन  का  अपने  कार्यक्रमों  को
 लोकप्रिय  बनाने  तथा  विभिन्‍न  वर्गों  के  दर्शको ंक ेलिए

 स्वीकायं  बनाने  का  प्रयास  रहता  है  तथा  यह  प्रक्रिया  चलती  रहती

 नए  कृषि  महाविद्यालय  खोलने  के  लिए  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सहायता

 +48  |.  श्री  शान्ता  राम  नायक  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उन  स्थानों  पर  कृषि  महाविद्यालय  खोलने  के  जहां  अभी

 तक  ये  थ्लोले नहीं  गए  वित्तीय  सहायता  देने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  नेताभों  के  बारे  में  नेपालो  में  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 *482.  श्रोमतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  प्रकाशन  विभाग  ने  सिक्किम  के  लोगों  के  जहां
 प्रतिशत  जनसंख्या  नेपाली  भाषा  जानती  है  और  बोलती  है  तथा  पश्चिम  बंगाल  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  के
 नेपाली  भाषा  बोलने  वाले  लोगों  के  लाभाय  महात्मा  जवाहरलाल  श्रीमती  ई दरा  गांधी
 ओर  अन्य  राष्ट्रीय  नेताओं  तथा  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  बारे  में  नेपाली  में  कोई  पुस्तक  प्रकाशित  को
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  पुस्तक  प्रकाशित  करने
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 का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०
 नहीं  ।

 इस  प्रकार का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन नहीं  है  क्योंकि  प्रकाशन  विभाग  नीति के  रूप

 में  संविधान की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  भाषाओं
 से  भिन्न  भारतीय  भाषाओं  में  पुस्तकें  प्रकाशित

 नहीं  करता  ।

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लेटों  का  बिना  बारी  के  झाबंटन

 $483,  शो  एच  ०  एन०  मन्‍जे  गोडा  "
 ५.  :  अया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  |
 करेंगे  कि  :

 1984  और  1985  के  बीच  की  अवधि  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  कुल  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  ओर  इस  अवधि के  दौरान  प्रत्येक  श्रेणी  के  अन्तगंत  कितने  फ्लैटों

 का  बिना  बारी  आबंटन  किया

 कया  बिना  बारी  के  आबंटन  इस  व्रिषय  से  संबंधित  नियमों/निदेशों  में  निर्धारित  सीमा
 के  भीतर  किया  और

 यदि  तो  इसके  वया  कारण  हैं  और  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की
 जाएगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  श्रब्दुल  :  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया
 है  कि  बे  प्रत्येक  वर्ष  की  31  मार्च  क॑  बाद  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  पूर्ण  किए  मकानों  की  संख्या  का
 संकलन  करते  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1984-85  5  के  दोरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  7295
 मकान  तैयार  किए  ।  वर्ष  1985-86  5-86  के  दोरान  31.12  85  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  १8996  मकान
 आवंटन  के  लिए  उपलब्ध  हुए  ।  इन  आँकड़ों  में  कुछ  वे मकान  भी  शामिल  हैं  जो  तेयार हो  गए  थे  परन्तु
 पहले  आबंटित  नहीं  किए  गए  थे  ।  84  से  85  तक  की  अवधि  के  दौरान  13,98
 फ्लैटो ंक ेकुल  आबंटन  की  तुलना  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में

 247  फ्लैट  बिना  बारी के  आबंटित  किए  गए

 थे  बिना  बारी  क॑  आबंटित  किए  गए  श्रेणी-बार  ब्योरे  इस  प्रका
 ह
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 मध्यम  आय  वर्ग  न  94

 निम्न  आय  वर्ग  न  11

 जनता  —  28

 स्ववित्त  पोषित  योजना  न  54

 णोग  :  247

 प्रश्न  ही;नहीं  उठता  ।

 कंप्यूटरोकृत  बोज  सूचना  केन्द्रों  के  बारे  में  खाद्य  श्लौर  कृषि  संगठन  को

 सहायता  से  परियोजना

 +484.  श्री  भ्रनादि  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  कंप्यूटरी  कृत  बीज  सूचना  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए
 नीकी  सहयोग  परियोजना  के  अन्तगंत  भारत  की  सहायता  कर  रहा

 दि
 यदि  तो  निष्पादन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  ऐसे  केन्द्र  कहाँ-कहां  स्थापित

 किए
 और

 क्या  ये  केन्द्र  अन्य  विकसित  देशों  ओर  उन  देशों  से  जिनको  भारत  से  बीजों  का
 निर्यात  किया  जाता  बीज  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  ?

 कृषि  मंत्री  बृूटा  :  जी  हां  ।

 भारत  सरकार  ने  17  1985  को  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  साथ  एक  तकनीकी

 सहयोग  परियोजना  संख्या  टी०  सी०  पी०/आई०  एम०  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसके

 अनुसार  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  राष्ट्रीय  रतर  पर  बीजों  के  उत्पादन  एवं  सप्लाई  के  प्रबोधन  के  लिए
 राज्यों  में  विभिन्‍न  एजेंसियों  से  मिलने  वःली  बीज  संबंधी  सूचना  के  कंप्यूटरीकरण  को  एक  प्रणाली

 त॑यार  करने  में  भारत  सरकार  को  सहायता  देगा  ;  केन्द्रीय  ओर  राज्य  स्तर  की  एजेंसियों  के  साथ
 व्यापक  विचा  र-विमर्श  करने  के  बाद  कार्य  में  केन्द्रीय  ओर  राज्य  स्तरों  पर  एक  कंप्यूटरीकृत
 बीज  सूचना  प्रणाली  विकसित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  खाद्य  एवं
 कृषि  संगठन  के  एक  परामशंद।ता  की  नियुक्ति  का  निश्चय  किया  गया  इस  योजना  में  दो  ऐसे
 तीय  पदाधिकारियों  के  विदेशी  अध्ययन  दोरे  की  भी  है  जो  कम्प्यूटरीकृत  बीज  सूचना  प्रणाली
 के  कार्यान्वयन  के  लिये  जिम्मेदार  बन  जाएंगे  ।  केन्द्र  किन  स्थानों  पर  इसका  निर्णय  परामशंदाता
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 को  रिपोर्ट  मिलने  और  जांच  हो  जाने  के  बाद  किया

 चूंकि  केन्द्रों  का  निर्णय  अभी  नररों  हुआ  इसलिये  अन्य  उन्नत  देशों  आदि  से  बीज

 संबंधी  सूचना  प्राप्त  करने  का  इस  समय  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।  |

 झाकाशवाणो  प्ोर  दूरदर्शन  के  लिए  स्वायत्त  निगमें

 *485.  श्री कमल

 /
 :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  हुसेन  दलवाई

 करेंग ेकि  :

 क्‍या  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  का  सरकारी  नियंत्रण  से  मुक्त  स्वायत्त  निममें  बनाने
 का  सरकार  का  विचार  है

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रकार  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया है  ओर  कया  इस  दिशा  में  कोई
 कार्यवाही की  गई  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्नी  बो०  एल०  :

 इस  समय  भी  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  को  सभी  व्यावसायिक  मामलो मे  पूरी  स्वायत्तता  प्राप्त
 °

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  मकानों  को  दोषपूर्ण  छ्ें

 +486,  श्रो  शांति  धारोवाल  :  )

 ५
 :  क्या  शहरी  बिकास  मन्त्री  यह  ब्षाने  की  कृपा  करेंगे

 अरे  विष्णु  मोदी  नर
 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1986  के  टाइम्सਂ  में  ०
 डी०  ए०  के  मकानों  की  छतें  झुकोंਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 (&)  बदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्य  बाहो  की  और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  !

 शहरी  विकास  मंत्री  भ्रब्युल  :

 मकानों  की  दशा  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  सत्यापित  किया  गया  है  तथा  यह  पाया  गया  है  कि
 लगभग  10  प्रतिशत  मकानों  की  छत  की  पट्टियों  को  आबन्टियों  द्वारा  पर्याप्व  अनुरक्षण  की  कमी  के
 कारण  बदले  जाने  की  आवश्यकता  इन  मकानों  को  आधिक  दृष्टि  से  लोगों  के  कमजोर  वर्गों  क ेलिए

 न्यूनतम  आवश्यकता  युक्त  एकक  निर्मित  करने  के  विचार  से  एक  नवीन  योजना  के  अन्तगंत  बनाया  गया

 था  जिसमें  आबंटियों  जब  कभी  आवश्यकता  अपने  स्वयं  के  संसाधनों से  एक  और  तल  बनाने

 का  प्रावधान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मकानों  की  क्षतिग्रस्त  छत  की  पट्टियों  को बदलने  के  उपाय
 कर  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रनुवाद ]

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  के  कार्यक्रण  को  समोक्षा

 +487.  श्री  बनवारी  खाल  पुरोहित  :  क्या  खूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  कार्यकरण की  समीक्षा  करने  का  एक  प्रस्ताव
 “  कार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  अपने  उद्देश्यों  की  पूर्ति  की  से  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  का  कार्यनिष्पादन

 गत  कई  वर्षो ंके  दोरान  अपेक्षित  स्तर  का  नहीं  रहा  और

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कदम उठाने का  विचार  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यਂ  मंत्री  बो०  एन०  गाडगिल  )  से

 एक  विवरण सदन  की  मेज  पर  रखा  जाता

 विवरण

 1.  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विक।स  निगम  की  स्थापना  वर्ष  1980  में  तत्कालीन  फिल्म  वित्त  नियम
 तथा  भारतीय  चलबित्र  निर्यात  निगम  को-मिलाकर  की  गई  थी  ।  ॥॒
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 2.  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  का  मुख्य  आम  उद्देश्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  निर्धारित  राष्ट्रीय  आधिक  नीति  और  उद्देश्यों  क ेअनुसार  फिल्म  उद्योग  के  एकीकृत
 तथा  दक्ष  विकास  का  संवर्धन  तथा  आयोजन  करना  इसके  कार्यकलापों  में
 फीचर  फिल्मों  का  वितरण  तथा  प्रदर्शन  शामिल  यह  फिल्‍म  उद्योग
 से  संबंधित  प्रेरक  कार्यक्लापों  यथा  फिल्म  सिनेमाघर  वित्तपोषण  तया

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समा  रोहों  का आयोजन  करने  का  काम  करता

 3.  भारत  सरकार  ने  अपने  आपको  इस  बात  से  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  कि  क्‍या  निगम
 उन  जिनके  लिए  इसकी  स्थापना  की  गई  को  आम-तौर  से  प्राप्त  किया
 निगम  की  स्थापना  से  लेकर  अब्र  तक  के  इसके  कार्यंसंचालन  तथा  कायें-निष्पादन  की
 जांच  करने  के  लिए  एक  एक-सदस्योय  समिति  का  गठन  किया  है  ।

 ॥॒

 4.  सरकार  इस  संबंध  में  भावी  कारंवाई  के  बारे  में  निर्णय  लेने  से  पहले  समिति  की  रिपोर्ट  ««'
 की  प्रतीक्षा  करेगी  ।

 हैदरपुर  संयंत्र  स ेपानी  की  सप्लाई

 * 188,  श्रो  भरत  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  हैदरपुर  संयंत्र  से  3570  लाख  गैलन पेय  जल  उपलब्ध
 या  जाता  है  जबकि  दिल्‍ली  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  क ेलिए  6000  लाख  गैलन  पेय  जल  की

 श्यकता  है  और  बनाई  गई  पुनर्वास  कालोनियों  के  लिए  पर्याप्त  जल  उपलब्ध  नहीं  और

 कया  हैदरपुर  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार  है  ताकि  6000  लाख  गैलन  पेयजल
 की  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सके  ?  न

 शहरी  विकास  मन्‍्त्री  प्रब्दुल  :  हैदरपुर  संयंत्र  की  क्षमता
 दिन  100  मिलियन  गैलन  को  है  ।

 इस  समय  दिल्ली  में  विभिन्‍न  स्त्रोतों  से  प्रतिदिन  377  मिलियन  गैलन  जलपू्ति  है  जबकि
 निर्धारित  मांग  प्रतिदिन  472  मिलियन  गेलन  की  1990  तक  की  निर्धारित  आवश्  यकता  प्रतिदिन
 592  मिलियन  गैलन  की

 44  पुनर्वास|झुग्गी-झोंपड़ी  कालोनियों  में  से  28  कालोनियों  में  स्वच्छ  पानी  मुहैया  कर  दिया
 गया  शेष  कालोनियों  को  स्थानीय  नलकूपों/हैंडपम्पों  के  माध्यम  से  पानी  की  पूर्ति  की  आती

 हैदरपुर  जल  शोधन  संयंत्र  के  लिए  100  एम०जी०डी०  कच्चा  पानी  पश्चिमी  यमुना
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 नहर  से  प्राप्त  किये  जाने का  प्रस्ताव  है  जो  कि ओखला  मल  शोघन  संयंत्र  से  उतने  ही  मल  बहिलाबः
 बदले  में  प्राप्त  किया  जायेगा  बशतें  कि  हरियाणा  शासन  इस  पर  सहमत  हो

 ]

 नारियल  को  पौद  का  उत्पादन

 +489,  डा०  के०  जो०  पझ्वियोडो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  मैं टिशु
 कल्चर  सहित  नारियल  की  पौध  का  बड़े  पैगाने  पर  उत्पादन  करने  के  लिए  क्‍या  कदंम  उठाए  गए  हैं  ?

 क्षषि  सन्‍्त्री  बूटा
 :  देश  में  नारियल  की  पौदों  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  और

 वितरण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  नारियल  विकास  बोड  ने  आन्ध्र

 बिहार  और  त्रिपुरा  में  पौदों  के  उत्पादन  के  लिए  एक-एक  क्षेत्रीय  नसंरी  खोली

 2.  इस  बोर्ड  ने  18  लाख  बीज  नट  खरीद  कर  नारियल  उगाने  वाले  राज्यों  को  सप्लाई
 किए  हैं  और  त्रिपुरा  और  मध्य  प्रदेश  में  विभागीय

 नसंरियों  को  सुदृढ़  बनाया

 3.  इस  बोड  द्वारा  तमिलनाडु  में  100  हैक्टेयर  का  एक  संकर  फार्म  और  केरल  में  तीन

 सामुदायिक  नसंरियां  भी  स्थापित  की  गई  इसके  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजना

 के  अन्तगंत  नारियल  की  पौदों  की  सप्नाई  के  लिए  कुछेक  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये

 केन्द्रीय  पौद  फसल  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  नारियल  की  पोद  साभंग्री  के  उत्बोदेन  की  टिशु
 कल्चर  तकनीक  विकसित  की  गई  इस  विधि  को  वाणिज्यिक  लाभ  के  लिए  परिपूर्ण  बनाँथों  जाना
 अभी  बाकी  है  ।

 बिल्ली  टाइम्सਂ  नामक  फिल्‍म  को  टेलीविजन  पर  दिखाना

 *490.  श्री  क्‍्रमर  राय  प्रधान  )
 ५  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंन्त्री  यह  बतासे  क्तेकृपा

 श्री  संफुहीन  चोधरो  |
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदप्षेन  ने  2  1986  की  संध्या कों  टेलीविजन पर  दिल्ली
 टाइम्सਂ  नामक  फिल्‍म  दिखाने  के  लिए  व्यापक  प्रचार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दूरदर्शन  ने  1986  को  अकस्मात  दिल्ली  टाइम्सਂ  के  स्थान
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 पर  फिल्‍म  दिश्लाए  जाने  की  घोषणा  कर  और

 जताया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  बो०  एन०  :  से
 दिल्ली  टाइम्सਂ  नामक  हिन्दी  की  फीचर  फिल्म  को  2  1986  को  टेलीकास्ट  करने का

 कार्यक्रम  फिल्‍म  को  दिखाने  के  बारे  में  दूरदर्शन  पर  सामान्य  अग्रिम  प्रचार  किया  गया  प्रचार

 के  अंग  के  रूप  में  फिल्‍म  की  एक  कतरन  भी  दिखाई  गई

 2.  उक्त  फिल्‍म  में  कुछ  ऐसे  दृश्य  जिनके  कारण  इसे  2  1986  देश  के  कुछ
 भागों  में  उस  समय  विद्वमान  स्थिति  को  देखते  राध्ट्रोय  संजाल  पर  टेलीकास्ट  करना  समय  अनुकूल
 नहीं  समझा  गया  अतः  इसके  स्थान  पर  उक्त  तारीख  को  नामक  फिल्म  दिखाई  गई

 सातवों  पंचवर्षाय  योजना  भ्रवधि  में  उच्च  शक्ति  वाले
 बूरदशन  केन्द्रों  की  स्थापना

 +491.  श्री  वृद्धि  चल्र  जेन  :  क्‍या  सूचना  झ्ोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  उच्च  शक्ति  वाले  कितने  दूरदर्शन  केन्द्र
 स्थापित  करने  का  विचार  है  और ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किएं

 क्या  उच्च  शक्ति  वाले  दूरदशशेन  केन्द्रों  की  स्थापना  के  मामले  में  देश  के  सीमावलीं  क्षेत्रों
 को  प्राथमिकता  दी

 '

 यदि  तो  राजस्थान  में  सीमावर्ती  जिलों  बाड़मेर  और  जं8लमेर  में  तथा  गुजरात  के
 सीमावर्ती  जिले  कच्छ  में  उन्च  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया

 प्रगति  हुई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  में  क्या  कार्यक्रम  और

 उपरोक्त  सीमावर्ती  जिलों  में  दूरदर्शन  केन्द्र  कव  तक  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  बो०  एन०  :  से

 एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता
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 सातवीं  योजना  के  दो  रान  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  उज्च  शक्ति  वाले

 दूरदर्शन  ट्रांतमीटरों  की  संख्या  तथा  उनके  स्थान  इस  प्रकार  हैं

 राज्य/संघ
 शात्तित  क्षेत्र

 2

 आन्ध्र  प्रदेश

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड्डीसा

 राजस्थान

 भुज

 राजधानी

 शिमला

 धारवाड़

 शिमोगा

 जबलपुर

 ग्वालियर

 जगदलपुर

 ओऔरंगाबाद

 लातुर/परभनी

 भवानी  पटना

 कोटा

 जैसलमेर

 बाड़मेर

 टद्रांसमोटरों  की
 सख्या

 $1



 31  1986

 2  3  4

 11. =  सिक्किम  1.  गंगटोक  ॥

 12... _  तमिलनाडु  1.  रामेश्वरम्‌

 13...  उत्तर  प्रदेश  1.  बरेली  1

 21

 इसके  अतिरिक्त  निम्नलिखित  प्रस्ताव  भी  हैं  :--

 (1)  पुणे  के  0.6  किलोवाट  वाले  मौजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  तथा  रायपुर  के  ।  किलोवाट

 वाले  मौजूदा  ट्रांसमीटर  को  10  किलोवाट  वाले  दूरदशंन  ट्रांसमीटरों से  और

 (2)  मदांस  और  कलकत्ता  में  द्वितीय  चनल  सेवा  के  लिए  इन  स्थानों  पर  10

 किलोवाट  का  एक-एक  दूरदशत  ट्रांसमीटर  स्थापित  करना  ।

 दूरदर्शन  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कवर  नहीं  हुए  सी  मावतों  क्षेत्रों  में  दूरद  शंन  सेवा  का

 विस्तार  करने  पर  उचित  ध्यान  दिया  गया  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  कवरेज  की  संबंधित
 झेत्रों  जैसलमेर  और  कच्छ  में  प्रस्ताव्ति  ट्रांसमीटर  के  लिए  स्थानों  के  चयन  तथा
 आवश्यक  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  औपचारिक  स्त्रीकृति  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  आरंभ

 कर  दी  गई  है

 एक  उच्च  शक्ति  (10  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  स्थापित  करने  में  आमतौर  पर
 3-4  वर्ष का  समय  लग  जाता  तदुनुपार  यहू  आशा  की  जाती  है  कि  जेतलमेर  और  भुज

 में  श्रस्तावित  संक्षाघनों  शी  वास्तविकता  उपलब्धता  के  अधीन  रहते  सातवीं
 गरोजना  अवधि  के  अन्त  तक  चालू  हो  जाएंगे  ।

 ]

 प्राकृतिक  भापदाझों  को  रोकने  के  लिए  स्थायी  तस्त्न

 *492.  प्रो०  गारायण  चन्द  पराशर
 ढ  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रोसतो  ऊषा  चोघरी  यह्‌  कृपा  करेंगे  कि
 ९...

 {*)
 क्‍या  सरकार  को  अत्यधिक  बर्फ  ओला  आदि  जैसी  प्राकृतिक

 जापदाओं  के  कारण  होने  वाली  हानि  की  स्थिति  में  तत्काल  राहत  उसका  विस्तृत  म्‌  ल्यांकन
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 करने  ओर  नीति  तैयार  करने  के  प्रयासो ंको  सुचारू  बनाने  और  उनमें  समन्वय  लाने  के  लिए  प्रत्येक

 राज्य  की  राजघानी में  कोई  स्थायी  तन्त्र
 की  स्थापना  करने  का  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  तैयार  किए  गए/तैयार  किए  जाने  वाले  तन्त्र  का
 स्वरूप  और  उसकी  रूपरेखा  क्‍या  ओर

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  का  तनन्‍त्र  शीघ्र  स्थापित  किया  जिससे  कि

 ऐसी  परिस्थितियों  से  निपटने  के लिए  कदम  उठाने  में  लगने  वाले  समय  के  अन्तर  को  कम  किया  जा

 सके  ?

 कृषि  मम्त्रो  ब्ूटा  :  और  तथापि  प्राकृतिक  आपदाओं  के

 कारण  जरू)ी  राहत  कार्य  को  करने  के  लिए  राज्य  मुख्यालयों  में  राजस्व/राहृत  विभाग  या  किसी  अन्य
 रूप  में  एक  तन्त्र  मोजूद  यह्‌  विभाग  एक  तरफ  राज्य  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  और

 दूसरी  तर  तालुक  आदि  जैसे  विभिन्‍न  स्तरों  पर  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  साथ  संपर्क  बनाये

 रखता  निवारक  और  तंयारो  संबंधी  उपायों  सहित  राहत  कार्य  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  का

 मार्ग-दशेन  राज्य  की  राहत-नियम  पुस्तिका/समय-समय  पर  जारी  किए  गए  विस्तृत  अनुदेशों  द्वारा

 नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  और  राहत  देने  की  पद्धति/तन्त्र  आपदा  की  प्रकृति  के  अनुसार
 भिन्‍न-भिनन  होते  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  मार्गदर्शन  के  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के
 वास्ते  राहृत  बियम-पुस्तिका  तैयार  करने  और  मौजूदा  राहत  नियम-पुस्तिका  को  संशोधित
 करने  बनाने  के  लिए  परिचालित  किये  इसके  संबंधी  व्यवस्था
 के  लिए  एक  आदर्श  नियप्र-पुस्तिकाਂ  और  की  विपत्ति  का  सामना  करने  को  एक  आदर्श  कार्य

 भी  राज्यों  को  भेजी  गई  है  व्ाकि  वे  आवश्यक  तेयारी  और  बच्मव  संबंधी  उपाय  कर  सकें  ।  हर
 वर्ष  मानसून  आने  से  पहले  भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालय  में  राहत  आयुदतों/राजस्व  सचिवों  का  एक
 सम्मेलन  बुलाया  जाता  है  ताकि  प्राकृतिक  आपदाओं  से  पैदा  होने  वाली  स्थिति  का  सामना  करने  के
 लिये  आकस्मिकता  संबंधी  नियोजन  की  समीक्षा  को  जा  सके  ।  प्राकृतिक  आपदाएं  आने  पर  केन्द्रीय  कृषि
 मंत्रालय  भी  राज्य  सरकार  से  निकट  संपकं  बनाए  रखता

 ऊपर  ओर  (@)  भागों  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  राज्यों  की  राजधानियों
 प्राकृतिक  आपउदाओं  से  पैदा  होने  वाली  स्थिति  का  साम्रन्य  करने  के  लिए-विभिन्‍न  उपाय  करने  के

 लिए  एक  केन्द्रीय  व्यवस्था  होती  इस  संबंध  में  मौजूदा  व्यवस्ष्म  क्रो  मजबूत  बचाने  और  सस्‍ल  व
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 उत्तेरं  3।  1986

 बर्दवान  नगरपालिका  को  रेलवे  द्वारा  देय  बकाया  राशियां

 4261.  Blo  सुधोर  राय  :  क्या  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेल
 के

 प्राधिकारियों  ने  ब्ेवान  नगरपालिका  द्वारा  सफाई  कार्यों  एवं

 अन्य जन  सुविधाओं की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उक्त  नगरपालिका  को  किए  जाते  वाले  भुगतान  की  दर

 में  वृद्धि  कर  दी

 क्या  किसी  बकाथा  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  और

 क्या  मुद्रास्फीति  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  उनका  बढ़ी  हुई  दर  पर  भुगतान  करने  का

 विचार  है  !

 रेल  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  साधव  राव  :

 बर्देवान  नगरपालिका  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  कुल  12,43,829.12  रुपये  की  रकम के
 बिलों  में  9,77,  8  2.62  रुपये  का  पहले  ही  भुगतान  कर  दिया  गया  उनको  2,66,646.50

 रुपये  की  शेष  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  बिलों  में  कुछ  ख्ामियां  थीं  और  इस  मामले
 पर  बर्देवान  नगरपालिका  के  साथ  पत्र  ध्यवहार  किया  जा  रहा

 रोशनी  तथा  जल  वितरण  आदि  की  व्यवस्था  रेलों  द्वारा  स्वयं  की  जा  रही  है

 अतः  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  समेकित  दरों  पर  सेवा  प्रभारों  का  भगतान करने  के  प्रश्न
 को  जांच  की  जा  रही  है  ।

 1955-86  5-86  के  दोरान  स्वास्थ्य  रक्षा  के  लिए  राज्यों  को  झ्तिरिकत  घन

 4262.  श्रीमती  जयस्तोी  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
 |

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  समुचित  स्वास्थ्य  रक्षा  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  1985-86  मे  अतिरिक्त  घन  उपलब्ध  कराया  ओर

 यदि  तो  उपर्युक्त  वर्ष  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  उड़ीसा  को  स्वास्थ्य  रक्षा  के  लिए
 कितनी  अतिरिक्त  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  भर  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्‍या

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  स्वास्थ्य  क्षेत्र  के  कायंक्रमों  के  योजना  परिन्यय  में  वृद्धि  की  गई

 34
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 >>  es  te  बन  क+  के  ४  ८  “4  +गता  हज  eS  -..  सा ननम+क-कनम+क  + _-  तनमन  जम

 स्वास्थ्यक्षेत्र  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  लिए  निम्नलिखित  परिव्यय,मंजुर  किया  गया

 है  :--

 लाखों

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  न  5450.00  रुपये

 वार्षिक  योजना  1985-86  —  1010.00  रुपये

 त्रिवेन्द्रम  में  भ्रायुर्वे दिक  झ्ननुसंघान  केसद्र  का  विकास  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 4263.  श्री  ए०  चाहसे  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुर्वेदिक  अनुसंधान  केन्द्र  पूजापुरा  त्रिवेन्द्रम  का  विकास  करने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्तावित  परियोजना  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  ओर

 त्रिवेन्द्र  म  में  स्नातकोत्तर  आयुर्वेदिक  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  वित्तीय

 नाइयों  के  कारण  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 पोत  निर्माण  के  क्षेत्र  में  नावें  द्वारा  सहयोग  को  पेशकश

 4264.  श्री  प्रनस्त  प्रसाद  सेंढठी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नावें  ने  पोत  निर्माण
 के

 क्षेत्र  में  भारत  को  सहयोग  देने  की  पेशकश

 की

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया  गया

 क्या  इस  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  ने  भी  अपना  सहयोग  देने
 की  पेशकश की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 जल-भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मन्त्र  राजेश  :  जी  हां  ।

 जी  ब्योरे  निम्नलिखित हैं  :

 (i)  भारतीय  नौवहन  निगम  के  लिए  42,750  डी०  डब्ल्यू०  टी०  काले  बल्क  कैरियर  के
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 निर्माण  के  निए  डिजाइन  सहयोग  हेतु  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  मेसस  स्लिपरिंग  रिसर्च

 नावें  के  साथ  एक  करा  र  किया  गया  ।

 (7)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  आफशोर  प्लेटफार्म  कम  सपोर्ट  जहाजों  के
 सिर्माण  के  लिए  चार  शिपयार्डों  अर्थात  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  गोवा  शिपयार्ड
 नरीच  शिप  बिल्डर्स  एवं  इंजीनियर्स  और  हुगली  डाक  एवं  पोर्ट  के  संघकी  ओर  से
 मेसस  गार्डनरी  च  शिल्प  बिल्डर्स  एवं  इन्जी  कलकत्ता  ने  प्रौद्योगिको  के  अन्तरण  के  लिए  मेससे
 अल्सटीन  ट्रेडिग  लिमिटेड  नावें  क ेसाथ  एक  करार  किया  ।

 (iii)  डीप  सी  फिशिंग  ट्रालस  70  तथा  रगन  80)  के  निर्माण  के  लिए  नावें  के  मेससे
 वागान  वर्फ्ट  के  साथ  विदेशी  सहयोग  के  लिए  मैसस  पंजिम  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर

 दिया  गया  है

 (iv)  ग्रेब  होपर  ड्रेजर  के  निर्माण  के  लिए  मेससं  सिंगापुर  ए/एस,  नावें  के  साथ  विदेशी
 मेसस  चोगले  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमि०  का  प्रस्ताव  विचाराघीन

 (५)  मश्नगांव  डाक  लिमिटेड  ने  मेसस  ना्वें  के  साथ  तकनीकी  सहयोग से  तेल  एवं
 प्राकृतिक गैस  आयोग  के  लिए  आफशोर  सप्लाई  जहाजों  का  निर्माण  किया  है  और  अंक्े  रलोकेन  शिपयार्ड
 नावें  क ेसाथ  सहयोग  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गे  आयोग  के  लिए  बहु  उद्देश्योय  सपोर्ट  जहाजों  का
 निर्माण  किया  है  ।

 बोर  जी  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जिन  देणों  ने  जहाज  निर्माण  शोर  जहाज  मरम्मत के  क्षेत्र  में  ग्रषना  सहयोग  दिया
 उनके  ब्याौरे  झौर  मारतीय  पार्टियों  क ेनाम  दशाने  वाला  विवरण

 क्रम  संख्या  भारतीय  पार्टी  विदेशी  सहयोग  कर्ता  सहयोग का  क्षेत्र

 का  नाम  का  नाम
 श

 ।  हे  2
 ह

 3
 कर

 हु  4

 1.
 हिन्दुस्तान

 शिपयाड्ड  मे  ससे  एच  भोगील्सकी  )  4:
 ०  पत्तनम  पोलड  |  डी०  ०  टी०

 मेसस  वोस  पश्चिमी  जमंनी  |  वाले  बल्क  कैरियर
 मेसस ए०  जी०  वेसर  |  के  निर्माण  के  लिए
 पश्चिम  |  डिजाइन  सहयोग
 मेससे  वेंडर  गीसन  हांलेड
 मेसर्स  आई०  एम०  ई०  एस०
 सिंगापुर
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 2  3  4

 मेससे  हाल्टर
 है

 आफ  शोर  प्लेटफार्म
 यू०  एस०  ए०  |

 मेसस  चुंगना  |  सपोर्ट  जहाजों  के
 हांग  कांग  |  निर्माण  के  लिए

 |  प्रौद्योगिका  का
 J

 2.  हुगली  डाक  एवं  मेसर  डी०  ई०  फिशिग  ट्रालस  के
 पोर्ट  हृप०  हालेड  निर्माण  के  लिए

 कलकत्ता  तकनीकी  सहयोग  ।

 3.  गोवा  शिपयार्ड  विशिष्ट
 गोवा  य०  के०  सिंगापुर  गहरे  समुद्र  में  मछली

 ओऔर  जापान  तटीय

 अनुसंधान  तेल  एव
 प्राकृतिक  गैस  आयोग

 की  आवश्यकता

 पूरा  करने  के  लिए

 जहाजों  के  निर्माण
 ओर  पत्तन  न्‍्यासों
 के  लिए  यार्ड  क्राफ्ट
 के  निर्माण  के  लिए
 तकनीकी  सहयोग
 ओर  सामग्री  पैकेज  ।

 4.  मेसरस  ऐस ०  इंडियन  मेसर  रीडरल  जमेन  समुद्री  अपतदीय

 जमंन  मेरीन  एण्ड  फश्चन  जी  एम  यूतिटों
 इक्विपमेंट  सविसेज  पश्चिम  जमेनी  प्रचालन  प्रबन्ध
 प्राइवेट  लिमि०  नई  दिल्लो  निर्माण  मरम्मत

 अनुसंघान
 सुविधायें

 5.  मेससे  तमिलनाडु  मेरीन  मेप्तसे  पी  एफ  मेरीन  ग्लास  बीच
 प्लास्ट  प्राइवेट  लिमि०  प्लास्ट  फारो  द्वीप  लैंडिग  क्राफ्ट

 मद्रास  समूह
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 6...  मेससं  गार्डन  रीच  शिप  मेसस  प्रीमियर  वल्कन  फ्लीट  पूरक
 बिल्डसर्स  एवं  पश्चिम  जमंनी  टैकर

 7,  मेससे  साऊथ  इण्डिया  मेसस  टाइड  बाटर  अप  तटीय
 कारपोरेशन  मेरी  जहाज
 लिमि०  मद्रास  यू०  एस०  ए०

 8...  मेससे  वेल्जन  हाइडू  यर  मेससे  ब्राउन  ब्रद्स  जहाज  स्टेबलाइजर

 हैदराबाद  एण्ड  कम्प  ०  लिमि०  ओर  स्टियरिंग

 यू०  के०  गियर्स  ।

 9.  भेससे  एस०  के०  गुप्ता  मेससे  पी०  एल०  जी०  पंजीकृत

 बम्जई  बी०  एच०  पश्चिम  जमेनी  पाल  पोत

 10.  मेसस स्लेर्ड  स्टोन  मेससे  वाटर  क्राफ्ट  ग्लास  फाइबर
 लयाल  एण्ड  कम्प०  लिमि०  इंग्लैंड  रिहनफोस्ड
 लिभि०  हैदराबाद  प्लास्टीक  जहाज

 11.  मेससे  टेम्ला  मेससं  हाइड्रोमीर  एम्फीवियस
 बक्से  प्राइ०  लिमि०  बी०  नींदरलेंड  ड्रेजर
 मद्रास

 12.  मेसस  लाइड्स  स्टील  मेससे  वोस्पर  स्टियरिग  गियर
 बम्बई  यू०  के०

 13,  मेससे  के०  शिपयाड्ड  मेससे  के०  शिपयाडं  वेस्टने  बहुउद्देशीय  डीप
 कन्सट्रक्शन  कम्प  ०  आस्ट्रेलिया  सी  फिशिंग

 लिपि०  मद्रास  ड्राल्स

 प्रांप्र  प्रदेश  को  परियोजनाभों  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 4265.  श्री  बेजाड़ा  वाडापपो  रेड्डी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  सो  पा  वंशघारा  परियोजना  और
 परियोजल्ा  को  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  के  लिए  विश्व  बेंक  सहायता  कार्यक्रम  में  शामिल  करने
 के  कोई  प्रस्ताव  भेजे  ओर

 $8
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन  पर  कया  कायंबाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मनन्‍्त्रो  थी०  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शिक्षा  का  व्यावसायीक रण  संबंधी  कुलान्दाई  झ्रायोग  की  रिपोर्ट

 4266.  भ्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण  संबंधी  प्रोफेसर  कुलानदाई  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशों  क्‍या  हैं  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  सें  राज्य  मन्‍्त्री  सुशीला  :  जी  हां

 काय॑  दल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  इनसे  सम्बन्धित  हैं  कक्षा
 1  से  तक  कार्य  अनुभव  को  अधिक  सार्थक  बनाना  कुल  छात्र  सभुदाय  का  10  प्रतिशत  अथवा

 23  प्रतिशत  जैसा  भी  मामला  हो,उच्चतर  2  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  में
 रित  को  सुनिश्चित  बनाना  अधिक  संख्या  में  छात्रों  को शामिल  करने  के  लिए  विद्यमान  5098
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  अ्रमाण  पत्र  तथा  डिप्लोमा  स्तर  की  संस्थाओं  की  सुविधाओं  मेंविस्तार  करना
 तथा  उन्हें  सुदृढ़  बनाना  गैर-ओपचार्कि  तरीकों  को  अपने  अनुकूल  बनाना  जेसा  कि  समुदाय
 पालिटेकनिकों  द्वारा  विस्तार  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  काफी  संख्या  में  लोगों  को  अल्प-कालिक

 सायिक|दक्षता  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  किया  जाता  है  व्यावसायिक

 विषयों  से  उत्तीर्ण  होकर  आने  वाले  छात्रों  के
 लिए

 उच्च  डिप्लोमा  तथा  डिग्री  स्तर  पर

 ध्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करना  राष्ट्रीय  क्षेत्रीय  तथा  राज्य  स्तर  पर

 साथिक  शिक्षा  के  लिए  प्रबन्ध  प्रणाली  को  सुदुढ़  तथा  कारगर  बनाना  और  (8)  शिक्षक

 पाद्यचर्या  संसाधन  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  आदि  से  सम्बन्धित  नीतियों  को

 कार्यान्वित  करने  के  संदर्भ  में  उपयुक्त  तैयारी  सिफारिशों  पर  इस  मंत्रालय  में  सक्रिय  रूप  से

 किवार  किया  जा  रहा  है  ।

 त्रिबेस्त्रम  में  विज्ञान  झोर  प्रौद्योगिको  संग्रहालय  को  स्थापना

 4267.  श्री  टो०  बश्ची र  :  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 (%)  क्‍या  केरल  सरकार ने  त्रिवेन्द्रम  में  एक  और  प्रोद्योगिकी  संग्रहालयਂ

 59.
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 हु

 करने  का  निर्णय  किया  है  तथा  केस  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  केरल

 कार से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 भ्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक्सेलरेटर  मशोम  हारा  कंसर  के  रोगियों  को  स्क्रोनिग

 4268.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  रोटरी  कंसर  अस्पताल  संस्थान  में  आघुनिक
 रेटर  मशीन  द्वारा  प्रतिदिन  कसर  के ओसतन  कितने  मरीजों  की  स्क्रीनिग  की  जाती  है  तथा  इस  मशीन

 की  दैनिक  क्षमता  कितनी  है  ?

 परिवार  कश्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  अखिल  भारतीय
 विज्ञान  संस्थान  के  इंस्टीच्यूट-रोटरी  कसर  अस्पताल  में  लाइनर  एक्सेलरेटर  मशीन  पर  हर  रोज  सवेरे
 9.00  बजे  से  शाम  6.00  बजे  जिसमें  अपराहून  भोजन  का  समय  नहीं  होता
 नगभग  ओसतन  70  कंसर  रोगियों  की  स्क्रीनिंग  की  जाती  एक  दिन  में  लाइनर  एक्सेलरेटर  पर

 अधिक  से  अधिक  इतने  ही  रोगियों  का  उपचार  किया  जा  सकता  है  ।

 ]

 तमलुक  स्टेशन  पर  ब्लड  बेंक  से  युक्त  प्रस्पताल

 42“  9.  श्री  सल्यगोपाल  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तमलुक
 हल्दिया  सैक्शन  दक्षिण  पूर्वी  स्टेशन  पर  रक्त  बेक  से  युक्त  रेलवे  अस्पताल की  स्थापना

 के  बारे  में  वर्तमान  स्थित  क्यः  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  मोजूदा  स्वास्थ्य  यूनिट  का  विस्तार
 करके  10  बिस्तरों  सहित  पोली  क्लीनिक  की  व्यवस्था  से  संबंधित  निर्माण  कार्य  इस  वित्त  वर्ष  के  अंत

 तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  और  उसके  बाद  रक्तकोष  काम  करना  प्रारम्भ  कर

 सातवों  योजना  के  दौरान  नए  सेडिकल  कालेज की

 4  70.  भी  झ्मर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  :



 10  1908  .  लिखित  उत्तर

 देश  में  नए  मेडिकल  कालेज  खोलने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  मार्ग-निर्देश  जारी  किये  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  क्रितने  नए  मेडिकल  कालेज  खोले  जाने  का

 विचार  है  तथा  वे  कहां  पर  खोले  जाएंगे  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  मौजूदा  मेडिकल

 कालेजों  से  प्रति  वर्ष  निकलने  वाले  चिकित्सा  स्नातक  इस  समय  देश  की  चिकित्सा  कार्मिकों  की  आव

 श्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते  भारत  सरकार  की  वर्तमान  नीति  देश
 में  किसी  नए  मेडिकल  कालेज  खोलने  को  बढ़ावा  देने  की  नहीं  चिकित्सा  कामिकों  के  प्रशिक्षण  की

 मौजूदा  सुविधाओं  के  विस्तार  के  बजाए  उतके  समेकन  ओर  उनमें  सुधार  लाने  पर  जोर  दिया  जा

 रहा

 प्रांश्र  प्रदेश  के  गुन्ट्र  शोर  प्रकाशम  जिलों  में  राष्ट्रीय  राज-मार्गों  का  रख-रखाव

 4271.  शथ्रो  सी०  शस्बु  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  आन्भ्र  प्रदेश  के  गुंट्र  और  प्रकाशम  जिलों  में  राजमार्गों  क ेउचित

 रखाव  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  राजेश  :  और

 प्रकाशम  और  गुंदूर  जिलों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार  के  लिए  185.00  लाख  रु०  ओर

 310.73  लाख  रु०  की  राशि के  प्राककलन  पहले  हो  संस्वीकृत  किए  जा  चुके  हैं  ओर  विभिन्‍न  स्तरों  पर
 काम  चल  रहा  इसके  अलावा  दूट-फूट  को  ठीक  करने  के  लिए  15.72  लाख  रु०  की  राशि  के
 प्राककलनों  को  भी  संस्वीकृत  कर  गया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  जल  आ्रायोग  का  कार्य  चालन

 4272.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  निर्णय

 का
 तेजी

 से
 निपटान  करने

 के  संबंध में  उनके  मंत्रालय  तथा  केद्रीय जल  आयोग  के  कार्य  चालन  की
 समीक्षा  की  गई  और

 q, |  शनि  श  शञ  |  श्श्ु  हर  |
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 याद  तो  इस  संबंध  में  क्या  प्रभावी  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  जी

 प्रधान  मंत्री  जी  के  निर्णय  के  अनुसरण  में  क्रिया  विधियों  क ेसरलीकरण  तथा  शीघ्र  निर्णय

 लेने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  मध्य  स्तरीय  अधिकारियों  ओर  फील्ड  यूनिटों  को  आवश्यक  शक्तियां

 प्रत्यायोजित  करने  हेतु  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण  की  संवीक्षा  की  गई  ऐसी  विभिन्‍न  मदों  के  संबंध
 जिन  पर  कारंवाई  करना  आवश्यक  होता  मंत्रालय  के  लिए  एक  वाधिक  कार्य  योजना  भी  तेयार

 की  गई  है  तथा  उनको  पूरा  करने  के  लिए  लक्ष्य  तिथियां  तय  की  गई  हैं  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  भी  ऐसे

 ही  कदम  उठाए  गए

 शीर्ष  सड़क  परिवहन  वित्त  निगम

 4273.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोरतीय  सड़क  ओर  परिवहन  विकास  संघ  ने  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  की

 विस्तार  योजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  सरकार  से  शीर्ष  सड़क  परिवहन  वित्त  निगम  की  स्थापना
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  राजेश  ओर
 विभिन्‍न  हितों  ने  विभिन्‍न  मंचों  एक  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  विकास  वित्त  निगम  स्थापित  करने  का

 सुझाव  दिया  परिवहन  विकास  परिषद  ने  भी  अपनी  पिछली  कुछ  बंठकों  में  एक  ऐसे  निएम  की

 मावश्यकता  पर  बल  दिया  है  जो  राज्य  सड़क  परिवहन  उपक्रमों  को  नई  बसे  और  संबद्ध

 उपकरण  खरीदने  में  ऋण  की  सहायता  देने  के  लिए  एजेंसी  के  रूप  में  कार्य  कर  संब

 विभाग  और  राज्य  परिवहन  उपक्रम  के  प्रतिनिधियों  वाली  एक  छोटी  समिति  इस  समय

 1985  में  हुई  इसको  पिछली  बैठक  के  निदेशों  के  अनुसार  प्रस्ताव  के  वितरण  पर  का  कर  रही

 सातवों  योजना  में  उड़ोसा  सम॒द्रतटवर्तो  नहर  को  शासिल  करना

 4274.  श्री  चिन्ता  मणि  जना  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकोर  ने  उड़ीसा  समुद्र  तटकर्ती  नहर  का  जल  परिवहन  मार्ग  के  रूप  में
 प्रयोग  करने  के  लिए  केन्द्रोय  सरकार  से  इसकी  खुदाई  ओर  रख  रखाव  का  काम  अपने  हाथ  में  लेने  के
 लिए  अनुरोध  किया
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 कया  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने

 का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्र  प्रायोजित  क्षेत्र  में  उड़ीसा  कास्ट  कैनाल  से  सम्बन्धित  एक  स्कीम  शामिल

 करते  की  सिफारिश  की  गई  इस  सिफारिश  में  यह  कहा  गया  था  कि  इस  कनाल  का  निकर्षण  कर  इसे

 मूलरूप  में  चालू  रखा  जाय  तथा  इस  कैनताल  में  विभिन्‍न  लाकों  की  मरम्मत  की  जाय  जिससे  कि  इस

 कैनाल  में  विभिन्‍न  आकार  के  मालवाही  जलयान  चल  सकें  |  यह  स्कीम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 (1985-90)  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  तैयार  करने  के  लिए  गठित  कार्यदल

 की  सिफारिश  पर  आधारित  थी  यह  स्कीम  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 शामिल  नहीं  की  जा  सकी

 बदवान  रेलवे  जंक्शन  के  समीप  काल्सा  रोड

 फाटक  पर  फ्लाईभोवर

 4275.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  का  विचार  बदंवान  रेलवे  जंक्शन  के  निकट  काल्सा

 रोड  फाटक  पर  एक  फ्लाईओवर  बनाने  की  मंजूरी  देने  का

 कया  यह  सच  है  कि  चूंकि  काल्सा  रोड  का  फाटक  अधिकतर  बन्द  रहता  है  इसलिए  लोगों

 को  भारी  असुविधा  होती  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  फ्लाईओवर  के  निर्माण  से  बदंवान  शहर  का  पूर्व  की  ओर  तेजी  से
 विकास  होगा

 ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  संत्रो  साधवराव  :  जी

 जी  नहीं  ।

 यह  ऐसा  मामला  है  जिसका  मूल्यांकन  राज्य  स  रकार/स्थानीय  प्राधिकरंण  द्वारा  किया
 जा  सकता

 टिक्षूजਂ  को  बड्धि  को  रोकने  के  लिए  एक  पोधे  का  विकास

 4276. श्री  श्रार०  एम०  भोये  :  क्‍या  स्वास्थ्य भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे कि  :

 *  3
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 कया  गढ़वाल  विश्वविद्यालय  के  वनस्पति  शास्त्रियों  ने  दुलंभ  किस्म  के  एक  ऐसे  पौधे  का
 विकास  किया  है  जिसकी  जड़े  टिशूजਂ  की  वृद्धि  को  रोकने  में  सहायक  होती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-म.श्रो  एस०  कृष्ण  :  ओर  गढ़वाल
 विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  पोडोफाइलम  नामक  जिसे  स्थानीय  रूप  में  बंकाई  के  नाम

 से  जाना  जाता  कसर  के  उपचार  के  लिए  उपथोग  में  लाया  जा  सकता  इसको  खेती  के  बारे  में

 क्षेत्र-परीक्षण  उस  विद्यालय  में  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 कोरतपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रा  सुविषाएं

 4277.  प्रो०  नारायण  चम्द्र  पराशर  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  कीरतपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  लदान  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  स ेआमदनी

 में  भी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  चालू  वित्त  वर्ष  सहित  पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  के  दोरान  भाड़े  से  होने  वाली

 आमदनी  में  कितनी  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  आमदनी  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  स्टेशन  पर  यात्रियों  के

 लिए  कुछ  ओर  सुविधाओं  की  भी  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  उनका  स्वरूप  क्‍या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  साधवराव  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  (8)  उपर्युक्त  के  उत्तर को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  यात्री  यातायात  के
 वर्तमान स्तर  के  लिए  स्टेशन  पर  पहले  ही

 पर्याप्त  सुविधाओं की  व्यवस्था  मालरोड

 धाओओं  में  सुधार  किया  जा  रहा

 64
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 मेडिकल  कालेजों  में

 4278.  श्री  जगस्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  संध  ने  सरकार  से  देश  में  मेडिकल  कालेजों  में

 प्रवेश  क ेलिए  आरक्षण  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  का  अनुरोध  किया

 क्‍  ३  कै  4  डर

 क्‍या  उक्त  संध  ने  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  दोनों  क्षेत्रों  में  समानता  लाने  के  लिए  दोनों  को

 केन्द्रीय  सूची  के  अन्तगंत  लाने  का  भी  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उंप-मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  से  भारतीय

 चिकित्सा  संघ  ने  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  आरक्षण  नीति  की  पुनरीक्षा  करे  और

 अगले  10  से  12  वर्षों  के  अन्दर-अन्दर  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिए  आरक्षण  के  पूर्वोपाय  निकाले

 ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  के  लिए  मेरिट  हो  एकमात्र  मानदण्ड
 संघ  ने  यह  भी  अनुरोध  क्या  है  कि  सारे  देश  में  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  एकरूपता  लाने  के  लिए
 ओर  शिक्षाਂ  को  केन्द्रीय  सूची  के  अन्तर्गत  लाया

 सामाजिक  न्याय  ओर  समान  अवसर  की  संकल्पना  का  उद्देश्य  अनुधूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोगों  की समाजाधथिक  और  शैक्षिक  उन्नति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विशेष  उपाय  बरतने  के
 अवसर  प्रदान  करना  है  ताकि  उन्हें  शेष  समुदाय  कै  बराबर  के  स्तर  तक  लाया  जा  मुख्यतः  इसी
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संविधान  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  तथा  अन्य  पिछड़े
 वर्मो  के लोगों  की  शैक्षिक  और  आध्थिक  उन्नति  के  लिए  विशेष  सुरक्षा  प्रदान  की  गई

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  लिए  एक  संवेधानिक  अपेक्षा  पिछड़े  तथा  दूसरे
 वर्गों  के  लोगों  के  लिये  आरक्षण  स्थानीय  तथा  क्षेत्रीय  आधार  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है
 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अन्य  संवेधानिक  अपेक्षाओं  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 स्वास्थ्य  परिचर्याਂ  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार

 और  शिक्षाਂ  को  केन्द्रीय  सूची  के  अन्तगंत  लाने  की  आवश्यकता  नहीं  समझती

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  स्वेछिछुक  संगठनों  को

 सहायता  की  पेशकश

 4279.  श्री  मोहन  माई  पटेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झ्ोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के क्रियास्ययन  के  लिए  किसी  स्वेच्छिक  संगठन  ने  अपनी
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 सेवाएं  अपित  करने  की  पेशकश  की

 सरकार  द्वारा  देश  में  परिवार  नियोजन  कायंक्रम  के  क्रियान्वयन के  लिए  क्या  अन्य  उपाय
 किए  जा  रहे  हैं  ? Hy

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  परिवार  कल्याण
 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  अनेक  स्वैज्छिक  संगठनों  को  शामिल  किया  गया

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 छोटे  परिवार  के  सिद्धांत  की  स्‍्वीकृति  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  जो  कारगर  उपाय  किये
 जा  रहे  हैं  वे  हैं  :--  तरीका  विशेष  के  अभियानों  तथा  बेहतर  संचार  साधनों  द्वारा  गर्भ-रोधन  की  मांग

 दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  विभिन्‍न  स्तरों  पर  सरकार के
 विभिन्‍न  विभागों  के  कमंचारियों  को  शामिल  जनसंख्या  शिक्षा  को  तेज  बच्चों  के  जीवित
 रहने की  दर  में  वृद्धि  करना  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  को  शामिल  करके  अधिक  से  अधिक  लोगों की
 भागीदा  री  को  बढ़ावा  देना  ।

 कपास/कच्चे  पटसन  के  दुलाई  ध्लोर  तुलाई-शुल्क

 4280.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : क  हर

 रेलवे  द्वारा  कपास  का  ढुलाई  शुल्क  उतनी  ही  मात्रा  में  कच्चे  पटसन  के  ढूल्ाई  शुल्क  से
 अधिक  रखने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  प्रकार  की  असमानताओं  के  परिणामस्वरूप  कपास
 उत्पादक  राज्यों  से  दूर  पड़ने  वाले  राज्यों  में  कपास  की  उत्पादन  लागत  बढ़  और

 वर्ष  198  2-8  5  के  दोरान  भारतीय  रेलवे  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  कपास  ओर
 की  दुलाई  की  गई  ।

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  सिधिया  )  ४  कच्चे  पटसन  की  तुलना  में
 कच्ची  कपास  को  उच्च  माल  डिब्बा  वार  वर्गीकरण  में  रखा  गया  है  क्योंकि  इसका  मूल्य  अधिक  होता  है
 तथा  लदान  योग्यता  कम  ।

 चूंकि भा
 bul

 प्रभार  दूरी  के  अनुसार  लगाये  जाते हैं  इसलिए  कच्चे  माल  वाले  स्थान से
 दूर  स्थित  उत्पादन  यूनिटों  के  लिए  कच्चे  माल  के  दुलाई  प्रभार  अधिक  होंगे  तथापि रेल  भाड़ा

 66  है
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 संरचना  दूरबीनी  किस्म की  है  जिसके  अनुसार दूरी  में  वृद्धि होने  पर  प्रति  किलोमीटर  प्रति  क्विटल

 भाड़ा दर  कम  होती  जाती

 1982-83  से  1984-85  के  वर्षो ंके  दौरान  रेल  द्वारा  ढोयी  गई  कपास  की
 ओर  मात्रा  नीचे  दी  गई  है

 :--

 टन  में  )

 वर्ष  कच्चो  कपास  निर्मित  कपास

 1982-83  268  43

 "1983-84  201  43

 1984-85  175  34

 ]

 माल  कम  प्राप्त  होने  सम्बन्धी  दावों  की  जोन  वार  संख्या

 4281.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान|प्रत्येक  रेलवे  जोन  में  माल  कम  प्राप्त  होने  के  बारे  में  कितने  और

 कितनी  धनराशि  के  दावे  प्राप्त

 उक्त  प्रत्येक  रेलवे  जोन  में  कितनि  और  कितनी  घनराशि  के  दावे  लम्बित

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दावों  का  समय  पर  भुगतान  नहीं  किया  जाता

 क्‍या  यह  सच  भी  है  कि  माल  के  कम  हो  जाने  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  को  उचित  दण्ड

 नहीं  दिया  जाता  और

 गत  तोन  वर्षों  के दौरान  कितने  रेल  कमंचारियों  को  दण्ड  दिया  गया  ओर  उन्हें  क्या  दण्ड

 दिया  गया  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  माघवराव  :  और  बुक  किये  गये

 परेषणों  की  हानि  और  क्षति  के  लिए  पेश  किये  गये  दावों  की  ऐसे  मामलों  में  दावा  की  गई  राशि

 ओर  वर्ष  के  अन्त  में  लम्बित  पड़  दावों  की  संख्या  से  संबंधित  विवरण-एक  संलग्न  लम्बित  पड़  दावों

 में  अन्तनिदह्वित  राशि  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जा  रहे

 सभी  क्षेत्रीय  रेलों  को  निर्देश  हैं  कि  दावों  का  निपटारा  प्लीध्र  किया

 जहां  कहीं  जिम्मेदारी  ठहराई  जाती  वहां  दोषी  व्यक्तियों  को  उपयुक्त  दण्ड  दिया
 जाता

 ($)  प्िवरण-दो  संलग्न

 61
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 [  प्रनुवाद ]

 पनोर  निर्माताभों  द्वारा  पशु  का  उपयोग

 4282.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह्‌  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  में  दोष  के  कारण
 अथवा  पनीर  जैसे  पशु  खाद्य  श्रेणी  के  उत्पादों  पर  पशु  मूल  का  के  अथवा

 तीर  के  मामले  में  पशु  मूल  के  वाला  जैसे  लगाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ओर  यदि
 तो  उसके  लिए  कया  सुधा  रात्मक  कदम  उठाने  का  विचार

 सरकार  को  मालूम  है  कि  पशु  पर  प्रतिबन्ध  के  बावजूद  अमूल  डी०
 Fo  आई०*  आदि  ज॑से  सरकारी  अश्ववा  सरकार  के  सहायता  प्राप्त  सभी  प्रमुख  पनीर  निर्माता  निरन्तर

 पशु  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ओर  यदि  तो  क्‍या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का
 विचार  और

 क्‍या  सरकार  इस  मामले  में  आकस्मिक  जांच  करेगी  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  खाद्य  अप

 पश्रण  निवारण  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  जिलेटिन  पर  का  लेबल  लगाना  अपेक्षित है
 इसे  एक  ऐडिटिव  की  श्रेणी  में  रखा  गया  है  | क्योंकि

 विशेषज्ञों  की  राय  है  कि  पशु  केवल  एक  प्रोसेसिंग  एड  है  न  क  इसलिए

 पनीर  के  लेबलों  पर  घोषणा  करने  को  जरूरत  नहीं  किसी  भी  हालत  में  पशु
 “  भारत  में  तैयार

 नहीं  किया  जाता  और  इसके  आयात  पर  1984  से  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  चुका  है  ।  कृषि

 लय  ने  पनीर  के  लाइसेंस  शुदा  निर्माताओं  को  सलाह  दी  है  कि  वे  पशु
 “  रैनेटਂ  का  सारा  स्टाक  नष्ट

 कर

 विजयवाड़ा  के  निकट  कृष्णा  नदी  पर  बने  पुल  पर  रेल  पटरियों  की  मरस्मत

 झौर  उनका  बदलाव

 4283.  थभ्री  के०  एस०  राव  है
 \  :  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भरी  टी०  बोलगोड़ा  *

 आन्प्र  प्रदेश  में  विजयवाड़ा
 र

 निकट  कृष्णा  नदी  पर  बने  पुल  पर  दुषंटना के  बाद  रेल

 पटरियों  की  मरम्मत  और  उनके  बदलने  के  कायें  में  कितना  समय  लगा  तथा  सामान्य  रेल  सेवा  कब

 पुनः  शुरू  ओर

 70
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 (@)  देश  के  उत्तरी  भाग  से  उक्त  मार्ग  से  होकर  दक्षिण  जाने  वाली  विभिन्‍न  रेलगाड़ियों  के

 रह  किये  जाने  पर  रेलवे  को  कितना  नुकसान  हुआ  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  कृष्णा  नदी  पर  बने  पुल  की
 मरम्मत  करने  और  रेल  लाइन  बिछाने  में  लगभग  53  दिन  19-1-86  को  14.30  बजे  पुल  पर
 यातायात  दुबारा  चालू  हो  गया

 उत्तरी  भारत  से  इत्त  रास्ते  दक्षिण  की ओर  आने  वाली  विभिन्‍न  यात्री  गाड़ियों  के  रह
 किये  जाने  के  कारण  रेलवे  को  लगभग  |,03,070  रुपये  की  हानि  हुई

 प्रारम्मिक  स्तर  पर  शिक्षा  में  सुधार  करने  के  लिए  परियोजनाएं

 4284.  श्री  श्रनादि  चरण  दास  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  गुणात्मक  सुधार  के  उद्देश्य से  कुछ  नवीन  परियोजनाएं
 कार्यान्वित  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है
 यो

 चालू  वर्ष  के  लिए  प्रस्तावित  वित्तीय  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  से  किस  सीमा  तक  सहायता  प्राप्त  हुई  है
 और  उसका  छड़ीसा  में  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  है/उपयोग  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  ओर

 भारत  सरकार  यूनिसेफ  के  सहयोग  से  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  ग्रुणात्मक  सुधार  पर  लक्षित  नवीन
 योजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रही  है  |  क्रियान्वित  की  जा  रही  योजनाएं  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पोषण-प्राहा  स्वास्थ्य  शिक्षा  शौर  पर्यावरणीय  सफाई  :

 प्राइमरी  स्कूल  के  शिक्षकों  के
 लिए  तथा  स्कूल  न  जाने  वाली  लड़कियों  तथा  महिलाओं

 के  लिए  पोषण-आहा र  शिक्षा  तथा  पर्यावरणीय  सफाई  सम्बन्धी  अनुदेशात्मक  सामग्री  तेयार

 करने  सम्बन्धी  परियोजना  1975  में  शुरू  की  गई  थी  तथा  इस  में  अब  आन्ध्र

 मध्य  उत्तर  तमिलनाडु  तथा  पंजाब

 राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  है  ।

 (॥)  शिक्षा  पाठयचर्या  का  नवीकरण  :

 वंचित  सामाजिक  क्षेत्रों  के  बच्चों  क ेविभिन्‍न  दलों  की  आवश्यकताओं  तथा  उन्हें  उपलब्ध

 है
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 होने  वाले  संभावित  अवसरों  से  सम्बन्धित  शैक्षिक  सामग्री  तथा  प्राइमरी  शिक्षा  पाठ्यचर्या  का

 करण  ।  इस  समय  परियोजना  को  आन्ध्न  हिमाचल  जम्मू  और

 महा
 उत्तर  पश्चिम  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  गोवा  दमन  और

 मिजोरम  तथा  लक्षद्वीप  में  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 सासुदायिक  शिक्षा  में  विकासात्मक  कार्यकलाप  भोर  सह-भागिता  :

 परियोजना  का  उद्देश्य  है उन  समूहों  की  न्यूनतम  शैक्षिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 नये  प्रकार  के  शंक्षिक  कार्यंकलापों  को  विकसित  करना  तथा  उनकी  जांच  करना  है  जो इस  समय
 आंशिक  में  अथवा  पूर्णतः  किसी  भी  प्रकार  की  शिक्षा  का  लाभ  उठाने  से  वंचित  हैं  तथा  यह  भी
 देखना  कि  क्‍या  स्कूल  को  सामुदायिक  तथा  तेज  सामाजिक  परिवतेन  के  नजदीक  लाया  जा  सकता

 यह  0-3  और  3-6  6-14  वर्ष  तथा  15-35  वर्ष  के  4  विभिन्‍न  आयु  वर्गों  की  शैक्षणिक
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  परियोजना  अरूणाचल  प्रदेश  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ओर  संघ
 शासित  प्रदेशों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 (IV)  बच्चों  को  साध्यस  प्रयोगशाला  भोर  शिशु  शिक्षा  :

 इन  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  पूर्व  प्राथमिक  तथा  प्राथमिक  स्तरों  के  बच्चों  के  लिए  श्ेक्षिक
 और  मनोरंजन  महत्व  की  सस्ती  सामग्री  विकसित  करना  है  ताकि  राज्य  स्तर  पर  परम्परागत  खिलोनों

 ओर  शैक्षिक  खेलों  के  उपयोग  में  विशेषतया  विकसित  की  जा  सके  तथा  अनुसंधान
 ओर  प्रशिक्षण  प्रणालियों  के  प्रसार  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संसाधन  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 शिशु  शिक्षा  परियोजना  से  शिशु  शिक्षा  यूनिट  स्थापित  करने  तथा  उनको  सुदृढ़  शिक्षक

 शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  परिवेक्षकों  और  श्रशासकों  को  उच्च  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  तथा  पूर्व  स्कूली
 बच्चों  के  लिए  बुनियादी  अध्ययन  तथा  थ्वेल  सामग्री  विकसित  करने  में  राज्यों  को  सहायता  प्राप्त  हुई  ।

 इस  समय  सी  ०एम  ०एल०  तथा  ई०सी०ई०  परियोजनाएं  दमन  ओर
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  नागालैंड  में

 ज्वित  की  जा  रही

 (५)  प्राथमिक  शिक्षा  व्यापक  रूप  से  सुलभ  कराना  :

 परियोजना  में  शिक्षक  प्रशिक्षणा्थियों  क ेलिए  नई  अध्ययन  सामग्री  शुरू  करके  स्थानीय  रूप  से
 प्रासंगिक  अध्ययन  सामग्री  विकसित  स्कूल  के  बाहर  के  बच्चों  के  मूल्यांकन  के  लिए  अनौपचारिक
 अध्ययन  केन्द्र  तथा  मानदष्ड  स्थापित  करके  स्कूल  बाह्य  बच्चों  और  अन्य  शिक्षाथियों  पर  बल  दिया
 गया  यह  आन्भ्र  जम्मू  ओर  मध्य

 उत्तर  पश्चिम

 7३
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 मिजोरम  ओर  लक्षद्वीप  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित की  जा  रही

 (५)  केन्द्रीय  शंक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  :

 प्रारम्भिक  स्कूलों  के  बच्चों  ओर  उनके  शिक्षकों  के  लिए  शंक्षिक  टेलीविजन  कार्यक्रम  तैयार
 कार्यक्रमों  को  इन्सेट-]बी  के  माध्यम  से  आन्ध्र

 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  को  शांमिल  करके  सीमित  क्षेत्र  में  प्रसारित  किया  जाता

 विवरण-एक  संलग्न  है

 विवरण-दो  संलग्न  है

 विवरण-एक

 वर्ष  1985  तथा  1986  के  लिए  यूनिसेफ  से  वित्तीय  सहायता  के  राज्यवार.ब्यौरे

 क्र०सं०  राज्य/|संघ  शासित  प्रदेश  1985  के  लिए  1986  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  सहायता

 *
 (९०)  (९०)

 1  2  3
 ,

 4

 _  ए  फएफ्--ै उ३ृउ_ृररररफढझ

 आन्ध्र  प्रदेश  ,  9,72,285  6,12,325

 2...  थंदमान  तथा  निकोबार  9,150  5,85,754
 द्वीप  समूह

 3.  असम  7,77,879

 4.  बिहार  18,47,953  16,14,975

 5.  दिल्ली  2,8  2  2,99,049

 6.  गोवा  50,700  3,72,266

 7,  हरियाणा  4  94,195  3,94,473

 8.  जम्मू  (To  ज०  तथा  क०  )  7,  5  2,07  8  7,18,936  8,936

 9...  हिमाचल  प्रदेश  2,66,420  2,56,034
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 2  3  4  या

 10...  तथा  7,25,550  9,59,462

 11...  कर्माटक  25,42,711  20,55,439

 12.  केरल  6,15,978  5,76,490

 13.  लक्षद्वीप  8,01,€31  5,84,120

 14...  महाराष्ट्र  18,88,563  13,83,267

 15.  मेघालय  8,54,945  7,99,152

 16...  मध्य  प्रदेश  14,69,?  98  14,02,297

 17...  मणिपुर  1,17,130  1,47,980

 18. =  मिजोरम  9,46,352  6,26,605

 19...  नागालैंड  *--  2,08,244

 20,  उड़ीसा  74,82,008  20,70,374

 21.  पांडिचेरी  5,36,155  +3,75,821

 22...  राजस्थान  21,56,875  17,40,803

 23...  सिक्किम  10,68,338  10,33,692

 24...  त्रिपुरा  3,07,585  2,14,825  25

 25.  25,17,395  24,10,955

 26...  पंजाब  2,56,080  3,13,559

 27.  उत्तर  प्रदेश  9,82,868  20,63,134

 28...  पश्चिम  बंगाल  10,44,456  2,84,261

 29...  गुजरात  72,100

 मुख्यालय  46,13,380  51,31,099

 कुल  योग  3,11,66,880

 14.
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 कुड्डपाह  जिले  में  रेल लाइनों का  विकास

 4285,  श्री  एस०  पलाकोंड्ायुड  :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  सरकार  को  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  विशेषकर  आन्भ्र  प्रदेश  के  कुट्डपाह  जिले  रेल

 लाइनों  के  विकास  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  ओर

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  ओर  येरगुंटला  और

 नंदयाल  के  बीच  रेल  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए
 *

 सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  परियोजना  के  वित्तीय  रूप  से  अलाभप्रद  होने  का  अनुमान
 सगाया  गया  संसाधनों  की  बेहद  तंगी  और  भारी  वचनबद्धताएं  हाथ  में  होने  के  कारण  इस  कार्य  को

 फिलहाल  शुरू  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 ]

 बोसलपुर  परियोजना  के  लिए  केन्द्रोय  सहायत

 4286.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  बीसलपुर  परियोजना  के  लिये  तारीखवार  कितनी

 वित्तीय  सह्दायता  दी  है  और  क्‍या  यह  परियोजना  संप्ताधनों  के  अभाव  में  लम्बित  पड़ी  हुई

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  राजस्थान  को  क्या  लाभ  मिलने  की  संभावना  और

 क्या  अन्य  पड़ोसी  राज्य  भी  इस  परियोजना  से  लाभान्वित  होंगे  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  बी०  शंकरा/नन्द)  :  से  राजस्थान  में  चम्बन  बेप्िन  में
 बानस  नदी  पर  142.80  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  बीसलपुर  बांध  योजना

 आयोग  द्वारा  अभी  अनुमोदित  नहीं  की  गई  परियोजना  का  वित्त  पोषण  और  कार्यान्वयन  राज्य

 सरकार  द्वारा  किया  जाना  इस  परियोजना  में  सवाई  माधौपुर  ओर  बुंदी  जिलों में  60,000
 हैक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  सुजित  करने  तथा  अजमेंर  ओर  अन्य  जिलों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने
 को  परिकल्पना  की  गई  इस  परियोजना  से  किसी  पड़ोसी  राज्य  को  लाभ  पहुंचाने  का प्रस्ताव

 नहीं

 16
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 शिक्षा  को  सार्वभौम  बनाने  के  उपाय

 4287.  ओर  पीयूष  तिरको  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1990  तक  6--14  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  क ेलिए

 प्राथमिक  शिक्षा  सार्वभौम  बनाने  के  लिए  सातवीं  योजना  अवधि  में  कोई  व्यापक  कदम  उठाने  का  है

 ओर  यदि  तो  इस  महत्वाकांक्षी  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  की  गई  नीति  की  रूप  रेखा

 क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  कार्य  में  आम  जनता  को  शामिल  करने  ओर  निश्चित

 अवधि  के  भीतर  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  यदि  तो  तत्सम्दग्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उन  सभी  उद्योगों  को  जिनमें  50  से  अधिक  लोग  निपुक्त  हैं
 खोलने  अथवा  अपने  कमंचारियों  तथा  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने

 नर्देश  देने  का  ओर
 नेस्कूल

 रे  में
 अप
 के  बारे

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  शेक्षिक  कायंत्रमों  के  क्षेत्र  में  क  म॑ंचारियों  के

 कल्याण  के  लिए  अपने  स्कूल  चलाने  वाले  उद्योगों  को  कतिपय  करों  में  कुछ  छूट  देने  का  है  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  ओर
 .

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  नीति  प्रारूप  के  अनुसार  ओर  सरकार  के  नए  कार्यक्रम  द्वारा  पुरे

 लागू  किए  गए  कार्यक्रम  के  अनुसार  प्राथमिक  शिक्षण  के  सवंसुलभीकरण  करने  की  वर्तमान  लक्षित

 तिथि  1990  संचलनात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  इसमें  प्रारम्भिक  स्तर  पर  95%  दाखिले  ओर  मिडिल

 स्‍तर  पर  50%  दाखिले  लक्ष्य  1984-85  5  के  अन्त  तक  और  1990  तक  दोनों  के  लिए  100%  का
 लक्ष्य  रखा  गया  सातवीं  योजना  के  अनुसार  6--14  आयु  वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  1990  तक
 प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सवंसुलभीकरण  प्राप्त  करने  में  अत्यधिक  प्राथमिकता  दी  यह  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  का  एक  भाग  बना  बल  केवल  दाखिले  से  बदल  कर  स्कूलों  में  छात्रों  के
 बने  रहने  पर  ओर  उनके  द्वारा  शिक्षा  की  मूल  तत्वों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  दिया  यह  लक्ष्य
 भोपचा  रिक  ओर  अनोपचारिक  तरीकों  के  माध्यम  से  लड़कियों  और  आर्थिक  तथा  सामाजिक  रूप से
 पिछड़े  वर्गों  के  बच्चों  की  जरूरतों  पर  विशेष  बल  देते  हुए  प्राप्त  करना  अपेक्षित  द्वोगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 |



 लिखित  उत्तर  31  1986

 सिकन्दराबाद  से  गुत्ती  क ेबोच  को  रेल  लाइन  फो  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 4288.  श्री  एम०  सुब्या  रेड्डी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  : 2

 क्‍या  सिकन्दराबाद  से  गुत्ती  के  बीच  की  वर्तमान  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसका  काये  कब  शूरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  साधवराव  :  से  सिकन्दराबाद  और

 गुन्तकल  के  वीच  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षणों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  सर्वेक्षण  पूरे  हो
 जाने  पर  आगे  की  कारंवाई  पर  विचार  किया  जायेगा  जो  परियोजनाओं  की  वित्तीय  लाभप्रदता  और
 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगी  ।

 कानपुर  और  इसके  ह॒र्व-गि्द  के  कस्बों/शहरों  के  बोच
 रेल  यातायात  का  सर्वेक्षण

 4289.  श्री  जगदीश  झवस्थी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  विभाग  ने  कानपुर  और  उसके  इवदें-गिर्द  के  छोटे  तथा  बड़े  कस्बों/शहरों  के

 बीच  रेल  यातायात  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  ऐसा  सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 कानपुर  से  प्रतिदिन  क्िन-किन  कस्बों/शहरों  को  शटल  रेलगाड़ियां  चलती  .

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :
 नहीं  ।

 नहीं  ।
 ॥

 कानपुर  से  ऊंचाहा
 झांसी  और  फर्ु्खाबाद  की  ओर  के  स्टेशनों  के  लिए  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  प्रतिदिन  शटल  पैसेंजर

 गाड़ियां  उपलब्ध

 [  प्रनुवाद ]

 होनहार  लिलाड़ियों  को  छात्रवृत्ति

 4290.  भरी  गुरूदास  कामत  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  देश  में  होनहार  खिलाड़ियों  को  कुल
 कितनी  छात्रवृत्तियां  दी  गई  और  कितनी  राशि  की  छात्रव॒त्तियां  दी  और

 ध

 उक्त  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  खिलाड़ियों  को  कुल  कि  तनी  छात्रवृत्तियां  दी
 गई  ?

 युवा  कार्य  झोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :
 31  1985  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  ऐसी  दी  गई

 वृत्तियों  की  कुल  संख्या  5627  थी  और  ऐसी  छात्रवृत्तियों  के  लिए  44,97,856.4  रुपये  की  राशि

 शामिल

 515

 गावद/तलकर्षण  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  स्वदेशी
 तरीके  और

 4291.  श्री  मानिक  रेड्डो  :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हमारे  देश  में  अन्तर्देशीय  जल  मार्गों  और  समुद्री  पत्तनों  में  गाद  जमा  होना  एक

 प्रमुख  समस्या  जिसके  कारण  समय-समय  पर  तलकथ्षण  करना  पड़ता

 देश  में  तलकर्षण  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  किया  जाता  और

 क्‍या  तलकषंण  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कोई  स्वदेशी  तरीके  ओर  प्रोद्योगिकी

 विकसित  की  गई  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  अन्तर्देशीय
 मार्गों  पर  गाद  जमा  हो  जाना  एक  प्रमुख  समस्या  इसलिए  इसका  बार-बार  नकषंण  आवश्यक

 होता  पत्तनों  तक  कृत्रिम  रूप  से  निकर्षित  अधिकांश  चैनलों  में  गाद  जमा  हो  जाना  एः

 प्राकृतिक  प्रक्रिया  है  और  इसे  समय-समय  पर  भिक्षण  द्वारा  हटाया  जाना  आवश्यक  चूंकि
 यह  प्रक्रिया  जानी  पहचानी  अतः  यदि  निकर्षण  साधन  पर्याप्त  न  हों  तो  यह  एक  बड़ी  समस्या  बन

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस  क्षेत्र  में  कोई  देशी  साधनों  को विकसित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  निकषषंण  समस्या
 *

 से  निबटने  के  लिए  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  पूरी  तरह  से  उपयुक्त  और  पर्याप्त  है  ।

 आंतरिक  जल-मार्गों  क ेमामसे  में  मुख्य  नोचालन  चैनल  में  पानी  की  यथा  सम्भव  अधिकतम

 गहराई  को  बनाए  रखने  के  लिए  परम्परागत  रूप  से  बंडाल  डालने  की  प्रक्रिया  अपनाई  जाती
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 कृष्ठ  रोग  संक्रामक  न  होने  के  सम्बन्ध  में  प्रचार

 4292.  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुष्ठ  रोग  की  स्थानिक-मारी  वाले  भागों  में
 रहने  वाले  4  करोड़

 लोगों  को  40  लाख  कुष्ठ  रोगियों  से  इस  रोग  के  संक्रमण  का  खतरा

 क्या  किसी  सही  सर्वेक्षण  के  परिणाम  उपलब्ध  और

 कया  सरकारी  एजेंसियां  कुप्ठ  रोग  के  संक्रामक  न  होने  के  संबंध  में  दूरदर्शन/आकाश-

 वाणी  समाचारपत्रों  के  माध्यम  से  प्रचार  कर  रही  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर
 राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  भेजे  गये  आंकड़ों  के  अनुसार  76  जिलों  में  व्यापकता  दर  प्रति  हजार

 जनसंख्या  10  और  इससे  अधिक  125  जिलों  में  5  से  लेकर  9  के  बीच  है  तथा  शेष  211  जिलों  में
 5  से  कम  6 रे

 1985-86  के  दोरान  इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कुष्ठ  उनके  पारिवारों  और

 लोगों  को  इस  रोग  के  रोग  के  संक्रमण  को  कम  करना  ओर  नि:शुल्क  इलाज  उपलब्ध  करने  के
 बारे  में  जानकारी  के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  संबंधी  प्रयास  तेज  कर  दिये  गये  हैं  ।  इस  कार्य  के  लिये  संचार

 के  सभी  माध्यमों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  जिसमें  आकाशवाणी  और  समाचार-पत्र  भी

 शामिल  हैं

 रेलये  कम्पलेक्स  लड़गपुर  में  पानी  की  सप्लाई  को  कमी

 4293.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खड़गपुर  में  रेलवे  कम्पलेक्स  ओर  रेलवे  बस्ती  में  पानी  की  कमी  को  दूर  करने  के

 लिए  1985-86  5-86  के  रेल  बजट  में  52.86  लाख  रुपये  की  अनुमानित  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 क्या  प्रस्तावित  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका

 यदि  तो  इसके  पूरा  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  गर्मियों  से  पूर्व  निर्माण  पूरा  करने

 के  लिये  क्मा  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पिछले  जून  ओर  जुलाई  के  दोरान  खड़गपुर  की  रेलवे  वस्ती  को  पेयजल  की  कितनी

 सप्लाई की  गई  थी  भोर इस  वर्ष  इत  मद्दीनों  क ेदोरान  सरकार  द्वारा  कितनी  मात्रा  सप्लाई  किये
 जाने  का  विचार  ओर

 80



 10  1908  ह  लिखित  उत्तर
 —  -

 गर्भियों  के  आरम्भ  होने  से  पूर्व  खड़गपुर  के  लोगों  की  तकलीफों को  दूर  करने  के  लिये
 सरकार  कौन-कौन  सी  योजनाएं  आरम्भ  कर  रही  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  छड़गपुर  में  रेलवे  कम्पलेक्स  के
 लिए  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  कार्य  52.50  लाख  रुपये  की  लागत  पर  दक्षिण  पूर्व  रेलवे
 के  1985-86  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया

 ओर  जी  इस  कार्य  के  लिए  85-86  के  बजट  में  केवल  5  लाख  रुपये  की
 घनराशि  आबंटित  की  गई  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  कर  दिए  गये  हैं  और  निविदाओं  को  अन्तिम  रूप
 दिया  जा  रहा

 जून  ओर  1985  के  दौरान  खड़गपुर  की  रेलवे  बस्ती  के  लिये  पीने  के  पानी
 की  सप्लाई  की  कुल  मात्रा  प्रतिदिन  40  लाख  38  लाख  गैलन  ओर  42  लाख  गैलन

 अन्य  चालू  निर्माण  कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  पर  इस  वर्ष  इन  महीनों  के  दोरान  पानी  की  सप्लाई  में  प्रति
 दिन  लगभग  6  लाख  गैलन  की  वृद्धि  होने  की  आशा

 (४)  आगामी  गर्मी  के  मौसम  से  पहले  पूरी  की  जाने  वाली  अन्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  दो
 नलकपों  और  दो  खुले  कुओं  से  प्रतिदिन  6  लाख  गैलन  अतिरिक्त  पानी  उपलब्ध  होगा  और  इससे  पाती

 की  सप्लाई  में  सुधार  हो  जायेगा  ।

 हज  यात्री

 4294.  श्री  सेयव  शाबुहद्दीन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इंडिया  ने  वर्ष  1983,  1984,  1985  ओर  1986  के  दोरान हज  का  कितना
 विमान  किराया  लिया

 क्‍या  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दोरान  हज  यात्रियों  को  लाने  ले  जाने  के  लिये
 सऊदी  अरेबियन  एयरलाइन्स  ने  भाग  लिया  था  और  क्या  उसने  इस  वर्ष  भी  ऐसा  करनमे  का  प्रस्ताव

 ऊँ
 के किया

 विमान  किराये  में  कितनी  रायल्टी  शामिल  करने  की  मांग  की  गई  थी  ओर  क्या  एयर

 इंडिया  द्वारा  सऊदी  अरेबियन  एयरलाइन्स  को  उसका  भुगतान  किया  गया  था  ;

 उक्त  वर्षों  में  हज  यात्रा  अवधि  के  दोरान  मी  क्लासਂ  का  बम्बई-जेहाह-बम्बई  का

 वापसी  विमान  किराया  कितना

 (8)  क्‍या  सरकार  ने  एयर  इंडिया  द्वारा  ले  जाये  जाने  वाले  हज  यात्रियों को  राज  सहायता
 देने  का  निर्णय  किया  और
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 यदि  तो  बे  1986  के  लिये  कितनी  राज  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 नागर  विमानन  विभाण  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  1983  से  1985  के

 वर्षों  क ेदोरान  एयर  इंडिया  ने  हज  यात्रियों  से  निम्नानुसार  विमान  किराया  लिया  है  :--

 1983  6587.00  ₹०  बम्बई/जदाह/बम्बई

 6900.00  रु०  दिल्ली  /जद्दाह/दिल्ली

 1984  3294.00  २०  जहाह/बम्बई
 3450.00  ₹ु०  जहाह/दिल्ली

 1985  3745.00  रु०  जदहाह/बम्बई

 3852.00  २०  जद्दाह/दिल्ली

 1986  के  सम्बन्ध  में  विमान  किरायों  का  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 1984-85  के  दोरान  हज  यात्रियों  को  लाने-ले  जाने  के  लिए  सऊदी  अरेबियन
 लाइन्स  ने  भाग  लिया  1986  में  भाग  लेने  के  बारे  में  उनकी  इच्छा  की  जानकारी  नहीं

 1983  यात्रियों  स ेलिए  गए  किराये  में  527  रुपए  प्रति  यात्री  की  दर  से  रायल्टी
 शामिल  कर  दी  गई  यह  रायल्टी  एयर  इंडिया  द्वारा  सऊदी  अरेबियन  एयर  लाइन्स  को  दी  गई
 1984  और  1985  के  वर्षों  के  दौरान  सऊदी  अरेबियन  एयरलाइन्स  को  कोई  रायल्टी  देय  नहीं  थी
 क्योंकि  उन्होंने  हज  प्रचालनों  में  भाग  लिया

 वि  1983  से  बम्बई-जद्ाह-बम्बई  ओर  दिल्ली-जदाह-दिल्ली  का  सामान्य  आई०  ए०  टी०
 ए०  का  किराया  एक  सामान्य  दर  पर  8552.00  रुपये  लगाया  गया  था  और  तब  से  यह  स्थिर
 रहा

 (४)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कीट  नाशक  झौघियों  के  ध्रलग  विभाग  को  स्थापना

 4295.  डा०  चिस्ता  सोहन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 (%)  क्या  सरकार का  विचार  कीटनाशक  दवाओं  द्वारा  उत्पन्न  प्रदूषण  संकट  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  इस  पर  निगरानी  रखने  ओर  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  हेतु  कीटनाशक  ओऔषधियों  का

 8३
 ह



 10  1908  _  लिखित  उत्तर

 एक  पृथक  विभाग  स्थापित  करने  का  और

 क्‍या  मानव  के  रक्‍त  तथा  चर्बी  में  कीटनाशक  स्तर  के  बारे  में  सही  जानकारी  देते  हुए
 कोई  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  क्या  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  अनुमत
 सीमा  के  भीतर  है  ओर  यदि  नहीं  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने/नीति  अपनाने  का
 विचार  है  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार
 कल्पाण  मंत्रालय  के  सम्मृख्व  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हां  ।  अब  तक  किये  गये  अध्ययनों  से  सामान्यतः  यह  पता  चला  है  कि मनुष्य  के

 के  शरीर  में  कीटनाशकों  का  अवशिष्ट  स्तर  आमतोर  पर  जितना  होना  उससे  अधिक  यह
 मामला  कृषि  मंत्रालय  के  विचाराघधीन

 निजी  स्वामित्व  वाले  किलों  भरादि  को  करों  से  छूट  देना

 4226.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  मानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  निजी  स्वामित्व  वाले  किलों  ओर  ऐतिहासिक  भवनों  को  नष्ट  होने  से  बचाने

 के  लिये  उन्हें करों  से  छूट  देने  का  सुन्नाव  दिया  गया

 क्‍या  हमारी  ऐतिहासिक  और  सांस्कृतिक  विरासत  को  सुरक्षित  बनाये  रखने  के  लिये  इस

 तरह  के  उपाय  महत्वपूर्ण  समझे  जाते  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कला  परिषद्‌  जो  संरक्षण  के  इस  प्रकार के  सभी  भ्रस्तावों  पर

 विचार  करती  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  की  है  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  हां  ।

 सांस्कृतिक  विरासत  के  संरक्षण  के  लिए  किए  गए  उपायो  के  अतिरिक्त  मान्यता  प्राप्त

 सांस्कृतिक  निकायों  को  दिये  गये  दानों  पर  कर  में  छूट  देने  के  प्रावधान  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  कला  परिषद

 के  विचाराधीन  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जा  रही

 डोस्बिवली  रेलवे  टमिनल

 4297.  श्री  एस०जो०  घोलप  :  क्या  परिवहन  मंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  डोस्बिवली  के  यात्री  डोम्बिवली  में  रेलवे  टर्मिनल  बनाने  के  लिए
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 कनननि-ज-+++++_++++भ्पभआाे

 बहुत  लम्बे  समय  से  मांग  कर  रहे  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध्र  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी

 यह  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  इससे  रेकों  क ेउपयोग  और  लाइन
 पर प्रभाव  पड़ेगा  ।

 भधुपुर  में  डीजल  इंजन  शेड

 4298.  श्रो  सलाउद्दीन  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मधुपुर  में  एक  डीजले  इंजन  शड  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  मधुपुर  में  डीजल  शेड  का

 निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्नही  न  हीं  उठता  |

 कोचोन  शिपयार्ड  में  जहाजों  के  पोत  निर्माण  श्रौर  जहाजों  की  मरम्मत  का
 निर्धारित  किया  गया  लक्ष्य

 हु

 4299.  श्री  सी०  जंगा  रेट्टी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कोचीन
 शिपयाड्ड  में  जहाजों  के  निर्माण  और  जह्नाजों  की  मरम्मत  के  लिए  चालू  वर्ष  ओर  आगामी  वर्ष  के  लिए

 पृथक  पृथक  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 जल  भ-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  पायलट  ):  कोचीन  शिपयार्ड  में

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  लिये  जहाज  निर्माण  और  जहाज  मरम्मत  के  निम्नलिखित  लक्ष्य
 रखे  गये  हैं  :--

 1985-86  ह॒  1986-87 7

 जहाज  निर्माण  50,000,  डी०  डब्ल्यु०  टी ०  45,000  डी०  डब्ल्यू०  टी०*

 जहाज  मरम्मत  7  करोड़  रुपये  8  करोड़  रुपये

 प्राप्त  अतिरिक्त  आडंरों  क ेआधार  पर  लक्ष्य  को  उपयुक्त  ढंग  से  संशोधित  किया
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 विशाखापत्तनस  पत्तन  के  विकास  के  लिए  बृहद  योजना

 4300.  श्रो  बो०  तुलसो  राम  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रंपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  में  विशाखापत्तनम  पत्तन  के  विकास  की  वृहद  योजना  सरकार  के

 विचाराघधीन  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने की
 गाशा  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  ओर
 पत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  इस  मंत्रालय  को  1982  में  अपने  पत्तन  के  लिए  वृहद  योजना  और  भूमि
 उपयोग  योजना  भेजी  थी  जो  उनके  परामशंदाताओं  द्वारा  तैयार  की  गई  पत्तन  की  स  कल  वृहद  योजना
 पर  आधारित  विजाग  पोर्ट  ने  बताया  है  कि  चूंकि  उन्होंने  जो  वृहद  योजना  तैयार  की  वह  पत्तन
 के  विकास  के  लिए  लगभग  15  वर्षो  तक  पर्याप्त  इसलिए  वे  इस  पर  आगे  कार्य  नहीं  कर

 बृहद  योजना  में  बाहरी  बन्दरगाह  में  अतिरिक्त  वर्थिग  सुविधाओं  के  सृजन  ओर  भीतरी

 गाह  में  मोजूदा  जेटियों  को  नियमित  बर्थों  में  बदलने  का  प्रावधान

 वास्तविक  रूप  से  क्रियान्वित  करने  में  जितना  समय  वह  नई  बर्थिग  सुविधाएं  विकसित

 करने  की  जरूरत  और  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधन  पर  ही  निर्भर  करेगा  ।

 कत्रिम  गर्भ  नियंत्रण  टोके  का  प्रयोग

 4301.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  प्रोर  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कृत्रिम  गर्भ  नियंत्रण  टीके  की  खोज  किए  जाने  ओर  प्रथम  बार

 लिया  में  एडेलेड  में  उसका  प्रयोग  किए  जाने  की  जानकारी  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  टीके  का  भारत  में  प्रयोग  शुरू  करने  का  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  और  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  ने  आस्ट्रेलिया  में  क्र  त्रिम  गर्भ  नियंत्रण  वैक्सीन  पर  हयूमन  क्लिनिकी  ट्र!्‌इल्स
 किए  भारत  में  इसे  आरम्भ  करने  का  प्रश्न  इस  बैक्‍्सीन  की  रोग  प्रतिरक्षण  क्षमता  और  -

 कारिता  का  निर्धारण  करने  के  बाद  दह्वी  पैदा  हो  सकता
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 गलगंड  रोग  से  प्रभावित  लोग

 4302.  श्रीमती ऊषा  चोघरी  :  क्‍या  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कितने  लोग  गलगंड  रोग  से  पीड़ित

 (@)  क्या  यह  बीमारी  नये  क्षेत्रों  में  भी  फेल  रही  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  सरकार  का  विचार  इस  रोग  को  फैलने  से  किस  प्रकार
 रोकने  का  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से
 कमारी  क्षेत्रों  में  लगभग  4  करोड़  लोग  घेघा  से  पीड़ित  भारत  में  घेघा  का  स्थानिकमारीं
 वाला  इलाज  हरियाणा  और  चण्डी गढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  छोड़कर  पूर्ण  उप-हिमालय  क्षेत्र  है
 जिसमें  जम्मू  व  हिमाचल  उत्तर  पश्चिप्त

 अरुणाचल  मेघालय  तथा  त्रिपुरा  राज्य  शामिल  मध्य

 महाराष्ट्र  और  केरल  के  कुछ  जिलों  में  भी  घेघा  स्थानिकमारी  रूप  में  पाया  जाता

 घेघा  का  उन्मूलन  करने  ओर  आयोडीन  की  कमी  से  होने  वाली  बीमारियों  को  दूर  करने  के

 लिए  नमक  का  आयोडोकरण  कायंक्रम  सबसे  बढ़िया  ओर  सस्ता

 सरकार  ने  सातवीं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दोरान  देश  में  खाये  जाने  वाले  सारे
 नमक  को  क्रमिक  रूप  से  आयोडिक्रृत  करने  सम्बन्धी  एक  कार्यक्रम  को  चलाने  का  निर्णय  किया  है  ताकि

 यह  सुनिशि  चत  हो  जाए  कि  देश  में  हर  जगह  आयोडीकृत  नमक  उपलब्ध  हो

 इंडियन  एयर  लाइंस  द्वारा  बायुद्त  को  लोज  पर  विमान  देना

 4303.  ओर  कमल  साथ  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इण्डियन  एयर  लाइंस  ने  अपने  ऐत्रो  और  फोकर  फ्रेण्डशिप  विमान  वायुद्ृृत  को  सौंप

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वायुद्वृत  द्वारा  इन  विमानों  को  किन-किन  नए  मार्गों  पर चलाया  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्री  जगदीश  :  जी  नहीं ।,

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  के  पास  राज्य  में  खुले  विश्वविद्यालय

 4304.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  खुले  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  कितने  प्रस्ताव  विश्वविद्यालप

 अनुदान  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़े

 ये  प्रस्ताव  कब  से  लम्बित  और

 उनके  बारे  में  सरकार  द्वारा  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  संभावना  है  ?  |

 शिक्षा  भ्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और  )
 राज्य  सरकारों  खुले  विश्वविद्यालयों  सहित  नये  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  के  लिए  वि०  अ०  आ०
 का  औपचारिक  अनुमोदन  अथवा  उसकी  सहमति  की  आवश्यकता  नहीं  राज्य  सरकारें
 अपने  खुले  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  सम्बन्धी  अपने  प्रस्तावों  पर  वि०  अ०  आ०  से  सलाह  ले  सकती

 महाराष्ट्र  सरकार  राज्य  में  एक  खुले  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  एक  प्रस्ताव
 1985  में  वि०  अ०  आ०  को  भेजा  था  ओर  वि०  अ०  आ,०*  ने  प्रस्ताव  पर  सिद्धान्त  रूप  में  अपनी  मंजरी

 1985  में  दे  दी  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  एक  खुले  विश्वविद्यालय  की  स्थ  पपन  भेजा
 के  लिए  एक  विधेयक  का  मसोदा  आयोग  के  विचार  जानने  के  लिए  29  को  भेजा

 आयोग  ने  राज्य  सरकार के  प्रस्तावों  के  मसौदे  पर  अपने  विचार  अभी  नहीं  भेजे  हैं  ।

 इस  बारे  में  निर्णय  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  लिया  जाएगा  ।

 गर्भस्थ  शिशु  के  लिंग  का  पता  लगाने  वाले  उपकरण

 4305.  श्री  चरणजीत  सिंह  वालिया  :  कया  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  ओर  अन्य  स्थानों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  में  गर्भस्थ  शिशु  के
 लिंग  का  पता  लगाने  वाली  आधुनिक  सुविधाएं  या  उपकरण  उपलब्ध

 यदि  तो  इनं  उपकरणों  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  इन  पर  कितनी  घनराशि

 छ्च  की  गई  है  ओर  ये  किस  प्रयोजन  के  लिए

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  मामलों  की  जानकारी  है  जिनमें  इस  उपकरण  का  प्रयोग

 अ्रूण  को  नष्ट  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ओर  यदि  तो  इन  अधर्मी  कार्यों  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कायंवाह्दी  की  गई  और
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 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  गैर-सरकारी  नर्सिंग  सेक्स  क्लिनिकों  आदि  को

 जानकारी  ऐसे  मामलों  को  गर्भपात  के  मामले  दिखाकर  वास्तव  में  भारी  फीस  लेकर  बालिका  श्रूणों

 को  नष्ट  कर  रहे  हैं  ओर  यदि  तो  इस  कुप्रथा  को  समांप्त  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या
 कदम  उठाने  का  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  राज्यों  को  हिंदायतें  कर  दी  गई  हैं  कि  वे  उन  व्यक्तियों  के  खिलाफ  उपयुक्त

 कारंवाई  करें  जो  गर्भपात  के  लिए  प्रसव-पूर्व  लिग  निर्धारण  संबंधी  जांच  कार्य  करते  हैं  ।

 प्रशिक्षित  भ्राहार  विशेषज्ञों  को  भ्रनुपलब्धता  झौर  भ्रस्पतालों
 में  रसोई  घरों  में  सुधार

 4306.  श्रोमती  डी०  के०  भंडारी  :  कया  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  के  लगभग  50  प्रतिशत  अस्पतालों  प्रशिक्षित  आहार  विशषज्ञों

 की  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  लगभग  ।  प्रतिशत  अस्पतालों  के  रसोई  घर  पुराने  ढंग  के  और  इनमें
 गैस  और  बिजली  तक  नहीं  और  रोगियों  को  दिए  जाने  वाले  आहार  में  विटामिन  तथा

 की  कमी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  अस्पतालों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं/उठाये  जाने  का  विचार  है  और  क्‍या  राज्य  सरकारों  को  उनके  नियंत्रणाधीन  अस्पतालों  तथा  गैर

 सरकारी  अस्पतालों  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिशानिदंश  जारी  करने  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  ओर  राज्य

 के  अस्पताल  राज्य  सरकार  के  सीधे  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  काम  करते  यह  राज्य  सरकार
 की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उनके  अस्पतालों  में  प्रशिक्षित  आहार  विशेषज्ञों  की

 सेवाएं  उपलब्ध  हों  तथा  रसोई  घर  में  आधुनिक  सेवाएं  उपलब्ध  वैसे  दिल्ली  के  केन्द्रीय  सरकार  के
 अस्पतालों  में  प्रशिक्षित  आहार  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  तथा  इन  अस्पतालों  में  पानी  की

 खाना  पकाने  को  गैस  ओर  बिजली  की  सुविधाएं  नियमित

 संतुलित  ओर  एक  समान  आहार  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  के  लियेਂ
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 आहार  (1973)  तैयार  किये  गये  थे  तथा  इनकी  सिफारिशें  सभी  राज्य  सरकारों  को
 गई  केन्द्रीय  सरकार  के  अस्पताल  आहार  के  एक  समान  पैटने  का  गरालन  करते  हैं

 जबलपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय  तथा  प्रन्य  सुविधाएं

 4307.  श्री  श्रजय  मुशरान  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जबलए२  सेन्ट्रल  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय  तथा  अन्य  सुविधायें  भावश्यकता  की

 तुलना  में  अपर्याप्त  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  मे  कोई  बंकल्पिक  व्यवस्था  किए  बिना  स्टेशन  के  प्लेटफार्म

 संख्या  और  2  पर  द्वितीय  श्रेणी  के  प्रतीक्षालय  में  एक  आरक्षण  बुकिंग  कार्यालय  खोला  गया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  बीच  प्लेटफार्म  संख्या  1  और  2  पर  प्रथम  श्रेणी  के  यात्रियों

 के  लिए  प्रतीक्षालय  की  सुविधा  कर  दी  गई

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  वंकल्पिक  व्यवस्था  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 कया  अब  सरकार  का  विचार  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  करने  का  और  यदि  तो

 कब  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  माधवराव  सिन्धिया  )  :  (१)  जी

 जी  प्लेटफार्म  नं०  2  के  बाहर  स्टेशन  के  मुख्य  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्र  में  10
 1985.  को  आरक्षण-एवं-बुकिग  कार्यालय  खोला  गया

 जी नहीं  ।

 और  (3)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रक्तदान  सम्बन्धो  नीति

 4308.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  रक्तदान  के  लिए  कोई  नीति  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 दान  दिये गए  रक्त के  भण्डारण  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाओं  ओर  उपकरणों की  उ्यवस्था
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 सुनिश्चित करने  हेतु  रक्त  बैंकों  क ेसन्तोषजनक  कार्यंकरण के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार

 क्या  सरकार  का  विचार  व्यावसायिक  रक्तदान  की  व्यावसायिक  रक्तदान  की  बुराई
 समाप्प्त  करने  का  और

 (४)  यदि  तो  स्वेच्छिक  रक्तदान  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का

 विचार

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप  सनन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  से  (5)  सरकार  देश

 में  ब्लड-बैं किग  तथा  रक्‍त-आधान  की  सुविधाएं  बढाने  तथा  उन्हें  बनाने  के  लिए  सातवीं
 योजना  के  दोरान  एक  स्कीम  चलाने  का  विचार  रखती  इस  स्कीम  में  अन्य  बातों  के
 साथ  ओषध  नियन्त्रण  संगठनों  द्वारा  ब्लड-बैंकों  का  नियमित  निरीक्षण  करना  शामिल  है  ताकि
 ओऔषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  तथा  नियमों  में  निर्धारित  मानदण्डों  का  पालन  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  ओर  प्रचार  अभियानों  तथा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  मवीन  जानकारी  के  जरिये  स्वक्छिक
 रक्तदान  को  बढ़ावा  देकर  व्यावसायिक  रक्तदान  को  घीरे-घीरे  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 ]

 टीकमगढ़-खक्बु राहो  होते  हुए  ललितपुर  रेल  लाइन  का  निर्माण

 4309.  श्रीमती  विज्ञावती  श्तुर्वेदी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टीमकगढ़-खजुराहो  होते  हुए  ललितपुर-बांदा  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण

 कार्य  पूरा  हो  गया  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  लाइन  का  निर्माण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  शामिल  कराने  का  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो
 साघवराव

 :  टीकमगढ़  और  खजुराहो
 के  रास्ते  ललितपुर  से  महोबा  तक  नई  लाइन  के  लिए  स्वक्षण  पूरा  हो  गया

 जी

 ]

 लकनोकोी  शिक्षा  के  बारे  में  राश्ष्यों  क ेशिक्षा  सन्त्रियों  का  सम्मेलन

 4310,  भी  प्तोसनाथ रथ  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  .

 किः
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 तकनीकी  शिक्षा  के  बारे  में  राज्यों  के  शिक्षा  मन्त्रियों  के  हाल  में  हुए  सम्मेलन  के
 निष्कर्ष क्या  ओर

 ओर  व्यावसायिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  हुई  चर्चा  का  ब्योरा  क्या

 शिक्षा  झोर  संस्क्षृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :  और
 दिनांक  23-24  1986  को  हुए  राज्य  शिक्षा  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  (1)  तकनीकी  शिक्षा
 की  बदलती  हुई  भूमिका  (2)  तकनीकी  शिक्षा  की  आयोजना  (3)  तथा  अन्तर  सम्पर्क  प्रणाली

 (4)  कार्यक्रम/पाठ्यक्रम  (5)  संकाय  (6)  संगणकीकरण  (7)  उभरती  हुई  प्रौद्योगिकियां

 (8)  तकनीकी  शिक्षा  के  मानक  (9)  समेकीकरण  आधुनिकीकरण  तथा  अप्रचलित  रूढ़ियों  को

 हटाना  (10)  शिक्षा  का  वाणिज्यिकरण  -(11)  वित्तपोषण  (12)  प्रणाली  प्रबन्ध  (13)
 दाय  तथा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  तकनीकी  शिक्षा  (14)  व्यावप्ताथिक  शिक्षा  (15)  पोलिटेक्निक
 शिक्षा  (16)  अवर  स्नातक  इन्जीनियरी  शिक्षा  (17)  स्नातकोत्तर  इन्जीनियरी  शिक्षा  (18)
 प्रबन्ध  शिक्षा  (:9)  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  सहित  राष्ट्रीय  शिक्षा  प्रणाली  (20)  माध्यम

 तथा  शेक्षिक  प्रोद्योगिकी  तथा  (21)  समेकोकरण  पर  बल  सम्बन्धी  विषयों  पर  चर्चा  कौ  इस
 सम्मेलन  में  इन  समस्याओं  को  निश्चित  रूप  से  सरल  बनाने  के  लिए  प्रयास  किया  गया  ।  सम्मेलन के
 निष्कर्षों  पर  किसी  विशेष  सिफारिश के  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना
 बनने  से  पूर्व  उपयुक्त  राष्ट्रीय  निकायों  के  माध्यम  से  उन  पर  आगामी  कारंवाई  की

 हैदराबाद  से  सऊदी  प्ररब  की  उड़ान  झौर  हैदराबाद  हवाई  प्रड़डे  को

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  भ्रड्डा  घोषित  करना

 4311.  श्रीई०  भ्रय्यप्पू
 हा

 ५.  :  वया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ।
 श्री  बेजवाड़ा  पपी  रेड्डी

 क्‍या  सऊदी  अरब  से  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  और  हैदराबाद  से  सऊदी  अरब  की  उड़ानों
 का  9  1985  को  उद्घाटन  किये  जाने  के  बाद  ये  उड़ानें  काफी  लोकप्रिय  हो  गई

 क्या  उड़ानों  की  संख्या  ओर  बढ़ाने  की  मांग  की  गई

 कक्‍्यां  हवाई  अड्डे  से  यात्री  यातायात  के  अतिरिक्त  चमड़े  के  हथकरधा  की

 इंजीनियरी  सब्जियों  का  भी  बाड़ी  के  देशों  को  भारी  मात्रा  में  निर्यात

 किया  जाता  ओर

 क्या  बाड़ी  के  देशों  के  साथ  सामाजिक  ओर  राजनैतिक  सम्बन्ध  सुधारने
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 ओर  बढ़ाने  के  लिए  हैदराबाद  हवाई  अड्डे  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  में  बदलना  अनिवाय॑  समझा

 गया  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मनत्री  जगदीश  :  जद्दाह  ओर

 बाद के  बीच  एयर  इंडिया  की  उड़ानों  पर  औसत  यात्री  भार  उड़ान  131  यात्री  रहा  है  जोकि  काफी

 उत्साहजनक

 (a)  नहीं  ।

 हैदराबाद  से  खाड़ी  के  देशों  को  हयकरघा  की  इंजीनियरी
 फल  और  सब्जियों  को  निर्यात  करने  की  संभाव्यता  विद्यमान  है  ।

 कर्नाटक  में  जल  प्रबन्ध  प्रणालो

 4312.  श्री  नररासह  सर्यवंशी  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  एक

 कार्यवाही  कार्यक्रम  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  जिसका  उद्देश्य  राज्य  में  वतंमान  जल  प्रबन्ध  प्रणाली
 में  विद्यमान  अनेक  कमियों  को  दूर  करना  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  जाने  वाली  कार्यव।ही  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  ओर  जी  इस  कार्यक्रम  का  लक्ष्य

 वितरण  प्रणाली  के  संचालन  में  उपयक्त  आशोधन  करके  मोजूदा  अवसंरचनाओं  में  नियन्त्रण  संरचनाओं
 की  वतंमान  सं  रचनाओं  की  वितरण  प्रणाली  की  सुभेध  पहुंचों  को  पक्का

 बेहतर  सम्प्रेषण  और  प्रचालकों  को  बेहतर  जल  प्रबन्ध  में  प्रशिक्षण  देना  इत्यादि  जंसे  कुछ  सुघ।र  करके

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  कार्य  निष्पादन  को  उत्कृष्ट  बनाना

 सेडिकल  कालेजों  में  महिलाझों  को  प्रवेदा

 4313.  श्रीमती  किशोरो  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह्‌  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  मेडिकल  कालेजों  में  कुल  स्थानों  को  तुलना  में  दाखिल  महिला  छात्रों  की
 शतता  क्‍या

 क्‍या  मूल  चिकित्सा  योग्यता  में  उत्तीर्ण  होने  थाली  महिला  उम्मीदवारों  की  प्रतिशतता
 |

 92



 10  1908  लिखित  उत्तर

 और  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिल  होने  वाली  महिला  छात्रों  की  प्रतिशतता  एके  समान

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  अध्ययन  अथवा  प्रशिक्षण  अवधि  के  दोरान  कुछ  महिला  छात्राएं  अध्ययन  बीच  में

 ही  छोड़  देती  हैं  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्विर  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  भारतीय

 आयुविज्ञान  परिषद  ने  सूचित  किया  है  कि  उतके  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  शैक्षिक  वर्ष

 1984-85  5  में  भारत  की  चिकित्सा  संस्थाओं  में  10,818  दाबिलों  में  से  4,006  महिला  उम्मीदवारों
 को  दाखिल  किया  गया  था  ।  इस  प्रकार  महिला  का  प्रतिशत  लगभग  37.03  बंठता

 कुछेक  अपवादों  को  मेडिकल  कालेजों  में  भर्ती  किए  गए  सभी  उम्मीदवार
 तथा  सफलतापूर्वक  अध्ययन  पूरा  करने  के  बाद  उत्तीर्ण  हुए  ।

 मंगलोर  त्िवेन्द्रम  झोर  मद्रास  के  बीच  दिवसकालीन  यात्रो  रेलगाड़ी  चलाना

 4314.  डा०  के०  जी०  भ्रदियोडी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मंगलौर/त्रिवेन्द्रम  और  मद्रास  के  बीच  एक  दिवसकालीन  यात्री

 रेलगाड़ी  चलाने  की  बढ़ती  हुई  मांग  राज्य  सरकार  के  तत्सम्बन्धी  अनुरोध  पर  विचार  करने  का

 क्योंकि  के  रल  में  मद्रास  के  लिए  इस  समय  सभी  रेलगाड़ियां  रात्रिकालीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  साधवराब  :  ओर  फिलहाल  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बच्चों  को  देखमाल  को  व्यवस्था  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  भ्रापात
 निधि  के  साथ  समभोता

 4315.  श्री  वी०  शोमनाद्रीश्व  र  राव  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  और  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  के

 बीच  हाल हो  में  एक  पंचवर्षीय  मास्टर  प्लान  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  जिसका  लक्ष्य  बच्चों  के  लिए
 कल्याणकारी  सेवाएं शुरू

 उनका  विस्तार  ओर  उनमें  तेजी  लाने  का

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  ओर
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 योजना  के  वित्तीय  पहलुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इससे  प्रति  वर्ष  कितने  बच्चे
 न्वित

 युवा  कार्य  भोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :
 \

 हां  ।

 ओर  भारतीय  बाल  उत्तरजीविता  और  विकास के
 कर  जल  निराश्रयता  और  विकलांगता  की
 सूचना  और  संचार  प्रबोधन  और  मूल्यांकन  से  संबंधित  कार्यक्रमों  में  सहयोग  प्रदान
 करता  पंचवर्षीय  अवधि  1985-89  के  दोरान  युनीसेफ  के  सामान्य  स्रोतों  से  175.00  मिलियन

 यू०एस०  डालर  ओर  नोटिड  फंड  से  523  मिलियन  यू  ०एस०  डालर  को  कुल  सहायता  प्राप्त  होने  की
 संभावना  यूनिसेफ  द्वारा  लाभप्राप्त  बच्चों  की  संख्या  को  अलग  से  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि

 यूनिसेफ  केवल  सरकार  ओर  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  शुरू  किये  गए  कायंक्रमों  के  कुछ  कम्पोनेन्टों  के
 लिये  सहायता  प्रदान  करता  है  जिनके  बारे  में  पारस्परिक  सहमति  हो  जाती

 स्कनस  सफदरजंग

 4316,  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍लो  के  सफदरजंग  अस्पताल  में  एक  भी  स्कैनरਂ  नहीं  ओर

 यदि  तो  सफदरजंग  को  स्केनरਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  (  झो  एस०  कृष्ण  कुमार  ):  रे  हां  ।

 साधनों  को  उपलब्धता  के  अनुरूप  सफदरजंग  अस्पताल  के  लिए  एक  कंट-स्केनर  प्राप्त

 करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा

 पाल्टिक्निकों  को  भ्यावसायिक  कालेजों  में  बदलना

 4317.  श्री  सत्येस्न  नारायण  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंये  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पालिटेक्निकों  कासेजों  में  बदलने
 भोर

 (@)  यदि  तो  व्यावसायिक  शिक्षा की  नई  थोजना में  इन  संस्थानों की  सुविधाओं  का
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 ।

 मम  न  न  ००

 उपयोग  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ?

 शिक्षा  प्लोर  संस्कृति  बिलाों  में  राज्य  मंत्री  सुझोला  :

 समुदाय  पालिटेक्निकों  के  रूप  में  पदनामित  कुछ  जाने-माने  पालिटेक्निकों  के

 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगेर-औपचारिक  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण के  माध्यम  से

 नीकी  निपुणता  प्रदान  करने  के  लिये  बिस्तार  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  इस  योजना  का  धीरे-धीरे

 दूसरे  पालिटेक्निकों  में  प्रसार  किया  जायेगा  ।

 कालीकठट  शौर  मंगलूर  के  वीच  वायुद्त  सेवा

 4318.  श्री  सुरेश  करूप  :  क्या  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  का

 मंगलूर  और  कालीकट  के  बीच  वायुदृत  सेवा  किस  तारीख  से  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  कालोकट  भट्ढे
 निर्माण-कार्य  चल  रहा  है  और  इसके  3  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  प्रचालकों

 की  आशिक  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  चालू  योजनावधि  के  दौरान  वायुदृत  का  मंगलूर  ओर

 कट  को  अपनी  सेवाओं  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  भ्रस्तगंत  विश्वविद्यालयों  को  मंजर  को  गई  घनराशि

 4319,  प्रो०  एम०  झार०  हाल्दर  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कितनी  धनराशि  मंजूर  की

 इस  अवधि  में  पश्चिम  बंयाल  के  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  को  कितनी  धनराशि  मंजूर
 की  गई  और

 क्‍या  विश्वविद्यालय  द्वारा  मंजूर  की  मई  घतराशि  का  उपयोग  किया  गया  है  अथवा

 नहीं  ?

 कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारग्रेट
 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  289.30  लाख

 305.63  लाख  रुपये  ओर  384.77  ज्ाख  रुपये  की  केन्द्रीय  हिस्से  की  सहायता  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  प्रशासनों  को  विश्वविद्यालयों  को  देने  के  लिये  मुक्त  की  गई  थी  ।

 ओर  अपेक्षित  सूचना  पश्चिम  बंगाल की  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है

 95
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 और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अहमदमगर-बोड़-परली-वेजनाथ  को  जोड़ने  धाली  नई  रेल  लाइन

 4320.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बीड़-परली  वैजनाथ  को  जोड़ने  वाली  नई  रेल

 लाइन  के  निर्माण  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  कया  कारंवाई  की  गई

 क्‍या  नई  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  कार्य  सातवीं  योजना  के  दोरान  आरम्भ  किया

 ओर  '

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  इस  लाइन  के  निर्माण  के  लिये

 विभिनन  क्षेत्रों  से अनुरोध  प्राप्त  हुए

 से  संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  को  देखते  सातवीं  योजना  में  इस  लाइन  का
 निर्माण  शुरू  करने  पर  फिलहाल  विचार  करना  सम्भव  नहीं

 केम्त्रीय  सरकार  के  भ्रस्पतालों  में  कम्प्यूटरों  का  इस्तेमाल

 4321.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कस्याण  मंत्री  यह
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  कितने  केन्द्रीय  सरकारी  कम्प्यूटरों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  और

 क्‍या  सरकार  रोगियों  को  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उदृदेश्य  से  सभी  केन्द्रीय
 सरकारी  अस्पतालों  को  कम्प्यूटर  उपलब्ध

 परिवार  कल्याण  विभाग
 में  उप-मंत्री  एस  ०  कृष्ण  :  और  केम्त्रीय

 सरकार  के  अस्पतालों  में  कम्प्यूटर  के  प्रयोग  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा

 प्रत्येक  नागरिक  के  लिए  स्वास्थ्य  कार्ड  को  व्यवस्था

 4322.  ओ  शांतारास  नायक  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश के  प्रत्येक  नायरिक  को  स्वास्थ्य  कार्ड  जारी  करने  की  कोई

 योजना  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मनन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  है  ओर  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  में  रहने  बाले  व्यक्तियों
 के  लिए  स्वास्थ्य  कार्ड  प्रदान  करने  की  योजना  तैयार  नहीं  कर  सकती  ।

 रेलवे  वकंशाप  जमालपुर  में  डोजल  चालित  क्ेनों  का  निर्माण

 4323.  श्री  डी०  पी०  यावव  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  व्कंशाप  जमालपुर  में  हैवी  ड्यूटी  ब्रेकडाउन  डीजल-चालित  क्रेमों  की योजना

 शुरू  होगई

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  और

 क्‍या  रेलवे  वर्कशाप  जमालपुर  के  लिए  अन्य  किस्म  की  मोबाइल  क्रेनों  के  निर्माण  के

 बारे  में  कुछ  अतिरिक्त  कार्यभार  पर  विचार  डिया  जा  रहा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  माधव  राव  :  ओर  140  टन  क्षमता
 वाली  भारी  ड्यूटी  ब्रेक  डाउन  क्रन  का  संयोजन  और  निर्माण  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण

 हेतु  मैसस  पश्चिम  जमेंनी  में  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  यह  करार  18

 1986  को  रिकार्ड  किया  गया  जमंनी  के  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  और  जमालपुर  में  अवसंरचना
 की  स्थापना  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  करार  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 सप्लायरों  द्वारा  अर्थात  मैसस  पश्चिम  जमंनी  द्वारा  नोक्ड  डाउन  (3  तथा  किट

 (3  हालात  में  सप्लाई  की  जा  रही  6  क्ेनों  के  संयोजन  तथा  निर्माण  के  लिए  अवसंरचना  की
 स्थापना  को  जानकारी  का  पूर्ण  हस्तांतरण  किया  जाएगा  बाद  में  इन  क्र  नों  का  जमालपुर  में  प्रतिवर्ष
 3  की  दर  से  देशी  निर्माण  करने  के  लिए  भी  विचा  र  किया  जा  रहा

 रेल  जमालपुर  में  अन्य  चल  क्रनों  से  सम्बन्धित  भ्रतिरिकत  कार्य  के  बारै  में
 इस  समय  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 भा
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 भध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की घोषणा  के  लिए  नए  प्रस्ताव

 4324.  श्री  प्रताप  भानु  छार्मा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  नए

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  अन्तर्राज्यीय  राज्य  सड़कों  के  लिए  कन्द्रीय  सहायता
 कार्यक्रम  अथवा  कुछ  महत्वपूर्ण  राजमार्गों  के  लिए  आथिक  महत्व  योजना  के  अन्तगंत  केंद्रीय  सहायता
 प्रदान  करने  का  भ्राश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  स्वीकृत  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  चालू  पंचवर्षीय
 योजना  अवधि  में  कोई  नया  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  परिवहन  निगम  की  स्क्रेंप  को  बिक्री  को  जांच

 4325.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  स्क्रंप  सामग्री  की  52  लाख  रुपये  की  बिक्री  के  सौदे  की
 जांच  कराई  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  राजेश  :  भौर
 फेंद्रीय  जांच  ब्यूरो  न ेसतकंता  अधिकारी  को  कुछ  सूचना  भेजी  थी  लेकिन  कोई  जांच  नहीं  24
 और  25  1986  को  केंद्रीय  जांच  ब्यू रो

 द्वारा  आकस्मिक  निरीक्षण  किया  गया  था  और  उन्होंने
 तीन  लाटों  को  छोड़कर  सभी  लाटों  को  जारी  रने  की  स्वीकृति  दे  दी  इन  तीन  लाटों  के  सम्बन्ध
 में  उन्होंने  सलाह  दी  थी  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  एक  अधिकारी  की  उपस्थिति  में  तोल  कराने  के  बाद
 उच्चतम  बोलीदाता  को  डिलीवरी  दी
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 ]

 पर्याप्त  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  समयबद्ध  कार्यक्रम

 4326.  श्री  बलवन्‍्त  सिह  क्‍या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  देश  के  दूरवर्ती  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ं2000  ई०  तक  पर्याप्त  चिकित्सा

 सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  तथ्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  सरकार  ने  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है;और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्‍्त्रो  एस०  कृष्ण  :  से  (७)  सन्‌
 2000  ईसवी  तक  देश के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  शिक्षा  सुविधायें  प्रदाव  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (1)  प्रत्येक  गांव  के  लिए  एक-एक  स्वास्थ्य  गाईड  ओर  प्रत्येक  गांव  क ेलिए  कम  से  कम

 एक-एक  प्रशिक्षित  दाई  की  व्यवस्था  करना  ।

 (ii)  प्रति  पांच  हजार  आबादी  के  लिए  तथा  आदिवासी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रति
 3,000  आबादी  के  लिए  एक-एक  उपकेन्द्र  और  एक-एक  पुरुष  और  एक-एक  महिला  बहुउद्देशीय
 स्वास्थ्य  कार्य  कर्ता  की  व्यवस्था  करना  |

 (iii)  नये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलना  जिससे  कि  अन्ततोगत्वा  30,000
 ग्रामीण  आबादी  के  लिए  तथा  आदिवासी  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रति  20,000  आबादी  के  लिए  एक

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  हो  सके  ।

 (iv)  चरणबद्ध  ढंग  से  खोले  जाने  वाले  दर्जा  बढ़ाए  गए  प्राथनिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  बुनियादी  विशेषत/ओं  में  इलाज  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करना  जिससे कि
 तोगत्या  प्रति  एक  लाख  ग्रामीण  आबादो  के  लिए  दर्जा  बढ़ाया  गया  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 दायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  उपलब्ध  हो  जाय  ।  स्वास्थ्य  गाईडों  के  प्रशिक्षण  उपकेन्द्रों  ओर  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेखोलने  की  योजना  के  अधोन  रखें  गए  लक्ष्यों  को  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  अन्त

 तक  पूर्णतः  अर्थात  100  प्रतिशत  प्राप्त  किए  जाने  का  प्रस्ताव  सामुदायिक  स्वास्थ्य
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 दर्जा  बढ़ाये  गये  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को खोलने  का  लक्ष्य  1990  तक  50  प्रतिशत  प्राप्त  कर  लिया

 ]

 पलानो  को  बरास्ता  घारापुरम  समराज  नगर  के  साथ  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 4327.  भरी  झ्लार  अण्णानस्थो  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पलानो  को  बरास्ता  धारापुरम  समराज  नगर  के  साथ  रेल  द्वारा  जोड़ने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  सरकार  इस  परियोजना  के  लिए  सर्वेक्षण

 कब  शुरू  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  अत्यधिक  तंगी  तथा  चालू  कार्यों
 क ेलिए  पहले  से  की  गई  भारी

 ताओों  के  कारण  ।

 ]

 देश  में  पेस  मेकर  का  निर्माण

 4328.  भी  रुवंर  रास  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्यान्र  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हृदय  रोगियों को  पेस  मेकर  खरीदन ेक ेलिए  लगभग  40  हजार  रुपये  खर्च  करने

 पढ़ते

 क्‍या  इस  जीवन  रक्षक  उपकरण  को  सस्ती  दरों  पर  उपजञ्ब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाये  भए

 कया  सरकार का  विचार  इस
 उपकरण

 का
 निर्माण

 देश  में  करने  ओर  इसे  आम
 आादमो

 की  पहुंच के  भीतर  लाने का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 न्ाजययय।य।+।/।+।ैप।पैपए।ण:  कक  न

 परिवार  कल्याण  विभान  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  कमार  )  :  पेस-मेकर  की  कीमत

 12,000  रुपये से लेकर  40,000  रुपये  तक  है  जो  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  बह  किस  ”
 का

 से  देश  में  काडियक  पेस-मेकर  बनाने  का  अभी  तक  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया

 है  क्योंकि  इसकी  मांग  सीमित  और  अनिश्चित  उद्योग  मंत्रालय  ने  बताया  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 के  उद्यमियों  को  इन  उपकरणों  का  निर्माण  करने  सें  रुचि  हो  सकती  है  बशर्तंं  कि  इस  उपक  रण  की  पर्याप्त
 मांग  हो  तिष्ठित  सहयोगी  फर्मों  स ेइसके  लिए  टेकनालोजी  आयात  करने  की  सम्भावना  हो  । BI

 गुजरात  में  पाई  गई  सबसे  पुरानी  पांडलिपि

 4329.  श्रो  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  दसवीं  शताब्दी  की  एक  प्राचीन  पांडुलिपि  मिली

 क्‍या  यह  देश  में  पाई  गई  सबसे  प्राचीन  पांडुलिपि

 क्‍या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण/राष्ट्रीय  पुरातत्व  विभाव  इस  प्रकार  की  पांडुलिपियों  के

 संरक्षण के  लिए  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करता  गौर

 यदि  तो  क्या  नई  पाई  गई  पांडुलिपि  को  भो  यह  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  समंत्रो  सुझीला  :

 नहीं  ।

 हां  ।

 यदि  ओवश्यक  हुआ  ।

 भोपाल  सेस  कांड  के  शिक्रार  खोसे ंके  रक्त में  कसर  का  होना

 4330.  श्री  पो०  ए०  एन्यनो  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  भोपाल  विश्वविद्यालय  के  आनुवंशिकी  विभाय  द्वार  किये  यये  एक  अध्यस्ब  से  पता

 चला  है  कि  भोपाल  गैस  छांड  के  शिकार  लोगों  के  रक्त  में  क्रेंसर हो  समा  और
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 en  we  बने  3०  ने  +  वननन  न  ऑन

 यदि  तो  अध्ययन  रिपोर्ट  का  ब्यौरा क्या  है  ओर  ऐसे  लोगो ंके  इलाज के  लिए  क्‍या

 उपाय  किये  गए  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  ओर  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उत्कल  और  कॉलिंग  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  कारਂ  की  व्यवस्था

 4331.  कमारो  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लम्बी  दूरी  वाली  उन  रेलगाड़ियों  में  कारਂ  की  व्यवस्था  करने

 का  प्रस्ताव  है  जिनमें  यह  सुविधा  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  क्या  पुरी  जाने  वाली  उत्कल  ओर  कलिंग  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में

 कारਂ  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  गाड़ियों में  पेंद्री
 कार  चलाना  उनकी  उपलब्धता  और  गाड़ियों  में  स्थान  होने  पर  निर्भर  करता  कुछ  मद्दीनों  में  नई

 पैंद्री  कारों  का  अगला  लाट  उपलब्ध  होने  पर  उत्कल  ओर  कलिंग  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  पंट्री  कारों  की
 व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव

 रेल  पथ  का  विद्युतोकरण

 4332,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डीजल  इंजन  चलाने  के  बजाय  रेल  लाइन  का  वि  द्युतीकरण  करने पर  एक  किलोमीटर  पर
 कितनी  अ।रम्भिक  लागत  की  आवश्यकता  होती

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विद्युतीकरण  अन्ततः  उपयोगी

 यदि  तो  क्‍या  रेल  खाइनों  का  विद्युतीकरण  करने  के  बारे  में  2000  ई०  तक  की  कोई
 दीर्घावधि  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साघवराव  :  विभिन्‍न  कर्षण  के  इंजनों  पर
 प्रति  कि०  मी०  कुल  आरम्भिक  पूंजी-निवेश  खंड  पर  यातायात  के  घनत्व  पर  निर्भर  करता
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 नवीनतम  अनुभानो ंके
 अनुसार  बड़े  आमान  की  दोहरी  लाइन  खंड  के  विद्युतीकरण  के  लिए  नियत

 प्रतिस्थापन  की  लागत  लगभग  27  लाख  रुपये  प्रति  कि०  मी०  बनती

 ऊर्जा  की  सापेक्ष  लागत  के  आधार  पर  कतिपय  भारो  घनत्व  वाले  मार्गों  पर  आगे
 कर  विद्युतीकरण  किफायती  हो  जाता  है  ।

 2000  ई०  तक  की  अवधि  के  दोरान  लगभग  10,000  मार्ग  कि०  मी०  का  और

 विद्युतीकरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अभी  तक  केवल  1990  तक  के  लिए  ही  विद्युतीकरण  की  विस्तृत  योजनाएं  बनाई  गई
 ये  योजनाएं  म्‌ख्यतः  दिल्ली-मद्रास  और  हावड़ा-बम्बई  ट्रंक  मार्गों  पर  विद्युतीकरण

 का  काम  पूरा  करने  के  लिए

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  हुआ  घाटा

 4333.  श्री  वी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राज्य  सरकारों  के  स्वामित्वाधीन  उन  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  के  नाम  कया  हैं  जो

 घाटे  में  चल  रहे  हैं  तथा  198  4-85  के  दौरान  उन्हें  कुल  कितना  वार्षिक  घाटा

 क्‍या  सरकार  ने  उनके  घाटे  के  कारणों  का  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  बया  उपाय  करने  के  सुझाव  दिये

 जा  रहे

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  (
 टे

 में  चल  रहे
 राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  के  नाम  और  198  4-8  5  में  उन्हें  हए  घाटे  की  राशि  दर्शाने  वाला  विवरण
 संलग्न

 और  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  के  वित्तीय  निष्पादन  की  समीक्षा  से  यह  पता

 चला  है  कि  धाटे  के  प्रमुख  कारण  हैं--निवेश  की  बढ़ती  किराया  वृद्धि  का  परिचालन  की  बढ़ती
 लागत  के  अनुरूप  न  घाटे  के  अन्य  कारण  हैं  -  भारी  छात्रों  आदि  के  लिए  दी  जाने  वाली

 रियायती  सेवाएं  और  सामाजिक  दायित्वों  क ेकारण  अलाभकर  हटों  पर  सेवाएं  चलाना  ।

 राज्य  सरकारों  जिनके  अधीन  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  कार्य  कर  रहे  यह  सलाह
 दी  गई  है  कि  वे  उनके  भौतिक  ओर  वितीय  निष्पादन  में  सुधार  लाने  जेसे  पुरानी  बसों  को
 उचित  रख-रखाव  ओर  बेड़े  का  उपयोग  युक्ति  संगत  वस्तु  सूची  प्रबन्ध  रूटों  को
 संगत  बना  कर  और  कम  इंधन  खपत  वाले  साधनों  का  उपयोग  करके  इंधन  की  खपत  में  किफायत

 लागत  वृद्धि  के  अनुरूप  किराया  ढांचे  में  संशोधन  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाएं  ।
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 विवरण

 घाटे  में  चल  रहे  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  के  नाम  और  1984-85  के  दोरान

 उन्हें  हुए  घाटे  की  राशि  दर्शाने  वाला  बिवरण

 क्रमांक  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  1984-85 5  के  दौरान  निवल

 का  नाम  मुनाफा/घाटा

 ||  2  3

 1...  असम  —  4.31

 2.  बिहार  --  10.71

 3.  गुजरात
 —  40.55

 4.  हिमाचल  प्रदेश  --.  5.58

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  —  6.84

 6.  कर्नाटक  --  20.49

 7.  केरल  —  13.09

 8.  मध्य  प्रदेश  ++  12.62

 9.  महाराष्ट्र  —  4.23

 10.  मणिपुर  —  1.32

 11.  मेघालय  —  1.64

 12.  उड़ीसा  —  10.27

 13.  पेप्सू  आर०  टी०  सी०  --  13.17

 14.  त्रिपुरा  —  1.77

 15.  छत्तर  प्रदेश  --  15.66

 16.  कलकत्ता  एस०  टी०  सी०  --  25.77

 17.  उत्तरी  बंगाल  एस०  टी०  सी०  —  8.45



 10  1908  लिछित  उत्तर

 1  2  5

 18.  दुर्गापुर एस०  टी०  सी०  —  3.06

 140.79 19.  दिल्ली  परिवहन  निगम  न

 टिप्पणी  :--  सड़क  परिवहन  1950  के  तहत  स्थापित  कुल  21  राज्य  सड़क

 परिवहन  निगम  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम

 ने  1984-85  5  के  दौरान  मुनाफा  कमाया  और  बाकी  सभी  को  घाटा  हुआ

 केन्द्रीय  साध्यमिक  शिक्षा  बोडड  के  प्रश्न  पत्नों  में  गलतियां

 :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  बताने 4334.  श्रीमतौ  निर्मला  कुमारी  शक्तावंत

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय
 माध्यमिक  शिक्षा  दिल्‍ली  के  इस  वर्ष  के  गणित  और  अन्य  विषयों  के

 प्रश्न-पत्रों में  गलतियां  पाई  गई  हैं

 यदि  तो  किन-किन  विषयों

 क्‍या  पिछले  वर्ष  भी  इस  प्रकार  की  घटनाएं  हुई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  संबंध  में  कोई  मार्गनिर्देश  करने  का  है  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सुशोला  :  और

 इस  वर्ष  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  नई  दिल  नी  द्वारा  आयोजित  विभिन्‍न  परीक्षाओं  के  प्रश्न

 पत्रों  में  निम्नलिखित  गलतियों  का  पता  चला  है  :  -

 है
 प्रश्न  पत्र

 ः

 गलतियां
 रा

 1  2
 ह

 ee  8.  -...  --  ae

 दिल्‍ली  सीनियर  स्कूल  गणित  प्रश्न  सं०  आयते  के  स्थान
 प्रमाण  पत्र  परीक्षा  पर  सम-चतुर्भुज

 सं०  6  केਂ  स्थॉर्ने
 पर  “277

 दिल्ली  सैकेन्डरी  स्कूल  .  गणित  पाठ्यक्रम  प्रश्न  सं०  4  विकरेंप
 हिन्दी  रूपांतर  अंग्रेजों  रूपांतर से
 मेल  नहीं
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 1  2  3

 अखिल  भारतीय  सीनियर  अंग्रेजी  अधिकतम  अंक  100  लिखें  थे

 स्कूल  प्रमाण-पत्र  परीक्षा  जबकि  सभी  प्रश्नों  के  अंकों  का
 योग  95

 प्रारम्भिक  संगणक  प्रश्न  संख्या  6

 विज्ञान  धपु-्आ  पलਂ  के  स्थान  पर

 अखिल  भारतीय  सामाजिक  प्रश्न  संख्या  9--

 सैकेन्डरी  स्कूल  परीक्षा  विज्ञान  असहायता  आन्शोलन  की  बजाय

 सविनय  अवज्ञा  आन्दोलन  |

 हां  ।  पिछले  वर्ष  भी  कुछ  मामली  गलतियां  थीं  ।

 केर्द्रीय  माध्यमिक
 शिक्षा  नई  दिल्लो  इस  संबंध  में  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय

 कर  रहा  है  कि  इस  प्रकार  की  गलतियों  की  पुनरावृत्ति  न  रात्मक

 मलेरिया  की  घटनाझ्रों  में  बद्धि

 4335.  डा०डो०  वी०  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  मलेरिया  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई

 यदि  हां  तो  इनकी  देश  के  किस  भाग  में  वृद्धि
 हुई  और

 इस  वद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  और

 नहीं  ।  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  सरझारों  मे  प्राप्त  हुई  अनन्तिम  सूचना  के  अनुसार  1985  के  दौरान

 मलेरिया  से  1744493  व्यक्ति  बीमार  हुए  जबकि  1984  की  इसी  अवधि  के  दौरान  मलेरिया  से

 218446  व्यक्ति  बीमार  हुए  वैसे  वर्ष  1985  के  दोरान  हिमाचल  जम्मू व  कश्मीर
 पंजाब  और  संघ  शासित  प्रदेश  दादर  ओर  नगर  हवेली  और  मिजोरम  में  मलेरिया  रोगियों

 की  संख्या  में  मामूली  वृद्धि  होने  की  सूचना  मिली

 मे  लेरिया  के  प्रकोप  पर  और  अधिक  नियंत्रण  पाने  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  :--

 मलेरिया  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  उन  इलाकों  में  लोगों  के  घरों  के  अन्दर
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 नाशी  दवावों  का  छिड़काव  किया  जा  रहा  जिनमें  वाधिक  परजीवी  प्रकोप दो  या

 इससे  अधिक  एक  हजार  आबादी पर  दो  रोगी  या  इससे  अधिक  )  ।

 देश  के  मलेरिया  प्रभावित  सभी  क्षेत्रों  में  नियमित  रूप  से  हर  भन्द्रह-पन्द्रह  दिन  बाद
 निगरानी  करने  पर  बल  दिया  जा  रहा

 ब्लड-स्मीयरों  की  तत्काल  जांच  करने  तथा  बिता  कोई  समय  खोये  तत्काल  उपचार

 प्रदान  करने  के  लिए  प्रयोगशाला  सेवाओं  का  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  विकेन्द्रीकरण

 कर  दिया  गया

 बुखार  वाले  रोगियों  को  मलेरिया  की  दवाइयां  उपलब्ध  करने  के  लिए  देश  के
 के  रू  हु

 दराज के  क्षेत्रों  मे ंऔषध  वितरण  केन्द्र  तया  बुखार  उपचार  डिपो  कार  कर  रहे

 पी०  फाल्सीपरम  प्रकोप  को  रोकने  के  लिए  पी०  फाल्सीपरम  की  समस्या  वाले  क्षेत्रों  में

 पी०  फाल्सीपरम  नियन्त्र  ण  का्य  क्रम  चलाया  जा  रहा  है  ।

 जिन  शहरी  क्षेत्रों  मे ंमलेरिया  एक  समस्या  बना  हुआ  उनमें  मलेरिया पर  काबू  पाने

 के  लिए  देश  133  नगरों  के  लिए  शहरी  मलेरिया  योजना  मंजूर  कर  दी  गई  है  ||

 इन  क्षेत्रों  में  मलेरिया  के  फैलने  को  रोकने  के  लिए  लार्वारोधी  तथा  परजीवी-रोघी

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात  में  शिशु  मृत्यु  दर  कम  करने  के  उपाय

 4336:  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  1985  के  दौरान  अखिल  भारतीय  शिशु  मृत्यु  दर  की  तुलना  में  गुजरात  में  शिशु

 मृत्यु  दर  क्या

 क्या  गुजरात  में  एक  दशक  पूवं  शिशु  मृत्यु  दर  की  तुलना
 में

 वर्तमान  शिशु  मृत्यु  दर कम

 हुई  ओर

 यदि  तो  गुजरात
 में

 शिशु  दर  और  कम  करने  हेतु  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपायों
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  भारत  में
 पंजीयक के  नवीनतम  उपलब्ध  अनुमानों के  अनुसार  वर्ष  1984  में  गुजरात  में  शिशु  मृत्यु  दर  106  थी
 जबकि  अखिल  भारतीय  शिशु  मृत्यु  दर  104
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 (७)  गुजरात में  वर्ष  1975  में  शिशु  मृत्य ुदर  154 थी  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  पिछले

 दशक  के  दोरान  शिशु  मृत्यु  दर  में  कर्मी हुई

 शिश्‌  मृत्यु
 दर  में  ओर  +मी  लाने  के  लिए  जो  उपाय  क््ये  गये  उनमें ये  शामिल

 मौजूदा  स्वास्थ्य  संबंधी  आधारभूत  ढांचे  का  काभिकों  को  रिस्क

 अप्रोच  अंगीकार  बच्चों  का  व्यापक  रोग  अतिसार  रोगों  पर  कुपोषण  से
 होने  वाली  अरक्तता  से  बचाव  ओर  एकीकृत  बाल  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  पूरक  पोषण  की
 व्यवस्था  ।

 क्ररल  सें  बायुदूत  सेवा

 4337.  श्री  टी०  बच्ीर  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  केरल के  किसी  शहर को  वायुदृत  सेवा से  जोड़न ेका  कोई

 निर्णय  किया  ओर

 यदि  तो  किन-किन  शहरों  १)  इस  सेवा  से  जोड़ने  को  सः  भांवना है  ?

 नागर  विमानन  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और  चालू
 योजनावधि  में  वायुदृत  की  केरल  राज्य  में  कालीकट  को  हवाई  सेका  से  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 केरल  को  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  दो  गई  वित्तीय  सहायता

 4338.  श्री टी०  बश्चीर  :  कया  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पेछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  को  प्रोढ़  शिक्षा  के लिए  कितनी  राशि  दी

 केरल  में  इस  अवधि  के  दोरान  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 इस  अवधि  के  दौरान  राज्य  की  क्या  उपलब्धियां  रहीं  ?

 शिक्षा  शोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  श्रमिक
 ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  उत्तर  साक्षरता  और  अनुवर्ती  कार्यक्रम  तथा

 प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  को  प्रोन्‍्नत  करने  के  लिए  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाते  की  केन्द्र  तथा  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षो  अर्थात  1982-83  से  1984-85  तक  के

 104.25  लम्ख  रुपये  की  राशि  केरल  को  दो  गई  थी  ।

 इस  अवधि  के  दोरान  केरल  में  किया  गया  74.04  लाख  रुपये
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 पिछले  तीन  अर्थात्‌  !  98  2-8  3  से  198  4-8  5  तक  के  दोरान  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  केरल  में  2.52  लाख  प्रोढ़  निरक्ष रों  को दाखिल  किया

 उड़ीसा  में  सिचाई  क्षमता

 4339,  श्री  झ्ननन्‍्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बतामे  की  क्पा  करेंगे कि  :

 क्‍या  उडीसा  राज्य  सरकार  ने  सातवीं  पंत्नवर्षीय  योजनाकधि  के  दौराम  अतिरिक्त  क्षेत्रों

 को  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 वतंमान  कुल  सिंचाई  क्षमता  का  किस  हृद  तक  इस्तेमाल  किया  जाता है ओर  उड़ीसा
 राज्य  के  लिए  स्वीकृत  योजना  के  अनुसार  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  अन्त  तक  कितनी  प्रतिशत  क्षमता
 का  उपयोग  किया  जाने  लगेगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बी०  :  ओर  सिंचाई  एक  राज्य  विषय  होने  के

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  तथा  उनका  वित्त-पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  किया
 जाता  सातवीं  योजना  के  लिए  0.7  मिलियन  हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिंचाई  क्षमता  का  लक्ष्य  रखा

 गया  है  ।

 आशा  है  कि  छठी  योजना  के  अन्त  तक  2.6  मिलियन  हैक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  सृजित
 की  जायेगी  और  2.49  मिलियन  हैक्टेयर  का  उपयोग  किया  छठी  योजना की  अनुपयुक्त
 क्षमता  और  सातवीं  योजना  के  दोरान  सूजित  क्षमता  के  भाग  का  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  उपयोग

 किए  जाने  को  संभावना  है  ।

 कपू  रथला  यात्रो  डिब्बा  फेक्ट री  के  लिए  प्रोद्योगिको

 4340.  श्री  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपूरयला  यात्रो  डिब्बा  निर्माण  फैक्टरी  के  लिए  प्रौद्योगिक  पुरानी  यात्री  डिब्बा
 निर्म्नाण  फैक्टरी  जैसी  होगी  या  नई  प्रोद्योगिकी  और

 यदि  नई  प्रौद्योगिकी  तो  इसकी  मूख्य  बातें  बया  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माघव  राव  कपूरथला  में  स्थापित  किए
 जा  रहे  सवारी  डिब्बा  कारखाना  में  प्रारम्भ  में  मौजुदा  अभिकल्प  के  सवारी  डिब्बे  निर्मित  किए  जाएंगे
 ओर  बाद  में  बनाए  जाने  वाले  सवारी  डिब्बों  के  लिए  आधुनिक  प्रौद्योगिकी अपनायी
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 आशा  है  कि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी में  नवीनतम  विशिष्टियां होंगी  जैसे  ये  डिब्बे  बजन  में
 ब्रेक  जंग  निवारक  और  यात्रियों  क ेलिए  आरामदेह  होंगे  ।

 दिल्ली  के  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  को  स्थापना

 श्रो  एन०  डेनिस  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसके  कार्यकलापों  का  ब्योरा  क्‍या

 कया  यह  विश्वविश्वालय  शिक्षा  संबंधी  क।यंक्रमों  के  लिए  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  जैसी
 अन्य  एजेंसियों  से  भी  संपर्क  और

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंक्रो  सुज्ञोला  :  ओर

 इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला  विश्व  विद्यालय  की  स्थापना  इ०  गा०  र०  खु०  वि०  1985  के
 20  1985  से  की  गई  अधिनियम  में  उल्लिखित  उद्देश्यों  के

 अनुसरण  इस  समय  अपने  शैक्षिक  कार्यक्रमों  तथा  कार्यकलापों  को  तैयार  कर  रहा

 हां  ।

 ब्यौरों  को  भ्रभी  अन्तिम.रूप  दिया  जाना

 भारतोय  भाषाझरों  के  गोरवष्रंथों  का  विदेशी  भाषाश्रों  में  श्रनवाद  संव  घन

 4342.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  संस्कृति  विभाग  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारतीय  भाषाओं के  गौरव -
 ग्रन्थों  का अनुवाद  एशियाई  भाषाओं  सहित  विदेशी  भाषाओं  में  तथा  एक  भारतीय  भाषा  के  गौरव  ग्रंथों
 का  दूसरी  भारतीय  भाषा  में  अन्त  क्षेत्रीय  अनुवाद  संवर्धन  सुनिश्चित

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किसी  स्वीकृत  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  देश  में  विभिन्‍न  एजेंसियों  जंसे  केन्द्रीय  तथा  राज्य  अकादमियों  भाषा  संस्थानों  और
 विश्वविद्यालयों  के बीच  कोई  समन्वय  स्थापित  किया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  भ्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और
 साहित्य  संस्कृति  विभाग  की  निधियों  से  पोषित  एक  स्वायत्त  निकाय  यह  प्राचीन  साहित्यों
 का  एक  भाषा  से  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करने  का  एक  कार्यक्रम  चलाती  अकादमी

 यूनेस्को  को  उनकी  पूर्वी  प्राचीन  साहित्य  की  पाश्चात्‌म  भाषाओं  में  अनुवाद  करने  की  प्रमुख  परियोजना
 में  भी  सहयोग  करती

 और  राज्य  अकादभियों  केन्द्रीय  साहित्य  अकादमी  को  विभिन्न  भाषाओं  के
 सलाहकार  बोडं  में  प्रतिनिधित्व  होता  है  और  विश्टविद्यालयों  के  प्रतिनिधि  साहित्य  अकादमी के  केन्द्रीय
 परिषद  में  होते  जहां  अपेक्षित  होता  भाषा  संस्थानों  से  सम्पर्क  किया  जाता

 (8  )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समेकित  मानव  व्यक्ितत्व  के  विकास  को  योजना

 4343.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  संस्थाओं  में  योगाभ्यास  प्रशिक्षण  के  माध्यप्र  से  समेकित  मानव  व्यक्तित्व के
 विकास  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  कोई  अखिल  भारतीय  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के
 धौन  हैं  ?

 शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला  :  इस  समय  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  बच्चों  के  शारीरिक  और  मानसिक  विकास  के
 लिए  योग  की  पक्ष  मता  को  स्वीकार  करते  हुए  इसे  1981  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रयोगात्मक  आधार
 पर  एक  अलग  बिषय  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  योग  प्रशिक्षण  का  देश  की  अन्य  शिक्षा  संस्थाओं  में

 किसी  ह॒द  तक  इस  प्रयोग  के  परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 कटक-भुवनेश्व  २  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  को  चोड़ा  करने  को  योजना

 4344.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेगे  कि  :

 पे  ४
 करने  की  यो  जना  में  विश्व  बेंक  सहायता  योजना  में  शामिल  करने  का  सुझाव  दिया  है  जिससे  कि  इसका
 निर्माण  पांच  वर्ष  के  अंदर  पूरा  किया  जा  और

 क्‍या  उडी  ए  ने  राज
 ।  &  के  कटक-भवने ४ क्‍या  उड़ीस्ता  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  के  कटक  भुवनेश्वर  भाग  को  चोड़ा

 111
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 यह  विश्व  बेंक  के  वित्त  पोषण  से  पूरित  होने  वाले  अनेक  निर्माण  कार्यों  में  एक

 उड़ीसा  में  भ्रन्तर्राज्योय  भ्रथवा  भ्राथिक  महत्व  की  योजना  के  प्नन्तगंत  सड़कों  श्ौर

 पुलों  क ेलिए  घनराशि  देना

 4345.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  से  वालेश्वर  जीलेश्वर  सड़क  का  सुधार
 ढेंकानल-कामाख्यानगर  सड़क  पर  ब्राह्मणी  नदी  पर  तथा  गुणुपुर  के  समीप  वंशधारा नद्दी  प९  ऊंची
 सतह  वाले  पुलों  के  अन्तर्राज्यीय  अथवा  आर्थिक  महत्व  को  राज्य  सड़क  योजना  के  ज़िए  केन्द्रीय
 प्रह्ययता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  106  लाख  रुपये  की  घनराशि  देने  का  अनुरोध  किया  था

 यदि  तो  क्या  अपेक्षित  धनराशि  जारी  कर  दी  गई  है  अथवा  वर्ष  1986-87  के

 दौरान  जारी  किये  जाने  की  आशा  है  यद्यपि  उनके  मंत्रालय  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  100  लाख  रुपये
 की  घनराशि  निर्धारित  की  और

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपेक्षित  घन  राशि  जा  री  करते  समय  राज्य
 कार  द्वारा  उक्त  घनराशि  को  बढ़ाकर  130  लाख  रुपये  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  से  उड़ीसा
 सरकार  ने  वालासोर-जलेश्वर  मार्ग  के  घेन  केनाल  कामाख्यानगर  मार्ग  पर  ब्राह्मणी  ऊपरी
 ओर  गुनृपुर  के  पास  वसुन्धरा  नदी  पर  ऊंचे  पुल  के  निर्माण  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  या  आ्थिक  महत्व  के
 राज  मा  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान

 130  लाख  रु०  और  106  लाख  रु०  की  मांग  की  उड़ीसा  राज्य  उनके  अन्तर्राज्यीय  या

 आर्थिक  महत्व  के  निर्माण  कार्यों  की  आवश्यकता  फो  पूरा  करने  वे  लिए  1985-86  में  130  लाख  रु०

 की  राशि  दे  दी  गई  वर्ष  1986-87  के  आबंटन  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उद्यानों  में  स्‍प्रौषधीय  भ्रोर  सुगंधित  पोधे

 4346.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  उद्यानों  में  औषधीय  ओर  सुगंधित  पोधों  को  खेती  करने  हेतु
 27  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  कोई  योजना  प्रस्तुत  की

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  करा  दी  गई
 भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  समय  इस  मामले  को  स्थिति  कया  है  ?

 11३3



 10  1908  लिखित  उत्तर

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :

 और  सातवीं  योजना  के  दोरान  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  ऐसी
 कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  बागवानी  उद्यानों  में  बड़े  पैमाने  पर  चिकित्सीय

 और  सुगंध  वाले  पादपों  की  खेती  करने  के  लिए  सहायता  दी  जा  सकती  हो  ।

 दिलली-हावड़ा  राजधानी  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों
 का  ठीक  समय  से  चलना

 4347.  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली-बम्बई
 और  दिल्ली-हावड़ा  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  को  ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  प्रशासन  के  सभी  स्तरों  पर
 घानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  क ेसमय-पालन  निष्पादन  पर  कड़ी  नजर  रखी  जा  रही  इन  गाड़ियों  को
 समय  अनुसूची  के  अनुसार  चलाने  के  हर-स्रंभव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 यात्री  डिब्बों  का  उत्पादन

 4348.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्री  डिब्बों  के  वर्तमान  कारखाने  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  और  का २-
 खाने-वार  कितने  यात्री  डिब्बों  का  उत्पादन  किया  और

 श्रेणी-वार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  संत्रो  साघव  राव  परिवहन  मंत्रालय

 के  नियंत्रणाघोन  केवल  एक  ही  सवारी  डिब्बा  कारखाना  अर्थात्‌  सवारी  डिब्बा  कारखाता
 सी०  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  बनाए  गए  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :---

 वर्ष  सवारी  डिब्बों  की

 संख्या 2-83 475 3-84 5 825
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 4344.  स एक विवरण संलग्न है। कारखाना

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 2-83  से  5  तक  सबौरी  डिब्बा  कारखाना  में  सवारी
 डिब्बों का  वास्तविक  उत्पादन

 सवारी  डिब्बों  की  किस्म  1982-83  1983-84  1984-85 5

 बड़ी लाइन वातानुकूल पहला दर्जा 20 लि वातानुकूल शयनयान 38 60 बातानुकल कुर्सीयान 25 3 न जी० एस० सी० एम० 220 60 साधारण दूसरा दर्जा 242 607 दिन में चलने वाले दूसरे ५र्जे के सवारी डिब्बे न 30 कैंट्री कार 20 न >- दो मंजिलें न न पावर कार 2 गा ना मेट्रो सवारी डिब्बे 8 4 8 ई० एम० यू० डिब्बे 24 निर्यात के लिए ज+ -- 24 मीटर लाइन के सवारी डिब्बे न लि जोड़ : 775 825
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 दक्षिण  पूर्द  रेलवे  में  रेल  लाइनों  का  विद्युतोकरण

 4349.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  अब  तक  कुल  क्ितने  किलोमीटर रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण  का

 कार्य पूरा  किया  गया

 1986-87  के  अन्त  तक  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  किलोमीटर  रेल

 लाइनों  का  विद्युतीकरण  किया  और

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  रेल  लाइनों  के  विद्युतीकरण के  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  (१)  1919  किलोमीटर  ।

 70  किलोमीटर  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  दक्षिण  पृ  रेलवे  में  पड़ने  वाले  627  किलोमीटर

 रेलपथ  का  विद्युतीकरण  करने  का  कार्य  अनुमोदित  किया  है  ।

 ]

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  विभिन्‍न  स्टेशनों  को  जोड़ने  बाले  पंदल  मार्गों  का

 पूर्ण  निर्माण  और  उनको  मरम्मत

 4350.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  ग्रोपाल

 तमकुही  रोड  स्टेशनों  के  पैदल  मार्गों  की  दशा  बहुत  ही  शोचनीय

 क्या  सरकार  का  विचार  विशेषकर  वर्षा  ऋतु  के  दोरान  इन  सड़कों  की  खराब  स्थिति

 के  कारण  उप  युक्त  स्टेशनों  तक  पहुंचने  के  लिए  यात्रियों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  ध्यान में  रखते  हुए
 निकट  भविष्य  में  इन  स्टेशनों  को  जोड़ने  वाले  पैदल  मार्गों/सड़कों  का  पुनरनिर्माण  ओर  उनकी  मरम्मत

 का  कार्य  करने  का

 यदि  तो  इस  कार्य  को कब  तक  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ओर  इस  कार्य  पर

 पृथक-जूचक  कितना
 व्यय  होने  की  सम्भावना  और

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (2  माचय  राव  सिन्थिया  )  व  से  दिघवा  घावे

 ओर  तुगकूझ् रोड  स्टेशनों  पर  रेल  परिसर में  सड़कें  ठोक  हालत  में  गोपालगंज  में  डामर को  सड़क

 115
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 a 4+3-3++मन नमन  आन मणि डृििभीी था ण  न्‍ॉडससससततायतय  7:
 इसमें  पिछले  मानसून  के  दौरान  कुछ  गड्ढे  पड़  गये  मरम्मत  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है

 और  इसे  पिछले  6-87  के  दौरान  पूरा  किया  जाना  सासामूसा  और  जलालपुर में  रेलवे की  चाहर

 दीवारी के  ब।हर  निजी  भूमि  पर  भवन  निर्माण  और  अन्य  विकास  कार्यों  के  परिणामस्वरूप  सड़क  क्षेत्र

 में  नालियां  रुक  गयीं  सासामूस्ता  और  जलालपुर  में  दो  ओर  पुलियों की  व्यवस्था  की
 जा

 रही
 दोनों  स्टेशनों  पर  सड़कों  को  भी  ऊंचा  करने  का  प्रस्ताव  इन  सभी  मरम्मत  कार्यों  पर  लगभग

 रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  नामक  कोई  स्टेशन  नहीं

 ]

 केरल  भें  झ्रायुवर  भ्रनुसंघान  संस्थान  पर  झनुमानित  व्यय

 दोनों स्टेशनों पर  श्री  वककम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  स्वारथ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  पर  कितना  व्यय  होने  की
 सम्भावना

 यह  परियोजना  कब  पूरी  हो  और

 इस  परियोजना  के  लिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  केन्द्रीय

 आयुरवेद  एवं  सिद्ध  अनुसंधान  नई  दिललो  की  केरल  में  निम्नलिखित  संस्थाएं  हैं  :--

 भारतीय  पंचकर्म  चेरुथुरुथी  ।

 (2)  क्षेत्रीय  अनुसंधान  संस्थान  अनुसंधान  ),  त्रिवेन्द्रम  ।

 (3)  परिवा
 र  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  क्लीनिकल  अनुसंधान  त्रिवेन्द्रम  ।

 (4)  कक्‍्लीनिकल  अनुसंधान  यूनिट  कोट्टाक्कल  ।

 (5)  भेषज  विज्ञान  अनुसंधान  ओर

 (6)  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केमिको-फार्मकोलोजिकल  त्रिवेन्द्रम  ।

 केरल  में  केन्द्रीय  आयुबेंद  एवं  सिद्ध  अनुसंघान  परिषद  के  संस्थानो/यूनिटों  का कुल  वाधिक  बजट

 अनुमान  परिवार  लाख  रुपये  इस  प्रन्त्रालय  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  भी  अर्थात  भारतीय
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 चिकित्सा  पद्धति  के  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  एवं  अनुसंधान  विभाग  का  दर्जा  इस  योजना के
 अम्तगंत  स्नातकोत्तर  शिक्षा  एवं  अनुसंघान  प्रयोजन  हेतु  दर्जा  बढ़ाये  गये  विभागों  के  रख-रखाव के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  इस  योजना  के  अन्तगंत  केरल  में  अब

 एवं  शल्य-शलाक्य

 का  दर्जा  बढ़ाया  गया  छडी  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगत  50.58  लाख

 रुपये  की  सहायता  दी  गई  थी  ।  छठी  पंचवर्षीय  अवधि  के  दोरान  केरल  में  केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं

 सिद्ध  अनुसंघान  परिषद  की  परियोजनाओं  पर  1.18  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई
 केरल  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दर्जा  बढ़ाये  गये  विभागों  के  लिए  1985-86  के

 संशोधित  अनुमानों  में  13.00  लाख  रुपये  का  अनन्तिम  प्रावधान  किया  गया

 तक  चार  नामतः  रसशास्त्र  और  भषज्य-कल्पना

 प्रकाशकों  को  रियायती  गरों  पर  ऋण

 4352.  श्री  विष्णु  मोदी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  प्रकाशकों  को  रियायती  दरों  पर  ऋण  देकर  प्रकाशन  उद्योग  में

 व्याप्त  संकट  को  दूर  करने  हेतु  ठोस  कदम  उठाने  का  ओर

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  यदि  न  रह  ,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कठिनाइयां  हैं  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  सरकार  द्वारा
 स्थापित  राष्ट्रीय  पुस्तक  विकास  प्रकाशकों  को  ब्याज  के  रियायती  दरों  पर  ऋण  प्रदान  करने
 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  परिषद  ने  अभी  अपनी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  देना

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 क्षय  रोग  के  लिए  सुरक्षात्मक  उपाय

 4353,  श्रो  मूल  चर्द  डागा  :  कया  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  नवीनतम  आंकड़ों  के  प्रतिवर्ष  वैदा  हुए  एक  हजार  बच्चों  में

 से  प्रतिषषं  औसतन  45  बच्चे  कुक्कर  क्षय  मोती  झारा  आदि  के
 कारण  मर  जाते  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा इस
 सम्बन्ध

 में
 क्या

 सुरक्षा  उपाय  किए  गए  हैं  और  इन
 बीमारियों के  फैलने  के  क्या  कारण हैं  ?

 3437
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 icine.  करा  —

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  दिल्ली  प्रशासन  से

 प्राप्त  सूचना के  अनुसार  दिलऩी  में  शिशु  मृत्यु  दर  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  पर  44.5  इन  मौतों
 के  विभिन्‍न  कारण  हैं  जेसे  के  समय  बच्चे  का  कम  श्वसन  अतिसार
 रोग  और  काली  क्षय  रोग

 इन  रोगों  के  फैलने  के  अनेक  कारण  हैं  जिनमें  अधिक  सफाई  और  स्वच्छता
 की  पौषणिक  स्तर  की  कमी  वैज्सीन  द्वारा  डिप्थी  काली

 फाइड  और  पोलियो  से  बचाव  किया  जा  सकता  हैं  ओर  इन  रोगों  के  प्रतिरक्षण  का  कार्यक्रम  दिल्‍ली  में

 घलाया  जा  रहा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  व्यापक  कवरेज  के  लिए  इस  कार्यक्रम  का

 विस्तार  किया  जा  रहा  है  लोगों  को सफाई  और  बयक्तिक  स्वच्छता  आदि  के  लाभों  के  बारे  में  सलाह
 देने  के  लिए  शैक्षिक  कार्यक्रम  भी  चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 दिल्‍लो  विश्वविद्यालय  के  श्रध्यापकों  भौर  विद्याथियों  को  हड़ताल

 4354.  श्री  सरफराज  भ्रहमद  ]
 श्री  विलास  मृत्तमवार  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 श्री  साइसन  तिग्गा

 कृपा  करेंगे

 चालू  शिक्षा  सत्र  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तगंत  शिक्षा  संस्थाओों  में  अध्यापक

 ओर  विद्यार्थी  अलग-अलग  कुल  कितने  दिन  हड़ताल  पर  रहे  तथा  इन  हड़तालों  के  क्या  कारण

 हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  विद्यारथियों  को  कितना  नुकसान  उठाना  पड़ा  ;

 अध्यापकों  और  विद्यार्थियों  की  हड़ताल  के  कारण  दिल्ली  विश्वविद्यालय  गत  तीन  वर्षों
 के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितने  दिन  बन्द  रहा  ओर  इन  हड़तालों  के  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  शिक्षा  संस्थाओं  में  हड़ताल  की  समस्प्रा  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  अब  तक

 कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 शिक्षा  श्नोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशोला  :  से  (७)
 संसद  अधिनियमों  के  अन्तगंत  कार्य  कर  रहे  विश्वविद्यालयों  में  से  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  खुला
 विद्यालय  तथा  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  ने  अभी  अध्यापन  कार्यत्रम  शुरू  नहीं  किए  बनारस  हिन्दू

 हैदराबाद  जवाहर  लाल  नेहरू  उत्तर-पूर्वी  पर्वतीय
 विश्वविद्यालय  तथा  विश्व-भारती  में  शिक्षकों  या  छात्रों  द्वारा  हड़ताल  को  कोई  घटना  नहीं  हुई

 ग्रेडिग  प्रणाली  में  संशोधन  और  पाठ्यक्रमों  में  निर्धारित  आवश्यक  हाजरी  को  कम  करने  की

 मांग  को  लेकर  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदान  किये  जा  रहे  इंजीक्यिरिंग  पठ्यकनें  में
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 छात्रों  का  एक  भाग  1986  से  विभिन्‍न  तिथियों  से  कक्षाओं  में  नहीं  जा  रहा  विश्वविद्यालय
 के  भस्य  सभी  विभाग  सामान्य  रूप  से  काम  कर  -  हे  हैं  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  शैक्षणिक  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  कोई  हडताल

 नहीं  विश्वविद्यालय  ओर  उसके  कालेजों  के  अध्यापक  10  1985  से  हड़ताल

 पर  चले  गये  इनकी  भांग  थी  योग्यता  उन्‍नति  योजना  को  समाप्त  करने  के  वि०अ०आ०  के  निर्णय  को

 वापस  लेने  गृह  सुविधाओं  में  सुधा  कालेजों  में  प्रवरण  ग्रेड  के  शिक्षकों  क ेलिए  वेतनजमाव  निवारक

 वाधिक  वेतनवृद्धि  संस्वीकृत  तथा  कालेजों  में  प्रोफेसर  ग्रेड  शुरू  करना  ।  हड़ताल  19  दिन  की

 शीतकालीन  छुट्टियों  सहित  76  दिन  तक  रही  और  23  1986  को  वापस  ली

 हड़ताल  के  कारण  नष्ट  हुए  शिक्षण  समय  को  शक्षणिक  कलेन्डर  के  पुनः  निर्धारण  द्वारा  पूरा  किया  जा

 रहा  है  जिसके  अन्तगंत  कक्षाएं  पहले  निर्धारित  22  1986  के  बजाय  1  1986  तक

 चलेगी  ।

 शिक्षक  और  छात्र  अपनी  विभिन्‍न  मांगों  को  लेकर  समय-समय  पर  हड़ताल  करते
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  को  छात्रों  और  कमंचारियों  को  शिकायतों  को

 दूर  करने  के  लिए  समुचित  तन्त्र  स्थापित  करने  को  सलाह  दी  कुछ  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  ने  इस

 तरह  के  शिकायत  निवारण  तन्त्र  स्थापित  किए

 ]

 कन्नानो  र-एर्नाकुलम  एक्सप्रेस  रेलगाड़ो  को  दुर्घटना  को  जांच  रिपोर्ट

 4355.  श्री  के०  वी०  शंकर  गोड़ा  |)
 श्री  बो०  वो०  देसाई  |
 श्री  सल्‍लापल्ली  रामचणान
 श्रोमती  गौता  मलर्जो  (  :  क्या  परिवहन  मंत्री,यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रो  विष्णु  मोदी  |
 शमी  धांति  धारोवाल  3)

 क्‍या  दक्षिण  रेलवे  पर  तेल्लीचेरी  ओर  माहे  स्टेशनों  के  बीच  कन्नानोर-एर्नाकुलम

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  की  दुर्घटना  को  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  ठो  जांच  के  मिष्कर्ष  क्या  और

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  को  भई  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  रेल  संरक्षा  आयुक्त की
 प्रारम्भिक  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  चुकौ
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 उनके  अनन्तिम  निष्कर्षों  के  अनुसार  यह  पूर्णरूप  से  एक  सांयोगिक  घटना  थो  जो  रेल

 तटबन्धों  के  नजदीक  केवल  3  मीटर  की  दूरी  पर  बांस  की  बल्लियों  पर  कतारों  में  लगाई  गई
 बाजी के  कारण  बहुत  प्रबल  और  ऊंची  आवाज  वाले  पटाखों  को  सभी  कतारों  में  एक  साथ
 विस्फोट  होने  के  कारण  दर््षकों  की  एक  भारी  भीड़  अचानक  रेल  पथ  की  ओर  पीछे  हट  गई  इस
 संयोगिक  घटना  के  लिये  उन्होंने  किसी  रेल  कमंचारी  या  रेल  प्रशासन  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहराया

 रेल  संरक्षा  आयुक्त  ने  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  की  सिफारिश  की  है  कि

 त्यौहारों  के  दोरान  रेलपथ  से  100  मीटर  की  दूरी  तक  आतिशबाजी  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।

 विमान  भ्रवतरण  उपकरण  व्यवस्था  करना

 4356.  श्री  के०  बी०  शंकर  गौडा  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  विमान  अवतरण  उपकरण  लगाने  पर  कुल  कितना  घन
 व्यय  और

 कब  तक  इस  उपकरण  के  लगाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 नागर  विसानन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  सातवों  पंशवर्षीः
 योजना  अवधि  में  12.66  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से

 पटना  और  वाराणसी
 विमानक्षेत्रों  पर  उपकरण  अवत  रण  प्रणाली  लगाने  की  योजना

 गुवाहाटी  ओर  लख्षनऊ  विमानक्षेत्रों  पर  उपकरण  अवतरण  प्रणाली  लगाने
 का  कार्य  प्रगति  पर  है  ओर  इसके  1987  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  शेष  10
 क्षेत्रों  पर  उपकरण  लगाने  का  काम  प्रावस्थाओं  में  शुरू  किया  जो  1986  से  आरम्भ
 होगा  ।

 तमिलनाडु  शोर  कर्नाटक  में  त्वरित  यातायात  व्यवस्था  के  लिए  झाबंटन

 4357.  श्री  के०  बो०  शंकर  गौड़ा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  मद्रास  शहर  में  चल  रही  त्वरित  यातायात  योजना

 हेतु  रेल  बजट  में  अधिक  राशि  का  आबंटन  करने  के  लिए  केन्द्र  से  अनुरोध  किया

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  भी  अपने  राज्य  में  परिवहन  योजना  के  लिए  और  अधिक
 राशि  के  लिए  अनुरोध  किया  और
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 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  माधव  राव  :  जो  हां  ।

 बेंगलुरु  के  लिए  रेल  द्वुत  परिवहन  प्रणाली  तथा  उपनगरीय  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने
 की  १रियोजना  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  दबाव  डालती  रही

 मद्रास  द्रत  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  संसाधनों  की  बेहद  तंगी  के कारण  घन  का  आबंटन
 लागू  सीमाबन्धन  के  अन्तर्गत  किया  गया  बेंगलुरु  के  लिए  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में
 नगर  परिवहन  परियोजना  मद्रास  ने  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  तथा  उसकी  लागत  पर

 बेंगलुरु  सिटी  में  रेल  द्रुत  परिवहन  प्रणाली  और  उपनगरीय  सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक
 व्यावहारिकता  अध्ययन  किया  परियोजना  की  रिपोर्ट  और  उसका  अनुमान  राज्य  सरकार  को

 भेज  दिया  गया  राज्य  सरकार  को  कहा  गया  है  कि  वे  परियोजना  के  निष्पादन  क  लिए  योजना

 आयोग  की  स्वीकृति  प्राप्त  करे  तथा  सामान्य  रेलवे  योजना  से  बाहर  लाभांश  दायिता  से  मुक्त  को

 व्यवस्था

 मानवीय  भ्रसावधानी  के  कारण  रेल  दुर्घटनायें

 4358.  श्री  क०  वो०  शंकर  गौड़ा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1985-86  के  दोरान  कितने  प्रतिशत  रेल  दुघंटनायें  मानवीय  असावधानी  के  कारण  हुई  ?

 रल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  1985  से  1986  के

 रेल  कमंचारियों  की  गलती  के  कारण  लगभग  63%  गाड़ी  दुघंटनायें  तथा  रेल  कमंचारियों  से

 इतर  व्यक्तियों  की  गलती  के  कारण  लगभग  9  प्रतिशत  गाड़ी  दुघंटनायें  हुई  थो  ।

 झाक्सीफेन  ब्यटाजोन  झौर  फेनिलब्यूटाजोन  युक्त  श्रौषधियों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध

 359  श्री  श्ञांति  घारोीवाल
 »  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 श्री  विष्ण  मोदी  है
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इन  खबरों  की  जानकारी  है  कि  आक्सीफेन्ब्यूटाजोन  और

 जोन  युक्त  ओषधियों  और  इन  औषधियों  के  साथ  मिश्चित  अन्य  औषधियों  के  प्रयोग  से  विश्व  में  हजारों
 लोगों की  मृत्यु  हुई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन  ओषधियों  पर  आधारित  एस्बीपाइरीन
 जोलन्डीन  जैसी  अनेक  औषधियों  का  हमारे  देश  में  विपणन  हो

 रहा  ओर

 यदि  तो  इन  ओषधि यों  को  अभी  तक  बन्द  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मस्त्री  एस०  कृष्ण  :  आक्सीफेनबुटाजोन
 ओर  फेनिलबुटाजोन  युक्त  औषधियों  अथथा  उनके  योगों  के  इस्तेमाल  से  हजारों  व्यक्तियों
 की  मृत्यु  होने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की

 सूचना  के  अनुसार  आक्सीफेनबुटाजोन  और  फेनिल  बुटाजोन  युक्त  ओऔषधों  के  प्रतिकूल  प्रभावों

 से  हुई  बलाई  गई  कुछ  मौतों  के  कारण  कुछ  देशों  में  इन  ओऔषधों  का  इस्तेमाल  बन्द  कर  दिया  गया

 है  ।  कुछ  अन्य  देशों  ने  इनके  इस्तेमाल  को  एंकीलोसिंग  स्पाडिलाइटिस  गौर  गाटी  आर्थराइंटिस  के

 इलाज  तक  ही  सीमित  रखा  है  ।

 उनकी  उपयोगिता  पर  विचार  करते  हुए  विशेषज्ञों  न ेभारत  में  इन  ओषधियों  का
 माल  केवल  एंकीलोसिंग  स्पाडिताइटिस  और  गांटी  आ्थराइटिस  के  इलाज  तक  ही  सीमित  रखा

 शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  राक्ष्यों  में  प्रनोपचारिक  शिक्षा  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों
 का  सहयोग

 4360.  श्री  रेणपद  दास  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  सभी  नो  राज्यों  में  अनोपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  की  स्थापना  के

 लिए  अब  कितने  स्वयंसेवी  संगठनों  का  सहयोग  लिया  गया

 कितने  छात्रों  के  नाम  दर्ज  किए  कितने  प्रतिशत  छात्र  छोड़  कर  चले  गए  और  छठी
 दएंचवर्षोय  अवधि  के  दोरान  इन  केन्द्रों  पर  कितनी  राशि  खर्च  की

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  संगठनों  के  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित की

 क्‍या  इन  पर  नियमित  या  श्रावधिक  निरीक्षण  के  रूप  में  कोई  प्रभावी  निरीक्षण  रखा
 गया  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  संगठनों  के  पर्यवेक्षण  के  लिए  राज्य  सरकारों  का

 योग  लिए  जाने का  विचार  है  ?

 शिक्षा  भौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और  (=)
 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 सातवीं  योजना  में  स्वैक्किक  एजेंसियों  के  लिए  137  लाख  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  की
 गई
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 ~  ओर  (७)  (1)  हेखलनिक  दृष्टि  से  पिछड़े  9  राज्यों  को  राज्य  सरकारें  अनौपचारिक
 शिक्षा  हायंक्रम में  भाग  लेने  के  लिए  रुचि  रखने  वाले  स्वेच्छिक  संगठनों को  सिफारिश  करने  वाले

 प्राधिकारी  हैं  ।

 (2)  स्वैच्छिक  संगठन  को  संस्वीकृति  देने  के  बाद  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  जाता  है

 कि  वे  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  सामान्यतः  देखरेख

 (3)  नो  शैक्षणिक  दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  में  स्वेक्छिक  संगठनों  को  मानव  संसाधन  विकास
 मन्त्रालय  द्वारा  अनौपचा  रिक  शिक्षा  कन्‍द्रों  क ेसंचालन  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  पर  अ

 दान  दिए  जाते  स्वेच्छिक  संगठनों  को  अनुदान  किस्तों  में  दिए  जाते  स्वेक्छिक  संगठन  को  दिए
 गए  प्रत्येक  अनुदान  के  सम्बन्ध  में  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  द्वारा  प्रगति  रिपोर्ट  लेखा  परीक्षा

 विवरण  ओर  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  किया  जाता  इन  दस्तावेजों  से  मन्त्रालय  को  दिए  गए

 अनुदानों  की  उपयोगिता  की  जांच  करने  में  सहायता  मिलती

 (4)  जब  भी  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  के  अधिकारी  विभिन्‍न  राज्यों  के  दौरे  पर
 जाते  वे  स्वे  च्छिक  संगठनों  के  तत्वावधान  में  संचालित  योजना  की  प्रगति  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न
 करते
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 सिवानो  में  ऊपरी  पुल

 4361.  श्री  चिरन्जोी  लाल  दर्मा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 भिवानी  में  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मन्त्री  माघवराव  :  और  रेलपथ  पर  मुख्य
 पुल  का  निर्माण  रेलवे  कर  रही  है  और  पहुंच  मार्गों  का  निर्माण  हरियाभा  के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा
 किया  जा  रहा  रेलवे  के  हिस्से  का  कार्य  चालू  कैलेण्डर  वर्ष  में  पूरा  हो  जाने  का  लक्ष्य  ऊपरी  पुल
 का  खोला  जाना  हरियाणा  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  पहुंच  सड़कों  का  कार्य  पूरा  किए  जाने

 पर  निर्भर

 कलकत्ता  सेट्रो  रेल  परियोजना

 4362.  श्री  चिरंजो  लाल  दार्मसा  :  क्‍या  परिबहन  मंत्री  कलकत्ता  मेंट्रा  रेल  परियोजना  को

 पूरा  करने  की  निर्धारित  तारीश  के  बारे  में  28  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1693  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कलकत्ता  मेट्रो  रेल  परियोजना  के  पूरा  होने  में  अभी  तक
 कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माघवराव  :  एस्पलेनेड  से  भवानीपुर  (3.5
 कि०  और  दम-दम  से  बेलगछिया  (2.2  कि०  मी  तक  इकहरी  लाइन  पर  मेट्रो  रेलवे  के  दो

 अलग-अलग  खंड  अक्तूबर/नवम्बर,  1984  से  वाणिज्यिक  परिचालन  के  लिए  चालू  कर  दिये  गये

 भवानीपुर  से  टालीयंज  (4.3  कि०  तक  इन  सेवाओं  का  शोघ्न  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 के  अन्त  तक  समग्र  प्रगति  57  प्रतिशत

 मह॒थि  दयानन्द  रोहतक  को  प्ननुदान

 4363.  भी  चिरंजों  लाल  शार्मा  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  महू  दयानन्द  रोहतक  को  अनुदान  के  रूप

 में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 क्या  सही  ढंग  से  अनुदानों  का
 उपयोग  किया  गया  है  और  श्लके  दुविनियोग  की  कोई

 शिकायत  नहीं  और

 125



 लिखित  उत्तेरे  31  1986

 यदि  तो  कया  इस  विश्वविद्यालय  द्वारा  अनुदानों  का  सही  उपयोग  न  किये  जाने  के

 मामले  की  जांच  कराई  जाएगी  ?

 शिक्षा  झ्ौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  विश्व

 विद्यालयों की  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  46.85  53.2:

 लाख  तथा  32.15  लाख  के  कुल  अनुदान  मंजूर  किये

 ओर  आयोग  द्वारा  अपनाई  गई  पद्धति  के  अनुसार  अनुदानों  की  आखिरी  किस्तें
 केवल  तभी  जारी  की  जाती  हैं  जब  पिछले  अनुदान  से  किये  गये  खर्च  का  विवरण  भरप्त  हो  जाता
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मंजुर  किये  गये  अनुदानों  के  दुश्पयोग  की  कोई  शिकायत  नहीं

 कोई  जांच  कराने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  भ्नुस्ंघान  की  गतिविधियां

 4364.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोतमन  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  अनुसंघान  की  मुर्य  गतिविधियां  क्या  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  भारत  सरकार  को  राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य  अनुसंधान  फाउंडेशन  की  किसो  गतिविधि  की  जानकारी  नहीं

 एयर  इंडिया  को  वर्ष  1985-86  5-86  के  दौरान  हुआ  लाभ

 4365.  श्री  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एयर  इंडिया  को  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कुल  कितना  लाभ  होने  का  अनुमान
 ओर

 इस  अवधि  के  दोरान  त्रिवेन्द्रम  और  खाड़ी  के  देशों  के  बीच  की  गई  उड़ानों  से

 इंडिया  को  कुल  कितना  लाभ  होने  का  अनुमान  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  वर्ष  1985-86  में
 एयर  इंडिया  का  अनुमानित  कुल  लाभ  65  करोड़  रुपये  लाभ  को  यह  राशि  अनन्तिम  है  और  इसमें
 परिवतंन  होने  की  सम्भावना

 आमतोर  पर  लाभप्रदता  का  हिसाब  सम्पूर्ण  भारत-खाड़ी  सैक्टर  पर  लगाया  जाता
 है  ओर  मात्र  तिवेन्द्रम-खाड़ी  मार्ग  पर  त्रिवेन्द्रम-खाड़ो  मार्ग  पर  एयर  इंडिया  ने
 अप्रेल-दिसम्ब  1985  की  अवधि  में  27.29  करोड़  रुपये  का  अनन्तिम  परिचालन  लाभ  अजित  किया

 126



 10  1908  लिखित  उत्तर

 कांडीवली  झोर  धोरोवलो  के  बोच  सड़क  का  ऊपरो  पुल

 4366.  श्री  प्रनूप  चर्द  शाह  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कांडीवली  ओर  बोरीवली  के  बीच  रेल  फाटक  संख्या  32  पर  सड़क  का

 एक  ऊपरी  पुल  बनाने  की  योजना  ओर  तत्संबंधी  अनुमानों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  वास्तविक  निर्माण  कार्य  कब  आरम्भ  और

 क्‍या  वर्ष  1986-87  के  दौरान  इस  परियोजना  के  लिए  धन  का  आबंटन  किया  गया

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  रेलवे  को  मुख्य पुल  का  निर्माण

 करना  है  ओर  पहुंच  सड़कों  का  निर्माण  बम्बई  नगर  निगम  द्वारा  किया  जाना  सामान्य  श्रबन्ध  से

 संबंधित  नक्शों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  ।  बम्बई  नगर  निगम  पहुंच  सड़कों  के  नक्शों को  अंतिम

 रूप  दे  रहा  रेलवे  के  हिस्से  के  कार्य  का  अनुमान  तैयार  किया  जा  रहा  है

 बम्बई  नगर  निगम  द्वारा  नक्शों  को  अन्तिम  रूप  दे  अनुमान  को  स्वीकार  कर  लेने

 ओऔर  अपने  हिस्से  की  लागत  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करमे  का  आश्वासन  दे  देने  के  बाद  यह  कार्य  शुरू
 किया  जाएगा  ।

 एक  लाख  न

 लकड़ो  की  ढठुलाई  के  लिए  नागपुर/इतवारी  स्टेशनों  पर  वेगनों  का  उपलब्ध  न  होना

 4367.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नागपुर  टिम्बर  मर्चेन्ट्स  नागपुर  ने  यह  कहा  है  कि  11  फरवरी

 यदि  तो  व्यापारियों  के  पास  जमा  हुए  माल  की  निकासी  के  लिए  नागपुर  और

 बारी  स्टेशनों  पर  वेगन  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  का  विचार  क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 रेल  विमाण  में  राज्य  मंत्री  साघवराव  :  नागपुर  टिम्बर  मर्चेन्ट्स
 एसोसिएशन  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  इमारती  लकड़ी  की  ढुलाई  के  लिये  माल  डिब्बों  का
 आबंटन  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 इमारती  लकड़ी  की  दूलाई  के  लिए  रेलों  ने  इतवारी  स्टेशन  पर  फरवरी  ओर
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 1986  (23  तारीख  के  दौरान  45  माल  डिब्बों  का लदान  किया  जबकि  फरवरी  ओर
 1985  के  दोरान  20  माल  डिब्बो ंका  लदान  किया  गया  24-3-1986  केवन्र  15  मांगें

 लम्बित

 नागपुर  में  कोई  यातायात  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 लखनऊ  झौर  बाराणसी  हवाई  भरड्टों  पर  हवाई  पट्टी  का  विस्तार

 4368.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  योजना  अवधि  के  दोरार  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ  बोर  वाराणसी  के  हवाई

 अड्डों  को  पट्टियों  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  कार्य  कब  शुरू  करने  का  विचार  है  ओर  इस  प्रयोजनार्थ

 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  !

 नागर  विमानन  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  ओर  सातवों

 पंचवर्षीय  योजना  के  मसोदे  में  लखनऊ  भर  वाराणसी  की  हवाई  पट्टियों  के  बिस्तार  का  कायं  शामिल

 किया  गया  था  लेकिन  योजना  आयोग  द्वारा  परिव्यय  2704.07  करोड़  रुपये  से  घटाकर

 730.21  कस्ड  रुपये  कर  दिये  जाने  के  फलस्वरूप  योजना के  प्रस्तावों  पर  पुनरीक्षण  आवश्यक  हो  गया

 इसलिए  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  इन  कार्यों  को  कब  शुरू  किया

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमागों  को  मरम्मत  झ्ोर  सुधार  कार्य  पर  व्यय

 4369.  श्री  हरोझ  रावत  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  मे  प्रत्येक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  मरम्मत  ओर

 सुधार  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 क्‍या  उन्हें  मालूम  है  कि  दिलली-मुरावाबाद-बरेली  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बहुत  खराब

 हालत  में  और

 यदि  तो  उस  राजमार्ग  को  चोड़ा  करने  ओर  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 जल  सू-तल  परिवहन विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  (१)  1985-86  के

 व्यय  के  आंकड़ो ंकी  जानकारी  31  1986  के  बाद  मिल  सकेमी  ।  राष्ट्रीय  राजमागों  के
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 विकास  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  1985-86  के  दौरान  निम्नलिखित  राशि-दी
 गई  :--

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास  --  2127.80  लाख  रु०

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  अनुरक्षण  न  966.19  लाख  रु०

 राज्यों  को  घनराशि  एक  मुश्त  दी  जाती  न  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेआधार  पर  ।

 ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  24  याताबात॑
 योग्य  स्थिति  में  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  जोड़  दिया  गया है  और  इसमें  सुधार
 लाया  गया  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  -8  कि०  मी०  को  छोड़कर  पूरे  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 सं०  24  को  चोड़ा  कर  दिया  गया  इसमें  20  कि०  मी०  लम्बी  सड़क  को  चोड़ा.करमे के  कार्य
 को  पहले  ही  मंजूरी  दे

 दी  गई  है  ओर  इस  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  शेष  8  कि०  मी०  लम्बी  सड़क
 को  चोड़ा  करने  कार्य  घन  उपलब्ध  होने  पर  शुरू  किया  जाएगा  ।

 . 8
 ]

 गुजरात  को  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 4370.  श्री  अ्रहमद  एम०  फ्टेल  )

 कर
 :  क्या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  -  मंत्री  यहु:बकत्रे

 क्‍या  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्य  क्रम  के  लिए  गुजरात  सरकार  को  देय  केन्द्रीय

 यता  गत  कुछ  वर्षों से  बकाया

 यदि  तो  उक्त  सहायता  की  कुल  धनराशि  कितनी  औरे  यह  कितने  समय  से
 बकाया  और

 उक्त  धनराशि  के  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  का  रण  और  कब  तक  इस  घनराशि  के

 दिए  जाने  की  आशा  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  राष्ट्रीय
 मलेरिया  उन्मलन  कार्यक्रम  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  50:50  घन  के  आधघ्तार  पर  केन्द्र

 प्रायोजित  श्रेणी-दो  स्वास्थ्य  योअना  के  रूप  में  चलाया  जा  रहा  है

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यकालीम  म्ल्यांकत  के  दौराम  तथा  राज्यो ंसे  अच्यवेदन

 मिलने  पर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अस्तिम  दो  वर्षों  अर्थात्‌  1983.84
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 ओर  1984-85  में  मलेबियान  की  अपेक्षित  मात्रा  खरीदने  के  लिए  शतप्राशत  केन्द्रीय  सहायता
 दी

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  गुजरात  सरकार  के  लिए  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन
 क्रम  के  अन्तगेत  किया  गया  केन्द्रीय  व्यय  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 बन

 वर्ष  केन्द्र  हारा  सप्लाई  नकद  सहायता
 किये  गये  एम०  एंड
 ई०  की  कीमत

 1980-81  13.95  न

 1981-82  2  56.87  516.83

 1982-83  139.28  345.00

 1983-84  276.54  500.00

 1984-85  327.23  809.09

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  का  अन्तिम  समाधान  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्वास्थ्य
 योजनाओं के  संबंध  में  राज्यों  द्वारा  खच  की  गई  घनराशि के  लेखा-परीक्षित आंकड़े  प्राप्त  हो  जाने  के

 बाद  किया  जाता

 झलंग  झ्िप  ब्रेकिंग  यार  को  रेल  लाइन  से  जोड़ता

 4371.  श्री  श्रह्मद  एस०  पटेल  ]

 if

 :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :
 प्री  सी०  डी०  पटेल

 कया  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  भावनगर  में  अलंग  शिप  ब्रेकिंग  यार्ड  की  रेल  लाइन  से

 जोड़ने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इसके  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  साघव  राब  :  ओर  )  गुजरात  सरकार
 ने  भावनगर  महुवा  छोटी  लाइन  खंड  के  त्रापज  स्टेशन  से  अलंग  शिप  ब्रेकिंग  यार्डे  को  जोड़ने  के  लिए
 रेलवे  लाइन  का  विस्तार  करने  का  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  को  बताया  गया  था  कि  उनके

 द्वारा  किया  गया  प्रस्ताव  न  तो  व्यवह्ारिक  है  और  न  ही  अथंक्षम  ओर  यदि  वे  मीटर  आमान  की
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 डिंग  चाहते  हैं  तो  उनकी  लागत  पर  निश्षेप कार्य  के  रूप  में  उसकी  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार
 किया जा  सकता

 नकली  शहोषधियों  के  उपयोग  द्वारा  भ्रस्पतालों  में  मौतें

 4372.  श्री  सुभाष  यादव  है
 »  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भन्त्री यह

 श्री  ध्मंपाल  सिह  मलिक  )

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  राजधानी  में  विभिन्‍न  केन्द्रीय

 कार  के  अस्पतालों  में  नकली  ओर  घटिया  ओषधियों  के  प्रयोग  द्वारा  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मौतें  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  इस  बीच  कोई  जांच  कराई  ओर

 सरकार  ने  नकली  और  घटिया  ओषधियां  बनाने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-भन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 ओर  ये  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।

 मध्य  प्रदेश  शोर  महाराष्ट्र  को  एकोकृत  बाल  विकास  सेवा
 योजना  के  भ्रन्तर्गत  सहायता

 4373.  श्री  सुमाष  यादव  ]
 ५.  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 शो  झ्ार०  एम०  मोये

 करेंगे  कि

 एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तगत  मध्य  प्रदेश  में  कितनी  नई  परियोजनाओं

 के  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  सरकार

 को  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  लिये  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रेट  :

 1986-87  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  सी०  डी०  की

 34  नई  परियोजनाएं  आबंटित  की  गई  हैं  ।
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 “
 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र

 कारों  को  1983-84  से  1985-86  5-86  तक  की  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित  सहायक  अनुदान  दिए  गए

 हैं  :--

 वर्ष  मध्य  प्रदेश  महाराष्ट्र

 रुपए  स्णए

 1983-84 4  131,58,450.00  1,94,11,960.00

 1984-85  5  148,84,500.00  3,98,72,340.00

 1985-86  6  39 1,28,498.00  5,67,44,000.00

 जोड़  :  671,71,448.00  11,60,28,300.00

 डो-प्रॉपोक्‍्सोफेन  का  धन्य  भोषधियों  के  सिक्रण  के  साथ  प्रयोग

 4374.  बिलास  मुततेमबार  )
 9  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने

 श्री  विष्ण  मोदो  है
 को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  विश्व  में  डी-प्रॉपोक्सीफेन  का  पैरासिटामोल  के  साथ  बड़े  सीमित

 प्रयोग के  लिये  बेचा  जा  रहा

 बया  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  में  इस  को  अन्य  औषधियों  के  साथ  मिलाकर
 बेचा  जा  रहा  है  जिसका  बड़ा  घातक  प्रभाव

 कया  यह  भी  सच  है  कि  हमारे  देश  में  यह  ओषधि  अन्य  ओषधियों  के  साथ  मिलाकर

 बिनो  किसी  प्रतिबन्ध  के  बेची  जा  रही  ओर

 यदि  तो  हमारे  देश  में  इस  ओऔषधि  का  पेरासिटामोल  के  अतिरिक्त  अन्य  औषधियों

 के  साथ  मिलाकर  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 परिवार  विभाग  उप-सन्त्नो  एस०  कृष्ण  :  अमेक  देल्षों  में
 डी  डेबस्टोप्रॉपोबससी फन  को  छोड़कर;अन्य  ओषधियों  के साथ  मिलाकर  भी:-बेचा  जा

 रहा
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 डेक्स्ट्रो  प्रा  क्सीफीन  को  अन्य  के  साथ  मिलाकर  भारत में  भी  बेचा  जाता

 भारत में  डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन  के  योगों  के  प्रयोग  से  होने  वाले  खतरनाक  प्रभावों  के  बारे  में  कोई  सूचना
 नहीं  मिली

 यह  सही  नहीं  है  कि  देश  में  बिना  किसो  रोक  के  डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफोन  को  अन्य  ओषधियों

 के  साथ  मिलाकर  बेचा  जा  रहा  डेक्स्ट्रोप्रॉपोक्सीफीन  योग  अनुसूची  की  ओषधियां  हैं  ओर  इन्हें
 केबल एक  पंजीकृत  चिकित्सक  के  नुस्खे  पर  ही  बेचना  जरूरी  है  ।

 विशेषज्ञों  की सलाह  पर  इसकी  अनुमति  दी  गई  है  ।

 20,000  माल  डिब्बों  का  जोन-वार  वितरण

 4375.  श्री  बो०  तुलसो  राम  ] +
 :  क्‍या  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 श्री  मुरलोधर  माने  |

 वर्ष  1986-87  में  खरीदे  जाने  20,000  माल  डिब्बों  में  जिनके  लिए-क्रयादेश
 दिये  गये  हैं  प्रत्येक जोन  को  कितने  माल  डिब्बे  दिये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  इन  माल  डिब्बों  से  सभी  जोनों  की  आवश्यकताएं  पूरी  हो  और

 यदि  तो  शेष  जोनों  में  माल  डिब्बों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  क्‍या  कदम
 उठाने का  विचार  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  माघव  राव  :  ये  20,000  माल  डिब्बे  सभी
 भारतीय  रेलों  के  लिए  जब  ये  माल  डिब्बे  लाइन  पर  चलाने  के  लिये.तंयार हो  जाएंगे  तब

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  उनका  क्षेत्र-वार  आबंटन  किया  जायेगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 !..
 सिंचाई  परियोजनाझों  के  लिए  विदेशी  सहायता

 4376.  भी  भ्रमर सिंह  राठवा
 श्री  हरिहर  सो  रन  :  क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कुसारो  पुष्पा  देवो
 .
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 क्या  देश  में  सिंचाई  परियोजनाओं के  निर्माण  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  प्राप्त  की

 गई

 यदि  तो  प्राप्त  की  गई  सहायता  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  यह  किस  देश  से  और  किस
 परियोजना  के  लिए  प्राप्त  की  ओर

 स्वोकृत  सहायता  राशि  में  से  कितनी  धनराशि  खर्च  को  गई  तथा  उक्त  सिंचाई

 योजनाओं  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  बो०  :  हां  ।

 ओर  विभिन्‍न  वित्त  पोषक  एजेंसियों  से  प्राप्त  सहायता  का  ब्योरा  नीचे  दी  गई

 तालिका  में  दिया  गया  कुछ  परियोजनाओं  ने  सहायता  का  पूर्ण  उपयोग  कर  लिया है  ओर  कुछ
 कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  पर  हैं  ।

 तत्व  न  ->  पप्प्््््प

 वित्त  पोषक  एजेन्सी  सहायता  को  राशि  उपयोग

 1...  विश्व  बैंक  3601.14  मिलियन  अमरीकी  1725.963

 डालर  मिलियन  अमरीकी
 डालर  (31-1-86
 की  स्थिति  के  अनुसार )

 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  हेतु  314.25  मिलियन  68.27  मिलियन

 राज्य  एजेन्सी  डालर  अमरीकी  डालर

 )  (28-02-86  की
 स्थिति  के

 3.  कृषि  विकास  हेतु  60.56  मिलियन  17.206  मिलियन

 अन्तर्राष्ट्रीय  निधियां  डालर  अमरीकी  डालर

 )  (31-01-186  की
 स्थिति  के

 4.  यूरोपियन  इकनोमिक  ई०सी०यू०  82  मिलियन

 कम्युनिटो  अमरीकी  डालर

 (28-02-86  की
 स्थिति  के  अनुसार )
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 साफ्ट  ड्िक्स  में  कंफीन  का  इस्तेमाल

 4377.  श्रीमती  डी०  के०  पंडारी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भ्लौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  साफ्ट  ड्रिक्‍्स  में  कंफीन  का  इस्तेमाल  करने  से  इसकी  लत  पड़  जाती  है  ओर  यह  छोटे
 बच्चों  में  ललक  उत्पन्न  करती  ५

 (@)  यदि  तो  क्या  इसके  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  लगाया  और

 क्‍या  साफ्ट  डिक्‍्स  की  बोतलों/डिब्बों  अन्य  प्रयुक्त  पदार्थों  के साथ  यह  उल्लेख
 करना  भी  अनिवायं  होगा  कि  इसमें  कैफीन  का  इस्तेमाल  भी  किया  गया  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मस्त्री  एस०  कृष्ण  :  मंत्रालय  को  ऐसे
 किसी  अध्ययन  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  साफ्ट  ड्रिक्स  में  कैफीन  मिली  होने
 के  कारण  छोटे  बच्चों  में  इसकी  आदत  पड़  जाती

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियम  कारबोनेटिड  पेयों  में  200  पी  ०पी०एम०  से  हघिक
 भात्रा  में  कैफीन  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  लगाते  हैं  ।

 कारबोनेटिड  पेयों  जैसे  पदार्थों  के  लेबलों  जिनके  लिए  ख्लाद्य  अपमिश्रण  निवारण
 नियमों  के  अधीन  मानक  निर्धारित  किये  गये  उत्पाद  में  प्रयुक्त  सभी  घटकों  का  उल्लेख  करना
 थपेक्षित  नहीं  है  ।

 ]

 जबलपुर  सिटी  में  रेल  फाटक  के  निकट  ऊपरी  पुल  का  निर्माण

 4378.  श्री  क्रजय  मुशरान  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  पर  जबलपुर  सिटी  में  छोटी  लाइन  पर  रेल
 फाटक  पर  पुल  बनाने  के  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  माघवराव  ः  अभी  तक  मध्य  प्रदेश

 कार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 _  -  ध्यक्षितयों में  ऑर्पख/णः

 व्यावसायिक  रूप  से  रक्त  दान  करने  वाले  व्यक्तियों  में  विधाणुज-बी  यकृत  शोध

 (  होपाटाइटि  से  बयी०  वायरस  )

 4379.  श्री  मकल  बासनिक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ,

 क्‍या  सरकार  की  में  यह  बात  आई  है  कि  भारत  में  लगभग  250  लाख  लोग

 विषाणुज-बी  पकृतेशोध  बी०  वायरस  )  के  रोगी  और  एक  अध्ययन  के  अनुसार  इस

 रोग  के  कारण  यकृत  का  कसर  होता

 क्‍या  व्यावसायिक  रूप  से  रक्तदान  करने  वाले  व्यक्तियों  में  यह  विषाणु  अधिक  मात्रा  में

 पाए  जाते  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बया  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मन्त्रो  एस०  कृष्ण  :  यह  अनुमान  लगाया
 गया  है  कि  भारत  में  लगभग  2.5  करोड़  व्यक्ति  हीपाटाइटिस  बी०  वायरस  से  पीड़ित  इन

 रोगग्रस्त  लोगों  में  कितने  समय  में  जिगर  के  पुराने  रोग  उत्पम्न  हो  जाते  इसका  पूर्वानुमान  लगा  पाना
 काफी  कठिन

 भारत  सरकार  ने  ओषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  जो  देश  में  रक्‍्ता-आघान
 सेवाओं  को  विनियमित  करता  है  के  अन्तर्गत  हीपाटाइडटिस  बी  ०  का  पता  लगाना  एक  अनिबायं-परीक्षण
 बना  दिया

 उड़ोशा  में  केसत्रीय  सकल

 4380.  श्री  श्ननन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह॒

 उड़ीसा  राज्य
 में  केन्द्रीय  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  और

 उड़ीसा में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  वर्ष-वार  और  स्थान-वार  कितने  केन्द्रीय
 विद्यालय  खोले  गए  ?

 शिक्षा  झौर
 संस्कृति  विजाणों

 में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  सोलह  ।
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 A  स् कफ  अ है  फ््

 1980-81  कटक

 1981-82 2
 न  चिल्का

 1982-83  2-83  (i)  भुवनेश्वर

 (४)  राऊरकेला

 1983-84  न  (1)  सम्बलपुर

 (ii)  तलचेर

 1984-85  चरबतिया

 भारत  को  बंदरगाहों  की  गोदियों  में  जहाजों  को  लंगर  डालने  को  जगह  देने  के  लिए
 विभिन्‍न  देशों  को  शोर  बकाया  राशि

 4381.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारत  की  प्रमुख  बन्दरगाहों  की  गोदियों  में  विभिन्‍न  देशों  के

 जहाजों  को  लंगर  डालने  की  जगह  देने  के  लिए  उन  देशों  की  ओर  कुल  कितनी  राशि
 बकाया

 क्‍या  सरकार  ने  उन  देशों  से  उक्त  धनराशि  को  वसूली  करते  के  लिए  कोई  कदम  उठाये
 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मन्त्नो  राजेश  :  से  विदेशी

 राष्ट्रों  के  स्वामित्व  वाले  जहाजों  की  सेवाएं  स्थानीय  स्टीम  र/नौवहन  एजेन्टों  द्वारा  दिए  गए  आवेदनपत्रों

 की  संख्या  पर  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  ओर  इन  एजेंटों  को  पत्तन  शुल्क  चुकाना  पड़ता  कलकत्ता
 पोर्ट  ट्रस्ट  ने  सूचित  किया  है  कि  11  विदेशी  ध्वज  के  जहाजों  पर  लगभग  44.30  लाख  रुपए  की
 राशि  बकाया  पुनः  स्थानीय  एजेंटों  से  6.50  लाख  रुपए  की  बकाया  राशि  वसूलने  के  लिए  4

 मामलों  में  मुकदमा  दायर  किए  गए  बम्बई  पोर्ट  ने  सूचित  किया  है  कि  अन्य  देशों  के  नो  सैनिक

 जहाजों  पर  68,981.19  रुपए  की  राशि  बकाया  है  जिन्हें  भारतीय  नोसेना  की  सलाह  पर  सेवाएं
 प्रदान  की  गई  थीं  ।  भारतीय  नौसेना  विदेशी  सरकारों  से  घन  प्राप्त  होने  पर  यह  राशि  चुकता  करती

 ।  अन्य  पत्तनों  ने  विदेशी  जहाजों  पर  किसी  प्रकार  की  बकाया  राशि  के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं

 दी

 कृष्णा  नदी  का  समुद्र  में  जाकर  सष्ट  हो  रहा  जल

 4382.  श्री  ई०  भ्रय्यप्प्‌  रेह्टो  :  कया  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कृष्णा  नदी  का  अनुमानित  कितना  जल  समुद्र
 में  बहकर  नष्ट  हो  जाता  और

 कृष्णा  नदी  के  जल  का  उपयोग  करने  ओर  उसे  व्यर्थ  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  तुरन्त
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  और  कृष्णा  बेसिन  में  75%
 निर्भरता  पर  मूल्यांकित  प्रवाह  (75%  वर्षो  में  कृष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण

 द्वारा  बेसिन  राज्यों--महा  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  को  1976  में  उनके  द्वारा  विभिन्‍न

 लाभदायी  उद्देश्यों  के लिए  उपयोग  किए  जाने  हेतु  पहले  ही  निम्नवत  आबंटित  कर  दिया  गया
 था  :--

 महाराष्ट्र  --  560  टी०  एम०  सी  ०

 कर्नाटक  700  टी०  एम०  सी०

 आंध्र  प्रदेश  800  टी०  एम०  सी  ०

 अपने-अपने  हिस्से  के  सम्पूर्ण  उपयोग  के  लिए  राज्यों  के  पास  योजनाएं  संसाधनों  करी  कमी

 के  कारण  अभी  तक  पूर्ण  उपयोग  करना  संभव  नहीं  हो  याया  है  और  कुछ  पानी  समुद्र  में  बह  जाता  है  जो

 उत्तरोत्तर  कम  हो

 यात्रियों  द्वारा  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  के  डिब्बों  में  ले  जाये  जाने  वाले
 सामान  का  मानक  पाकार

 4383.  श्लौसती  किशोरों  सिह  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  के  डिब्बों  में  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  द्वारा  ल ेजाए  जाने
 वाले  सामान  का  मानक  आकार  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  के  मानक  निर्धारित  करने  का  विचार

 क्या  दूसरी  श्रेणी  के  स्‍लीपर  डिब्बों  में  यात्रियों  के  सामान  के  कारण  भारी  असुविधा  ओर
 स्थाम  की  समस्या  होती  और

 (2)  यदि  तो  सामान  की  इन  नगों  के  कारण  उत्पत्न  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 रेल  विमाण  में  राज्य  मंत्री  साधव  राव  :  जी  सभी  गाड़ियों  के  लिए
 एक  हवी  नियम
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 रेलों  ने  सभी  यात्री  गाड़ियों  के  डिब्बों  के  अन्दर  सामान ले  जाने  के  लिए  कतिपय  शर्तें
 निर्धारित की  हुई  यात्री  को  सूटकेस  तथा  सन्दूक  जेसा  निजी  सामान  जिसका  बाहरी  माप
 निम्नलिखित  आयामों  से  अधिक  डिब्बे  में  ले  जाने  को  अनुमति  नही ंहै  ओर  वह  केवल  ब्रेकयान में
 ही  ले  जाया  जा  सकता  है

 :--

 लम्बाई  100  से०  मे

 चौड़ाई  60  से०  मी  ०

 ऊंचाई  25  से०  मी  ०

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  लेकिन  यह  समस्या  कतिपय  लम्बी  दरी  की  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  ही

 बिना  बुक  किए  गए  सामान  के  मामलों  को  पकड़ने  के  लिए  नियमित  जांच की  जाती  है
 जिसके  दो  उद्देश्य  एक  तो  सवारी  डिब्बों  में  भीड़-भाड़  को  कम  करना  और  दूसरा  रेलवे  राजस्व  को

 हानि  को  रोकना  |

 इन  जांचों  के  1981-82  से  1985-86  तक  1985  के

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  बिना  बक  किये  गये  सामान  के  103.56  लाख  मामले  पकड़े  गय ेथ ेओर  14

 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  रेलवे  को  देय  राशि  वसूल  की  गई

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  क्त्रिम  गर्भ  नियंत्रण  टोके  का  मानवीय  प्रयोग

 4384.  श्रीमतो  किशोरो  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  कृत्रिम  गर्भ  नियंत्रण  टीके  का  मानवीय  प्रयोग  शुरू  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  भारत  में  गर्भरोधी  टीके  के  निर्माण  के  लिए  बायोटेक्नालाजी  वोडं  द्वारा  प्रायोजित

 प्रयोग  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  ओर  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  ने  आस्ट्रेलिया  में  कृत्रिम  गे  नियंत्रण  वेक्सीन  का  मनुष्यों  पर  क्लोनिकल  परीक्षण
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 मल  लतससतलललतती-ज__हँहतहक्‍छ>तल“झ/._्//__

 करने  संबंधी  कार्य  का  प्रथम  चरण  शुरू  कर  दिया

 और  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  से  ताल-मेल  कर  राष्ट्रीय  रोग

 क्षमीकरण  नई  दिल्‍ली  तथा  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में  गर्भ  को  रोकने  की  एक
 बैक्सीन  तैयार  की  जा  रही  जानवरों  पर  किये  गये  परीक्षणों  के  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  तथा यह
 वैक्सीन  ह्यूमन  क्लोनिकल  परीक्ष  ण  के  लिए  तैयार  है

 रेंगालोी  सिंचाई  परियोजना

 4385.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  जल  संसाघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  रेंगाली  सिंचाई  परियोजना  के  पुरा  होने  में  क्या  प्रगति  हुई

 कया  उपयुक्त  योजना  के  सातवीं  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 रेंगाली  सिंचाई  परियोजना  को  चालू  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  में  कितनी  राशि
 निर्धारित की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  से  रेंगाली  बांध  पूरा हो  गया
 परियोजना  के  सिंचाई  घटक  में  जिसमें  बराज  तथा  नहर  प्रणाली  शामिल  बराज  पर  निर्माण  कार्य

 ।  50  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  तथा  नहरों  के  संबंध  में  विःतृत  सर्वेक्षण  एवं  अन्वेषण और  नहर
 निर्माण  कार्यों  को  हाथ  में  लेने  के लिए  भूमि  अधिग्रहण  कायंत्राइयां  प्रगति  पर  707.39  07.39  करोड़  रू०
 को  अद्यतन  अनुमानित  लागत  के  मुकाबले  बराज  तथा  नहरों  के  निर्माण  कार्यों  पर  42.27  करोड़ रु०
 व्यय  किए  गए  सातवीं  योजना  में  50  करोड़  रु०  का  परिव्यय  आबंटित  किया  गया  है  तथा

 गेजना  कार्यों  के सातवीं  योजना  अवधि  में  पूरा  होने  की  आशा  नह  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुवान  झ्ायोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों  को  वित्तोय  सहायता

 4३3  ६ 4386.  श्रीमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  सानव  संसाधन  बिकास  त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों
 को  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी

 इस  धनराशि  का  कितने  प्रतिशत  केन्द्रीय  विशेष  रूप  से  दिल्ली  में  स्थित
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 विश्वविद्यालयों और  शिक्षा  संस्थाओं को  दिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की वित्तीय  सहायता  का  अधिक

 बनाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  श्रौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला
 :  और

 1985-86  5-86  के  21  मार्च  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को

 योजनेतर  के  अन्तर्गत  8504.65  लाख  रुपये  तथा  योजनागत  के  अन्तगंत  6285.11  लाख  रुपये  का

 कुल  अनुदान  संवितरित  इनमें  से  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  ने योजनेतर  तथा  योजनागत  भअनुदानों
 का  78.84  प्रतिशत  तथा  29.93  प्रतिशत  प्राप्त  किया  वर्ष  के  दिए  गए  कुल  अनुदानों  में
 से  दिल्‍ली  स्थित  विश्वविद्यालयों  का  हिस्सा  योजनेतर  तथा  योजनागत  अनुद्दानों  का  22.04
 प्रतिशत  तथा  13.03  प्रतिशत

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  संसद  के  अधिनियमों  के  अधी  न

 स्थापित  किए  गए  विश्वविद्यालयों  को  अनुरक्षण  अनुदान  प्रदान  करता  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 की  जिम्मेदारी  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  इस  प्रकार  के  अन॒दान  संस्वीकृत  करने  की  जिम्मेदारी
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  जिम्मे  नहीं  पड़ती  योजनेतर  अनुदानों  का  बड़ा  अनुपात
 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  माध्यम  से  दिया  जाता  राज्य

 विद्यालयों  के  मामले  विकास  अनुदानों  के  विषय  में  राज्य  सरकारों  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  द्वारा  संस्वीकृत  किए  गए  अनुदानों  के लिए  बराबर  का  हिस्सा  देना  होता  जबकि  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालयों  के  मामले  विकास  सम्बन्धी  सभी  अनुदान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा
 प्रदान  किए  जाने  होते  हैं  ।  इसके  अलग-अलग  विश्वविद्यालयों  को  संस्वीकृत  किए  गए
 दानों  की  मात्रा  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  जो  उनके  द्वारा  प्रदान  किए  गए  कायंत्रमों  के  प्रकार  तथा  स्वरूप
 पर  निर्भर  करती  संवितरित  किए  गए  कुछ  अनुदानों  के  समानुपातिक  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दिए  गए  अनुदानों  की  तुलना  करना  उपयुक्त  नहीं

 कच्छ  गांव  में  ऐतिहासिक  सिन्धु  घाटी  सभ्यता  स्थलों  को

 नुकसान  पहुंचने  को  संभावना

 4387.  डा०  )  टो०  कल्पना  देवो  ]
 »  ;  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह ५

 श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  |
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुरातत्ववेत्ता सीमा  सुरक्षा बल  की  उस  योजना से  अति  चिंतित  हैं  जिससे  कच्छ
 गांव  में  ऐतिहासिक  ओर महत्वपूर्ण सिन्धु  घाटी  सभ्यता  स्थल  को  नुकसान  पहुंचने  की  संभावना  और
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 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  और  बड़ौदा  विश्वविद्यालय इस  गांव  के  लिए

 एक  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे  रहे  और

 यदि  तो  परियोजना  शुरू  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  भौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  सुशोला  :

 सरकार  ने  सीमा  सुरक्षा  बल  चोकी  के  लिए  नया  स्थान  निर्धारित  करने  का  निर्णय  किया

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  उत्खनन  संबंधी  एक  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे

 रहा  इस  समय  इसमें  बड़ोदा  विश्वविद्यालय  शामिल  नहीं  है  ।

 उत्खनन  कार्य  की  योजना  तंयार  की  जा  रही  है  और  इसे  1986  में  शुरू  करने  का
 क्रम  है  ।

 केरल  में  ध्रन्तवें  शीय  जल  परिवहन  का  विकास

 डा०  के०  जी०  आवियोडी  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 8]

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दोरान  केरल  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  कोई
 कन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  राजेश  :

 चालू  स्कीम  सातवीं  योजना  का  प्रावधान

 रुपये  में  )

 नींदकारा-चेरियाझीकल जलमार्ग का विकास नई स्कोमें उद्योगमंडल कनाल का विकास 0.95 2. ड्रेजर ओर वाटर-हाइसिन्ध हार्वेस्टर की खरीद 3. चम्पाकारा कंनाल फेजना का विकास पर प्रा
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नेत्रहीन  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 4389. शी  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  स्वास्थ्य श्ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नेत्रहीन  व्यक्तियों

 का  पता
 लगाने

 के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 किया  है  अथवा  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  अन्धापन  रोकने  के  लिए  विश्व  नेत्रहीन  संघ  से  कोई  सहायता  प्राप्त  हो

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर  केन्द्रीय

 आयुविज्ञान  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  1971-73  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश  में  दृष्टिहीन
 व्यक्तियों  की  संख्या  90  लाख  होने  का  अनुमान  है  ।  चूंकि  कुल  आबादी  में  से  80  प्रतिशत  आबादी

 गांवों  में  बसती  इसलिए  ग्रामौण  क्षेत्रों  में  दृष्टिहीन  व्यक्तियों  की  संख्या  अ  घिक  हो  सकती  इस

 समस्या  की  व्यापकता  को  आंकने  के  लिए  एक  ताजा  सर्वेक्षण  करने  की  बात  सोचो  जा  रही  ईसवी

 सन्‌  2000  तक  दृष्टिहीनों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाना  इस  सर्वेक्षण  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  संभव

 हो  सकेगा  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 फालोदी  झोर  कोलायत/दिल्ली  से  जैसलमेर  के  बोच  नयो  रेल  लाइन

 4390.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्‍या

 स्तानी  क्षेत्र  का  विकास  करने  ओर  पयंटन  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  होने  क ेकारण  जैसलमेर  को  सीधे

 दिल्ली  से  जोड़ने  के  लिए  फालोदी  और  कोलायत  के  बीच  100  कि०  मौ०  लम्बी  नयी  रेल  लाइन

 बिछाने  के  कार्य  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  विमाण  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  जी
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 [  भ्रनुवाद ]

 बंगला  देश  को  तोस्ता  बांध  परियोजना

 4391.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  सरकार  ने  भी  अपनी  तीस्ता  बांध  परियोजना  अरम्भ  कर  दी

 यदि  तो  क्या  इससे  पश्चिम  बंगाल  की  तोस्ता  बांध  परियोजना  किसी  भी  रूप  में
 प्रभावित  और

 )  क्या  बंगला  देश  सरकार  द्वारा  अपनी  परियोजना  पृ  री  करने  के  लि  छू  बनाई  गई  समयसूची
 के  बारे  में  भारत  सरकार  को  जानकारी  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  जी  हां  ।

 और  बंगलादेश  से  सम्पूर्ण  ब्यौरे  की  अनुपस्थिति  में  यह  कह  पाना  कठिन  है  कि

 पश्चिम  बंग।ल  की  तीस्ता  परिथोजना  किसी  प्रकार  से  प्रभावित  होगी  या  नहीं  और  बंगला  देश  की  यह
 परियोजना कब  पूरी  होगी  ।

 तीस्ता  वराज  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 439 2.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तोस्ता  बराज  प  रियोजना  के  लिए  वर्ष  5-86  के  दोरान  अब  तक  कोई  वित्तीय

 दि  तो  वास्तव  में  कितनी  घनराशि  की  सहायता  दी  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  से  राज्य  योजनाओं के  लिए  केन्द्र

 एकमुश्त  ऋण  |अनुदान  प्रदान  करता  है  और  वह  विकास  के  किसी  सेक्टर  या  परियोजना  से  जुड़ा  हुआ

 नहीं होता । वर्ष 5-86 के दौरान तीस्ता बराज परियोजना को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी दिल्लो परिवहन निगम के ड्राइवरों प्रोर कंडक्टरों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं 4393. श्री सस्ये जर नारायण सिह क्एा परिवहन मंत्री यह बत ने को क्रपा करेंगे कि | क्या दिल्‍ली परिवहन निगम ने कुछ राज्य सड़क परिवहन सेवाओं में जैसे तमिलनाडु
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 में  ड्राइवरों  और  कंडक्टरों  के  लिए  प्रचलित  प्रोत्साहन  योजनाओं  का  अध्ययन  किया

 यदि  तो  फ्या  दिल्ली  परिवहन  निगम्त  में  भी  इस  प्रकार  की  प्रोत्साहन  योजनाएं  शुरू
 करने का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि  निगम  की
 आय  बढ़ाने  में  ड्राइवरों  और  कंडक्टरों  की  भी  रुचि  हो  ।

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  दिल्ली
 परिवहन  निगम  ने  निगम  के  कर्मचारियों  के  लिए  प्रोत्साहन  स्कीम  तैयार  करने  के लिए  एक  समिति
 का  गठन  किया  समिति  ने  सहयोगी  महानगरीय  उपक्रमों  द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  सहित
 विभिन्‍न  स्क्रीमों  का  अध्ययन  किया  और  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  सकी  मों  को  सिफारिश  की  :--

 (3)  दुषंटना  रहित  बस  परिचालन  के  लिए  ड्राइवरों  को  प्रोत्साहन  ।

 ii)  उच्चतर  कि०  मी०  निपुणता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  ।

 (11)  यातायात  आय  को  अधिकतम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  ।

 )  अधिक  से  अधिक  इंधन  बचाने  के  लिए  प्रोत्साहन  ।

 चूंकि  दिल्ली  परिवहन  निगम  में  दु्घंटनामुक्त  रिकार्ड  के  लिए  प्रोत्साहन  स्कीम  पहले  ही  लागू
 की  जा  चुकी  है  और  इसे  अधिक  आकर्षक  बनाने  के  लिए  इसमें  ओर  संशोधन  किया  जा  रहा  इसलिए

 ईंधन  संरक्षण  कि०  मी०  निपुणता  और  यातायात  आय  में  शेयर  से  संबद्ध  प्रोत्साहन  स्कीमों  के  बारे  में

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 दिल्‍लो  में  दिल्लो  परिवहन  निगम  की  बसों  और  भन्य  वाहनों  से  होने
 वाली  सड़क  बुघंटनाएं

 4394.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  काफी  बड़ी  संख्या  में  सड़क  दुघंटनाएं  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की

 बसों  से  होती  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  ओर  दिल्ली  में  अन्य  सभी

 वाहनों में  हुई  दुर्घटनाओं  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 दिल्ली  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  ओर  अन्य  वाहनों  से  हुई
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 दुर्घटनाओं  की  संख्या  इस  प्रकार  है  ।---

 वर्ष  दिल्ली  पुलिस  हारा  विल्‍लो  परिवहन  भन्‍्य  वाहनों से  हुई

 पंजीकृत  वुघंटनापों  की  बसों  से  हुई  दुघंट  -  बुघेटनाझों को
 की  संख्या  नाझों  की  संख्या  संख्या

 1983  5508  983  4525

 1984  5804  954  4850

 1985  6263  1003  5260

 झनुसूचित  जातियों  के  बच्चों  के  प्राथमिक  स्तर  पर  पढ़ाई  बन्द  करना

 4395.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  अनुसूचित  जातियो ंके  कितने  प्रतिशत
 बच्चों  को  प्राथमिकता  स्तर  पर  पढ़ाई  बन्द  करने  का  अनुमान

 उसके  कया  कारण  और

 अनुसूचित  जातियों  के  बच्चों  की  प्राथमिक  स्तर  पर  साक्षरता  में  सुधार  करने  के  लिए
 कया  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शिक्षा  भौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला  :  वर्ष
 1980-8 1  के  दौरान  प्राइमरी  स्तर  पर  अनुसूचित  जाति  के  बच्चों  की  स्कूल  छोड़  जाने  की
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  60.15  प्रतिशत  थी  ।

 स्कूल  छोड़  जाने  के  मुख्य  का  रण  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  सामाजाथिक  तत्व  ।

 (1)  स्कूलों  में  अपर्याप्त  व्यवस्था  तथा  स्कूलों  में  भिन्न-भिन्न  शिक्षण  ।

 (४)  सीखने  वालों  का  ज्ञान  कि  पाठयचर्या  स्थानीय  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 (iv)  बच्चों  विशेषकर  लड़कियों  को  पढ़ाने
 के

 प्रति  अभिभावकों  की

 (५)  प्रथम  पीढ़ी  के  सीखने  वालों  के  बारे  में  अभिभावकों  का  मतभेद  जिससे  उपलब्ध  शैक्षिक
 अधसरों  का  उपयोग  भी  नहीं  किया
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 स्कूल  छोड़  जाने  वालों  के  कारण  बहुत  हैं  तथा  पूरे  कार्य क्रम  का  स्थिति पर  एक  प्रभाव
 छोड़ने  की  आवश्यकता  स्कूल  शिक्षा  चूंकि  अधिकतर  राज्य  सरकारों  द्वार  देखी  जाती  है  अतः  मूलतः
 स्कूल  सुधार  कार्यक्रम  उन्हीं  के  द्वारा  कार्यान्वित  किये  भारत  सरकार  की  भमिका  राज्य
 कारों  की  विभिन्‍न  तरीकों  से  सहायता  करना  तथा  नीति  और  शैक्षिक  विचारों  पर  आधारित  मार्गंदर्शी
 रूपरेखाएं  जारी  करने  तक  ही  सीमित  स्कूल  छोड़  जाने  वालों  की  दरों  को  कम  करने  के  लिए  बताये
 गये/कार्यान्वित  किये  गये  कुछ  मुख्य  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (i)  बिता  ग्रेड  स्कूल  प्रणाली  तथा  न  रोकने  की  नीति  को  शुरू  करना  तथा  साथ  में  सतत
 मूल्यांकन  प्रणाली  को  शुरू  करना  जब  तक  छात्र  कक्षा  पूरी  न  कर

 (ii)  अभिभावतकों  में  जागृति  को  स्कूल  पर्यावरण  तथा  स्कूल  की  हाजिरी में  सुधार
 करने  के  लिए  स्थानीय  समुदाय  को  अधिक  सार्थक  ढंग  से  शामिल  क

 (iii)  बहुत  से  राज्य  निःशुल्क  लड़कियों  को  मध्याह्न  भोजन  आदि
 जैसे  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  कायंक्रमों  को  कार्यान्वित  कर  रहे

 (४)  स्कूलों  को  अधिक  व्यवहाय॑  बनाने  के  लिए  स्कूल  भबनों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य
 कार  तथा  एन०  आर०  एफ०  पी०/आर०'एल०  ई०  जी०  पी०  संसाधनों  का

 (५)  आठवीं  वित्त  समिति  ने  11  राज्यों  को  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  156.18
 करोड़  रु०  तथा  आठ  राज्यों  में  शिक्षकों  की  नियुक्ति  के  लिए  64.75  करोड़  रु०  की

 राशि  हस्तांतरण  करने  की  सिफारिश  की  ताकि  आंशिक  रूप  से  इन  क्षेत्रों  में  कमियों

 को  दूर  किया  जा

 शिक्षकों  के  पूर्व  सेवा  प्रशिक्षण  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है  तथा  शिक्षकों  में  प्रेरणा

 तथा  सक्षमता  में  सुधार  करने  के  शिक्षकों  के  व्यापक  सेवारत  प्रशिक्षण  के  लिए
 मित  कायेंक्रमों  का  समर्थन  किया  गया

 स्कूल  पाठ्यचर्या  में  सतत  स्तरोन्‍नत  तथा  सुधार  विशेषकर  यूनिसेफ  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाओं  के  माध्यम  से  ताकि  उन्हें  अधिक  रुचिकर  तथा  स्थानीय  पर्यावरण  से

 संबंधित  बनाया  जा

 (viii)  बड़े  पैमाने  पर  गेर-ओपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  विकसित  किया  गया  है  तथा  शैक्षिक
 रूप  से  पिछड़े  नौ  राज्यों  अर्थात  आंध्र  जम्मू  तथा  काश्मी
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  जिनमें  देश  के

 75%  गैर-दाखिल  बच्चे  भारत  सरकार  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता

 दी  जा  रही

 (ix)  श्रोढ़  शिक्षा  तथा  सामान्य  जामरूकता  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  अभिभावकों  में
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 संचार  माध्यम  जागृति  के  प्रयोग  को  बढ़ाया  जाना  चाहए  ताकि  उपलब्ध  शैक्षिक

 सुविधाओं का  प्रयोग  किया  जा  सके  ।

 दसन  और  दोव  को  बाढ़  के  लिए  केन्द्रोय  सहायता

 4396.  श्री  ज्ञान्ता  राम  नायक  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दमन  ओर  दो  सरकार  ने  बाढ़  नियन्त्रण  योजन  ओ  के  लिए  केन्द्रीय

 निवेदन  किया  और

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  सहायता  दी  गई  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  बी०  :  और  छठी  योजना  अवधि  के

 दौरान  संचालित  तथा  अभिज्ञात  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  की
 व्यवस्था  स्कीम  के  प्रति  वर्ष  1982-83  के  दौरान  बिचोलिम  नदी  के  बाढ़  से  बिचोलिम  न

 सुरक्षा  के  लिए  दमन  द  दीव  सरकार  ने  15  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए
 किया  कोई  सहायता  प्रदान  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  १रियोजना  रिपोर्ट  तैय।र  नहीं

 गोवा  दमन  व  दीव  प्रशासन  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  से  इसका  अनमोदन  नहीं  करवाया
 इस  प्रकार  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए  अनुदान  के  मानदण्ड  को  पूरा  नहीं  किया  गया

 सातवीं  योजना  में  ऐसी  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  लिए  ना  तो  कोई  प्रावधान  है  और  ना  ही  दमन
 व  दीव  सरकार  से  ऐसी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 राज्यों  भोर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  यात्री  सड़क  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण
 करने  का  प्रस्ताव

 4397.  श्री  शान्ता  राम  नायक  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दमन  ओऔर  दोव  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  यात्री  सड़क  परिवहन  का
 राष्ट्रीयक रण  करने  के  लिए  विशेष  धनराशि  की  मांग  की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  सरकार  को  अब  तक  कोई  सहायता  दी  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की सरकारों  को  यह  निदेश  देने  का

 है  कि  जहां  भी  यात्री  सड़क  परिवहन  गैर-सरका  री  हाथों  में  वहां  उसक  राष्ट्रीयकरण  किया  जाए  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  राजेश  :  नहीं  ।
 दमन  और  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र  में  कम्पनी  19:6  के  तहत  पंजीकृत  और  संघ  शासित
 क्षेत्र  प्रशासन  के  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  कदम्ब  परिवहन  1980  से  यात्री  परिवहन  सेवाएं
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 नहीं  ।

 राज्यों/संघ  शाप्तित  क्षेत्रों में  जहां  यात्री  सड़क  परिवहन  निजी  हाथों  में  उसका

 करण  करने  के  लिए  कोई  निर्देश  जारी  करने  का  भ्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  बाल  स्वास्थ्य  संस्थान  को  स्थापना

 4398.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रति  वर्ष  पैदा  होने  वाले  230  लाख  बच्चों  जिनमें  से  15  लाख  जन्म  के  28

 दिन  के  भीतर  मर  जाते  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  और  सुरक्षा  के  लिए  विशिष्ट  केन्द्र  के  रूप  में  एक

 राष्ट्रीय  बाल  स्वास्थ्य  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  सहायता  मांगी  है  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  और  राष्ट्रीय
 बाल  स्वास्थ्य  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य
 संगठत  से  कोई  सहायता  नहीं  मांगी

 जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  निर्माण  कार्य

 4399.  श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  जिसका  निर्माण  कार्य  जो  कि  छठी
 योजना  अवधि  के  दोरान  पूरा  किया  जाना  था  अभो  तक  कुछ  स्थानों  पर  पूरा  नहीं  और

 यदि  तो  अभी  तक  चल  रहे  विभिन्‍न  निर्माण  कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  इसमें
 विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  सें  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  का  विकास  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  और  निर्माण  कार्यों  क ेलिए  भिन्‍न-भिन्‍न  समय  पर  म॑  ज्री
 दो  जाती  है  जो  उस  निर्माण  काये  की  प्राथमिकता  और  घन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  छठी  योजना
 अवधि  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  ऐसे  जिन  सुधार  कार्थों  को  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया
 था  उनमें से  तीन  को  छोड़कर  सभी  निर्माण  कार्य  पूरे  द्वो  गये  जोतीन  काय॑  पूरे  नहीं  हुए  हैं  वे
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 हैं  प्रदेश में  किलोमीटर  335  से  340  और  किलोमीटर  341  से  345  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 को  चौड़ा  करने  का  कार्य  ओर  राजस्थान  में  किलोमीटर  179/5  से  185  तक  सतह  को  पुष्ट  करने  का
 कार्य  ।  इन  निर्माण  कार्यों  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  पूरा  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  हु  इसके

 रिक्त  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  में  स्वीकृत  23  निर्माण  कार्यों  और  राजस्थान  में  25  निर्माण
 कार्यो  को  पूरा  करने  का  काम  चल  रहा  जिनके  1988  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की

 बना  है  ।

 इंजीनियरी  कालेजों  के  प्रयोगशालाझों  के  भ्राधुनिकीकरण  हेंतु  मध्य  प्रदेश  को  प्ननुदान

 4400,  श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  क्‍या  सानव  संसाधम  विकास  मनन्‍्त्री  बह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :  5

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  विभिन्न  इंजीनियरी  कालेजों  तथा  पालिटेक्निकों
 के  प्रयोगशालाओं  के  जाधुनिकीकरण  तथा  पाठयक्नमों  के  अद्यतन  हेतु  नये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा

 कितना  अनुदान  दिया  गया  है  ?

 ज्षिक्षा  भौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्त।बों  के  ब्योरे  संलग्न  में  दिये
 गये  एक  अलग  संलग्न  जिसमें  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्ताव  तथा  मध्य  प्रदेश के
 अन्य  जो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किये  गये  दिये  गये

 निम्नलिखित  के  अन्तग्रेत  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  प्रस्तावों  के  ब्यौरे

 1985-86  के  दोरान  तोन  मई  योजनागत  यीजनाएं

 क्०सं०  संस्थान  का  नास  प्रस्ताव  का  बाम॑

 2

 1.  सम्राट  अशोक  प्रौद्योगिकी  (i)  स्क्‍सः  चालित ।  इजीनिवरी  प्रयोगशाला  को
 विदिशा  आधुतनिकी  करण

 (1)  विद्युतीय  मशीनरी  तथा  यंत्रिकी  फ्रयोपशाला
 का  आधुनिकोकरण
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 1  2

 (॥)

 2.  राजकीय  इंजीनियरी  (i)

 जबलपुर  (ii)

 (iii)

 3.  राजकीय  इंजीनियरी  .  (i)
 रीवा

 (ii)

 (iii)

 4.  राजकीय  इंजीनियरी  (i)
 उज्जैन

 (ii)

 5.  राजकीय  इंजीनियरी  (3)
 रायपुर

 (ii)

 6.  माधव  प्रौद्योगिकी  और  (1)

 विज्ञान  ग्वालियर  (ii)

 संस्थागत  नेटवर्क  योजना

 इलेक्ट्रानिक्स  प्रयोगशाला  का  विकास

 ( v)  भ्रौद्योगिक  अनुसंधान  विकास  तथा
 परामशंदात्री

 सामग्री  जांच  प्रयोगशाला  का  आधुनिकीकरण
 इलेक्ट्रानिक्स  तथा  दूरसंचार  प्रयोगशाला  का

 भाधुनिकीकरण

 विद्युतीय  इंजीनियरी  विभाग  की  प्रयोगशाला
 का  आधुनिकीकरण

 भूमि  मैकेनिक्स  प्रयोगशाला  का

 आधुनिकीकरण

 सर्वेक्षण  प्रयोगशाला  का  आधुनिकीकरण

 यांत्रिकीकरण  प्रयोगशाला  का  आधुनिकीकरण

 संचार  इंजीनियरी  प्रयोगशाला  का

 आधुनिकीकरण

 पत्सडिजिटल  तथा  स्विचिग  का

 जआाधुनिकीकरण

 अनुरूपण  तथा  प्रक्रिया
 श्रण  प्रयोगशाला  का  विकास

 खान  सर्वेक्षण  प्रयोगशाला का  आधुनिकीकरण

 संचार  प्रयोगशाला  का  आधुनिकी  करण
 वैकल्पिक  ऊर्जा  स्रोत  प्रयोगशाला  का

 आधुनिकीकरण

 (1)  कल  जल  अंवेषण  तथा  प्रबंध  प्रयोगशाला  की
 स्थापना

 (1)  राक  मैकेनिक्स  प्रयोगशाला
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 2  3...

 2.  राजकीय  इंजीनियरी  (1)  भूमि  मैकेनिक्स  प्रयोगशाला

 जबलपुर  (1)  पर्यावरण  इंजीनियरी  प्रयोगशाला

 (iii)  भू-तकनीकी  प्रयोगशाला

 3.  राजकीय  इंजीनियरी  (1)  आंतरिक  दहन  इंजिन  प्रयोगशाला  का

 रायपुर  आधुनिकीकरण

 (ii)  कल  जल  अन्वेषण  तथा  प्रबंध  प्रयोगशाला

 गुणा  सुघार  कार्यक्रम  के लिए  सीधी  केन््रीय  सहायता

 (7)  इंजीनियरों  कालेज

 1.  राजकीय  इंजीनियरी  (i)  पुस्तकालय

 उज्जन  (ii)  सौर  तथा  पवन  ऊर्जा  में  विषयक
 अध्ययन

 2.  राजकीय  इंजीनियरी  (1)  पुस्तकालय

 रीवा  (४)  भौद्योगिक  अनुसंधान  विकास  तथा
 दात्री  केन्द्र

 3.  राजकीय  इंजीनियरी  (i)  प्रुस्तकालय

 बिलासपुर  (४)  यांतरिकीकरण  प्रयोगशाला

 4.  माधव  प्रोद्योगिकी तथा  ()  प्रुस्तकालय
 विज्ञान  ग्वालियर  (ii)  परिकलित  संख्या  विषयक  नियंत्रित  मशीन

 केन्द्र  |प्रयोगशाला  का  विकास

 पालिटेक्निक

 क्र०  सं०  संस्थान का  नास  रा  परियोजना का  नाम

 1  2  3

 1.  राजकीय  (7)  यांत्रिकीकरण

 उज्जैन  (४)  संग्रणक  सुविधा

 152



 10  1908
 लिखित

 कर  2:  ...  3...

 |

 2.

 me संगणक  सुविधा

 3.  राजकीय  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  विकास  केन्द्र
 रामगढ़

 4.  राजकीय  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  तथा  प्रबंध  में

 खुरई  अग्रिम  तकनीशियन  पाठ्यक्रम

 5.  3/4  यू-मेटिक  स्टूडियो  तथा  रंगीन

 भोपाल  प्रयोगशाला  का  मु

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  तथा  मध्य  प्रदेश  से  प्रन्य  प्रस्तावों

 )  के  संबंध  में  वर्ष  1985-86  के  दोरान  भारत  सरकार

 द्वारा  श्रनुभोदित  प्रस्ताव

 1985-86  के  दोरान  तीन  नई  योनागत  योजनाएं

 संस्वीकृत  राशि
 क०  सं०  संस्था  का  नास  प्रस्ताव  का  नाम  रु

 ॥रररः  2

 हर  रा
 3  4

 1.  सम्राट  अशोक  प्रौद्योगिकी  (1)  स्वतंत्रचालित  इंजीनिथरी  15.00

 विदिशा  प्रयोगशाला  का

 आधृनिकीकरण

 (1)  खांत्रिकीकरण  प्रयोगशाला  10.00

 करा  विकास

 (॥)  ले
 विकास

 15.00

 2.  राजकीय  इंजीतियरी  तथा  दूरसंचार  15.00

 जबलपुर  -  प्रयोगशाला  का  आधुनिकीकरण

 3.  राजकीय  इंजी  नियरी  सर्वेक्षण  तथा  भूमि  12.00

 रीवा  प्रयोगशाला  का  आधुनिकीकरण
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 2  3  4

 4.  श्री  जी०  एस०  प्रौद्योगिक  केन्द्रीय  कायंशाला  का  15.00
 तथा  विज्ञान  इन्दोर  आधुनिकीकरण

 5.  सौलाना  आजाद  (1)  पर्यावरण  प्रयोगशाला  का  15.00
 भोपाल  आधुनिकीकरण

 (४)  कायेशाला  का  विकास  15.00

 (1)  यांत्रिकीकरण  प्रयोगशाला  का  10.00
 विकास

 (iv)  अनुरक्षण  इंजीनियरी  प्रयोगशाला  15.00
 का  विकास

 6.  राजकीय  इंजीनियरी  तथा  (i)
 “0”  स्तर  संगणक  1.00

 प्रौद्योगिकी  रायपुर  (1)  यांत्रिकीकरण  प्रयोगशाला  का  10.00

 विकास

 संस्थागत  नेटथर्क  योजना  भाय  राज्य  तथा  प्राइवेट  कालेजों  के  लिए
 अनुयोदित  लागत  के  50%  तक  सीमित

 1.  राजकीय  इंजीनियरी  तथा  (i)  कल  जल  अन्वेषण  तथा  प्रबंध  5.00

 प्रौद्योगिको  रायपुर  प्रयोगशाला

 2.  श्री  जी०  एस०  प्रौद्योगिकी  (1)  ऊष्मा  हस्तांतरण  5.00

 तथा  विज्ञान  (४1)  पर्यावरण  इंजीनियरी  5.00

 3.  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  (1)  पर्यावरण  इंजीनियरी  5.00

 भोपाल  (४)  टरबों  मशीन  5.00

 गुण  सुधार  कार्यक्रम  के  लिए  सीधी  केस्द्रीय  सहायता

 1.  इंजीमियरी  कालेज

 1...  अशोक  प्रौद्योगिकी  ओद्योगिक  अनुसंघान  विकास  4.00
 विविशा  परामशंदात्री
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 1  2  3  4

 पालिटेक्निक

 1...  राजकीय  संगणक  सुविधाएं  5.00

 हरदा

 2.  राजकीय  संगणक  सुविधाएं
 3.00

 उज्जैन

 सच्नाट  भजशोक  प्रौद्योगिको  विविशा  में  कम्प्यूटर  विशञान

 पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 4401.  भी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सम्राट  अशोक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  विदिशा  ने  कम्प्यूटर  विज्ञान
 तथा  कम्प्यूटर  की  सहायता  डिजाइनिंग  और  निर्माण  के  बारे  में  नए  डिग्री  और  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम

 शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  भ्ोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशोला  :  सम्राट
 अशोक  प्रौद्योगिकी  से  मात्र  कम्प्यूटर  सहायता  डिजाइन  और  निर्माण  में  स्नातकोत्तर

 पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  एक  श्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं  किया  गया

 नदियों  क ेजल  उपयोग  के  लिए  राज्यों  की  मास्टर  प्लान

 4402.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  जल  संसाधन  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  से  नदियों  क ेजल  के  उपयोग
 के  लिए  मास्टर  प्लान  प्रस्तुत  करने  को  कहा  और

 यदि  तो  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  बी०  :  और  राज्य  सरकारों  से
 किया  गया  है  कि  वे  अपने  क्षेत्रों मे ंनदी जल  का  उपयोग  करने के  लिए  मास्टर  योजनाएं  तैयार  करें

 तथा  इस  मामले  का  अनुसरण  किया  जा  रहा
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 सरेसेलम  देवस्थानम  को  चार  दोवारी  को  मरम्मत

 4403.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  आम्ध्न  प्रदेश  में  सरेसेलम  देवस्थानम  की-चार  दीवारी  की  मरम्मत

 के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसके  बारे  में  अनुमान  है  कि  इसका  निर्माण  1600  ई०  में  हुआ  था  ।

 ल्‍
 क्‍या  इस  विशालकाय  चार  दीवारी  में  अनेक  ऐतिहासिक  महत्व  की  मृ्तियां  हैं  बोर

 इसकी  दीवारों पर  लिपियां  खुदी  हुई  भोर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशीला  :

 हां

 मंदिर  तथा  चा*  भारतीय  पृरातत्व  सर्वेक्षण  अथवा  पुरातत्व तथा  संग्रहालय
 आनप्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  संरक्षित  नहीं  सरेसेलप्न  देवस्थानम  राज्य  पुरातत्व  विभाग

 इसके  संरक्षण  संबंधी
 व्यय

 को  वहन  करने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 द्वारा  राज्य  पुरातत्व  विभाग  से  मंदिर  की  सुरक्षा  करने  तथा  चार  दीवारी  का  संरक्षण  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  है  |

 दिल्‍लो  के  स्कूलों  द्वारा  त्रिमाषो  फाम ले  का  कार्यान्वयन

 4404.  डा०  ए०  के  ।  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  दिल्‍ली  शिक्षा  अधिनियम  तथा  नियम  1973  में  दिल्‍ली  के  सीनियर  सेकेण्डरी
 स्कलों में  कक्षा  तक  त्रिभाषा  फामले  के  कार्यान्वयन  का  उपबंध

 यदि  तो  दिल्ली  के  स्कूलों  में  इस  फार्मूले  को  लाग  न  कि  के  क्या  कारण

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  तथा  1 सन  द्वारा  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  क्या कदम  उठाए गए

 हि  कह
 त्रिभाषी  फार्मूले  को  कार्यान्वित करने  के  लिए  मंत्रालय  द्वारा  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 ग
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 क्िोसससअ  ससकफसफसफस्‍उइक्‍उससब  =  —  करण

 वगक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सशीला  रोहतग्ग  ।)  :  और
 दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  1973  में  माध्यमिक  स्तर  तक  त्रिभाषा  सूत्र  र  त्रागू  करने  की  व्यवस्था

 तीन  भाषाएं  से  शा  तक  पढ़ाई  जाती  कक्षा  [५  ओर  कक्षा  ३ में  दो  भाषाएं
 पढ़ाई  जाती  कक्षा  उत्तीर्ण  के  सामान्य  नियमों  के  अन्तगंत  प्रथम  तथा  य  भाषाओं  में  उत्तीर्ण

 होना  आवश्यक  होता  जो  छात्र  कक्षा  में  तृतीय  भाषा  में  उत्तीर्ण  नहीं  होते  उन्हें
 में  इसमें  उत्तीर्ण  होने  तथा  फेल  हो  जाने  पर  कक्षा  XH,  बोर्ड  की  दसवीं  कक्षा  की  परीक्षा  में  बैठने
 से  पहले  उत्तीर्ण  होने  का  अवसर  दिया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 ओर  दिल्ली  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  और  राष्ट्रीय  शैक्षणिक
 संघान  और  प्रशिक्षण  परिषद  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 पुस्तकों  झोर  कापियों  के  लिए  बिहार  को  रियायती  दर  पर  कागज  को  सप्लाई

 4405,  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  मानव  संसाधन  विफास  मनन्‍्त्री  यह्‌  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  कालेज  के  छात्रों  को  रियायती  दरों  पर  देने  के  लिए
 पाद्यपुस्तकों  आदि  की  अत्याधिक  कमी  है  और  प्रकाशकों  का  तक  यह  है  कि  उन्हें  रियायती  दर  पर

 अखबारी  कागज  का  कोटा  आवंटित  नहीं  किया  गया  और

 )  यदि  तो  बिहार  में  अविलम्ब  रियायत्ती  दरों  पर  किताबें  आदि  उपलब्ध  कराने  के
 लिए  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 शिक्षा  भोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशीला  :  विहार
 राज्य  में  कालेज  छात्रों  के  लिए  पाद्यपुस्तकों  आदि  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  राज्य

 सरकार  से  इस  मन्‍्त्रालय  को  कोई  प्रत्यावेदन  भ्राप्स  नहीं  हुआ  कागज  का
 आदेश  तथा  कागज  नियन्त्रण  आदेश  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 रियायती  सफेद  मुद्रण  कागज  उक्त  आदेश  के  अन्तगंत  आने  वाली  मिलों  द्वारा  तैयार  किया  जाता  है

 ओर  शंक्षिक  क्षेत्र  के  लिए  कार्यियों  तथा  परीक्षा  की  उत्तर  पुस्तिकाओ  के  मुद्रण  के  लिए

 राज्यों शासित  क्षेत्रों  को  आबंटित  किया  जाता है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 ]

 झपर  कृष्णा  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  स ेऋण

 4406.  श्री  नरासह  सूर्यवंशी  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  अपर  कृष्णा  सिचाई  परि*

 योजना  के  प्रथम  चरण  के  लिए  300  करोड़  रुपये  का  ऋण  मांगा  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्त्री  बी०  :  ओर  अपर  कृष्णा  सिंचाई
 योजना  चरण-एक  का  प्रथम  सोपान  कार्यान्वित  किया  जा  है  और  विश्व  बंक  ऋण  1986

 में  समाप्त  हो

 अपर  कृष्णा  सिंचाई  परियोजना  चरण-एक  का  दूसरा  सोपान  बैंक  सहायता  के  लिए  प्रस्तावों  में
 शामिल  है|  बेंक  के  कानूनी  करार  आदि  जेसी  विभिन्‍न  कायंवाहियां  पूरी
 करने  के  बाद  ही  निश्चित  स्थिति  का  पता  लगेगा  !

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  झ्लार०के०  नई  दिल्‍लो  स्थित

 प्रसति  भ्रस्पताल  में  श्रस्वास्थक्र  परिस्थितियां

 4407.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  आर०के०पुरम  स्थिति  भसूति
 अस्पताल  में  स्वास्थ्यकर  परिस्थितियां  ओर  स्वच्छता  असन्तोषजनक  और

 (a)  यदि  तो  क्या  उक्त  अस्पताल  में  विद्यमान  स्थितियों  में  सुघार  करने  और  आकार  में
 छोटा  होने  तथा  केवल  महिलाओं  के  लिए  प्रयोग  में  लाएं  जाने  के  कारण  इसे  एक  आदर्श  अस्पताल

 ह्वास्पिटल  )  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मल्त्रो  एस०  कृष्ण  :  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  प्रयूति  अस्पताल  रामक्ृष्णपु रम  में  स्वच्छता  ओर  सफाई की  दशा  सन्तोषजनक

 कुछ  सोवर  लाइनों  में  रिसन  होने  के  कारण  अस्थाई  तौर  पर  सीलन  आ  गई  थो  जिसे  दूर  कर
 विया गया

 ह

 यह  प्रश्न  ही  नहीं

 158



 10  1908  लिखित  उत्तर  |

 .  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिए  भ्रावंटन  झोर  प्राप्त  लक्ष्य

 4408.  श्री  प्रकाझ् बो०  पाटिल  ]  ह
 9»  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 की  सोमनाथ  रथ

 प्राथमिक  शिक्षा  के  विक्रास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  वर्ष  198  5-8  €  में  विभिन्‍न  राज्यों  को

 राज्य-वार  कितना  घन  आवंटित  किया

 क्या  प्रत्येक  राज्य  ने  राशि  का  पूरा  उपयोग  किया  और  यदि  तो  किन-किन  राज्यों

 ने  धन  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  और  उसके  क्या  कारण  और

 प्राथमिक  शिक्षा  के  लक्ष्यों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  ने  क्या  प्रगति  की  है  ?

 शिक्षा  प्रोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशीला  :  और  (@)
 वर्ष  1985-86  के  लिए  प्रारम्भिक  शिक्षा  1-५1)  के  लिए  राज्यवार  परिव्यय  तथा
 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  सूचित  किया  गया  संभावित  व्यय  दर्शाने  वाला  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  यद्यपि  प्रारम्भिक  शिक्षा  पर  व्यय  238  करोड़  रु०  के  मुकाबले  279

 करोड़ रु०  सूचित  किया  गया  है  अतः  कुछ  राज्यों  में  व्यय  में  कमी  संसाधनों  की  तंगी के
 कारण

 जैसा  कि  राज्यों/संघ  शासित  श्रदेशों  ने सूचित  फिया  छठी  योजना  के  लिए  निर्धारित
 लक्ष्यों  तथा  उपलब्धियों  की  प्रतिशतता  दर्शाने  वाला  विवरण-दो  संलग्न  है  ।

 विवरण-एक

 1985-86  में  प्राइम री  शिक्षा  में  राज्यवार  परिव्यय  तथा  व्यय

 रापये  में  )

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  परिव्यय  संभावित  व्यय

 1  2  3  4

 1...  आन्ध्न  प्रदेश  1200  2238

 8.  बिह्वार  1790  2977
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 2  2. धो

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्ताटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 31  1986
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 उच्चर

 1  ?  3  4

 27  दिल्ली  2438  1495

 28  दमन  तथा  दीव  100  131

 29.  लक्षद्वीप  16  15

 30.  मिजोरम  130  130

 31  पांडिचेरी  120  96

 कुल  23831  27905

 स्त्रोत  योजना  आयोग  द्वारा  भेजी  बई  सूचना  ।

 विवरण-दो

 छठी  योजना  (1980-85)  के  लिए  लक्ष्यों  तथा  उपलब्धियों  की  प्रतिशतता

 क्रम०  सं०  शा०  क्षेत्र  प्राइमरी  कक्षा  I—y  6--11

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 1  2  3  4
 तक

 आंध्र  प्रदेश  98.0  89.15

 2  असम  91.2  78.15

 3  बिहार  92.5  76,65

 4  गुजरात
 109.9  105.3

 5  हरियाणा
 84.3  79.8

 6...  हिमाचल  प्रदेश  115.3  997

 7  जम्मू  और  कश्मीर  102.6  82.4

 8  कर्नाटक
 81.2  79.3

 9,  केरल
 101.2

 *  103.1
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 1  2  3  4

 10...  मध्य  प्रदेश  78.1  85.7

 11...  महाराष्ट्र  128.2  112.9

 12...  मणि पुर
 103.3  102.8

 13.  मेघालय  140.5  105.9

 14...  नागालेंड  125.3  110.6

 15...  उड़ीसा  99.2  89.8

 16...  पंजाब  105.1  101.3

 17.  राजस्थान  69.4  82.7

 18...  सिक्किम  155.2  121.7

 19...  तमिलनाडु  128.4  123.1

 20.  त्रिपुरा  88.0  132.2  2.2

 उत्तर  प्रदेश  78.3  72.3

 22...  पश्चिम  बंगाल  99.6  107.2

 23...  अष्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह
 144.2  134.5

 24...  अरूणाचल  प्रदेश  92.4  101.3

 25...  चण्डीगढ़  103.3  102-0

 26...  दादर  एवं  नागर  हवेली
 118.2  93.0

 27...  दिल्ली  107.7  97.3

 28...  दमन  एवं  दीव
 119.2  111.0

 29...  लक्षद्वीप  175.0  168.00

 30...  मिजोरम  105.0  102.8

 31.  पांडिषेरी  118.8  119.5

 कुल
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 जाजपुर  क्योन्‍्भझ्छार  रेलवे  जंक्शन  का  विस्तार

 4409.  श्री  झ्ननादि  चरण  चरण  दास  :  क्‍या  परिबहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 जाजपुर  रेलवे  दक्षिण  पूर्व  रेल  का  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 जाजपुर  क्योन््ार  रेलवे  जंक्शन  पर  प॒क्‍के  प्लेटफामं  +  उपरी  आगामी  गर्मी  के
 मौसम  में  पेय  जल  ओर  विश्राम  गृह  जैसी  समुचित  यात्री  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  उपाय
 किए  गए  हैं/करने  का  विचार  है  ।

 जंक्शन  पर  यात्रियों  के  सोने  के  लिए  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  बड़े  विश्राम

 गह/मुसाफिर  खाने  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्‍या  उक्त  स्टेशन  पर  एक  उपरी  पुल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  का
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  आर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  साधवराव  :  (5)  और  जाजपुर
 न्य्तर  रोड  स्टेशन  पर  नल  के  पानी  की  एक  जल  3  ऊंचे  स्तर के  और  2
 निचले  स्तर  के  प्लेटफाम  सभी  प्लेटफार्मों  को  जोड़ने  वाले  ऊपरी  पैदल  पुल  जलपान  प्रतीक्षा
 प्लेटफाम  पर  छत  तथा  परिचलन  क्षेत्र  की  समुचित  व्यवस्था  की  गई  है  ।  हान  में  दूसरे  दर्ज  के
 लय  का  बिस्तार  किया  गया  है  जिसमें  महिलाओं  तया  पुरूषों  के  लिए  अलग-अलग  पेशाब  घरों  की
 स्‍्था  की  मई  है  ।

 प्रतीक्षा  कक्ष  के  निर्माण  का  फिलहाल  कोई  भ्रस्ताव  नहीं  इस  स्टेशन  पर

 एक  प्रतीक्षा  कक्ष  तथा  एक  डारमिटरी  जिसमें  चार  बिस्तर  तथा  स्वच्छ  स्थानघर  की  व्यवस्था

 समपार  के  स्थान  पर  ऊपरी  सड़क  पुल  बनाने  की  लागत  के  अपने  हिस्से को  बहन  करने
 ल  में  राजी  हुई  है  और  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  की  रेलों  दथा  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 द्वारा  संयुक्त  जांच  की  जा  रही

 ज़िवेस्द्रम  रेल  मण्डल  में  सिविल  निर्माण  कार्य  हेतु  भ्ाबंटित  धनराशि

 4410.  श्री  ए०चाल्स  :  क्‍या  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 त्रिवेन्द्रम रेल  मण्डल  में  वर्ष  198  5-86  के  लिए  सिविल  निर्माण  कार्य  हेतु  कुल  कितनी
 धनराशि  आबंटित  को  गई  है  और  निर्माण  कार  की  प्रत्येक मद  के  लिए  आबंटित की  गई  घनराशि का
 ब्वौरा  क्या

 प्रत्येक  मद  के लिए  अब  तक  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  और

 प्रत्येक  मद  के  अन्तगंत  कार्य  की  प्रगति  कितनी  हुई

 रेल  विमाग  भें  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  से  सूचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  ओर  सभा  पट  पर  रख  दो  जाएगो  ।

 रेल  को  किलोमीटर  में  राष्ट्रीय  भ्ोसत

 4411.  भ्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  लाख  की  जनसंख्य  ल  की  किलोमीटर  में  राष्ट्रीय  औसत
 कितनी

 केरल में  उतनी  ही  जनसंख्या  के  लिए  किलोमीटर  में  औसत  क्या  और

 हः

 केरल  को  राष्ट्रीय  औसत  तक  लाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  साधवराव  :
 9.03  कि०्मी०  ।

 3.60  कि०  मी०  ।

 नई लाइनों  का  निर्माण  कार्य  इनकी  वित्तीय  लाभप्रदता  और  यातायात
 के  औचित्य  आदि  की  जांच  करते  के  वाद  शुरू  किया  जाता  के  रल  राज्य  में  एर्णाकुलम  ओर  बलेप्पी
 के  बीच  नई  बड़ी  लाइन  क  7  निर्माण  कार्य  और  इसका  क्रायनकुलम  तक  विस्तार  करने  का  कार्य  प्रगति
 पर

 दिल्लो-कोचोन  बरास्ता  गोवा  के  थ्ोच  उड़ाने

 4412.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोचीन से  दिल्‍ली  बरास्ता  गोवा  की  उड़ानों  को  संख्या को  सप्ताह में  7  दिन से  कम
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 ++ज्ज्ज्क्््पखपप फतह  को  फऑफऑफऑफऑफऊ़_<_+
 करके  सप्ताह  में  6  दिन  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ानों  की  संख्या  को  बढ़ा  कर  सप्ताह  में  7  दिन  करने  का

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  मार्ग  की  सभी  उड़ानें  ठीक  चल  रही  हैं  और
 इनमें  कोई  खतरा  नहीं  है  कोई  जांच/नि  रीक्षण  किए  गए  और

 यदि  तो  यह  जांच  कितने  अन्तराल  के  पश्चात्‌  की  जाती  है  ओर  सबसे  अन्तिम  रिपोर्ट
 क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  हां  !

 नहीं  क्योंकि  उड़ानों  में  विशेष  रूप  से  शुक्रवार  को  कम  यात्री  होते  थे  ।

 जी  हां  ।

 जब  भी  विमान  किसी  मार्गस्थ  स्टेशन  पर  उतरता  है  तत्र  उड़ान  से  पूर्व  महानिदेशक
 नागर  विमानन  द्वारा  निर्धारित  अपेक्षाओं  के  अनुसार  विमान  का  निरीक्षण  किया  जाता

 टैदराबाद  हवाई  भट्ट  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  का  प्रचार

 44  13.  श्री  एस०  पलकोंड्रायुड्‌  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हैदराबाद  से  अन्तर्राष्ट्रीय  छड़ानों के  संबंध  में  किया
 जा  रहा  प्रचार  बहुत  ही  अपर्याप्त  और

 संबंध

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक  प्रचार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जगदीश  टाइटलर  )  :  और

 नहीं  ।  हैदराबाद  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  को  चालू  करने  के  सम्बन्ध  में
 जो

 प्रचार  किया  गया  वह  नई

 उड़ानों के  लिए  एयर  इंडिया  की  प्रचार  घोजना  के  अनुसार  इसका  विज्ञापन  विभिन्‍न  देनिक

 तमिल  तथा
 समाचार-पत्रों  में  किया  गया  भा  इसे  हैदराबाद  के  दूरदर्शन  स्थलों  पर

 में  और  होडिश  इश्तहारों  में  तथा  प्रेस  विज्ञापनों  में  भी  दिखाया  गया

 $1747  प्रदेश  विश्वविद्यालयों  के  लिए  राशि  झ्ाबंटन

 4414.  श्री  एस०  पलाकोंड़ायुड्‌  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्या  दक्षिणी  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  ने  राशि  आवंटन  और  अन्य  सुविधाओं के  बारे  में
 केन्द्रीय सरकार  से  विरोध  किया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शिक्षा  पर  व्यय  करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश
 विद्यालयों  को  फरितनी  घनराशि  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना  और

 सरकार  आंध्र  प्रदेश  को  शिक्षा  क ेलिए  और  अंधिक  राशि  कब  तक  देगी  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  ब्रिभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :

 1985  में  हुई  दक्षिणी  राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  की  बठक  ने  यह  दृष्टिकोण  प्रकट  किया  था  कि  दक्षिण
 के  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  को  विश्वविद्यालय  भनुदान  भ्रायोग  द्वारा  संस्वीकृत  किए  गए  अनुदान
 उनकी  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  सम्मेलन  अनुदान  के  समय  पर  तथा  पर्याप्त  प्रवाह  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  दक्षिण  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग का  क्षेत्रीय  कार्यालण  स्थापित  करने
 का  सुझाव  दिया  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  आंध्र  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  को  सातवीं  योजना
 के  सामान्य  विकास  के  लिए  6:0  लाख  रु०  के  प्रारंभिक  आबंटन  का  प्रस्तावित  किया

 इसके  अतिरिक्त  इन  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विशिष्ट  कोटि  खरुधघार
 कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  अलग  से  अनुदान

 )  आयोग  द्वारा  निर्धारित  प्रानदण्डों  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा

 मोदित  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों  तथा
 कालेजों  को  सातवीं  योजना  में  उच्चतर  शिक्षा  के  लिए  उपलब्ध  परिव्यय  में  से  निधियां  दी  मर |

 सिकन्दराबाद  से  सनोहराबाद  तक  उपनगरोय  रेल  गाड़ियों  का  विस्तार

 श्रो  एस०  पलाकोन्ड्रायुड्‌  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आंध्र
 दक्षिण

 मध्य  रेलवे  में  सिकन्दराबाद  से  मनोहराबाद  तक
 उपनगरीय  रेल  गाड़ियों  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  उनके  मंत्रालय  को  मनोहराबाद  के  दुग्घ  विक्र  ताओं  और  सामाजिक
 कार्यकर्त्ताओं की  ओर  से  कोई  अभ्थावेदन  प्राप्त  हुए  और

 सरकार  ने  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  और  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  का  विस्तार
 किस  तारीख तक  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  जो
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 (=)  जी

 मनोहराबाद  तक  उपनगरीय  गाड़ियों  का  चालनक्षेत्र  बढ़ाने  की  जांच  को  गई  है  लेकिन

 इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया

 उपमार्गों  का  निर्माण

 4416.  श्री  जगदोश  भ्रवस्थी  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  तैयार  की  है  अथवा  तैयार  करने  का  विचार

 है  जिसके  अन्तगंत  दो  अथवा  अधिक  राष्ट्रीय  राजमार्मों  को  जोड़ने  के  लिए  पक्‍की  सड़कें  बनाने  पर
 घन-राशि  व्यय  की  जाती  है  ओर  उनके  रख-रखाव  का  खर्चा  केन्द्रीय  सड़क  कोष  द्वारा  वहन  किया

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  किसी  भी  ओर  स्थित  भीड़-भाड़  वाले  कस्बों  और
 गांवों  में  उपमागों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  राजेश  :  जी

 ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  जिन  भीड़भाड़  वाले  शहरों  से  होकर  गुजरता  उसके

 बाहर  से  बाईपासों  का  निर्माण  करना  एक  अनवरत  प्रक्रिया  इनका  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  तहत
 निर्माण  किया  जाता  है  जो  अखिल  भारतीय  आधार  पर  उनकी  प्राथमिकतामों  और  घन  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करता  सातवीं  योजना  में  कुछ  बाईपासों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  इन  प्रस्तावों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 टो०  एस०  एस०  नानकोरी  में  भ्ररि  न  दुघटना  की  जांच

 4417.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  निगम  के  पोर्ट  ब्लेयर  जाने  वाले  टी०  एस०  एस०  नानकौरी  में

 26  1985  को  हुई  अग्नि  दुघंटना  की  जांच  कराई  गई  है  ओर  क्‍या  यह  भी  पाया  गया  है  कि
 यात्रियों  को  घटिया  किस्म  का  खाना  दिया  गया  और

 यदि  तो  यदि  कोई  व्यक्ति  इसके  लिए  दोषी  पाया  गया  है  तो  उसके  विरुद्ध  क्या

 वाई  की  गई  है  ?
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 न  न  गा  ना

 जल  भू-तल  परिवहन  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  और  टी०

 एस०  एस०  नानकोरी  पर  आग  लगने  की  घटना  की  भारतीय  नोवहन  निगम  द्वारा  विभागीय  जांच  की
 गई  थी  और  नौवहन  महानिदेशक  ने  भी  इसकी  जांच  की  थी  ।  इन  जांचों  से  यह  पता  चला  कि  दो  वाच
 की  पिंग  फोर्थ  इंजीनियरों  की असावधानी  के  कारण  यह  आग  भारतीय  नौवहन  निगम  नियमों
 ओर  नियत  प्रक्रियाओं  के  अनुसार  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुश!सनिक  कारंवाई  कर  रहा

 तथापि  दिए  गए  खाद्य  पदार्थ  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कोई  समस्या  नहीं  थी  और  इस  बारे  में
 यात्रियों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 रलवे  स्टेशनों  पर  भ्रनधिकृत  गेर-लाइसेंसी  विक्रेता

 4418.  श्री  मोहम्भदर  सहफूज  भ्रली  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  साप्ताहिक  पत्रिका  भारतਂ  में  कानून  चल  रहे  हैं
 रेलवे  स्टेशन  परਂ  और  पाक्षिक  पत्रिका  में  स्टेशन  पर  गैर-लाइसेंसी  वेण्डर  अधिकਂ
 शीषंकों  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्या  ठोस  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  यह  समाचार  रेल  विभाग  के
 नोटिस  में  नहीं  आया  है  ।

 भारतीय  रेल  1890  की  धारा  के  अन्तर्गत  गाड़ियों  ओर  रेल
 स  से  में  अन  धि  कृत  रूप  से  फेरी  लगाना  और  सामान  बेचना  अप  राध  ह्‌  ।  अपराधियों  को  पकड़ने  ओर
 उन  पर  मुकदमा  चलाने  के  उद्देश्य  रेल  प्रशासन  राजकीय  रेलवे  पुलिस  ओर  रेल  सुरक्षा  बल  की
 सहायता  स ेस्टेशनों  पर  और  गाड़ियों  में  आवधिक  अभियान  चलाता  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता

 4419.  श्री  अब्दुल  हन्नान  अंसारी  :  क्‍या  मानव
 सं

 मंत्री  बह  बहाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  *  विकास

 सांस्कृतिक संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  समिति  द्वारा  क्या
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 मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  राज्य  सरकार  ने  44  संस्थाओं  की  सिफारिश की  है  जिनमें
 से  अल्पसंख्यक  वर्ग की  केवल  एक  ही  संश्था  का  नाम  सूची में

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  विशेषज्ञ  समिति  की  बंठक  17  1985  को  हुई  थी

 यदि  तो  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  बिह्मार  तनी  संस्थाओं  की  सिफारिश  की
 गई

 (=)  क्‍या  अल्पसंख्यक  संस्थाओं  को  वित्तीय  देने  पर  विचार  जा  रहा
 य्रै

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला  :  सांस्कृतिक
 संगठनों  को  भवन  अनुदान  की  योजना  के  अन्तगंत  धार्िक  सार्वजनिक

 नगर-पालिकाओ ं,  केन्द्रीय  ख्वरकार/राज्य  सरकारों  द्वारा  पूर्णतः
 पोषित  संस्थाओं  को  छोड़कर  एक  मात्र  ललित  भारत  साहित्य  के

 क्षेत्र  में  पिछले  पांच  वर्षों  से  कार्य रत  स्वेज्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों  को  अनुदान  दिया  जाता  है  बशरतें  कि
 वे  पंजीकृत  सोसायटी  हों  और  उनके  आवेदन  पत्र  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुशंसित
 दान  के  लिए  संस्थाओं/संगठनों  का  चयन  करते  समय  निम्नलिखित  मानदण्डों  को  अपनाया  जाता  है  ।

 (i)  सहायक-अनुदान  प्राप्त  करने  वाला  संगठन  क्षेत्रीय  अश्रका  अखिल  भाररतीब  खाद  का

 होना  अथवा

 ग़ी  होनी (3)  वह  परियोजना  जिसके  लिए  सहायता  की  आवश्यकता  है  वह  प्रायोगिक  स्तर  की  हो
 अनिवार्य  ह ैजिसका  अखिल  भारतीय  महत्व  अभ्वा

 (iti)  इसका  कायें  पर्याप्त  रूप  से  छन  कार्यक्रमों  से  सम्बद्ध  है  जो  भारतीय  संस्कृति  के
 प्रचार  तथा  प्रोन्नति  से  संबंधित  है  ।

 (iv)  यदि  संस्थाएं  ड्रामा  तथा  संगीत के  क्षेत्र  में  कार्यरत  हैं  तो  शिक्षण  से  सम्बन्धित
 संस्थाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 बिहार  सरकार  से  33  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  सांस्कृतिक  संगठनों  को  बिना  किसी
 भेदभाव  के  कि  वे  किस  समुदाय  से  संबंधित  हैं  अनुदान  दिया  जाता  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि

 कोन-सी  संस्था  अल्पसंख्यक  वर्ग  से  संबंधित
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 विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  योजना  के  अन्तगंत  भारतीय  सांस्कृतिक  संघ  पटना  को

 खनुदान  देने  की  सिफारिश  की  जो  बिहार  की  संस्था है

 (४)  ओर  इस  योजना  के  अन्तगंत  सांस्कृतिक  संगठनों  को  समुदाय  का  भेदभाव  किए
 बिना  अनुदान दिया  जाता  है  ।

 मानव  द्विगुणित  कोशिका  टीके  यूमन  डिप्लाइड  सेल  वेबसीन )
 का  उपलब्ध  न  होना

 4420.  श्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भ्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारत  में  अलकं  से  बचाव  के  लिए  मानव

 द्विगुणित  कोशिका  टीका  उपलब्ध  नहीं  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  ने  हमारे  देश  में  इसके  निर्माण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  इस  समय  मानव

 दिगुणित  को  शका  वक्‍्सीन  का  सीमित  मात्रा  में  आयात  किया  जाता

 भारतीय  पास्चुर  कुनूर  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  वकक्‍सीन  का  उत्पादन
 करने  के  लिए एक  योजना  शुरू  की  है  ,

 पटना  से  उत्तर  को  झोर  जाने  वाली  रेलगाड़ियों  का  रह  किया  जाना

 4421.  श्री  राम  मगत  पासवान  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पटना  से  उत्तर  दरभंगा
 ओर  जय  नगर  जाने  वाली  रेल  गाड़ियां  इस  बीच  रह  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 कया  सरकार  का  विचार  इन  रेल  सेवाओं  को  चालू  करने  का  है  :

 रेल  विभाग  में  राज्य  संत्री  माधवराव  सिन्धिया  ):  गौर  गाड़ो  सं०
 153/154  नई  दिल्‍ली-मुजफ्फरपुर  जयन्ती  जनता  एक्प्रप्रेस  का  गोरखपुर  के  रास्ते  मा्गं-परिवतंन
 किया  गया  है  45/46  दानापुर  पुर  एक्सप्रेस  का  बरौनी  के  रास्ते  मार्ग  किया  यया
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 है

 पे

 इसका  चालन  क्षेत्र  बढ़ाकर  कटिहार  तक  कर  दिया  गया  ऐसा  जनता  की  मांग  पर  किया
 गया

 सप्ताह  में  एक  बार  चलने  वाली  913/914  जनता  जो

 पटना  को  मुजफ्फरपुर से  जोड़ती  को  1-4-1986  से  सप्ताह में  दो  बार  चलाया जा  रहा

 ]

 इण्डियन  एयर  लाइंस  की  कम्प्यूटर  प्रणालो  का  विस्तार

 4422,  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  :

 क्‍या  इण्डियन  एयरलाइंस  की  कम्प्यूटर  प्रणाली  की  क्षमता  बढ़ाई  जा  रही

 यदि  तो  क्‍याइंडियन  एयरलाइंस  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  प्रयोग  से  विमानों  के

 युक्तिसंगत  हो  जाने  के  कारण  अधिकतम  उपयोग  किये  जाने  से  काफी  लाभ  हुआ  है  ओर  इसके  परिणाम
 स्वरूप  प्रति  उड़ान  राजस्व  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इंडियन  एयरलाइंस  में  कम्प्यूट  प्रणाली  का  कहां  तक  विस्तार  किया  जा

 रहा  ओर

 इसमें  कुल  कितना  खर्च  आएगा  ?

 नागर  विमानन  विभाग  सें  राज्य  मन्‍त्री  जगदीश  :  हां  ।

 हां  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  की  कम्प्यूटर  प्रणाली  में
 इस

 समय  दो  केन्द्रीय  संचालन  यूनिट  कार्य

 कर  रहो  इस  प्रणाली  में  विस्तार  करने  के  लिए  इसमें  ठीसरी  संचालन  यूनिट  जोड़ने  का  विचार

 इस  सम्बन्ध  में  कुल  खर्च  लगभग  3.08  क  रोड़  रुपये  का

 ब्रीमेंट  को  ढुलाई  के  लिए  वेगनों  को  कमी

 4423.  आली  सानिक  क्या  परिवहन  मस्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  उद्योगों को  सीमेंट  की  दुलाई के  लिए  पर्याप्त वैगन  प्राप्त

 नहीं  हो  रहे  .
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 यदि  तो  विशेषरूप  से  दक्षिणोत्तर  रेलवे  पर  स्थित  सोमेंट  कारखानों से  सोमेंट

 हन  में  कितनी  राष्ट्रीय  हानि  होती  ओर

 सीमेंट  उत्पादन  में  हुईं  वृद्धि  से  वैगनों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  की  पूंति  रेलवे  विभाग

 द्वारा  किस  प्रकार  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :  चालू  वित्त  वर्ष के  दौरान
 रेलों  को  17.5  मिलियन  टन  सीमेंट  ही  ढुलाई  करने  का  काय  सौंपा  गया  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान

 रेल  द्वारा  सीमेंट  का  लदान  लक्ष्य  4  भागे

 घाटे  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  रेलें  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  स ेअधिक  सीमेंट
 यातायात  की  दुला  ई  कर  रही  |

 सीमेंट  उत्पादन  में  भ्रत्याशित  वृद्धि  की  पूर्ति  के  लिए  1986-87  के  दोरान  सीमेंट  की

 दुलाई  का  लक्ष्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 त्रिवेस्रम  हवाई  झड़्डे  में  कल  यात्रो  यातायात

 4424.  ओ  मुल्लापल्लो  रामचस्त्न  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 श्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  पर  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  कुल  कितना
 यात्री  यातायात  ओर

 यात्रो  यातायात  को  व्यवस्था  करने  में  भारत  में  अन्य  हवाई  अड्डों  को  तुलना  में

 न्द्रम  हवाई  अड्डे का  स्थान  क्‍या  है  ?

 सागर  जिमानन  बिमाम  में  राज्य  मस्त्रो  जगदोझ  :  त्रिवेन्द्रम  हवाई
 अड्डे  पर  संचालित  कुल  यात्री  यातायात  निम्नानुसार  है  :--

 1983  —  4,23,585

 19  4  ---  4,38,646

 का  संकलन  वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  नहीं  किया  गया  है  )

 जहां  तक.,यात्री  यातायात  का  सम्बन्ध  बंगलौर
 हाथ  हैदराबाद  के  पश्चात  त्रिवेभ्द्रम  सातबें  स्थान  पर  आता

 17३



 10  1908  लिखित  उत्तर

 कलिग  एक्सप्रेस  का  सोरो  रेलवे  स्टेझन  १र  रकना

 4425.  श्री जितामणो जेना  :  क्‍या  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कलिय  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  सोरो  रेलवे  स्टेशन  पर  रुकती  थो

 यदि  तो  सोरो  रेलवे  स्टेशन  पर  उक्त  रेलमाड़ी  का  रुकना  बन्द  करने  के  क्या  कारण
 बोर

 कलिंग  एक्सप्रेस  को  उक्त  स्टेशन  पर  पुनः  कब  तक  बहाल  करने  का  विभरार  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रौ  माघवराव  :  से  17/78  उत्कल

 एक्सप्रेस  कि  143/144  कलिंग  सोरो  स्टेशन  पर  रुकतो  कम  यातायात  होने
 के  कारण  1-1-86  से  सोरो  से  उत्कल  एक्सप्रेस  का  ठहराव  समाप्त  कर  दिया  है  ।  अपर्याप्त

 यातायात  के  कारण  ठहराव  को  बहाल  करने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  ।

 जगन्नाथ  एक्सप्रेस  अथवा  पुरी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ो  के  लिए  बनना  पर  स्टाप  ६  वासना

 4426.  श्री  हस्नान  सोल्लाह  :  क्या  परिबहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंर  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बनना  में  श्री  जगन्नाथ  एक्सप्रेस  अथवा  पुरी  एक्सफ  7  रेलगाड़ी  को

 स्टाप  बनाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  माधवराव  :  सोर  (&  |,  बनना  नाम  का

 ऐसा  कोई  स्टेशन  नहीं  है  ।

 सहिलाकरोशी  रोकने  के  लिए  कानन  बनाना

 4427.  डा०  जो०  विजय  रामा  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महिला  सामाजिक  संगठनों  द्वारा  विशेषकर बम्बई  हाल  ही  में  किये
 गये  अनेक  अध्ययनों से  स्पष्ट हुआ  है  कि  कानूनी  खामियों  ओर

 कार्थात्वयन  सैम्धन्धी
 कमियों

 के
 कारण

 महिलाफरोशी  जारी

 (a)  यदि  तो  मोजूदा  कौन  की  इने  कमियों  को  दूर  करन ेके  लिए  विधि  आबोग अथवा
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 क्‍या  इस  मामले  में  सक्रिय  रूप  से  कार्यरत  स्वैच्छिक  सामाजिक  वर्गों  से  विचार-विमशे
 कर  हस  सम्बन्ध  में  निवारक  निषेघक  ओर  सुधारात्मक  कानून  बनाया  जायेगा  ?

 युवा  कार्य  श्लौर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मारप्रेट  :

 सरकार  को  महिला  संगठनों  द्वारा  विशेषकर  बम्बई  में  हाल  ही  में  किये  गये  अध्ययनों  की  रिपोर्ट
 प्राप्त  नहीं  हुई  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  काननी  खामियों  ओर  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  कमियों

 के  कारण  वेश्यावत्ति  के  लिए  महिलाफरोशी  का  धन्धा  जारी  फिर  महिलाओं  और  लड़कियों

 में  अनेतिक  पणन  दमन  1956  जिसमें  पेशेवर  वेश्थावृत्ति  निषेध  है  और  महिलाओं  और

 लड़कियों  को  वेश्यावृत्ति  के  लिए  शोषित  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दण्डित  करने  की  व्यवस्था  का

 1978  में  संशोधत  किया  गया  ताकि  इसे  ओर  कारगर  बनाया  जा  सके  ।  यह  अधिनियम

 फुसलाकर  या  भगाकर  ले  जाना  और  अवंध  रूप  से  बन्दी  बनाकर  रखने  आदि  के  विरुद्ध  भारतीय

 दंड  सहिता  के  उपबन्धों  का  पुरक  यह  अधिनियम  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  लागू

 इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  ओर  केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  के  प्रशासनों  की  है  ।

 और  महिलाओं  और  लड़कियों  में  अनेतिक  पणन  दमन  1956  का
 विभिन्न  सरकारी  और  गेर-सरकारी  संगठनों  से  परामर्श  करने  के  बाद  और  भारतीय  विधि  आयोग  की

 म्बन्ध  में  विस्तत  रिपोर्ट  के  आधार  1978  में  संशोधन  किया  इस  क्षेत्र  के  स्वयंसेवी शत  २  पा

 सामाजिक  दलों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  पर  निरन्तर  ध्यान  दिया  जाता

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा  गठित  कार्य  दल  को  सिफारिशें

 4428.  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  क्या  सानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  प्राथमिक  पाठशाला  ओं  के  लिए  पाठ्य  पुस्तकों  पर  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  एजेंसियों
 का  एकाधिकार  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा  गठित  कार्य  दल  के  अनुसार  उदार  बनाये  जाने  की
 आवश्यकता

 या  दे  तो  इस  पर  कया  निर्णय  लिया  गया  और

 उपरोक्त  काये  दल  द्वारा  की  गई  अन्य  मुख्य  सिफारिश क्या  हैं  और  उन  पर  सरकार की
 प्रतिक्रिया क्या  है

 ?

 छिक्षा  झ्लोर  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  भम्त्रो  सुझीला  :  से
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 कार्यदल की  स्थापना  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास ने  नहीं  बल्कि  राष्ट्रीय  पुस्तक  विकास  परिषद  ने  की
 कार्यदल  ने  राष्ट्रीय पुस्तक  नीति  के  लिए  एक  मसौदा  तैयार  किया  है  जिस  नई  दिल्‍ली  में  1
 फरवरी  को  आयोजित  कारयेशाला  में  चर्चा  की  गयी  ।  राष्ट्रीय  पुस्तक  विकास  जिसने  इस
 शाला  का  आयोजन  किया  ने  अपनी  सिफारिशों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 ]

 बड़े  शहरों  में  ई०एम०यू०  व्रत  परिवहन  प्रणाली  भारम्म  करना

 4429.  श्री  जगदीज्ञ  श्रवस्थो  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेल  और  सड़क  परिवहन  की  संचालन  लागत  ओर  पर्यावरण  पर  उनके

 प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  कोई  तुलनात्मक  अध्ययन  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  उन  बड़े  शहरों  में  ई०एम०य्‌०  द्रुत  परिवहन  प्रणाली

 आरम्भ  करने  का  है  जहां  रेलवे  लाइनों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  साधव  राव  :

 कोई  नया  प्रस्ताव  विचा  राधीन  नहीं

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 वाडिनार  में  पत्तन  सुविधाझों  के  विकास  के  लिए  सम्माथ्यता  रिपोर्ट

 4430.  श्रो  भ्रमर  सिह  राठवा  ] ५.  :  क्‍या  परिवहन  मस्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 श्री मोहनभाई पटेल  |

 क्या  गुजरात  में  वाडिनार  में  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  सम्भाध्यता  रिपोर्ट

 तेयार  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उस  पर  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और
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 जन  «-

 यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल  भू-तल  परिवहन  विभाय  में  राज्य  मस्ती  राजेश  पायलट  )  :  हां  ।

 वाडितार  में  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  की  व्यवहारिकता  रिपोर्ट  मैसस  होवे
 प्राइवेट  लिमिटेड  नामक  परामशंदाता  से  तैयार  करवा  ली  गई  परामशंदाताओं  ने

 सीमेंट  और  क्लिंकर  को  हैंडल  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  मशीनों  से  युक्त  जेट्टी  का  निर्माण  करने

 की  सिफारिश  की

 पोर्ट  ट्रस्ट  बो  हें  ने  व्यक्हारिकता  रिपोर्ट  क्रियान्वित  करने  के  लिए  स्वीकार  नहीं  की

 सरकार  ने  रिपोर्ट  पर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 और  (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पुस्तकों  के  भ्रधिक  मूल्य

 4431.  डा०  चिन्ता  मोहन  है|
 9  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने

 डा०  जी०  विजय  रासा  राव  है|
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पुस्तकों  के  मूल्य  इतने  अधिक  हो  गए  हैं  कि  ये  जिनमें  से
 अधिकांश  मध्यम  आय  वर्ग  के  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गई

 पुस्तकों  के  मूल्य  कम  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  ओर  अप्रत्यक्ष  क्या  कबम  इकाए
 गए

 कया  कागज  का  कोटा  केवल  प्रमाणिक  और  ईमानदार  प्रकाशकों  को  ही  मंजूर  किया
 और

 क्या  पुस्तकों  के अधिक  मूल्य  से  उनकी  बिक्री  और  निर्यात  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  ओर
 यदि  तो  कितना  ?

 ज्षिक्षा  और  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भम्त्री  सुज्ञोला  :  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अच्छो  पुस्तकें  उचित  मूल्य  पर  प्राप्त  सरकार  निम्नलिखित
 कदम  उठा  रही  है  :--

 स्कूल  स्तर  की  पुस्तकें  :

 1.  झझूल  स्तर
 राज्य  ससकारों  नें  कुल  मिलाकर  पादूय  पुस्तकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर
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 4  बढ

 5  6.

 6.

 न  न  चल  -

 दिया  है  और  पुस्तकों  की  कोटि  में  सुधार  विषय  वस्तु  और  दृष्टिकोण में
 समानता  उन्हें  कम  खर्चीला  बनाने  ओर  छात्रों  के  सभी  वर्गों  के  लिए  आसानी  से

 सुलभ  बनामे  के  लिए  पाठ्य-पुस्तक  बोर्डो  का  गठन  किया

 शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रालय  के  अधीन  एक  स्वायत्त  निकाय  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान
 और  प्रशिक्षण  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  स्कूलों  के  लए

 पुस्तकें  भी  तैयार  कर  रहा  इन  पाठय-पुस्तकों  के  मूल्यों  में  कोई  खास  वृद्धि  नहीं  हुई
 क्योंकि  रा०  शे०  अनु०  व  प्र०  परि०  का  मूल्य  निर्धारण  सूत्र  केवल

 मुद्रण  व्यवस्था  तथा  अन्य  शीर्षों  पर  हुए  वास्तविक  खर्च  को  वसूल  करने  के  आधार  पर

 तैयार  किया  जाता

 14--17  आयु  वर्गों  के  युवाओं  को  गैर-नियोजित  पठन-सामग्रियां  प्रदान  करने  के  लिए
 रा०  शै०  अनु  ०  व  प्र०  परि०  और  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  विभिनन  क्षेत्रों  को  शामिल
 करते  हुए  पूरक  रीडरों  की  एक  श्यृंखला  प्रकाशित  करता  इन  पूरक  रीडरों  की  कीमत
 भी  बिना  लाभ-हानि  के  आघार  पर  तय  को  जाती

 विश्वविद्यालय  स्तर  की  पुस्तकें  :  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  विश्वविद्यालय  स्तर  की

 पाठ्य-पुस्तकों  ओर  संदर्भ  पुस्तकों  को आर्थिक  सहायता  देने  क ेलिए  1970  से  एक  यो  जना
 कार्यान्वित  करता  रहा  इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  देशी  कतंत्य  को  प्रोत्साहित
 करना  और  छात्रों  को  स्वीकार्य  स्तर  की  पुस्तकें  उचित  पूल्यों  पर  उपलब्ध  करना

 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  भारत  सरकार  ने  भारतीय  भाषाओं  को  विश्वविद्यालय

 स्तर  पर  शिक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  अपनाने  को  सुकर  बनाने  के  लिये  हिन्दी  और

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  अध्ययन  पाठ्यक्रमों  के  अनुरूप  उपयुक्त  पाद्य-पुस्तक  और  संदर्भ

 पुस्तकें  तेयार  करने  के  लिए  1968  में  एक  कार्यक्रम  शुरू  इस  प्रयोजन  के  लिए
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  गठित  पाठ्य-पुस्तक  बोर्डों  की सहायता  दी  नाती

 इस  योजना  के  अन्तगंत  1400  अनुवादों  सहित  6000  पुस्तकों  को  तैयार  किया
 गया  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  कालेजों  को  पुस्तक  बैंकों  की  स्थापना  करने  ओर  उन्हें

 सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सहायता  भी  प्रदान  करता  जिसमें  जनसंकाय  और  योग्प  छात्रा

 को  पाद्य-पुस्तकें  उधार  में  दी  जा  सकें  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  कापियों  भौर  परीक्षाओं  के  लिए  कागज  राज्य

 सरकारों  को  रियायती  मूल्यों  पर  आवंटित  किया  जा  रहा

 नहीं  ।  पुस्तकों  और  प्रकाशनों  का  निर्यात  तेजी  से  बढ़  रहा
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 ]

 तर  4  rt  क्र  4  सहायता

 4432.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  आगामी  बाढ़  से  पहले  किये  जाने  वाले  बाढ़  सुरक्षा  उपायों
 ओर  भू-कढाव  निरोधक  उपायों  अथवा  लगभग  187  संवेदनशील  स्थानों  पर  मरम्मत  कार्य  करवाने

 के  लिए  कम  से  कम  लगभग  108  करोड़  रुपये  धनराशि  की  आवश्यकता

 यदि  तो  वर्ष  1986-97  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 बिहार  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 कया  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पहले  उपलब्ध  कराई  गई  राशि  अपर्याप्त
 है  और  यदि  तो  क्‍या  इसे  बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रीਂ  बोी०  :  बिहार  राज्य  बाढ़  नियन्त्रण  बोड  ने
 1986  में  हुई  अपनी  बंठक  में  108  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  स्कीमों  से  संबंधित

 राज्य  तकनीकी  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  था  तथा  इन  स्कीमों  की  पुनरीक्षा
 करने  तथा  प्राथमिकता  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की

 ओर  राज्य  सरकारें  अपनी  राज्य  योजना  निधियों  में  से  बाढ़  निर्माण  कार्य

 न्वित  करती  हैं  ओर  केन्द्र  सरकार  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती  ।

 ]

 इंडियन  एयरलाइन्स  को  विमान  सेवा  के  भ्रन्तगंत  ओर  भ्रथिक  देशों  को
 लाने  का  प्रस्ताव

 4433.  श्री  कम्तल  नाथ  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -
 क्या

 इंडियन  एयरलाइल्स  का  विचार  ओर  अधिक  देश्षों
 को

 अपनी  विमान  सेवा  के

 पत  लाने  का  ु

 यदि  तो  तत्संबंधी  योजनाएं  क्या

 क्‍या  इससे  एयर  इंडिया  की  सेवा  पर  तो  प्रभाव  नहीं  और

 दोनों  विमान  सैवाओं  के  पारस्परिक  हितों  के  टकराव  को  किस  प्रकार  दूर  करने  का
 विभार  है  ?

 ह
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 नागर  विमानन  विमग  में  राज्य  मंत्री  जगदीज्ञ  :  और  इंडियन
 एयरलाइन्स  का  कुछ  पड़ौसी  देशों  में  विमान  सेवा  प्रचालन  करने  का  प्रस्ताव है  परम्तु इस  सम्बन्ध  में
 कोई  निश्चित  योजनाएं  नहीं

 ओर  ध्यानपूर्वक  विचार
 कर  लेने ओर  आपसी  विचार-विमर्श के  पश्चात हो  निर्णय

 लिया

 भारत  झौर  गुजरात  जनसंख्या  वृद्धि  दर

 4434.  श्री  रणजोत  सिंह  गायकवाड़  :  क्या  स्वास्थ्य  स्‍प्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  और  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  इस  समय  जनसंख्या  वृद्धि  की  दर  कितनी

 ओर

 भारत  में  और  गुजरात  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जनसंख्या  वृद्धि  दर  कम
 करने  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  भारत  के

 पंजीयक  की  नमूना  पंर्ज,य  पद्धति  के  अनुमानों  के  द्वारा  वाषिक  जन्म  और  मृत्यु  दरों  में  अन्तर  से
 संख्या  की  स्वाभाविक  वद्धि  दर  निकाली  जाती  नवीनतम  उपलब्ध  अनुमानों  के  अनुसार  1984  में

 भारत
 ओर

 गुजराज  की  स्वाभाविक  वृद्धि  दर  प्रति  हजार  आबादी  पर  21.3  और  22.6

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  राष्ट्रीय  स्तर  पर  42  प्रतिशत  दम्पति  सुरक्षा  दर
 प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  है  और  गुजरात  राज्य  के  लिए  1991-92  तक  60  प्रतिशत  दम्पति  सुरक्षा  दर

 प्राप्त करने  का  लक्ष्य
 है  ।

 सुवर्ण  रेखा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बहु-उद्देश्यीय  परियोजना

 4435,  श्रो  चिस्तामणि  जेना  ]
 ५  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  हरिहर  सोरतन  |

 ४5५
 घोमी  है  ओर  इसे  लक्षित  वर्ष  1990  के  दोरान  पूरा  नहीं  किया  जा  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  इस  समय  सीमा  के  भीतर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई

 क्या  केन्द्रीय जल  आयोग  ने  इस्त  परियोजना के  उड़ीसा  में  आने  वाले  भाग  को  अभी  तक
 अपनी  स्वीकृति  नहीं दी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सुवर्ण  रेखा  अन्तर्राज्यीय  बहुउद्देश्योय  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  बहुत
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 बया  यह  सच  है  बिहार  में  उड़ीसा  की  सीमा  तक  बनाए  जाने  वाली  54  मोल  लम्बी  नहर

 का  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  वाला  यदि  तो  यदि  परियोजना के  उड़ीसा में  आने  वाले  भाग  में
 काम  नहीं  किया  तो  इस  नहर से  उड़ीसा  में  लाए  जाने  वाले  जल  का  किस  प्रकार उपयोग  किया

 और

 सातवीं  योजना  अवधि  में  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 जल  संसाधन  मन्‍्सत्री  बी०  :  से  स॒वर्ण  रेखा  अन्तर्राज्यीय

 उद्देश्यीय  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  धनराशि  के  अपर्याप्त  भूमि  अधिग्रहण  तथा

 पुनर्वास  उपायों  में  विलम्बों  के  कारण  धीमी
 रही

 परियोजना  को  वर्ष  1990 तक  पूरा  नहीं  किया
 जा  सकता  परियोजना  के  निर्माण  कार्यो  की  राज्य  सरकारी  स्तर  पर  तथा  केन्द्रीय जल  आयोग

 द्वारा  मानीटरी  की
 जा  रही

 केन्द्रीय  जल  आयोग  के  प्रश्नों  के  उत्तर  में  उड़ीसा  सरआर  से  प्राप्त  स्पष्टीकरणों  की  जांच  की

 जा  रही

 गलुदीह  वाया  तट  नहर की  खुदाई का  कार्य  प्रगति  पर  है  ओर  उड़ीसा  सरकार  नहर  से  पानी

 प्राप्त  करने  की  तैयारियां  कर  रही

 सातवीं  योजना  में  इस  परियोजना  के  लिए  300  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया
 गया

 बिहार  के  जमुई  क्षेत्र  के  पुरातत्वोय  प्रवशेषों  का  परिरक्षण

 4436,  श्रो  कुंबर  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे
 किः

 बिहार  के  जमुई  नौलखागढ़  और  इन्डिपी  में  बड़ी  संख्या  में  पुरातत्वीय  अवशेष

 मिले

 यदि  तो  उनके  उन्हें  सूचीबद्ध  करने  ओर  संग्रह  |  के  लिए  क्या  व्यवस्था
 की  गई  और

 वहां  पर  मिले  पुरावश्षेषों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  विमागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  !  जमुरई  क्षेत्र
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 के  नौलखागढ़  स्थित  एक  मध्यकालीन  किले
 के

 अवशेष  और  इंडिपी  स्थित एक  ऐतिहासिक  किले  तथा

 टीलों  और  बोद्ध  अवशेषों  का  सर्व  प्रथम  उन्‍नीसवीं  शताब्दी  में  पता  लगा

 प्रोंकि  ये  केन्द्र  के  संरक्षण  में  नहीं  हैं  अतः  बिहार  राज्य  के  पुरातत्व  ओर  संग्रहालय
 विभाग  से  इनकी  सूची  तैयार  सुरक्षा  ओर  परिरक्षण  करने  का  अबरोध  किया  गया

 बेगलार  ने  वर्ष  1872-73  में  नोलखागढ़  स्थित  मध्ययुगीन  किले  को  देखा  यह

 किला  अनेक  ऊंची  पहाड़ियों  की  तनहटी  में  ह ैऔर  चार  दीवारी  के  हर  तरफ  एक-एक  द्वार  है  तथा
 कोनों  में  बुर्ज  हैं  ।

 सबसे  पहले  बुचानन  ने  इंडिपी  किले  के  पुरातत्वीय  अवशेष  तथा  टीले  और  बौद्ध  अवशेष  देखे
 थे  ।  किले  के  परकोटे  के  चारों  ओर  खाई  किले  के  बाहर  प्राचीन  संरचनात्मक  अवशेष  देखे  गए
 किले  के  अन्दर  बलोच  ने  एक  स्तृप  की  खुदाई  की  जिसमें  कमल  के  सिहासन  पर  आसीन  पदमपाणि  की
 मूणमूर्ति  का  चित्रफलक  निकला  जिसके  सिर  के  पीछे  प्रभामण्डल  इन  खंडहरों  से  कुछ  बौद्ध  मृतियों
 अथवा  नकक्‍्काशी  की  सूचना  मिली

 ]

 मारतीय  क्रिकेट  टीम  को  श्रीलंका  यात्रा  .

 4437,  प्रो०  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  क्रिकेट  टी  म  को  श्री  लंका  यात्रा  की  स्वीकृति  नहीं  मिली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 युवा  कार्य  ओर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  मारप्रेट
 :  ओर  1986  में  एशिया  कप  टूर्नामेंट  में  भाग  लने  के  लिए  भारतीय

 क्रिकेट  टीम  द्वारा  श्रीलंका  के  दोरे  को  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इस  समय  ऐसा  बोरा  उपयुक्त
 नहीं  समझा  गया

 राष्ट्रीय  श्रौसत  साक्ष  रता  से  नीचे  राज्य

 4438.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  साक्षरता  की  प्रतिशतता  राष्ट्रीय  ओसत  के  नीचे
 भओोर
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 रहे  हैं  ?

 शिक्षा  श्रोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सुशीला  :  जिन  राज्यों

 ऐसे  राज्यों  में  साक्षरता  की  प्रतिशतता  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  प्रयास किए  जा

 में  साक्षरता की  प्रतिशतता  राष्ट्रीय  औसत  (36.23%  )  से  कम  है  वे  आन्ध्न

 जम्मू  तथा  मध्य  सिक्किम  तथा  उत्तर  प्रदेश

 ऐसे  राज्यों  में  साक्षरता  की  प्रतिशतता  बढ़ाने  के  लिए  जो  विशेष  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं
 उनमें  निम्नलिखित  शामिल
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 (1)  राष्  ट्रीय  औसत  से  नीचे  साक्षरता  दरों  वाले  जिलों  बी  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 शामिल

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  का  दाखिला  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे
 यह  सुनिश्चित  करें  कि  दाखिल  किए  गए  अध्येताओं  में  30%

 सूचित  जनजाति  के  हों  ।

 पिछड़े  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  को  खोलने  में  प्राथमिकता
 तथा  ऐसे  केन्द्रों  का  स्थान  जहां  तक  संभव  हो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 की  बस्तियों  में  हों  ।

 IV  यह्‌  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  नव-साक्षर  को  रोका  जा  सके  तथा  साक्षरता  दक्षता

 का  प्रयोग  किया  जा  सके  ओर  ये  फिर  से  निरक्षर  न  बन  जाए  उत्तर  साक्षरता  तथा
 ती  साक्षर  र  बल  देन अनुवर्ती  साक्षरता  पर  बल  देना  ।

 ९  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजना  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  केन्द्रीय  योजना  के

 अन्तगंत  राज्यों  को  भारत  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  का  स्वेच्छिक

 पूर्व-साक्षरता  तथा  सतत  शिक्षा  और  श्रमिक  विद्यापीठों  को  सहायता  ।

 शा  केन्द्रीय  सरकार  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  9  राज्यों  को
 9--  14  आयु  वर्ग  में  गैर-औपचारिक

 शिक्षा  कार्यक्रमों  को  आयोजित  करने  के  लिए  50%  50  के  आधार  पर  तथा  केवल

 लड़कियों  के  लिए  गैर-औपचारिक  शिक्षा  के  लिए  90%  10  के  झाघार  पर  सहायता
 प्रदान  करती

 शा  निरक्षरता  को  दूर  करने  के  लिए  छात्रों  को शामिल  किए  जाने  के  लिए  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  विश्वविद्यालयों/कालेजों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 सातवीं  योजना  में  कार्यात्मक  साक्षरता  कार्यक्रम  इस  उद्देश्य  के  साथ  प्रारम्भ  किया  जाएगा  कि
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 1990  तक  सभी  निरक्षरों  को  शामिल  कर  लिया  प्रमुद्च  विषय  क्षेत्रों  में  सतत  प्रौढ़  शिक्षा  का
 उत्तर  साक्षरता  तथा  अनुवर्ती  कार्य  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  के  साथ  प्रभावी  सम्पर्क  विशेषकर

 गीबी  दूर  करना  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  परिवार  स्वेच्छिक  एजेंसियों को  व्यापक  रूप
 शामिल  नेहरू  युवक  केन्द्र  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  तथ्श  कार्यात्मक  साक्षरता  के  लिए  जन-कार्य  क्रम
 शूरू  करना  ।  अगले  ग्रीष्मकालीन  अवकाश  के  दोरान  3  लाख  कालेज  के  छात्रों  तथा  राष्ट्रीय  सेवा
 योजना  के  स्वकर्मियों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  में  शाम्रिल  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा
 रहा  है  ।

 दृदय  वाल्व  का  शभ्ायात

 4440.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने
 की  कुपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अमरीका  की  बीजोक॑  शौले  कम्पनी  द्वारा
 निमित  हृदय  वाल्व  के  प्रयोग  से  सैकड़ों  रोगियों  की  मृत्यु  हो  गई  है  और  निर्माता  कम्पनी  ने  इन  वाल्वों

 को  वापस  ले  लिया

 (@)  क्‍या  सरकार  को  इन  वाल्वों  के  भारत  में  आयात  किए  जाने  ओर  इनका  प्रयोग  करने
 बाले  रोगियों  की  दशा  के  बारे  में  जानकारी

 क्‍या  इस  कम्पनी  ने  नये  माडल  के  वाल्व  तैयार  किए  हैं  जो  समान  रूप  से  ही  घातक
 और

 क्‍या  सरकार  देश  में  ऐसे  नए  उत्पादों  के  प्रयोग  की  मंजूरी  देने हेतु  एक  उच्च  शक्ति
 प्राप्त  केन्द्र  स्थापित  करेगी  !

 परिवार  कल्याण  बविमाग  में  उप-मन्त्री  एस०  कृष्ण  से  विश्व
 भर  के  काडियक  केन्द्रों  में  15  वर्षों  से बीजो्क॑  शीले  वाल्वों  का  प्रयोग  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा

 1978  में  प्रयोग  में  लाए  गए  वाल्व  के  एक  संशोधित  माडल  को  वापस  ले  लिया  गया  था  क्योंकि
 इसमें  मकैनिकल  खराबी  की  दर  1.7  प्रतिशत  तक  पहुंच  गई  बीजोके  ने  इस  का  अपने
 1982  के  मोनोस्ट्रस्ट  वाल्व  में  सफलतापूर्वक  समाधान  करने  का  दावा  किया  भारत  में  प्रयोग  किए

 गए  अधिकांश  बीजोक॑  शीले  वाल्व  मूल  मॉडल  से  संबंधित  हैं  जो  अधिक  सस्ता  है  और  इसमें  मक  निकल

 खराबी  नगण्य  वाल्व  के  खराब  होने  से  संबंधित  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इस  समय  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ।
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 रेलवे  में  रिक्त  पदों  का  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  मरा  जाना

 4441.  कुमारो  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  ते  कि  धर

 क्या  रेलवे  में  सभी  रिक्त  पदों को  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  भरने  की  कोई

 आवश्यकता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रेलवे  विभाग  को  इस  संबंध  में  नये  दिशा  निर्देश  जारी  करने  का

 और

 यदि  तो  ऐसे  अनुदेशों  को  किस  वर्ष  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  साधवराव  :  और  रेलों  पर  वर्ग

 के  पदों  के  लिए  खली  भर्ती  इस  समय  रेल  भर्ती  बोर्डों  के  माध्यम  से  की  जाती  कुछ
 मामलों  में  रेल  प्रशासन  स्वयं  भर्ती  करते  हैं  जो  संबंधित  रोजगार  कार्यालयों  को  मांगपत्र  भेजने  के

 रिक्तियों  का  समुचित  प्रचार  करते  हैं  ।

 वर्ग  के  पदों  की  रिक्तियां  कुछ  अपवादों  को  छोड़कर  इस  समय  रेलों  के  नैमित्तिक  श्रमिकों|
 एवजियों  की  स्क्रीनिंग  करके  ओर  पैनल  बनाकर  भरी  जाती  जिन  माम  लों  में  इस  समय  खुले
 बाजार  से  सीधी  भर्ती  की  अनुमति  है  और  पात्रता  की  शर्त  साक्ष रता  वहां  मोजूदा  अनुदेशों  के  अनुसार
 रोजगार  कार्यालयों  से  नामित  किए  गए  उम्मीदवारों  तथा  यद  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  रेल

 चारिणों  के  आश्वितों  के  बारे  में  विचार  किया  जाता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  रेल  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिक्किम  में  युवा  होस्टल

 4442.  श्रीमतो  डो०  के०  मण्डारी  :  वया  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ः

 ॥

 कया  सिक्किम  में  केन्द्रीय  पर्यंटन  विभाग  द्वारा  कोई  युवा  होस्टल  चलाए  जा  रहे

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सिक्किम  में  युवा  होस्टलों  की  स्थापना  करने  का
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 य॒वा  कार्य  भश्रौर  खेल  तया  महिला  कल्याण  बिसागों  में  राज्य  मंत्रों  सारप्रेट

 :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  नामची  में  एक  युवा  छात्रावास  मंजूर  किया  गया  है
 ओर  निर्माणाधीन

 सुलम  ज्षौचालयों  के  निर्माण  के  लिए  कर्नाटक  को  सहायता

 4443.  श्री  बी०  एस ०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्या  मानव  संप्ताषन  घिंकास  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुलभ  शौचालयों  के  निर्माण  के  लिए  कर्नाटक  को  कोई  सहायत्म  दी

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  राशि  दी  गई

 ये  शोचालय  किन-किन  स्थानों  पर  बनाए  और

 कितने  सुलभ  शौचालयों  का  निर्माण  करने  का  विचार  है  ?

 थुवा  कार्य  श्रोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  मारप्रेट
 :  हां  ।

 मार्च  ---  0.90  लाख  रुपए

 (3)  --  “.80  लाख  रुपए

 (3)  दुमकुर  नगर  पालिका

 बिदर  जिला

 ())  टुमकुर  नगर  पालिका  में  प्रदर्शन  परिवर/स्कूल  शौचालय

 (४४)  बिदर  जिला
 में  258

 अंग्रेजी घारावाहिक एण्ड  योप्र  पेट्सਂ  का  प्रसारण

 4444.  ओर  रास  समभुझावन  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे



 लिखित  उत्तर  ह  31  1986

 प्रत्येक  रविवार  को  टेलीविजन  पर  फीचर  फिल्‍म के  मध्यांतर  में  अंग्रेजी  धारावाहिक

 भ्थ्यू  एण्ड  योअर  पेट्सਂ  पहली  बार  किस  तारीख  को  दिखाया

 यह  धारावाहिक  अब  तक  कितने  रविवारों  को  दिखाया  जा  च॒का

 क्‍या  दूरदर्शन  की  राष्ट्रीय  सेवा  के  15  मिनट  में  दिखाए  जाने  वाले  इस  कार्यक्रम  से

 सम्भवतः  ऐसे  छितने  दर्शकों  को  लाभ  पहुंचा  है  जो  अंग्रेजी  समझ  लेते  हैं  और  जिनके  घरों
 में

 पालतू
 जानवर  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  स्थानों  पर  उपलब्ध  शैक्षणिक  और  व्यावसायिक

 पाठ्यक्रमों  के  बारे  में  वर्गीकृत  सूचना  की  जानकारी  प्रतियोगी  परीक्षाओं  और  रोजगार  के

 सरका  री  और  स्वयं  सेवी  संगठनों  के  बाल  और  महिला  कल्याण  विशिष्ट  रोगों  आदि  के

 लिए  विशेष  चिकित्सा  उपचार  प्रदान  करने  वाले  अस्पतालों  को  जानकारी  देने  आदि  जैसे  युवा  और

 बच्चों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  वाले  नए  धारावाहिक  कायेंक्रम  शुरू  करके  उक्त  अवधि  का

 बेहतर  उपयोग  करने  का  है  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  वी०  एन०  :  एंड

 योजर  पैटसਂ  नामक  अंग्रेजी  धारावाहिक  को  1  1-8-1985  से  प्रत्येक  रविवार  को  टेलीकास्ट  किया

 जा  रहा

 25-3-1986  तक  इसकी  कुल  28  कड़ियां  टेलीकास्ट  की  गई

 एंड  योअर  पैट्सਂ  कार्यक्रम  आकलन  करने  के  लिए  दूरदशंन  द्वारा  काई  सवक्षण

 नहीं  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  बारे  में  दर्शकों  से  मिश्रित  प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  हुई  इस
 कार्यक्रम को  राष्ट्रीय  संजाल  पर  रिले  नहीं  किया  जाता  किन्तु  इसको  बी  के  माध्यम  से

 दिल्ली  से  जुड़े  रिले  ट्रांसमीटरों  से  रिले  किया  जाता

 श्रोताओं  की  विशेष  अभिरुचि  वाले  कार्यक्रमों  को  दूरदर्शन  पर  पहले  ही  टेलीकास्ट  किया
 जा  रहा  है  ।

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र

 4445.  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जो  निरन्तर  रूप से
 सूखा  प्रवण  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  जिलावार  ब्योरा  क्‍या

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  बेहतर  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  नई  नीति  के
 गंत  इन  क्षंत्रों  में  प्राथमिकता  दी
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 क्‍या  सरकार
 पेयजल  की  कृषि  क ेलिए  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने और  गरीबी

 की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  रोजगार  के  लिए  छोटे  एककों  की  स्थापना  करने  हेतु  प्रत्येक
 राज्य  में  कम  से  कम  ऐसे  दो  जिलों  को  इस  कार्थक्रम  के  अन्तर्गत  और

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  अहमदनगर  को  इस  वर्ष  शामिल  किया

 कृषि  मन्‍्त्रो  बूटा  इस  समय  सूखा-सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  . तथा

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  राज्यों  और  जिलों  की  एक  सूची  संलग्ट  विवरण  में  दी
 गई  ये  देश  के  प्रमुख  पुराने  सूखा-सम्भावित  क्षेत्र

 सूखा-सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  और  मरुभूमि  विकास  कायंतक्रम  के  मुख्य  उद्देश्य
 पारिस्थितिक  सन्तुलन  बनाए  रखना  ओर  उस  क्षेत्र  के  जल  पशुधन  एवं  मानव  संसाधनों  का
 अधिकतम  विकास  करना  ताकि  सूखा  के  प्रभाव  को  कम  किया  जा  इससे  रोजगार  के  अच्छे
 सर  भी  बढ़ेंगे  तथा  उस  क्षेत्र  की  जनता  की  आय  में  सुधार  सूखा-प्रम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम
 सातवीं  योजना  में  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  जारी  रखा  गया  है  ओर  कुल  आवंटन  में

 केन्द्र  एवं  राज्यों  द्वारा  बराबर  का  अंश  दिया  गया  है  तथा  सातवीं  योजना  के  लिए  237  करोड़  रुपये  के
 केन्द्रीय  अंश  का  प्रावधान  सातवीं  योजना  में  मर्भुमि  विकास  कायंक्रम  को  शत-प्रतिशत  केन्द्र  द्वारा
 वित्तपोषित  योजना  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  जिसके  लिए  245  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 सूखा  सम्भावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1986-87  के  लिए  निधियों  का  आवंटन  15  लाख  रुपया

 प्रति  खंड  के  हिसाब  से  होगा  तथा  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  यह  17.5  लाख  रुपया  प्रति

 हजार  वर्ग  किलोमीटर  के  हिसाब  से  जो  गर्म  मरुस्थलीय  क्षेत्रों  के  लिए  अधिकतम  4.25  करोड़
 रुपया  प्रति  जिला  होगा  तथा  ठंडे  मरुस्थलीय  क्षेत्रों  के  लिए  प्रति  जिला  एक-मुश्त  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  रोजगार  सृजन  हेतु  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा

 शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  वित्तपोषित  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जारो  रखे  गए  इन

 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  राज्यों  के  लिए  निधियों  के  आवंटनों  को  संशोधित  किया  गया  है  तथा  1986-87

 से  यह  खेतिहर  सीमांत  मजदूरों  एवं  सीमांत  कृषकों  की  संख्या  को  50  भ्रतिशत  महत्व  तथा

 ग्रामीण  निर्धनता  के  प्रभाव  को  50  प्रतिशत  महत्व  देते  हुए  किया  विभिन्‍न  जिलों  को  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  अन्तगंत  संसाधन  इन  मानदण्डों  के  आधार  पर  प्रदान  किए  जाने  हैं  तथा

 खण्डों  को  समान  आधार  पर  दिए  जाने  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  मामले

 केन्द्रीय  सहायता  का  बंटन  केन्द्रीय  समिति  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  तथा  उनकी  प्रगति  के

 आधार  पर  किया  यद्यपि  इन  कायंत्रमों  के  अन्तर्गत  सुखा-सम्भावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम/मरुभूमि
 विकास  वाले  क्षेत्रों  को  कोई  विशेष  वरीयता  नहीं  दी  जाती  तथापि  राज्यों  को  ये  हिदायतें  जारी  को

 गई  हैं  कि  प्रायः  सूखा  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की समस्या  का  समन्वित  ढंग  से  समाधान  खोजा  जाए  जिसका

 दीर्घकालिक  उद्देश्य  सूखा  से  बचाना  हो  तथा  इस  कार्य  के  लिए  संभावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम/मरुभूमि

 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निधियों  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ग्रामीण  भूमिद्ीन
 गार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार  सुजन  हेतु  निधियों  ओर  अम्ताव  राहृत  का  उपयोग  समन्वित
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 ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  उद्देश्य  को  पूरा  किया  जा

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  इन  क्षेत्रों  को

 तम  आवश्यकता  कार्य  क्रम  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  हेतु  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति
 कार्यक्रम  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जो  गरीबी  की  रेखा

 से नीचे  बसर  कर  रहे  लोगों  को

 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करता  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है

 उपर्युकत्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 सखा  सम्मावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  भ्रोर  सरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत
 शामिल  क्षत्र

 हु

 राज्य  जिला  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किए
 गए  खण्डों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  सूखा  सस्मावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  :

 १.  आंध्र  प्रदेश  1.  अनन्तपुर  16

 2.  चित्तूर  8

 3.  कुड्डापाह  6

 4.  महबूबनगर  12

 5.  कुरनूल  13

 6.  प्रकाशम  9

 7,  रंगारेड्डी  3

 8.  नालगोण्डा  2

 लघु  योग  :  69
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 1  ?  4

 2.  बिहार  1.  पलामू  24

 2.  संथाल  परगना  7

 3.  मुंगेर  7

 4.  रोहतास  7

 5.  नवादा  9

 54

 3.  गुजरात  1.  अहमदाबाद  2

 2.  अमरेली  8

 3.  भावनगर  3

 4.  जामनगर  2

 5.  कच्छ  7

 6.  पंच  महल  7

 7.  राजकोट  5

 8.  सुरेन्द्रनगर

 लघु  43

 4.  हरियाणा  1.  महेद्धगढ़  9

 9

 5.  जम्मू  व  कश्मीर  1.  डोडा  8

 2.  उधमपुर  5

 लघु  13
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 1  2  3

 6.  कर्नाटक  1.  बीजापुर  11

 2.  बेल्लारी  5

 3.  बेलगाम  4

 4.  चित्रदुगं  6

 5.  घारवाड  14

 6.  कोलार  9

 7.  तुमकुर  6

 8.  गुलबर्गा  8

 9.  बिदार  3

 10.  रायचुर  4

 11.  चिकमगलुर  1

 सघुयोग  :  71

 7.  मध्य  प्रदेश  1.  खरगोन  7

 2.  झबुआ  12

 3.  शहडोल  6

 4.  धार  8

 5.  सिधी  8

 6.  बेतुल  8

 लघु  49

 8.  भहाराष्ट्र  1.  अहमदनगर  10

 2.  शोलापुर  10
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 ज.....00.............न्‍न्‍ाभ:डोन्‍सकरफ४स!)ससकसफफ:फ9क2५9पफ५फफफ

 1  2  3

 3.  नासिक  10

 4.  सांगली  6

 5.  सतारा  4

 6.  घुले  4

 7.  औरंगाबाद  6

 8.  जालना  1

 9.  जलगांव  5

 10.  बीड  6

 11.  उस्मानाबाद  3

 12.  पुणे  9

 लघु  योग  £  74

 9.  उड़ीसा  1.  फूलबनी  14

 2.  कालाहांडी  11

 3.  बोलनगीर  8

 4.  सम्बुलपुर  6

 सधु  योग  :  39

 10.  राजस्थान  1.  अजमेर  2

 2.  बांसबाड़ा  8

 3.  डुंगरपुर  5

 4.  उदयपुर  3
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 1  2  3

 5.  सवाई  माधोपुर  2

 6,  टोंक  3

 7.  कोटा  4

 8.  झालावाड़  3

 लघु  योग  :  30

 11.  तमिलनाड  1.  घर्मेंपुरी  2

 2.  रामानाथपुरम  7

 3.  पुडुकोटूटाई  4

 4.  पसुमपोन  मुथुरामलिगम  6

 5.  कामराजारਂ  5

 6.  तिरुनेलवेल्ली  9

 43

 12.  उत्तर  प्रदेश  1.  मिर्जापुर  10

 2.  बान्दा  10

 3.  जालौन  3

 4.  हमीरपुर  5
 5.  क्षांसी  3

 |6.  ललितपुर  2
 7.  बहराइच  14

 $.  गोंडा  4

 9.  खीरी  2
 40.  सीतापुर  3
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 1  2  3

 12.  चमोली  4

 13,  पोड़ी  गढ़वाल  10

 14.  टिहरी  गढ़वाल  3

 15.  अल्मोड़ा  8

 16.  पिथोरागढ़  5

 लघु  87

 13.  पश्चिम  बंगाल  1.  पुरूलिया  वि  20

 2.  मिदनापुर  7

 >  3.  बांकुरा  7

 लघु  34

 ह
 615

 2.  सरभूमि  विकास  कार्यक्रम  :

 1.  गुजरात  1.  वनासकाण्ठा  7

 2.  मेहसाणा  2

 लघु  9

 2.  हरियाणा  1.  हिसार  10

 2.  भिवानी  7

 3.  रोहतक  5

 4.  सिरसा  4

 लघु  योग  :  26
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 1  2  3

 3.  राजस्थान  1.  ग्ंगानगर  9

 2.  बीकानेर  4

 3.  चुरू  7

 4.  शुन्हुनु  8

 5.  सीकर  8

 6.  नागौर  11

 7.  जोधपुर

 8.  जैसलमेर  3

 9.  बाड़मेर  8

 10  जालौर  7

 11.  पाली  10

 सधु  योग  :  84

 शीत  शुष्क  क्षे

 4.  हिमाचल  प्रदेश  1.  लाहोल व  स्पीती  1

 ?.  किल्नोर  1

 लघु  योग  :  2

 5.  जम्मू  व  कश्मीर  1.  सेह्‌  5

 2.  कारगिल  5

 लघु  योग  :  10

 कुल  योग  :  131
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 See  कक+कनन-ा
 भुवनेश्वर  स्टूडियो  का  दिल्‍ली  दूरदर्शन  केस्द्र  के  साथ

 सूक्ष्म  तरंग  सम्पर्क

 4446.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इनसेट-दो  के  माध्यम  से  उपग्रह  सम्पर्क  जोड़ने  का  कार्य  लंबित

 होने  पर  भुवनेश्वर-कलकत्ता  सूक्ष्म  तरंग  संपर्क  को  स्वीकृति  देकर  भुवनेश्वर  स्टूडियो  काम्पलेक्स  को
 दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र  के  साथ  जोड़ने  का

 यदि  तो  क्या  यह  परियोजना  1986-87  में  अथवा  सातवीं  योजना के  दौरान  शुरू
 करने का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  यो०  एसल०  :
 नहीं  । श्र

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दूरदर्शन  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  राज्य  की  भाषा  में  सेवाਂ  का  प्रसार  कर

 लिए  प्रत्येक  बढ़े  राज्य  के  रिले  ट्रांसमीटरें  को  राज्य  की  राजधानी के  स्टूडियो  केन्द्र  से  जोड़ना  इस्

 उद्देश्य  भवनेश्वर  में  उपग्रह  अनलिक  के  साथ  एक  पूर्णरूपेण  रंगीन  टी०  वी०  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापि
 करने  को  स्कीम  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  इस  अपलिक से  दूरदर्शन
 भुवनेश्वर  को  उपग्रह  के  माध्यम  से  दूरदर्शन  दिल्‍ली  से  जोड़ा  जा  सकेगा  |  दूसरी  समर्पित

 भुवनेश्व  र-कलकत्ता  माइक्रोवेव  लिक  की  स्थापना  करने  के  लिए  पर्याप्त  पूंजी-निवेश  तथा  समय  लगे
 जोर  यह  उपग्रह  लिक  के  उपलब्ध  हो  जाने  क ेबाद  अधिकतर  अप्रयुक्त

 कृषि  सेवा  केख

 4447.  श्रौ  टी०  बच्मी र  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फेरल  में  छड़ी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितने  क्ृषि  सेवा  केन्द्र  शुरू  किए

 केरल  में  सातवीं  पंचवर्षीय  के  दोरान  शुरू  किए  जाने  वाले  केन्द्रों  की  संख्या

 कितनी  और

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  केन्द्रों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  प्लौर  सहकारिता  विज्ञाग  में  राज्य  मंत्री  योगेसा  शून्य  ।  जहां
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 तक  कृषि  सेवा  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  का  संबंध  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  की  गई  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  केरल  के  राज्य  को  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 (a)

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजकोट  दूरदशन  रिले  केन्द्र  का  क्षतिप्रस्त  एन्टोना

 444९.  श्री  भ्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजकोट  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  का  एंटोना
 क्षतिग्रस्त  ह ैओर  यह  ठीक  तरह  से  कार्य  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  किस  कंपनी  ने  इसको  सप्लाई  की

 इसके  बदलने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  ओर

 इसको  कब  तक  बदल  दिया  जायेगा  ?

 सूचना  पझोौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :

 ट्रांसमीटर  ओर  एंटीना  पद्धति  की  सप्लाई  मेसस  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०  द्वारा  की
 गई

 सप्लाईकर्ताओं  ने  एंटीना  पद्धति  की  खराब  यूनिटों  की  मरम्मत  करने  का  काम  शुरू  कर

 दिया

 उम्मोद  है  कि  मरम्मत  का  काम  लगभग  1986  तक  पूरा  हो

 जिप्सम  का  उल्पादन

 4449.  श्री  जुझार  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  वर्षो ंके  दोरान  जिप्सम  का  वर्ष-वार  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  है  और
 उसका  किस  प्रकार  किया  जा  रहा

 कया  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  सीमेंट  के  लये  कारखाने  लगाने  ओर  सिंदरी  उर्वरक
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 कारखाने  द्वारा  फिर से  प्राकृतिक  जिप्सस  का  उपयोग  करने  से  जिप्समं  को  खपत  में  वृद्धि  होने  की

 बना  है  यदि  तो  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  जिप्सम  की  संभावित मांग  कितनी

 ओर

 सरकार  का  विचार  इस  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा  करने  का  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  वर्ष  1983,  1984  और
 1985  में  10,20,000  2,48,000  टन  और  !12,60,000  टन  जिप्सम का  उत्पादन

 हुआ  जिप्सम का  प्रयोग  सीमेंट  उद्योग  तथा  मृदा  अनुकूलन  के  रूप में  कृषि  कार्यों में
 होता

 जी  हां  सातवीं  योजना  के  अंत  में  जिप्सम  की  भावी  मांग  24  लाख  टन  होने  की

 बना  है  ।

 यह  मांग  जिप्सम  खनिज  और  उपोत्पाद  जिप्सम  के  उत्पादन  से  पूरी  की

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केरल  को

 राक्षि  भाबंटन

 4450.  श्री  सुरेश  क्रूप  :  क्या  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  क्रायं क्रम  के  अन्तगंत  केरल  को

 कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई

 उसमें  से  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  और

 वर्ष  1986-87  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्रो  बटा  :  वर्ष  1985-86  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  केरल  को  आबंटित  की  गई  कुल  धनराशि  134  '.32  लाख  रुपये  है  ।

 उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  198  5-8  6  के  दोरान  अब  तक  कुल  550.00  लाख

 रुपये  की  राशि  का  उपयोग  किया  गया

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रप  के  अन्तगेंत  केरल  को  कुल
 1477.97  लाख  रुपये  की  घनराशि  आबंटित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 महाराष्ट्र  में  भाम  को  खेतों

 4451.  प्रो०  मधु  इंडवते  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र के  सिन्धु  दुर्ग  और  रत्नागिरि  जिलों  में  आम  की  खेती  में

 उल्लेखतीय  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  आमों  की  उपज  बढ़ाने  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  आम

 उत्पादकों  को  किस  प्रकार  की  तथा  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  और  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  अथवा

 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  भोर

 महाराष्ट्र  के  सिन्धु  दुर्ग  और  रत्नागिरि  के  किले  अल्फासों  किस्म  के  जिनकी  विदेशी  मंड्ियों  में

 अत्यधिक  मांग  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  समझे  गए  राज्य  सरकार  (1)  फलों  को  खेती  करने

 के  लिए  पंजीगत  (2)  छोटे  किसानों  को  दीघं-कालीन  ऋण  ओर  (3)  अल्फासों  आंम

 की  सेती  करने  के  लिए  छोटे  किसानों  फो  50%  पूंजीगत  राजसहायता  और  आम  की  अन्य  किस्मों  की

 खेती  करने  के  लिये  एक-तिहाई  राजसहायता  के  माध्यम  से  आम  की  खेती  के  लिए  सहायता  कर

 रहा  हू  ।

 तमिलनाड़  में  उवरक  संयंत्रों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 4452.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणी  राज्य  अपनी  मांगों  को  पूरा  करने  में  विभिन्‍न  किस्म  के  उवरकों  का  उत्पादन
 करने  की  क्षमता  में  पूर्णतः  सक्षम

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  दक्षिणी  क्षेत्र  में  विशेषकर  तमिलनाडु सज्य  में
 रकों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  ओर  अधिक  उवंरक  संयंत्र  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उबरक  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  केਂ  नटवर  इस  समय  तमिलनाड़  और

 के  रल  राज्यों  में  नाइट्रोजनयुक्त  तथा  फास्फेटिक  उ्वंरकों  का  उत्पादन  इन  उर्वरकों  की  आवश्यकता  पे
 अधिक  है  जबकि  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश  में  उत्पादन  उनकी  आवश्यकता  से  कम  तथापि  समग्र
 रूप  से  दक्षिणी  राज्यों  में  उवं  रकों  का  उत्पादन  उनकी  कुल  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं  है  ।

 भर  सरकार  ने  दक्षिणी  राज्यों  में  निम्नलिखित  नई  परियोजनाएं  ओर  विस्तार

 योजनाएं  अनुमोदित  की  हैं  जो  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  स्थापित  की  जाएंगी  :  --
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 परियोजना  का  नाम  राज्य  वाधिक  क्षमता

 1.  नागार्जुना  आन्ध्र  प्रदेश  228  हजार  टन  नाइट्रोजन
 काकीनाड़ा

 2.  भोदावरी  आन्ध्न  प्रदेश  54  हजार  टन  नाइट्रोजन  और

 काकीनाड़ा  138  हजार  टन  पी  ०-2

 बिस्तार  योजनाएं

 1.  मैंगलूर  केमिकल्स  एण्ड  कर्नाटक  25  हजार  टन  नाइट्रोजन  और
 मंगलोर  63  हजार  टन  शो  ०-5

 2.  सबने  पेट्रो-केमिकल्स  तामिलनाड  19  हजार  टन  नाइट्रोजन  और

 इण्डस्ट्रीज  कार्पों  48  हजार  टन  पी  ०-2

 टूटीकोरिन

 सरकार का  इस  समय  तमिलनाडु  सहित  दक्षिणी  क्षेत्र  में  ओर  उ्वेरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 कायक्रसों  से  संबंधित  कारसिक

 44  53.  भरी  राम  भति  सट्टस  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 आकाशवाणी  के  विभिन्न  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  ऐसे  कितने  कार्यक्रम  कामिक  हैं  जिन्हें  अपनी

 वियुक्ति  के  क्षेत्र  की  क्षेत्रीय  भाषा  का  ज्ञान  नहीं  है  यद्यपि  उन्हें  प्रशासनिक  कार्य  सौंपा  गया  है  ओर  वे
 कार्यक्रमों  की  भी  देखभाल  कर  रहे  और

 स्थानीय  भाषा  के  ज्ञान  के  बिना  ऐसे  कार्मिकों  की  वहां  नियुक्ति  करने  के  क्या  कारण

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  और

 क्राकाशवाणी  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  कार्यक्रम  कामिकों  की  तैनाती  संबंधित  केन्द्रों  की  कार्यक्रम

 श्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  कार्यक्रम  अधिकारियों  कार्यक्रमों  के  निर्माण  के
 अनेक  अन्य  कत्तंध्यों  तथा  जिम्मेदारियों  को  निभाना  होता  इसके  प्रायः  सभी

 आकाशवाणी  केन्द्रों  पर  क्षेत्र  की  भाषाओं  से  भिसन  भाषाओं  में  भी  कार्यक्रम  प्रसारित  होते  जिनके
 लिए  इन  भाषाओं  को  जावने  वाले  कार्यक्रम  कार्मिकों  की  जरूरत  होती  सभी  केन्द्रों  पर
 प्राषाओं  को  जानने  वाले  कार्य क्रम  अधिकारियों  को  तेनात  करना  सदा  आवश्यक  नहीं
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 रांचो  वूरद्शन  केन्द्र

 4454.  भरो  साइमन  तिग्गा  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  रांची  दूरदशन  केन्द्र  इतना  शक्तिशाली  नहीं

 है  कि  इसके  कार्य  ऋमों  को  छोटा  नाग्रपुर  ओर  संथाल  परगना  के  पूर  आदिवासी  क्षेत्र  ओर  पड़ोसी
 पश्चिम  बंगाल  और  मध्य  प्रदेश  में  देखे  जा

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  गुमला  ओर  सिमडेगा  में  राँची  केन्द्र  के  रिले  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न हो  नहीं

 देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शंत  सेवा  उपलब्ध  नहीं  उनमें  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार
 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  केवल  चरणबद्ध  ढंग  से  ही  किया  जा  सकता

 कृषि  के  लिए  कार्बनिक  खाव  का  उपयोग

 4455.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  में  प्रति  वर्ष  उपयोग  किये  जाने  वाली  50,000  मीट्रिक  टन  उवंरकों  में  से
 लगभग  50  प्रतिशत  उदंरक  का  उपयोग  कपास  के  लिए  किया  जाता

 कया  अधिक  मात्रा  में  उवंरकों  का  प्रयोग  करने  से  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  की  तरह
 कपास  के  उत्पादन  में  भी  तदनुरूप  वृद्धि  हुई  और

 कया  देश  में  काबंनिक  खाद  का  कृषि  के  लिए  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्द  (१)  1984-85  में
 लगभग  82  लाख  मीटरी  टन  उवंरक  पोषक  इस्तेमाल  किये  50,000  मीटरी  टन  नहीं  ।
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 जात  तार  a  2  अं  नियत

 जो  एक  खरीफ  फसल  के  साथ  बहुत-सो  अन्य  फसलें  भी  उगाई  जाती  हैं  भौर  1984  के  खरीफ  में
 कपास सहित  विभिन्‍न  फसलों  के  लिए  उर्वरकों  की  खपत  37.837  लाख  मीटरी  टन  उवंरक  पोषक
 रही  ।  केवल  कपास  के  लिए  इस्तेमाल  हुए  उर्वरक  की  मात्रा  के  बारे  में  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 कपास  के  उत्पादन  में  अनुकूल  वृद्धि  होती  रही  है  और  इसका  उत्पादन  जो  1970-71
 में  47.63  लाख  गांठ  था  बढ़कर  1983-84  में  65.82  लाख  गाठें  हो  कपाक्ष  की  उन्‍नत/|संकर
 किस्मों  की  खेती  से  हो  ऐसा  संभव  हुआ  है  जिनके  लिए  उवंरकों  की  अधिक  मात्रा  सहित  बेहतर  व्यवस्था
 की  जरूरत  होती

 है  ।

 लगभग  2350  लाख  टन  ग्रामीण  क्रम्पोस्ट  और  67  लाख  टन  शहरी  कम्पोस्ट  हर  वर्ष
 खाद  के  रूप  में  इस्तेमाल  की  जाती

 क्रिकेट  संच  के  दौरान  क्रिकेट  के  खिलाड़ो  के  साथ  विज्ञापन  देने
 वालो  फिल्म  का  प्रसारण

 4456.  श्री  पाठक  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है
 कि  क्रिकेट  मंच  के  दौरान  यदि  कोई  खिलाड़ी  मैच  में  भाग  ले  रहा  हो

 तो  दूरदशेन  पर  उस  खिलाड़ी  के  साथ  विशापन  देने  वाली  फिल्म  का  प्रसारण  करने  को  अनुमति  नहीं
 और

 यदि  तो  ऐसे  प्रतिबंध  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  :

 इस  प्रकार  के  विज्ञापन  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  संबंधी  दूरदर्शन  के  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों

 तु  अन्य  खेलों पर  भी  लागू  होता

 भारत  में  गेहूं  का  राष्ट्रीय  प्लोसत  उत्पादन

 4457.  श्रो  मोहन  माई  पटेल  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  गेहूं  का  प्रति  हैक्टेयर  राष्ट्रीय  औसत  उत्पादन  कितना

 प्रत्येक  गेहूं  उत्पादक  राज्य  में  गेहूं  का  प्रति  हेक्टेयर  औसत  उत्पादन  कितना

 अन्य  गेहूं  उत्पादक  देशों  में  गेहूं  का  प्रति  हैक्टेयर  ओसत  उत्पादन  कितना
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 क्या  भारत  का  प्रति  हैक्टेयर  गेहूं  उत्पादन  भौसत  अन्य  गेहूं  उत्पादक  देशों  से  कम

 (&)  यदि  तो  देश  में  गेहूं
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए गए  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  योगेन्द्र  :  और

 1984-85 5  के  दौरान  गेहूं  पैदा  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  मोर  साथ  ही  साथ  अखिल  भारत  के  लिए  येहूं
 के  प्रति  हैक्टेयर  उपज  के  ब्योरे  नीचे  दिए  गए

 राज्य

 ..

 प्रति  हैक्टेयर उपज
 4  ह

 1.  पंजाब  3289

 2.  हरियाणा  2593

 3.  उत्तर  प्रदेश  1867

 4.  बिहार  1617

 5.  राजल्थान  1626

 6.  मध्य  प्रदेश  1055

 7.  गुजरात  2087

 8.  महाराष्ट्र  866

 9.  पश्चिम  बंगाल  2418

 अखिल  भारत  :
 1873

 और  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  उत्पादन  इयर  बुक  1983  के  अनुसार  1983  में  केहूं
 का  उत्पादन  करने  वाले  प्रमुख  देशों  में  प्रति  हैक्टेयर  उपज  के  ब्योरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 देश  प्रति  हैक्टेयर  उपज
 कि०  ग्रा०

 2

 कताडा  1965

 अमेरिका  2653
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 वि  ततझदी तत७ीनीन  न

 2

 अर्जेनटाइना  1713

 चीन  2826

 पाकिस्तान  नि  1678

 फ्रांस  5133

 यू०  के०  6419

 आस्ट्रेलिया  1716

 रूस  1612

 भारत  1816*

 *  1982.83 के  लिए  सरकारी  अनुमानों के  अनुसार  ।  या

 ना

 यह  देखा  जा  सकता  है  कि  भारत  में  ओसत  उपज  अर्जेनटाइना  तथा

 स्तान की  अपेक्षा  अधिक  यद्यपि  यह  यू०  के०  तथा  कनाडा  की  तुलना  में

 कम

 (४)  सातवीं  योजना  के  दोरान  गेहूं  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किये  गये  उपायों  में

 लिखित  उपाय  शामिल  होंगे  :--

 (1)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  तहत  क्षेत्र  में

 (2)  पस॒िचित  तथा  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  क ेलिए  १थक्‌  से  गेहूं  प्रौद्योगिकी  का  विकास  तथा
 ॒

 (3)  उचित  दरों  पर  उत्तम  किस्म  के  बीज  की

 (4)  उबरकों  की  अधिकतम  मात्राओं  का

 (5)  सूक्ष्म-पोषक की  कमी  का

 (6)  फसल  विकास  की  संकटकालीन  स्थितियों  में  सिंचाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 कुशल  जल

 (7)  ठीक  समय  पर  खरपतवार

 (8)  ऋण  की  आसानी  से
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 (9)  रोग  मुक्त  किस्मों  के  उन्‍तत  अनाज  की  क्वालिटी  का  विकास  करने  के  लिए  अनुसंधान  _
 संबंधी  ओर

 (10)  लाभकारी  मूल्यों
 तथा  अधिप्राप्ति

 समर्थंग  की
 व्यवस्था  ।

 भ्रामो  भूमिहोन  रोजगार  कार्यक्रम  गारंटी  कार्यक्रम  भर  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार

 कार्यक्रम  के  भ्रस्तगंत  सुलम  शौचालय

 4458.  श्री  झ्लार०  एस०  मोये  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  ग  रंटी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  के  अन्तर्गत  सातवीं  पं  ववर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सुलभ  शोचालय॑

 की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  की  ओर  घ्यात  देने  का  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्री  बूटा  ओर  सातवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  स्वच्छ

 शोचालयों  के  निर्माण  के  लिए  एक  समन्वित  कार्यक्रः  अभी  हाल  ही  में  शुरू  किया  गया  है  ।  इस  कार्य  क्रम
 में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  काये

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  5 लाख  स्वच्छ  शोचालयों  का  निर्माण  कराने

 कार्यक्रम  के

 क्रम  के  अन्तर्गत
 ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारंटी

 तगंत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  बनाये  जाने  वाले  एक
 मिलियन  आवासों  में  स्वच्छ  शोचालयों  को  व्यवस्था  करने  ओर  राष्ट्रीय  ग्रमीण  रोजगार  कार्यक्रम  और
 ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्द्गंत  ग्रामीण  स्तर  की  संस्थ  |  जैसे  स्वास्थ्य

 पंचायत  आंगनवाड़ी  इत्यादि  में  स्वच्छ  शौचालयों  का  निर्माण  कराने
 का  प्रावधान

 इस्पात  के  निर्माण  के  लिए  को  स्थापना  हेतु
 लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया

 4459.  श्री  सरफराज  प्रहमद  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस्पात  का  निर्माण  करने  के  लिए  कम्पनी  को  स्थापना  हेतु  कित-किन  मदों  और
 वस्तुओं  के  लिए  लाइसेंस  लेने  की जरूरत है  ओर  इन  मदो ंके  लिए  आशय  पत्र  जारी  करने  से  स  रकार  के
 कितने  विभाग  सम्बन्धित
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 इस्पात Bite era Beat (श्री कृष्ण चन्द्र पन्‍्त) : (क) इस्पात विभाग के  जे न

 ऐसे  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  क्‍या  है  ?

 इस्पात  औौर  ख्लान  सन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  इस्पात  विभाग के  क्षेत्राधिकार  में
 आने  वाली  मदों  की  स्थिति  के  बारे  में  नीचे  विस्तार  से  बताया  गया  है  :-

 ()  अध॑  तैयार  माल  के  गर्म  गोल  छड़ें  तथा  इस्पात  के  संरचनात्मक  सेक्शनों  के

 नि  हित  पूंजी-निवेश  पर  विचार  किए  लाइसेंस  आवश्यक  है  ।

 (3)  स्क्रंप  तथा  विशेष  इस्पात  पर  आधारित  विद्युत  भद्ठियों  से  इस्पात  की  सभी  किस्मों  के
 छड़ों  तथा  साधारण  विशेष  तथा  मिश्र  कोट्डि  तथा

 ठंडी  तथा  गर्म  बेलित  पत्तियों  बाक्स  स्ट्रेपिग  सहित  इस्पात  की  सभी  किस्मों

 की  चादरों  तथा  कच्चे  लोहे  तथा  मिश्र  धातुओं  के  लिए  कुछ  शर्तें  पूरी  होने  पर

 लाइसेंस  तभी  आवश्यक  यदि  कारखाने  में  पूंजी-निवेश  नियत  परिसम्पत्तियों  के  रूप
 तथा में  लगा  हुआ  है  ओर  35  लाख  रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  मशीनरी  लगी  हुई  है  ।

 (39)  निहित  पूंजी-निवेश  के  बारे  में  विचार  किये  बिना  कुछ  शर्ते  पूरी  करने  स्पंज  लोहे
 तथा  पैलेटों  के  उत्पादन  के  लिए  किसी  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  ये  कार्य

 पंजीकृत  करने  होंगे  ।

 समय-समय  पर  यथा  प्तंशोधित  औद्योगिक  उपक्रम  तथा  लाइसे  विचार
 के  अन्तगंत  गठित  विभिन्‍न  मूल्णंकन  समितियों  द्वारा  लाइसेंसों  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  पर  विचार प्रा

 किया  जाता  इन  समितियों  में  विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 उपयुक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  समय-समय  पर  यथा
 संशोधित  ओद्योगिक  उपक्रम  तथा  प्रसारण  में  निर्धारित  की  गई

 तेलुगु  पत्रिका  का  प्रकाशन

 4460.  श्री  एस०  पलाकोंड़ायुड्‌  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  तेलुगु  पत्रिका  का  प्रकाशन  बन्द  कर  दिया

 यह  पत्रिका  कितनी  भाषाओं  में  प्रकाशित  को
 जा  रही  और

 -
 तेलुगु  पत्रिका  का  प्रकाशन  बन्द  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  भौर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :
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 —

 नामक  आकाशवाणी  केवल  तेलुगु  भाषा  में  ही  प्रकाशित  की  जाती

 प्रत्येक  विभाग  के  व्यय  की  पुनरीक्षा  करने  और  मितव्ययिता  प्राप्त  करने  की  कारंवाई  के

 अंग  के  रूप  पुनरीक्षा  करने  के  बाद  सहित  आकाशवाणी  की  चार  पाक्षिक  पत्रिकाओं  को

 बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  ये  पत्रिकाएं  वर्षो  से  घाटे  में  चल  रही  थीं  और  इनके  आत्म-निर्भर

 होने  को  सम्भावना  नहीं  थी  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  में  जेटे  में  डोलोमाइट
 तंयार  करने  के  संयंत्र  को  स्थापना

 446  श्री  पोयूष  तिरकी  :  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  में  जेटे  में
 डोलोमाइट  तैयार  करने  के  संयंत्र  की  स्थापना  करन  का  विचार

 (@)  यदि
 तो  उसकी  स्थापता  के  परिणामस्वरूप  रोजगार के  कितने  अवसर  पैदा  होने

 की  सम्भावना  ओर

 उक्त  प्रस्ताव  का  ब्योरा  कया  है  ?

 इस्पात  भौर  खान  सन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोटनाशक  दवाध्नों  के  कारखानों  में  कामगरों  द्वारा  सुरक्षात्मक
 कपड़ों  का  इस्तेमाल  न  किया  जाना

 4462.  श्री  कमलाप्रसाद  सिंह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कीटनाशक  दवाओं  के  का  रखा  नों  ओर  फार्मूलेशन  एककों  में  कार्य  रत  सभी  कमरों
 को  ओवर  दैलमेटों  दस्तानों  रबड़  के  बड़े  जूतों  मुखटों  जेप्ते  सुरक्षात्मक  कपड़ों  का  इस्तेमाल  करना

 होता  परन्तु  वास्तव  में  50  प्रतिशत  कामगर  सुरक्षात्मक  कपड़ों  का  इस्तेमाल  नहीं  करते  जिसके
 परिणामस्वरूप  कामगर  हृदय  ओर  आत्रंशोघ  तथा  आंखों  की  बीमारी  से  पीड़ित  हो  जाते  ओर

 (€)  यदि  तो  सरकार  का  विचार  निर्माताओं  के  शोषण  से  कामगरों  को  हितों  की किस
 प्रकार  रक्षा  करने  का  है  ?

 कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में
 राज्य  सन्‍्तरी  थोगेस्त  :  कीटनाशक
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 जो
 1968  के  अधीन  बनाए  गए  कीटनाशक  1971  के  प्रावधानों  के  कीटनाशक

 दवाओं  की  सम्भाल  करने  वाले  व्यक्तियों  को  उनके  त॑यार  परिवहन  वितरण

 50  प्रतिशत  तक  कामगर  उचित  सुरक्षात्मक  पोशाकों  का  इस्तेमाल  नहीं  जिसके  फलस्वरूप  वे

 हृदय  और  आंत्रशोघ  तथा  आंखों  की  बीमारी  से  पीड़ित  हो  जाते

 कीटनाशक  1968  तथा  कीटनाशक  1971  के  तहत  उनके

 धानों  को  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  में  निहित  तथापि  केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर

 विभिन्‍न  का  रखानों  के  परिसरों  का  समय-समय  पर  विशेषज्ञों  द्वारा  निरीक्षण  किया  जाता  है  ओर

 इस  मामले  में  विनिर्माताओं  को  उपयुक्त  सलाह  दी  जाती  इसके  विभिन्‍न  राज्यों  के

 कुमिनाशक  का  विनिर्माण  करने  वाले  एककों  में  राष्ट्रीय  सुरक्षा  दिवत्  भी  आयोजित  किए  जाते  जहां
 विशेषज्ञ  व्याख्यानों  तथा  प्रदशषेनियों  द्वारा  सुरक्षा  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  विनिर्माताओं

 गारों  तथा  राज्य  सरकार  के  कार्यकर्ताओं  को  आवश्यक  सलाह  देते  हैं  ।

 ]

 गेहूं  भर  रागी  के  बीजों  का  निर्यात

 4463.  भरी  जगदोश  प्रवस्थी  :  क्‍या  क्रषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  किन-किन  देशों  को  गेहूं  और  रागी  के  बीजों
 का  निर्यात  किया

 उक्त  अवधि  के  दोरान  निर्यात  की  गई  मात्रा  ओर  निर्यात  मूल्य  का  ब्योरा  क्या

 कया  गेहूं  और  रागी  के  बीजों  का  उत्पादन  हमारे  देश  में  किसानों  की  आवश्यकताएं  पूरी
 करने  के  लिए  पर्याप्त  ओर

 यदि  तो  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  निर्यात  किए  जाने  के  क्या  करण  हैं  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेश  :  ओर

 विभिन्‍न  देशों  को  निर्यात  किए  गए  गेहूं  तथा  रागौ  के  बीजों का  ब्योरा  जिसमें  मात्रा  तथा  कीमत भी
 शामिल  इस  प्रकार  है  :--
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 वर्ष  देश  निर्यात  किए  गए  बीजों  बिक्री  मुल्य
 की  मात्रा  (रुपए/प्रमरीकी  डालर

 लत  eee वनन-त++  ५  नस  उस्‍कभ  नयओओआ...55कफफसफस्संँो

 1984-85  5

 गेहूं  यमन  अरब  305  7,500  )
 गणराज्य  ०बी  ०,

 यमन  अरब  190  6,000

 गणराज्य

 बंगला  देश  6576.40  6,000

 एण्ड  एफ०

 नेपाल  357.96  5,750

 एण्ड  एफ०

 रागी

 जापान
 20.0  1272.50

 1985-86

 गेहूं  यमन  अरब  गणराज्य  200  6,000

 इथियोपिया
 1400  3,300  )

 नेपाल
 41.92  5,750

 एण्ड  एफ०

 जिम्बाबवे  0.40  39,965

 सुडान  1500  369.00

 आई०एफ  ०

 शी  है

 जापान
 25  1250

 है

 वह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 न

 ]

 तिलहनों  के  विकास  के  लिए  भारत  को  भरमरोकी  सहायता

 4464.  श्री  सानिक  रेड्ढो  है
 >  :  क्या  क्रुषि  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि
 श्ोमतो  हो  के०  भंडारी  /)

 क्‍या  अमरीका  ने  तिलहनों  के  लिए  एक  क्रांतिकारी  करार  की  पेशकश  की  जिसके

 द्वारा  दस  लाख  हैक्टेयर  परती  भूमि  उत्कृष्ट  तिलहन  उत्पादक  क्षेत्र  में  परिणत  हों  जाएगी  और  यदि

 तो  इस  करार  को  अन्तिम  रूप  कब  दिया

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  शीर्षस्थ  बेज्ञानिकों  को  आयातित  की  जाने
 -  वाली  तिलहन  प्रौद्योगिकी  के  अध्ययन  हेतु  अमरीका  भेजा

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  का  आरम्भ  किया  जाना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रौद्योगिकी
 लक्ष्यों  में  से  एक  और

 क्‍या  इसके  कारण  खाद्य  तेलों  के  आयात  से  बचकर  भारत  को  लगभग  प्रतिवर्ष  2000

 करोड़  रुपए  की  बचत  होगी  और  यदि  तो  इस  घनराशि  में  से  कितनी  राशि  प्रोद्योगिकी  के  आयात
 और  कितनी  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  कृषि  फार्मों  की  स्थापना  पर  खर्च  की  जाएगी  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र
 :

 से
 सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  हो  जाने  पर  उसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 उड़ोसा  में  संकर  नस्ल  कार्यक्रम  के  लिए  नाइट्रोजन  भंडारण  टकों  का  झ्रायात

 4465.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  में  आपरेशन  फ्लड<दो  क्षेत्रों
 के  बाहर  ढेरी  पशुओं  को

 विदेशी  नसस्‍्लों  के  साथ  पशुओं  के  वर्ण  संकरण  और  जमे  वीय॑  तकनीक  का  प्रयोग  करके  भैंसों  की  नस्ल
 सुधा  रने  की  केन्द्रीय  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  द्रव्य  नाइट्रोजन  के  मंडारण  टैंकों  का  आयात
 करने  का  ओर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्री  (  करी  योगेन्द्र  :  और
 आपरेशन  क्षेत्रों  के

 बाहर  विदेशी  डेरी  नस्लों  के  साथ  गोपशओं  के
 संकर  प्रजनन  और  जमाए

 हुए वीर्य तकवीक के इस्तेमाल द्वारा भैंसों की नस्ल सुधारने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तगंत 209
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 तरल  नाइट्रोजन  भंडारण  टैंक  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  पास  इस  समय

 लम्बित  नहीं
 न

 बसन्‍्त  कुंज  में  स्व-वित्त  योजना  के  झ्न्तगंत  फ्लेटों  का  निर्माण

 4466.  प्रो०  सिजिनलंग  कामसन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बसन्त  कुंज  में  पांचवीं  स्व-विद्  योजना  के  अन्तगंत  श्रेणी-तीन  के  कितने  फ्लैट  बनाये  जा

 रहे

 उनके  आबंटितियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सेक्टर  सी  के  पाकेट  पांच  में  निर्माण  कार्य  अभी  तक  आरम्भ  नहीं  किया  गया
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सेक्टर  सी  पाकेट  पांच  के  आबंटितियों  को  असन्त  कूंज  में  अन्य  सेक्टरों  में  वंकल्पिक

 फ्लेटों  का आबंटन  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  ओर

 (2)  यदि  तो  अन्य  सेक्टरों  में  फ्लेटों  का  वेकल्पिक  आबंटन  करने  की  प्रक्रिया  क्‍या  है  ?

 हाहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  :  इस  समय  के
 3946  फ्लेंट  निर्माणाधीन

 4387

 यह  भूमि  स्यायालय  के  आदेश  के  अधीन

 हां  ।

 बसन्त  कुंज  रिहायशी  योजना  में  विद्यमान  आबंटितियों  को समायोजित  करने  के

 ऐसे  आबंटितियों  को  जिनके  फ्लैट  निर्माणाधीन  नहीं  पुनः  समायोजन/पुनः  नियतन  करना

 निम्नलिखित  विस्तृत  सिद्धान्तों  पर  उन्हें  वंकल्पिक  वास  को  पेशकश  की  जाएगी  :---  .

 (i)  बेकल्पिक  फ्लेंट  उसी  तल  पर  होना

 (४)  यह  उसी  डिजाइन  का  होना  चाहिए  ।

 (४४)  इसका  एक  समान  कुर्सी  क्षेत्र  होना  चाहिए  ।

 जहां  कहीं  भी  उपयुंक्त  सिद्धान्तों  के  अनुसार  फ्लेटों  का  आबंटव  स्रम्भव  नहीं  होता  वहां
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 रह फतै

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  आबंटितियों  को  फ्लैटों
 की  उपलब्धता  के  बारे  में  बताता  है  तथा  उनके

 विकल्प  प्राप्त  करता  है  और  उन्हें  लाटरी  द्वारा  फ्लैट  आबंटित  करता  है  ।

 खनिज  संपदा  का  पता  लगाने  के  लिए  खनिज  खनन  प्रोद्योगिको

 ह  °
 सर  ०  पल

 बताने
 गा

 4467.  डा०  गौरो  शकर  राजहस  :  कया  इस्पात  झौर  खान  मंत्रों  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या
 देश

 में  खनिज
 संपदा

 का  पता  लगने  के  लिए  अपनाई  जा  रही  खनिज  खनन
 भ्रौद्योगिकी  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  करने  में  असफल  रही

 क्या  भूव॑ज्ञानिक  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  खनिज  खनन
 प्रौद्योगिकी  का  विविधीकरण  करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  विदेशी  सहयोग  भी  प्राप्त  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामदुलारी  :  से  खनिजों  की  खनन

 प्रौद्योगिकी  का  विविधीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया  इस  बारे  में  किए  गए  उपाय  आमतौर  पर  खनन
 परियोजनाओं  का  अभिन्‍न  अंग  होते  सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  की  भूगर्भीय  दशाओं  के  अनुरूप  अपनी
 खानों  में  खनन  प्रौद्योगिकी  के  आधुनिकीकरण  की  निजी  योजनाएं  होती  इन  योजनाओं  में  उन्नत
 परिचालन  खनिजों  की  अधिक  तथा  बेहतर  अधिक  उत्पादकता  और

 पर्यावरण  अभि  अयस्क  प्रसाधन  सुविधाओं  में  वृद्धि  आदि  के  लिए  नई  प्रविधियों  के  विकास  और

 इस्तेमाल  का  प्रावधान  रहता  है  ।

 जहां  सम्भव  होता  वहां  आधुनिक  उपकरण  और  तकनीकें  अपनाई  जाती

 जब  कभी  आवश्यक  होता  तो  देश  में  खनन  तकनीकों  के  आधुनिकीकरण  तथा  श्ानों  के

 डिजाइन  द्वेतु  विदेशी  परामर्श  ओर  विशेषज्ञता  हासिल  को  जाती

 खनन  उपकरणों  का  भायात

 4468. श्लो जी०  एस०  बसवराजू  :  क्या  इस्पात झौर  ख्लात  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे

 (%)  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  श्लनन  उपकरणों  के  आयात
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 पर  कुल  कितनी  राश्षि खच॑  की  गई  तथा  उन  उपकरणों के  नाम  क्‍या  हैं  और  मद-वार वे  किस  देश  में
 निर्मित हैं  अथवा  उन्हें  किस  देश  से  आयात  किया  गया

 कया  यह  सब  है  कि  उनमें  से  कतिपय  उपकरण  अन्य  उपकरणों  की  तरजीह  में  गलतो  से
 आयात  किए  गए  हैं  ओर  ये  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रहे

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  अन्तगंत  विभिन्न  परियोजनाओं  के  खनन  कार्य  में  सुधार
 करने  हेतु  ओर  कौन-कौन  से  ऐसे  धातु  श्वनन  उपकरणों  का  आयात  किये  जाने  का  विचार
 ओर

 ः

 गलतो  से  आयात  किए  गए  उपकरणों  के  स्थान  पर  अन्य  उपकरण  लाने  के  लिए  कया

 कारंबाई  करने  का  विचार  है  ?

 खान  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  रामबुलारी  :  से  जानकारी  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्ष  1986-87  में  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 4469.  भरी  मुरलोघर  माने  :  क्‍या  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  वर्ष  1986-87  के  दौरान  अपने  कमंचारियों  के  लिए  सारे  देश  में  कितने

 मकान  बचाये  जाने  का  विचार  ओर

 महाराष्ट्र  में  ऐसे  कितने  मकान  बनाये  जाने  का  विचार  है  !

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  1986-87  के  दौरान

 सम्पूर्ण  देश  के  विभिन्‍न  शहरों  में  पूलਂ  के  अन्तगंत  3000  मकानों  का  निर्माण  किया  जाना

 प्रस्तावित  है  ।

 1986-87  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  190  मकानों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 मयूर  विहार  भ्रावास  योजना  में  विल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लटों  का  मूल्य

 4470.  भरी  चन्द्र  शेखर  वर्मा  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मयूर  विहार  आवास  योजना  में  उन  लोगों  को  वे  कल्पिक  फ्लैट  आबंटित  करने  की

 कोई  योजना  थी  जिनके  पास  आम  मुख्तारनामा  था  ओर  जिन्होंने  यमुना  पार  क्षेत्र  में  अपने  प्लाटों  पर

 मकान  बनाये  थे  जिन्हें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  आपात  काल  के  दोरान  गिरा  दिया
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 क्‍या  ऐसे  फ्लैटो ंका  मुल्य  उक्त  योजना  के  स्वीकृत  होते  समय  विद्यमान  मूल्य  तथा  उस
 समय  निमित  फ्लेटों  के  मूल्यों  के  अनुसार  निर्धारित  किया  जाना  था  न  कि  1982  में
 मान  मूल्य  के  अनुसार  किया  जाना  था  जो  वसूल  क्रिया  गया

 क्‍या  25  वर्ग  के  प्लाट  वापस  के  प्रश्न  पर  विचार  किए  बिना  फ्लैटों  के
 ऐसे  आबंटितियों  से  लिए  गए  ब्याज  का  मामला  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  विचाराधीन

 ,

 क्या  प्रारम्भिक  मूल्य  राशि  जमा  कराने  वाले  लोगों  को  जमा  राशि  पर  कब्जा  लेने  की
 तारीख  तक  कोई  ब्याज  नहीं  दिया  ओर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :

 नीति  के  अनुसार  1979  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जो  व्यक्ति  आपात  काल  के  दोरान  उन्मूलन
 अभियान  से  प्रभावित  उन्हें  पूव॑  निर्धारित  दरों  पर  42  वर्भममीटर  के  प्लाट  आबंटित  किये
 उसके  बाद  वैकल्पिक  आबंटन  की  यह  योजना  समाप्त  कर  दी  गई  ओर  इस  प्रकार  से  प्रभावित  व्यक्तियों

 को  1976  की  आवास  पंजीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  करने  का  निणंय  लिया  गया  ।  1979
 की  नवीन  पद्धति  योजना  के  पंजीक्ृतों  के  ऊपर  इन  पंजीकृतों  को  सामूहिक  रूप  से  वरिष्ठता  दी  जानी
 थो  ओर  तथापि  फ्लेटों  का  आबंटन  केवल  यमुना-पार  क्षेत्र  में  किया  जाना  था  ।

 नहीं  ।  अनुमोदित  मूल्य  निर्धारण  नीति  के  छोड़े  गए  फ्लैंटों  की  लागत
 फ्लैट  के  आबंटन  की  तारीख  को  संशोधित  की  जाती  मौजूदा  मामले  में  आबंटन  पत्र  82  में
 जारी  किए  गए  थे  |

 मांग  पत्रों  को  जारी  करने  के  बाद  भुगतान  न  करने  की  अवधि  के  लिए  ब्याज की  दण्डनीय
 दरों  के  बजाय  पूंजी  पर  ब्याज  72  प्रतिशत  की  दर  से  लिया  गया न्यूनतम

 नहीं  ।  आबंटियों  द्वारा  जमा की  गई  राशि  पर  पूजी  पर  ब्याज  का  हिसाब
 करते  समय  दिया  गया

 (-)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 4471,  भ्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह

 करेंगे  कि  :

 31  1986
 en  -  न्ननिक्‍न्‍इलइनी---क्‍न-नान्ान-ननयियियया  न्ानिपयण+

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्राइवेट  मवन  निर्माताशों  को

 कथित  फायदा  पहुंचाया  जाना

 श्री  चित्त  महाता
 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित
 श्री  सनत  कुमार  मंडल
 शो  बाई०  एप०  महाजन
 श्री  मोहम्मद  महफूज  झलो  खान
 श्री  महेन्द्र  सह
 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय
 क्री  जगन्नाथ  श्रसाद
 श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌
 श्री  एज  ०  एन०  नन्‍्जे  गौडा
 क्रो  सरफराज  ध्हमद

 है
 |

 |

 ।

 #  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्रो  विलास  मृत्तेमवार  है

 क्‍या  उनका  ध्यान  6  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में  डी०  ए०  से  5

 करोड़  फेवर  टू  प्राइवेट  बिल्डसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  अभियोग  की  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  और  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  ?

 झहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  हां  ।

 समाचार  पत्र  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर  कतिपय  आरोप  लगाए  गए  समाचार
 पत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पह  भारोप  लगाया  गया  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भी  काजी
 कामा  प्लेस  में  पट्टा  विलेख  निष्पादित  किए  बिना  अनधिकृत  रूप  से  बहुमंजिले  वाणिज्यिक  भवनों  का

 निर्माण  करने  की  अनुमति  दी  ओर  स्वीकृत  नक्शों  के  बिना  इन  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  जुर्माने
 को  कम  इन  अनियमितताओं  से  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  लगभग  5.00  करोड़  रुपये
 की  हानि  हुई  जिसमें  पट्टा  विलेख  पर  स्टाम्प  शुल्क  की  लगभग  2.00  करोड़  रुपये  को  तथा  अनधिकृत
 निर्माण  के  लिए  जुर्माने  के  लिए  3.00  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।

 नहीं । प्रश्न ही नहीं
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 भ्राक्ताशवाणी  लेह  में  रिक्त  पद

 4472.  श्री  पो०  नासग्याल  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  के  लेह  केन्द्र  में  केन्द्र  निदेशक  सहित  विभिन्‍न  श्रेणियों

 के  अनेक  पद  कई  वर्षों  से  रिक्त  पढ़े

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  न  किए  जाने  तथा  तकनोकी

 सलाहकारों  की  अनुपस्थिति  में  उक्त  केन्द्र  से  प्रसारित  होने  वाले  कार्यक्रमों  क ेस्तर  ओर  गुणवत्ता  में

 दिन-प्रति-दिन  गिरावट  आ  रही  और

 यदि  तो  इन  पदों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  ये  पद  कब  से  रिक्त पड़े
 श्र  +न्

 सचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रों  एन०  :  इस
 समय  लेह  में  केन्द्र  निदेशक  के  पद  सहित  25  पद  कुछ  समय  से  खाली  पड़े

 नहीं  ।

 लेह  एक  कठिन  केन्द्र  अतः  सभी  खाली  पदों  को  एक  साथ  नहीं  भरा  जा
 कहें  अवसरों  स्थानांतरित  किए  गए  व्यक्तियों  की  निजी  समस्याओं  तथा  कतिपय

 निक  कारणों  से  स्थानांतरण  आदेशों  को  रह  करना  पड़  जाता  उन  खाली  जिन  पर
 प्रतिबन्ध  को  छोड़कर  शेष  पदों  को  भरने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  केन्द्र  निदेशक  के  पद

 पैनल  के  प्राप्त  होते  ही  भर  दिया  जाएगा  ।

 हिन्दी

 वृश्य  माध्यम  के  हारा  मारतोय  साहित्य  का  प्रदर्शन

 4473.  श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्‍या  सूचना  भ्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  नाटक  तथा  अन्य  दृश्य
 माध्यमों  के  द्वारा  जनता  के  समक्ष  भारतीय  साहित्य  की  श्रेष्ठ  कृतियों  को  उनकी  ऐतिहासिक  संदर्भता
 ओर  कलात्मक  सोन्दय  को  दृष्टि  से  उनके  संदेश  को  तोड़-मरोड़  कर  पेश  किया  जाता  है  और  कल्पित
 व  पौराणिक पात्रों  को  -  बड़े  हास्यास्पद

 ढंग  से  प्रस्तुत  किया  जाता  है  तथा  हाल  ही  में  इस  प्रकार
 को  घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  और
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 (=)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  ओर

 इस  प्रकार  तोड़-मरोड़  कर  की  गई  किसी  प्रस्तुति  का
 कोई  उदाहरण  ध्यान  में  नहीं  आया

 सरकार  द्वारा  हमेशा  यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  जन-माध्यमों  के  जरिए  उत्कृष्ट  कृतियों  को

 तोड़-मरोड़  कर  पेश  न  किया  तथापि  नारदਂ  नामक  दूरदर्शन  श्यृंखला  के  बारे  में

 कुछ  शिकायतें  जिसे  अब  बन्द  कर  दिया  गया  ।

 ]

 गेहूं  तथा  गन्ने  की  उत्पादन  लागत

 4474.  डा  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चन्द्रशे्वर  आजाद  कृषि  कानपुर  के  विशेषज्ञों  ने
 अपनी  रिपोर्ट  में  वर्ष  1985  के  लिए  गेहूं  ओर  गन्ने  की  उत्पादन  लागत  क्रमशः  168.12,
 223.16  और  26.23  रुपये  प्रति  टन  निकाली

 उक्त  अवधि  के  लिए  नव  गठित  कृषि  लागत  ओर  मूल्य  निर्धारण  आयोग  द्वारा  इन
 फसलों  की  उत्पादन  लागत  का  किस  प्रकार  हिसाब  लगाया  गया

 इन  रिपोर्टों  के  वतेमान  बसूली  मूल्यों  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  कृषि  को  किस
 प्रकार  से  लाभकारी  बनाने  सुनिश्चित  करना  और

 इन  उत्पादकों  का  वर्तमान  खरीद  मृल्य  कया  है  ?

 कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  कृषि  मन्‍्त्री
 1985  के  लिए  गेहूं  ओर  गन्ने  के  उत्पादन  की  लागत  के  बारे  में  चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि

 कानपुर  के  विशेषज्ञों  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 से  क्रषि  मंत्रालय  ।6  क्ृषि/साभान्य  विश्वविद्यालयों  के  जरिए
 1970-71  से  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  सतत्‌  आधार  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही  व्यापक  योजना  के
 अन्तगेत  कृषि  जिनमें  गेहूं  और  गन्ना  शामिल  की  खेती/उत्पादन  की  लागत  के
 मान  तेयार  करता  लागत  के  अनुमान  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  को  भेजे  जाते  हैं  ताकि  वे
 सरकार  को  कृषि  जिसों  के  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की सिफारिश  कर  सके  ।

 ँ

 सरकार  का  मूख्य  उद्देश्य  न्यूनतम  समर्थन/खरीद  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  किसानों  को
 लाभकारी  मूल्य  मिलना  सुनिश्चित  करना  इन  मूल्यों  में  उत्पादन  की  लागत  और  उत्  पादन  बढ़ाने ह  जी
 तथा  आधुनिक  कृषि  प्रोद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  किसएनों  को  प्रोत्साहन  देने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  होती
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 1985  86
 के  लिए  धान  और  गेहूं  के  लिए  निग्रत  किये  गये  खरीद/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 142/-  रुपये  तथा  16  2/-  रुपये  1985-86 में  गन्ने  के
 लिए  निर्धारित  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य

 16.50  प्रति  क्विटल है  ।

 अंग्रेजी  शोर  माधाई  समाचार  वाचकों  की  सेवा  शर्तें

 4475.  डा०  वो०  बेंक्टेश  :  क्‍या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  भाषाई  समाचार  वाचकों  और  अंग्रेजी  समाचार  वाचकों  को  दिये  जाने  वाले
 श्रमिक  में  बहुत  अन्तर

 अन्य  सेवा  शर्तों  और  अनुवाद  काय॑  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या

 भाषाई  समाचार  वाचकों  को  पहले  दिया  जाने  वाला  पृथक  भत्ता  1983  से  समाप्त  कर

 दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  और

 जी  समाचार  वाचक  तथा  समाचार  वाचक-व-अनुवादक
 जो  दोनों  आकाशवाणी  के  संविदा  कमंचारी  को  देय  शुल्कों  में  भत्तों  में  कोई  असमानता  नहीं

 दोनों  श्रेणियों  का शल्कमान  650--1200  रुपये  दोनों  श्रेणियों  के  लिए  भत्ते  भी  वही  समाचार

 वाचकों  तथा  समाचार  वाचक-व-अनुवादकों  को  भर्ती  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  भर्ती

 किया  जाता  है  तथा  वे  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  तथा  संबंधित  संविदाओं  में  शामिल  सेवा  शर्तों

 द्वारा  विनियमित  होते  समाचार  वाचकों  तथा  समाचार  वाचक-व-अनुवादकों  को  भाषा  का  विचार

 किए  बिना  कमेंट्री  पढ़ने  के लिए  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  दिया  जाता  अंग्रेजी  समाचारों  तथा

 हिन्दी  समाचारों  का  अनुवाद  करना  इनके  कतंव्यों  तथा  कार्य  आवश्यकताओं  का  अंग

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1985-86  5-86  में  बिल्‍लो  विकास  प्राधिक  रण  द्वारा  मकानों  का  निर्माण

 4476.  थ्री  सो  ०  जंगा  रेड्डी  )

 डा०  ए०  के०  पटेल  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वाएए इस
 आशय  की  घोषणा  किस  तारीख  को  की  गई  थी  कि

 :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :
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 बह  प्रति  वर्ष  लगभग  1  लाख  मकानों  का  निर्माण

 1985  के  दोरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कितने  मकानों  का  निर्माण  किया  और

 ने  1986  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 क्‍या  की  गई  घोषणा  और  वास्तविक  उपलब्धि  के  बीच  कोई  अन्तर  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  का  रण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल
 1985  में  एक  प्रेस  सम्मेलन  को  सम्बोधित  करते  हुए  यह  बताया  था  कि  दिल्ली  विकास

 करण  की  विभिन्न  आवास  योजनाओं  में  चले  आा  रहे  बकायों  को  कम  करने  के  प्रयास  के  रूप  में  वर्ष

 1985-86  में  लगभग  एक  लाख  मकानों  के  निर्माण  का  उसका  कायंत्रम

 1984-85  के  दोरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  वे  मकान  जो  1-3-86

 की  स्थिति  के  अनसार  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  हैं  और  वे  मकान  जो  निर्माण  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 के  आंकड़े इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  1984-85  में  तैयार  किए  गए  मकानों  की  संख्या  8,327

 -  (ii)  1-3-86  तक  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  मकानों की  संख्या  32,460

 (४1)  निर्माण  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  मकानों  की  संख्या  86,651

 1986-87  के  दोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  एक  लाख  मकानों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 बशर्त ेकि  भूमि  उपलब्ध  हो  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 परियोजना  का  मुल्यांकन

 4477.  डा०  डो०  एन०  रेह्टी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  उ  गादकता  में  वृद्धि  का  दावा  करने  के

 बावजूद  मृंगफली  का  उत्पादन  घटा

 क्या  परियोजना  का  उद्देश्य  विशेष  रूप  से  गुजरात  में  मूंगफली  की  उत्पादकता

 में  सुधार  लाना  किन्तु  यह  अपना  उद्देश्य  पूरा  करने  में  विफल  हुई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ओर

 क्या  योजना  आयोग  तथा  प्रमुख  मंत्रालय  ने  परियोजना  का
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 कन  पूरा  किया

 है  ओर  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरत्र  :  और
 आंध्र  उड़ी  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  राज्यों  में  जहां  पर  खाद्य  तेलों

 ओर  तिलहनों  के  उत्पादन  और  विपणन  को  व्यवस्था  को  पुनर्गंठित  करने  के  लिए  यू०  एस०  ए०  की

 सहकारी  लीग  तथा  कनाडा  के  सहका री  संघ  की  सहायता  से  राष्ट्रीय  डेयरी
 विकास  बोर्ड  की  परियोजनः  कार्यान्वित  की  जा  रही  सामान्य  वर्षों  के  दौरान  मूंगफली  के

 उत्पादकता  में  कमी  नहीं  आई  यह  परियोजना  विभिन्‍न  राज्यों  में  चुनिदा  जिलों  में  कार्यान्वित  की
 जा  रही  इस  परियोजना  तिलहनों  के  परिसंस्करण  ओर  विपणन  के

 करण  तथा  इन  कार्यों  को  तिलहन  उगाने  वालों  के  अपने.सहकारी  संगठनों  को  सौंपे  जाने  के  कारण
 किसानों  को  अपने  तिलहनों  के  उत्पादन  का  अधिक  मूल्य  मिलने  में  सहायता  मिली  इस  प्रकार  इससे
 किसातों  को  छेती  में  वेश  करने  और  अधिक  आय  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रीत्साहन  मिला  यह  कृषकों
 क  लिए  अर्थात  उर्वरक  तथा  कीटनाशी  आदि  की  समय  पर  सप्लाई  करने

 की  व्यवस्था  भी  करती

 इसके  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  की  तिलहन  इन  राज्यों  में  मंगफली
 उत्पादकता  बढ़ाने  को  अकेली  परियोजना/योजना  नहीं  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय का  उत्पादन

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  को  तिलहन  और  वनस्पति  तेल  पर  रयोजना  का  मूल्यांकन
 1983  में  एक  संयुक्त  दल  द्वारा  किया  गया  जिसमें  यू०  एस  ०  ए०  की  सहकारी  लोग

 +0+  ०5  oY  ।  जज  फिर
 अम्रेरिका  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी/भारत  सरकार/राष्ट्रोय  डेयरी  विकास  बोड़े  शामिल

 उम्र  दल  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफा  रिशें  इस  प्रकार  हैं  :

 परिसंस्क रण  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  पद्धति  को  सरल  व  कारगर  बनाया

 2.  मंडी  संबंधी  विश्लेषण  और  पूर्वानुमान  लगाने  के  कार्यों  को  केन्द्रीय  व्यवस्था  का  विकास

 किया  जाए क्र  (|  था  हे

 3.  इस  परियोजना  की  कार्य  नीति  वाधिक  पैदावार  को  बहुत  अधिक  बढ़ाने  की  कोशिश

 करने  की  बजाय  वर्षा  सित्षित  क्षेत्रों  में  पैदावार  को  एक  संतुलित  स्तर  पर  वर्ष  प्रति  वर्ष

 स्थिर  बसाने  को  हो  ।

 4.  सोसायटी  सबिबों  को  अपना  कार्य  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिया

 5.  जहां  किसी  कृषि  संबंधी  पद  पर  गैर-कृषि  उम्मीदवार  को  तैनात  करना  जरूरी  वहां
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 जयथजण  ne ee  ee  फस  नकक्नसस  डे  व-जसफंक्‍फउनसा

 उनके  लिए  क्रुषि  विषयों  में  गहन  और  ओपचारिक  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की

 6.  सरकारें  और  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  संघों  के  उच्च  स्तरीय  प्रबंधक  पदों  पर

 सुअहँत  लोगों  को  तैनात  करने  तथा  उन्हें  इन  पदों  पर  कम  से  कम  तीन  से  चार  वर्ष
 तक  बनाए  रखने  के  लिए  पूरो  तरह  वचनबद्ध  हों  |

 7.  राज्य  संघों  को  भोगोलिक  क्षेत्रों  में  विभाजित  किया  जाना  चाहिए  और  परिसंस्करण
 प्लांट  प्रबंधकों  का  अपने  क्षेत्र  में  अद्धਂ  स्वशासी  कारें  क्षेत्र  दिया  जाना

 8.  क्षेत्रों  के  बाहर  कच्चा  मालया  तैयार  माल  लाने  और  ले  जाने  संबंधी  फैसले  संघ  के

 मुख्यालय  में  लिए  जाने  चाहिएं  ।

 9.  सिचित  क्षेत्रों  में  बड़े  प्लांट  ही  उचित  क्यों  कि  वहां  पर  खरीद  और  क्षमता

 का  अनुकलतम  उपयोग  होना  अधिक  निश्चित  होता  है|

 10.  राज्य  संघों  को  घीरे-धोरे  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड
 की  खरीद  संबंधी  सहायता  लेना

 कम  करना  चाहिए  और  खरोद  के  लिए  वाणिज्यिक  वाहनों  का  यथा  सम्भव  इस्तेमाल

 शुरू  करना  चाहिए  ।

 11.  छारीद  काये  वर्ष  भर  किया

 हाल  ही  में  एक  कनाडियन  समीक्षा  दल  ने  भी  परियोजना के  क्षेत्रों  का दौरा  किया  ।  उस  दल

 की  अन्तिम  सिफारिशें  इस  विभाग  को  अभी  तक  नहीं  मिली  है  ।

 झखबारो  कागज  को  उपलब्धता

 4478.  श्री  पो०  एस०  सईद  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  लघु  ओर  मध्यम  समाचार  पत्र  संघ  से  अख्वबारी

 कागज  की  उपलब्धता  पर  से  नियंत्रण  हटाने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  बो०  एन०  :

 मौजूदा  नियंत्रणों  को देश  के  अख्चबारी  कागज  उद्योग  तथा  लघु  ओर  मझौोले

 पत्रों  के  संबधेन  के  लिए  आवश्यक  समझा  जाता
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 सस्ते  उबेरकों  का  उत्पादन

 4479.  श्री  के०  राममति  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतोय  उवंरक  संघ  के  भूतपूर्व  चेय  रम॑न  ने  सस्ते  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  और

 परिवहन  की  समस्याएं  दूर  करने  के  लिए  किसी  नई  नीति  का  सुझाव  दिया  और

 क्‍या  इस  नई  नीति  पर  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उर्वरक  विमाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  जी
 $--7-1985  को  आयोजित  फटिलाइजर  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  के  वाधिक  सेमिनार  के  दौरान

 प्रस्तुत  किए  गये  एक  पेपर  में  फरटिलाइजर  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  के  भतपर्व  अध्यक्ष  ने  वितरण  की
 लागत  को  कम  करने  तथा  तल  परिवहन  पद्धति  पर  भार  को  कम  करने  के  लिए  मांग के  क्षेत्र  क ेसमीप
 छोटे  उबंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया

 उबरक  संयंत्रों  के लिए  नए  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  करते  समय  इन  पहलुओं  पर  उचित

 ध्यान  दिया  जाना  जारी  रहेगा  ।

 1985  में  तिलहनों  भ्रादि  का  उत्पादन  भौर  भंडारण  सुविधा

 4480.  श्री  राजकुमार  राय  :
 क्‍या  करषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष
 1985

 के  दोरान  कृषि  उत्पादन  विशेषक  मोटे  और  तिलहनों

 का  उत्पादन  निर्धारित  कम  हुआ  है

 यदि  तो  क्‍या  अतिरिक्त  भंडारण  सुविधाओं  की  कमी  इसका  मुख्य कारण
 और

 यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कृषि  उतादन  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  न  और  पर्याप्त

 भंडारण  सुविधाएं  उपलब्ध
 कार  द्वारा  क्या  उप  का  जात  क्रेतै  ? गय  जा

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  बौर  (@)

 फसल  वर्ष  से  1984-85 के  लिए  खाद्यान्न  और  तिलहनों आदि  के  संबंध
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 में  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई  हैं  :

 लाख  सोटरी

 कसल  लक्ष्य  उपलब्धि

 चावल  ६1.5  58.6

 गेहूं  45.6  44.2

 मोटे  अनाज  33.5  31.2

 दालें  13.0  12.2

 153.6  146.2

 तिलहन  13.0  13.1
 oo  से  लकबममाा  न  ने  प्ययथ::्भज््रजजा-जज  उ्अिनयन  नये

 यद्यपि  मोटे  घान्यों  और  दालों  सहित  खाद्यान्नों  के  मामले  में  उपलब्धियां  लक्ष्य  से

 कम  रहीं  किन्तु  तिलहनों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्धि  लक्ष्य  से  अधिक  हो  गई  ।  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में
 कमी  का  कारण  बहुत  से  राज्यों  में  वर्ष  |  9841-85  के  दौरान  खराब  मौसम  का

 रण  की  अतिरिक्त  सुविधाओं  का  अभाव  इस  कमी  का  मुख्य  कारण  नहीं  समझा

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  खाद्यान्नों  और  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 किसानों  को  महत्वपूर्ण  आदानों  जिसमें  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  के
 नाशी  ऋण  तथा  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  के  लिए  विस्तार  सेवाएं  आदि  भी  शामिल  की
 व्यवस्था  करने  के  समुचित  कदम  सरकार  द्वारा  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  खाद्यान्नों  आदि  का  समुचित  भंडारण  सुनिश्चित  करने  के  लिये  भंडारण  सुविधाओं  में

 वृद्धि  करने  के  उपाय  भी  कर  रही  ढके  हुए  भंडारण  की  क्षमता  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के
 निम्नलिखित  कदम  उठ।ये  जा  रहे  हैं

 (1)  1985-86  के  भारतीय  ब्वाद्य  केन्द्रीय  भंडारण  निगम  और  राज्य
 गार  निम्रमों  द्वारा  कुल  मिलाकर  19.74  लाख  टन  ढके  हुए  भंडारण  क्षमता  के
 विनिरभित  किए  जाने  की  सभ्भावना  जिसमें  से  16.95  लाख  टन  खाद्यान्नों  के
 रण  के  लिए  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना

 (2)  भारतीय  खाद्य  केन्द्रीय  भांडागार  राज्य  भांडागार  निग्रमों  ओर  अन्य  ख्रोक्ों

 से  ढको  हुई  अतिरिक्त  भंडारण  क्षमता  भाड़े  पर  लेकर  भंडारण  के  अस्थाई  इंतजाम  भी
 कर  रहा

 (3)  भारतीय  खाद्य  निगम  प्राइवेट  पार्टियों  के  माध्यम  ऐसी  पार्टियों को  व्यावसायिक
 बैंकों  द्वारा ऋण  दिये  जाने  भंडारण  क्षमता  विनिर्भित  किए  जाने की  सम्भाव्यता  के
 बारे में  छान-बीन कर  रहा
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 (4)  उपलब्ध  भंडारण  क्षमता  के  स्टेक  हाइट  बढ़ाकर  उपयोगिता  को  बढ़ाने  के कदम  भी

 उठाये  जा  रहे

 ]

 राष्ट्रीय  कंसिकल्स  शौर  फर्टिलाइज्स  का  विभाजन

 4481.  श्रो  गुरूदास  कामत  :  कया  क्षषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  और  जो  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  विशाल  उपक्रम

 है  के  विभाजन  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  और  फर्टिलाइजस  के  कार्यकरण  को  और  अधिक  कुशल
 बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  ओर  कुछ  सावंजनिक

 क्षेत्रीय  उव ंरक  कम्पनियों  पुनगेंठन  से  सम्बन्धित  एक  प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन

 शीघ्र  ही  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  आशा  इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  पर  एक  संप्दीय  समिति

 द्वारा  पहले  ही  निगरानी  रखी  जा  रही

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  में  भारतोय  झोर  इटलो  की  फर्मों  के बोच  सहयोग  करार

 4482.  श्री  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  ओर  इटली  की  फर्मों  के  बीच  सरकारी  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  वर्ष
 1984-85  और  1985-86  के  दोरान  कृषि  क्षेत्र  से  कितने  सहयोग/करारों  पर  हस्ताक्षर  किए
 उनका  वर्षवार  ब्यौरा  क्या

 इन  परियोजनाओं  को  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किया  4  न

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986-87  में  इटली  की  सहायता  से  ऐसी  कुछ  और
 योजनाओं  में  सहयोग  करने  का

 कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  1984  984
 से  दिसम्बर  1985  तक  भारतीय  ओर  इटली  की  फर्मो  के  बीच  सरकारी  अथवा  गैर  सरकारी  कृषि
 क्षेत्र  में किसी  भी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  तथा  इटली  की  सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  फर्मों  के  बीच  सहयोग  का

 विकास  बाणिज्यक  संबंधों  ओर  पहलुओं  में  से  एक  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया

 बिहार  में  पृथक  श्रम  पीठ  को  स्थापना

 4483.  श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  अम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि
 गिक  विशेषकर  वेतन  छंटनी  और  सेवा  समाप्त  करने  के  संबंध  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए
 बिहार  में  एक  पृथक  श्रम  पीठ  की  स्थापना  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  श्रम  संबंधी  विवादों  के  निबटान  और  बढ़ते  हुए
 श्रम  विवादों  को  बातचीत  के  द्वारा  हल  करने  के  लिए  सिविल  कमंचारियों  के  लिए  हाल  हो  में  स्थापित

 किए  गए  न्यायाधिकरणों  के  समान  आधार  पर  एक  पृथक  पीठ  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसा  कोई
 अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 त्वरित  प्रामोण  जल  योजना  के  श्रन्तगंत  जम्मू-कश्मीर  के  लिए
 कसम  राशि  का  शावंटन

 4484.  श्री  जनक  राज  गुप्त  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  जम्मू  कश्मीर  के  लिए  त्वरित  ग्रामीण  जल  योजना  के
 अन्तगेंत  आबंटित  राशि  वर्ष  1984-85  की  तुलना  में  5  करोड़  रुपये  कम

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य
 सरकार  द्वारा  अपेक्षित  धनराशि  उसे  प्रदान  करने  का

 और

 यदि  तो  सरकार  इस  राशि  को  कब  तक  दे  देने  का  विचार  है  ?
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 कृषि  मन्त्री  घटा  :  से  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूत्ति  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  जम्मू  व  कश्मीर  को  1984-85  के  दोरान  1901.56  लाख  रुपये  प्रदान  किए  गए  ये  ।
 1985-86  5-86  के  दौरान  यह  निर्णय  लिया  गया  थ्य  कि  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 राज्यों  को  निधियां  1984-85  के  दौरान  दी  गई  सहायता  के  बराबर  आबंटित  की  बशर्तें  कि
 केन्द्रीण  सहायता  1985-86  के  दौरान  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  के  लिए  राज्य  क्रे  न्यूनतम  आवश्यकता
 कार्यक्रम  के  प्रावधानों  स ेअधिक  न  हो  ।  1985-86  के  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूत्ति  कार्यक्रम
 के  अन्त्गंत  1422  लाख  रुपए  की  निधियां  मुक्त  की  गई  थीं  जो  राज्य  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम
 के  प्रावधान  के  बराबर  राज्य  से  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  प्रावधान  को  1986
 तक  1901.56  लाख  रुपये  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि  त्वरित  ग्रामीण  जल  भापूति
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आबंटित  सम्पूर्ण  घनराशि  प्राप्त  हो  सके  ।  राज्य  सरकार  ने  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  आबंटनों  को  1920  लाख  रुपये  तक  बढ़ाए  जाने  की  सूचना  अपने  दिनांक  4

 1986  के  तार  द्वारा  भेज  दी  है  ।  राज्य  को  59  लाख  रुपए  का  एक  ओर  बंटन  किया  गया

 420.56  लाख  रुपये  की  शेष  घनराशि  को  मुक्त  करने  के  बारे  में  राज्य  द्वारा  वास्तविक  बजट  बंटनों
 की  पुष्टि  किए  जाने  के  बाद  ही  विचार  किया  जाएगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  विल्‍लो  से  स्थानांतरित  करना

 4485.  श्री  सो०  के०  कुप्पुत्वामी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  विभिन्‍न  संगठनों  के  अन्तगंत  कुछ  यूनिटों  को  दूसरे  राज्यों  में  स्थानान्तरित  करके
 राजधानी में  प्रवासी  श्रमिकों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  नियंत्रित  करने  या  इधर  उधर  भेजने  का  कोई
 विचार

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  स्थानान्तरण  किस  आधार  पर  किया  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  दक्षिणी  राज्यों/पश्चिम  बंगाल  में
 रित  करने  का  विचार  है  जहां  से  हाल  के  वर्षों  में  काफी  बड़ी  में  कमंचारी  राजधानी  में  आए
 307

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  राजधानी
 क्षेत्र  क ेसनियोजित  एवं  समन्वित  विकासार्थ  तथा  दिल्‍ली  में  आवजक  जनसंख्या  के  दबाव  को  दर  करने
 के  लिए  इस  क्षेत्र  में  पूर्ण  वृद्धि  केन्द्रों  का  विकास  करके  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  को  नियन्त्रणीय
 सीमाओं  के  भीतर  रखने  के  लिए  क्षेत्रीय  योजना  तेयार  करने  के  प्रयोजन  से  हाल  ही

 में
 राष्ट्रीय  राज

 घानी  क्षेत्र  आयोजना  बोर्ड  को  स्थापना  की  गई  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  अपनायी  जाने  वाली
 नीतियां  बोडं  द्वारा  क्षेत्रीय  योजना  तैयार  करते  समय  तैयार  की  जानी  हैं  ।

 te  5३8

 दिल्‍ली  के  बाहर  उपयक्त  स्थानों  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  कि  सम्बद्ध  एवं
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 नस्थ  कार्यालयों  को  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  के  बारे  में  विचा  रः  करने  के  लिए  शहरी  विकास
 मंत्रालय  द्वारा  गठित  एक  सहकारी  समिति  द्वारा  पुनरीक्षा  की  जा  रही  दक्षिणी

 पश्चिमी  बंगाल  में  किसी  कार्यालय  के  .  स्थानान्‍्तरण  का  फिलहाल  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 मदर  मारतोय  डेरो  निगम  झौर  राष्ट्रीय  डेरी  विकाश्न  बोर्ड  में
 नेमित्तिक  मजबूर

 4486.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  ]
 /  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शो  सानिक  रेड्डी  J

 पर  कया  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍लो  में  मदर  भारतीय  डेरी  निमम  ओर  राष्ट्रीय

 डेरी  विकास  बोड  जंसे  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  लगातार  8-9  वर्षों  से  नैमित्तिक  मजदूर  भर्ती  करते  आा

 रहे  हैं  और  गैर  सरकारी  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  भी  भाड़े  पर  मजदूर  ले  रहे

 यदि  तो  इसके  कया  का  रण

 क्या  यह  प्रणाली  सरकार/सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  के

 अनरूप  हैं  और  यदि  तो  इस  दिशा  में  कया  सुधौरात्मक  कदम  उठाने  का  विचार

 दिल्ली  में  मदर  भारतीय  डेरी  निगम  ओर  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडड  द्वारा  भैर

 सरकारी  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  कितने  पद  भरे  गये  और  ये  पद  कब  से  भरे  जा  रहे  भोर

 (=)  नैमित्तिक  पद  कितने  ओर  कब से

 कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  भस्‍्त्री  योगेन्द्र  :  से  (5)

 कारी  एकत्र  की  जा  रही  है ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 सऊदो  भ्रब  के  लिए  रोजगार  हेतु  भर्तों  में  प्रनियसितताएं

 4487.  श्रीमती  प्रमावती  गुप्त  ]
 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  9  :  कया  असर  मंत्री  यह  दताने  की  करेंगे
 प्रो०  निर्मेला  कुमारी  क्षकतावत  |

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक
 5  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में

 रिटीज  इन  सऊदी  जाब  रिक्हूटमेंटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 -  826
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 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  रो
 गगार  हेतु  ्ती  एजेंटों  द्वार  भारतीय  मूल  के  अनेक

 श्रमिकों  तथा  अन्य  पारा  चिकित्सा  कमंचारियों  के  साथ  धोखाधड़ी की  जा  रही

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  क ेदोरान  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामलों  की  जानकारी  मिली
 जो र

 उक्त  कार्यों  में  लिप्त  एजेंटों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  तथा  भारतीय  मूल  के  नागरिकों
 को  ऐसे  जाली  रोजगार  एजेंटों  के  पंजों  स ेबचाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 श्रम  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पी०  ए०  :  और

 चिकित्सीय  ओर  चिकित्सीय  कर्मचारियों  को  ठगने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 और  विगत  दो  वर्षों  के  अधं-चिकित्सीय  कर्मचारियों  कमंकारों  से
 प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 1984  =  76

 1985  >  135

 बोस  भर्ती  एजेंसियों  के  सम्बन्ध  में  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  निलम्बित  किए  गए  और दो  के
 करण  प्रमाण-पत्र  रह  किए

 श्रांध्र  प्रदेश  क ेओकाक्लम  जिले  में  दूरवशन  ट्रांसपोटर  स्थापित  करना

 4489.  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  सचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  जिले  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  यह  अधिष्ठापित  कर  दिया  और

 य्रदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सूचना  प्ोर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  बी०  एन  :  और

 आंध्र  प्रदेश  में  श्रीकाकुलम  में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने

 को  स्क्रीम  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  इस  स्क्रीम  का  कार्यान्वयन

 मोजना  अवधि  के  दोरान  संसाधनों  के  बष॑-बार  वास्तविक  आवंटन  पर  निर्भर
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ोसा  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  की  स्थापना

 4490.  श्रो  चितामणि  पाणिग्रहों  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सातवीं  योजना  में  उड़ीसा  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  की  व्यवस्था की

 इस  समय  किन-किन  राज्यों  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  की  स्थापना  की  गई

 उड़ीसा  राज्य  को  इतने  समय  तक  दूरदर्शन  स्टूडियो  से  वंचित  रखे  जाने  के  क्या  कारण
 और

 क्या  उड़ीसा  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  अभी  तक  पश्चिम  बंगाल  के  दूरदर्शन  केन्द्र  के

 प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  कायं  कर  रहे  हैं  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वी०  एन०  :  इस  समय

 उर्ड  सा  में  कटक  में  एक  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  कायं  कर  रहा  इसके  अर  भुवनेश्वर  में  उपग्रह
 अपलिक  सुविधाओं  के  प्रावधान  के  साथ  एक  पूर्णरूपेण  रंगीन  दूरदर्शन  स्टूडियो  की  स्थापना  करने  को

 स्कीम  दूरदश्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल

 स्थायी/अंतरिम  ढांचे  के  रूप  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  सुविधाएं  इस  समय  निम्नलिखित

 राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  हैं  :---

 1.  असम

 2  आंध्र  प्रदेश

 3  गुजरात

 4  जम्मू  व  काश्मीर

 5  कर्नाटक

 6  केरल

 7.  महाराष्ट्र

 8.  उड़ीसा

 9,  पंजाब
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 |

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 दिल्‍ली

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 इन्फारमेशन  ब्यूरोਂ  को  सेवा  में  चुस्ती  लाना

 4491.  श्री  सुमाष  यादव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फेडरेशन  आफ  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूजपेपसਂ  के  तत्वाधान  में  दिनांक
 3  1985  को  बंगलोर  में  हुई  बंठक  में  छोटे  तथा  मध्यम  समाचार  पत्रों  के  सम्पादकों  द्वारा
 पारित  एक  संकल्प  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाया  गया

 क्या  प्रेस  इन्फा  रमेशन  ब्यूरो  की  सेवा  में  न  केवल  बड़े  समाचारपत्रों  वरन्‌  छोटे  और
 मध्यम  समाचारपत्रों  की  सेवा  के  लिए  भी  चुस्ती  लाई  जा  रही  और

 क्‍या  इनका  श्मेशन  ब्यूरोਂ  के  प्रचार  विभाग  को  अधिक  सूचना  उन्म॒खी  बनाये  जाने
 का  विचार  है  ?

 सूचना  भ्रोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वी०  एन०  :

 ओर  पत्र  सूचना  कार्यालय  लघु  तथा  मझोले  समाचारपत्रों  को  पहले  ही  विशेष

 सुविधाएं  उपलब्ध  कर  रहा  है  ताकि  वे  अपने  समाचार  कवरेज  में  सुधार  कर  सके  ।  यह  कहना  सही  नहीं
 कि  पत्र  कार्यालय  प्रचार  कार्य  आयोजित  करते  समय  केवल  बड़े  समाचारपत्रों  का  ही  ध्यान

 रखता  पत्र  सूचना  कार्यालय  का  मुख्य  उद्देश्य  भारत  सरकार  की  कार्यक्रमों  तथा

 विधियों  के  लिए  प्रचार  करवाना  है  तथा  प्रेस  दलों  में  शामिल  करने  के  लिए  समाचारपत्रों  का  चयन

 इस  कार्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  प्रेस  दलों  का  आयोजन  करते  पत्र  सूचना
 कार्यालय  सामान्यतया  दल  के  आभार  को  देखते  हुए  यथासंभव  हद  तक  लघु  तथा  मशप्तोले  समाचारपत्रों

 के  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करता  है  ।

 2.  प्रधान  मन्‍्त्री  को  विदेश  यात्राओं  के  समय  उनके  साथ  जाने  वाले  प्रेस  दलों  के  मामले
 सामान्यंतया  स्थान  की  कम्री  के  कारण  छोटा  दल  ले  जाया  जाता  इस  दल  में  समाचार  एजेंसियों
 तथा  विभिन्‍न  समाचार  राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  इस  प्रकार
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 के  प्रेस  दलों  में  सामान्यतया  लघु  तथा  मझोले  समाचारपत्रों  क ेएक  या  अधिक  प्रतिनिधियों  को

 शामिल

 किया  जाता

 राष्ट्रीय  शुष्क  भूमि  खेती  प्रायोग  को  सिफारिशें

 4492.  श्री  सो०  साथव  रेड्टो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  शुष्क  भूमि  में  खेती  के  क्षेत्र  में जिसका  अभी  तक  उपयोग  नहीं
 किया  गया  सुधार  करने  की  आवश्यकता  महसूस  की  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मुख्यतः  कृषि  क्षेत्र  की  बागडोर  संभालते  हुए  गैर-पेशेवर  रियों

 के  अज्ञान  के  कारण  राष्ट्रीय  आयोग  की  अनेक  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है
 ओर  उन्हें  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  तथा  उन  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्तक्नो  योगेग्र  :  सरकार
 बारानी  खेती  की  ओर  लगातार  ध्यान  देती  रही  है  और  विभिन्‍न  विकासात्मक  कार्यक्रम  चलते  रहे

 (७)  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  घ्तिफारिशों  की  जांच  की  जा  चुकी  है  ओर  कुल  मिलाकर  उन्हें
 कार्यान्यित  किया  जा  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बागेश्वर  में  दूरदर्शन  टावर  स्थापित

 4494.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  उत्तर  प्रदेश  में  बागेश्वर  में  टेलीविजन  टावर  स्थापित  करने  के  बारे  में  लोगों
 से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  दूरदर्शन  टावर  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  कथ  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  को  दूरदर्शन  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  वो०  एण०  :

 (a)  नहीं
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 प्रश्न  ही  नहीं

 देश  के  जिन  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  नहों  उनमें  दृरदर्शन  सेवा  का
 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  केवल  चरणबद्ध  ढंग  से  ही किया  जा  सकता

 ]

 देश  में  मारतीय  राज्य  फार्म  नियम

 4495,  श्रीमती  बसवराजेश्व रो  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  कितने  फार्मों  का संचालन  किया  गया  है  और
 वे  कहां-कहां  स्थित  हैं  ओर  प्रत्येक  फार्म  कितने  क्षेत्र  में

 कर्नाटक  के  रायचुूर  जिले  में  सिघनूर  फामं  के  लिए  भारतीय  राज्य  फार्म
 निममों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के दोरान  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  काफी  बड़े  क्षेत्र  का  विकास  नहीं  किया
 गया  है  और  यदि  तो  उनके  कया  कारण

 इन  फार्मों  में  अब  तक  कोन-कौन  से  प्रमृश्ष  बीज  उगाए  गए  ओर  राष्ट्रीय  बीज
 निगम  को  वितरित  किए  गए  और

 ये  बीज  किस  वर्ष  उगाए  गए  थे  ओर  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  बीजों
 का  वितरण  किया  गया  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेस्त्र  :  इस  समय
 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  चोदह  फ्रार्मों  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  इनके  स्थान ओर  क्षेत्र  के
 सम्बन्ध  में  स्थिति  संलग्न  विवरण-एक  में  दी  गई  है  ।

 पिਂ  छ्ले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  राज्य  जिला  रायचूर  पर
 व्यय  की  गई  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपये  में  )

 1982-83  2-83  1983-84  1984-85

 99.05  हैक्टेयर

 रायचूर  फार्म  के  कुल  2960  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  से  2430  हैक्टेयर  कृषि  योग्य
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 कृषि  के  अन्तगंत  लाया  गया  वास्तविक  परियोजना  से  सिंचाई  के  लिए  उपलब्ध  जल  की

 मात्रा  पर  निर्भर  करने  से  कम-ज्यादा  होता  रहता  है  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  मुख्य  फसलों  के  उत्पादित  बीजों  की  मात्रा  ओर

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  सप्लाई  की  गई  मात्रा  संलग्न  विवरण-दो  में  दर्शाई  गई  शेष  मात्रा  कर्नाटक

 और  अन्य  राज्यों  को  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 विवरण-एक

 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  प्रबन्धित  फार्मों  का
 स्थान  तथा  क्षत्र  दशा ने वाला  विवरण

 न्न्िा

 क्रम  फामं  का  नाम  तथा  स्थान

 नी  वी खो  तन

 क्षेत्र  )
 रे  $$ व

 1.  केन्द्रीय  राज्य  सूरतगढ़  5,127

 2.  केन्द्रीय  राज्य  सरढारगढ़  5,880

 3.  केन्द्रीय  राज्य  जेतसर  5,393

 4.  केन्द्रीय  राज्य  लाढोवाल  (  पंजाब  )  1,663

 5.  केन्द्रीय  राज्य  हिसार  2,715

 6...  केद्रीय  राज्य  देहरादून  प्रदेश )  3,828

 7...  केद्धीय  राज्य  राय  बरेली  प्रदेश )  191

 8...  केन्द्रीय  राज्य  फार्म  ,  कोकिलाबाड़ी  1,986

 9.  केन्द्रीय  राज्य  वारपेट  )  100

 10.  केन्द्रीय  राज्य  रम  )  523

 11.  केन्द्रीय  राज्य  बबाई  प्रदेश )  1,345

 12...  केन्द्रीय  राज्य  ज्वालगेरा  2,960

 13...  केन्द्रीय  राज्य  चेन्गम  )  3,904

 14...  केन्द्रीय  राज्य  कन्नानोर  3,060
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 विवरण-वो

 केन्द्रीय  राज्य  रायचूर

 क्थिंटलों  में  )

 क्रम  फसल  1982-83.  2-83  1983-84  1984-85

 1.  कपास  153  356  172

 2.  मूंग  10  ~  31

 3  अरहर  120  284  19

 4  लोबिया  336  न  33

 5  गेहूं
 न  न  1559

 6  सूरजमुखी  573  667  472

 7  कुसुम  163  149  100

 8  मक्का  207  --  --

 9  घान  66  बन  —

 10  मूंगफली  28  96  2

 11  बाजरा  118  बत-+  228

 12  ज्वार  55  _  289

 13  चना  50  +-  25

 14  अन्य  विविध  फसलें  6  —  —

 1885  1552
 ध

 «मन  मनाने  सनम

 पिछले  तोन  वर्षों  के दौरान  राष्ट्रीय  बोज  निगम  को  सप्लाई  किए  गए  बोल

 मक्का  विजय  मिश्वित  अधिप्रमाणित  84.00  क्विंटल

 कुसुम  मन्गेरा  अधिप्रमाणित  क्विंटल

 मूंगफली  डी ०एच०  3-30  आधारी  28.04  क्विंटल

 मूंगफली  आधारी  7.78  क्विंटल
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 198

 मरस्थल  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 4496.  श्री  डी०  थो०  पटेल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है

 क्या  देश  में  कुछ  राज्यों  में  बड़े-बड़े  रेगिस्तान

 क्‍या  इन  राज्यों  में  मदस्थल  विकास  कार्यक्रम  डेवलपमेंट  प्रोग्राम )
 किया जा  रहा  है

 क्या  इस  कायेक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  मं  परत
 राज्य  वर्ष  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  |

 कक  हा यदि  तो  कण  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  भ्म्म्ब्

 कृषि  मन्‍्त्रो  बूटा  ओर  मरुभूमि  विकास  कायंक्रम

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  द्वारा  हिमाचल  जम्मू  व  कश्मीर  तथा  राजस्थाव

 राज्यों  के  मसुभूमि  क्षेत्रों  के  रूप  में  चुने  गए  इलाकों  में  1977-78  में  शुरू  किया  गया  इस  कार्यक्रम

 के  कार्य-क्षेत्र  में  1982-83  से  काययं-दल  तथा  1985-86  से  अन्तर-विभागीय  दल  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  थोड़ा-सा  परिवर्तेन  किया  गया  विकास  कायेंक्रम  के  अन्तगंत  किए  यए

 बार  क्षेत्र  संलग्न  में  दिए  गए

 से  (४)  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  अनुमोदित  आवंटन  की

 तलना  में  कार्यक्रम  की  वित्तीय  प्रगति  में  दी  गई  उपलब्धियों  में  कमी  विभिन्‍न  कारणों  से

 जैसे  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर  के  अपने  योगदान  का  समय  पर  मुक्त  न  किया  वाधिक

 कार्य-योजनाओं  का  देरी  से  तेयार  किया  कमंचारियों  की  सामग्री  व

 स्करों  के  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  भूमिअधिग्रहण  में  धीमी  आदि  ।  +

 दम
 छः

 झवधि  राज्य

 1  2  3  4  5  6  7

 1977-78  से
 1981-82  हि

 जिलों  की  संख्या  3  4  ||  2  11  21,

 खंडों  की  संख्या  11  26  1  10  84  132
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 के
 1  2  3  4  5  6  7

 982-83  से

 984-85

 लों  की  संख्या  2  4  2  2  11  21

 ऐें  की  संख्या  8  26  2  6  84  126

 )85-86  से

 लों  की  संख्या  2  4  2  2  11  21

 गें  की संख्या  9.  26  2  10  84  131

 ५

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के
 दोरान  वित्तीय  प्रगति  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 रुपयों

 198  3-84  1984-85 5

 राज्य  आबंटन  व्यय  आबंटन  आबंटन  व्यय  आवंटन
 !

 का  प्रतिशत  का  प्रतिशत

 व्यय  व्यय

 ज्ौ+पपपपपथपथपथऐोे|7पयि  /भ/।ण।”?पपत्ि/।//पभभ।मपभपभ।झ।।/ण/।फ”8क्‍फ।?ख।ए“ै_ै_
 t  2  3  4  5  6  7

 मना

 82.40.  103.11  125.13.  82.40.  91.04  110.49

 इरियाणा  230.00  250.91  109.00  230.00  281.87  122.55

 100.00  80.92  80.92  100.00  95.61  95.61
 प्रदेश

 ब्म्मू  व  100.00  109.89  109.89  100.00  132.56  132.55
 हश्मीर

 एजक्रषान  1571.00  954.68  60.77  1571.00  1017.15  64.75
 >

 धर

 कुल  2083.40  1499.51  71.97  2083.40  1618.23  77.67
 ौत  फरक़जऋककफफसफससससफफफफफॉन  सससक्‍नफ6ड  लससक  नर  रइंंइ_-नतन्नन्‍च...औ_+े.े.े.े0२3ेेन्‍ेन्‍ेे०ेे०«+>ेे«+«««-मनन
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 19: 5-86  1983-84  से  1985-86

 राज्य  व्यय  आबंटनका  भाबंटन  व्यय  आबंटन
 प्रतिशत  का  प्रतिशत

 )  व्यय

 8  9  10  11  12  13

 1.  गुजशठ  98.00  73.31  74.81  262.80  267.46  101.77

 2.  हरियाता  206.00  118.86  57.70  666.00  651.64  97.84

 3.  हिमाचल  100.00  99.51  99.51  300.00  276.04  92.01
 प्रदेश

 4.  जम्म ूव  100.00  84.79  84.79  300.00  327.24  109.08
 कश्मीर

 5.  राजस्थान  1096.00  779.66  71.14  4238.00  2751.49  64.29

 160000  1  56.14  72.26  5766.80  4273.87  74.11
 जा  ज्जण

 प्रल्‍्छे  किस्म/प्रमाणित  बीजों  का  उत्पादन

 4497.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अच्छी  किस्म/प्रमाणित  बीजों  के  उत्पादन  औौर  वितरण  में  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 देश  में  विभिन्‍न  फसलों  के  बीजों  की  वाधिक  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी  है  और
 बतंमान  उत्पादन  एजेंसियां  इस  लक्ष्य  को  किस  वर्ष  तक  प्राप्त  कर  सकेगी  ;

 इन  चीजों  की  उत्पादकता  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गैर  सरकारी  व्यापारियों  तथा  किसानों  द्वारा  भी  बीजों  के
 उत्पादन  और  बिक्री  को  प्रोत्साहित  क  रने  का

 कृषि
 प्रोर  सहकारिता विभाग  में  राज्य  स्त्री  योगेस्र  जी
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रमाणित/अच्छो  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन  और  विहरण  में  निम्न  प्रकार
 से  वृद्धि  हुई  हैं  :--

 लाख  क्विटल में  )

 वर्ष  उत्पादन  वितरण

 1982-83  36.61  42.06

 1984-84  41  26  44.97

 1984-85  5  49.97  48.46

 बोजों  के  बदलने  को  अनुशंसित  दर  के  आधार  प्रमा  णित  किस्म  के  बीजों

 को  वाषिक  अनुमानित  जरूरत  1985-86  के  लिए  54.61  लाख  क्विटल  और  1986-87  के  लिए
 60  लाख  क्विटल  आंकी  गई  दलहनों  और  तिलहनों  को  छोड़  कुल  सभी  फसलों  के

 बीजों  की  जरूरत  बीज  उत्पादन  करने  वाली  विद्यमान  एजेंसियों  द्वारा  पूरी  कर  दी  जाती  अगले  2-3

 वर्षों  क ेदोरान  जरूरत  पूरी  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रमाणित/अच्छी  किस्म  के  बीज  एक  मुख्य  घटक  जो  उत्पादकता  निर्धारित  करते

 इन  बीजों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  की  प्रतिशतता  दर्शाने  वाले  कोई  पृथक  आंकड़े  नहीं  निकाले

 जा  सकते  ।

 जी

 केले  को  फसल  में  कमो

 4498.  भ्रो  ए०  जे०  वो०  बो०  महेश्वर  राव  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल  के  वर्षों  में  केले  की  फसल  में  कमी  हुई

 यदि  तो  क्‍या  केला  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  ओर  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्रषि  भोर  सहकारिता  विमाण में  राज्य  मन्त्रो  योगेश  :  केले  का  उत्पादन

 1981-82  में  4579.8  हजार  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1983-84  में  4647.7  हजार  मीटरी  टन  हो
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 1984-85  में  8626.2  हजार  मीटरी  टन  होने  से  रत्पादन  में  मामूल मली  कमी  आई

 ओर  राज्य  सरकारें  अधिक  उत्पादन  के  लिए  रोपण  सामग्री  की  आपूर्ति  वित्तीय
 ध्या  विस्तार  सम्बन्धी  सेवाओं  की  व्यवस्था  करके  केले  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  दे  रही

 गोवा  में  केला  सम्बन्धी  पैकेज  कार्यक्रम  की  योजना  भी  कार्यान्वित  कर  रही  भारतीय

 ५

 परिषद  ने  अखिल  भारतीय  समन्वित  फल  सुधार  परियोजना  योजना  शुरू
 में  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  क्रृषि-प्रौद्योगिकी  को  तैयार  करने  के  लिए  अन्य

 फैला  भी  शामिल  है  ।  यह  भी  निश्चय  किया  गया  है  कि  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान
 प्रनुतंघान  परिषद  द्वारा  केला  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  केन्द्र  स्थापित  किया  जाय  ।

 घलियान  में  क्षयरोग  प्रस्पताल

 499,  श्री  जायनल  झ्रबदिन  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 5)  कया  यह  सच  है  कि  धुलियान  जिला  पश्चिम  बंगाल  में  8  1986
 के
 अस्पताल  का  शिलान्यास  होना

 1)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  बहुत  समय  पूर्व  घुलियान  में  चुने  गए  इस
 सलिथि  को  शिलान्यास  नहीं  किया  गया

 ।  यदि  तो  इसका  क्‍या  कारण  और

 )  शिलान्यास  कब  तक  किए  जाने  की  है  ?

 '  मस्त्ालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  ए०  :  से  प्रारम्भ  बीड़ी
 लए  घुलियान  में  50  पंलगों  के  एक  सामान्य  अस्पताल  का  निर्माण  करने  का  निर्णय  लिया

 इसकी  आधारशिला  8-2-1986  को  रक्षी  जानी  थी  ।  यह  निर्णय  लिया  गया
 के  नजदीक  सेजर  गोदे  नामक  स्थान  पर  उक्त  अस्पताल  के  लिए  अधिक  बेहतर  जगह

 जए  सेजर  गोदे  में  आधार  शिला  रखी

 :  प्रश्न ही  नहीं  ।

 बंगलोर  दूरदशेन  केस  से  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 )0.
 भरी  बो०  एस०  कृष्ण  प्रम्यर  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री यह  बतामे की  कृपा
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 बंगलोर  द्वरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  टेलीविजन  पर  सप्ताह  में  कितने  घंटे  उद्दूं  कार्यक्रम
 जाते

 क्या  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  द्वारा  उद्दਂ  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  का  समय  बढ़ाये
 आवश्यकता  और

 यदि  तो  बंगलौर  दूरदर्शन  पर  उद्ू  कार्यक्रमों  के  समय  में  वृद्धि  करने  के  लिषू
 आवश्यक  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  बो०एन०  :  उदू
 20  मिनट  की  अवधि  के  लिए  महिने  में  एक  बार  टेलीकास्ट  किए  जाते  हैं  ।  इत  कायंत्रमों  में  कਂ

 गजल  तथा  उदूं  के  भक्ति  गीत  शामिल  हैं  ?

 और  सीमित  प्रेषण  घंटों  के  कारण  फिलहाल  उदूं  कायंक्रमों  को अवधि

 या  नए  उूं  कार्यक्रम  चालू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  केन्द्र  अभी  सीमित  निर्माण  सुविधा 1५  ५  3५
 साथ  अन्तरिम  ढ़ांचा  ही  है  ।

 भोधोगिक  गृहों  के  भ्रौद्योगिक  कर्मचारी

 4501.  श्री  रास  मगत  पासवान  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  विशेष  जांच  करने  का  है  कि  पहले  दस

 औद्योगिक  गहों  में  कर्मचारियों  की  किन  परिस्थितियों  में  नियुक्ति  की  जाती  है  और  उनसे  इस्ती
 दिलवाया  जाता है  क्योंकि  ये  गृह  अप्रत्यक्ष  रूप  से  श्रमिक  नियमों  की  अवहेलना  करने  हेतु  उस  स्थिति
 बचना  चाहते  ओर

 यदि  तो  ऐसे  ओद्योगिक  गृहों  का  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यव|
 करने  का  विचार  है  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  ए०  :  ओर  :  कमंकारों

 नियोजन  से  सम्बन्धित  कानूनों  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  की  शिकायतों  पर  कारंवाई  करने

 लिए  राज्य  ओद्योगिक  विबाद  1947  के  अधीन  समुचित  सरकारें  जब  कर्भी

 ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो  उन  पर  कारंवाई  करने  के  लिए  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  जे
 पर्याप्त  उपबन्ध  विद्यमान  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अघीन  राज्य  किसी
 औद्योगिक  विवाद  से  संगत  या  सम्बन्धित  किसी  मामले  की  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  जांच-न्यायाल
 भी  गठित  कर  सकती  ऐसी  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हैं  जिनकँ
 सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ओद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन  समुचित  सरकाड्
 a,  «
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 जबसपुर  में  दूरदर्शन  केर््र  में  स्टृडियों  को  स्थापना

 4502.  श्री  प्रजय  मुशरान  :  क्या  सूचना  शोर  प्रसारण  मन्‍्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जबलपुर  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  में  स्टूडियो
 स्थापित  करने  का  कोई  अ्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पर्याप्त
 '

 राशि  का  आवंटन  किया  जा  रहा  और

 ग अत  वा  क्या  उक्त  ट्रांसमीटर  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  चरण  में  स्थापित  किए  जाने

 की  सम्भावना  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  वी०  एन०  गाडगिल  )  पु  नहीं  ।

 प्रश्तही  नहीं  उठता  ।

 दूरदशंन  की  सातवीं  योजना  में  जबलपुर के  अल्प  शक्ति  (100  वाले  मौजूदा
 दूरदशन  ट्रांसमीटर  के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  (10  कि०  वाला  ट्रांसमीटर  लगाने  की  स्कीम ट्रांस
 श।मिल  इस  स्क्रीम  का  कार्यान्वयन  संसाधनों  के  वास्तविक  वर्ष-वार  आवंटन  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 ]

 गन्ने  को  उत्पादकता  में  गिरावट

 4503.  श्री  पी०  झार०  कुसा  रसमंगलसम  ]  ॥ ५  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयासों  की
 फलता  के  कारण  गन्ने  की  उत्पादकता  में  गिरावट  आती  जा  रही  और

 यदि  तो  क्या  चुकन्दर  के  उत्पादन  के  गंभी  रता  से  परीक्षण  किये  जाएंगे  ?
 *

 कृषि  ध्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  पिछले  छुछ
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 वर्षों  के  दोरान  उत्पादन  में  बहुत  कम  घट-बढ़  हुई  पिछले दो  वर्षो ंमें  उत्पादकता में
 त्तही  की प्रवृत्ति  देखी  गई

 अखिल  भारतीय  समन्वित  प्रायोजना  के  अन्तर्गत  चुकन्दर  की  पूरक  चीनी  फसल  के  रूप
 में  जांच  की  जा  रही

 4504.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  इस्पात  भौर  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इंडियन  एल्यूमिनियम  कम्पनी  रुप्णता
 की  ओर  अग्रसर

 क्‍या  सरकार  ने  इस  प्रमुख  एल्यूमिनियम  कंपनी  के  संकट  का  गहरायी  से  अध्ययन  किया
 और

 इस  कंपनी को  रुग्णता  से  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  इंडियन  एल्यूमिनियम
 कंपनी  रुग्ण  होने  नहीं  जा  रही

 |

 और  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 मुंह  भ्ोर  खुर
 को  महामारों  के  विरुद्ध  पशओ्रों  का  प्रतिरक्षण

 4505.  श्री  दिलोप  सिह  भ्रिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतगंत  मुंह-खुर  की  महामारी  रोकमै
 के  लिए  पशुओं  के  प्रतिरक्षण  पर  राज्यों  द्वारा  खचं  की  गई  धनराशि  का  केवल  25  प्रतिशत  भाग  ह्ठी
 देती  और

 क्‍या  इस  गंभीर  बिमारी  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  शत-प्रतिशत
 यता  देने  का  विचार  है  जैसाकि  पशु  प्लेग  की  रोकथाम  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ?

 कृषि  झ्लोर  सहकारिता  विभाग
 में  राज्य  मंत्री (  |  :  तथा

 मुंहपका  रोग  नियंत्रणਂ  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  रोग  रोधक  टीके  लगाने  की
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 बहुयुक्त  वेक्सीन  की  लागत  राज्य  ओर  किसान  द्वारा  25  :  25  :  50  के  अनुपात में  वहन  की  जाती

 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मामले  यह्‌  लागत  केन्द्र  तथा  किसान  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  की

 जातो है  महामारी पर  काबू  पामै  के  लिए  एक  संयोजी  मोनोवेलेंट  वेक्सीन का  सीमित  मात्रा  में
 माल  किया  जाता  है  और  राज्यों  में  इसकी  लागत  केन्द्र  और  रा  द्वारा  बराबर-बराबर  और  संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  पूरी  तरह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 ]

 हुडको  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  निषियों  का  भ्राबंटन

 4506.  डा०  फलरेण  गुहा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1985-86  में  हुडको  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  मकानों  का  निर्माण  करने  ह्देतु
 निश्चियों  का  आवंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  अब  तक  कितती  राशि  खे  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  ओर  वर्ष  1985-86

 के  लिए  हुडको  ने  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के लिए  22.96  करोड़  रुपये  की  राशि  नियतित  की

 इस  अवधि  के  दोरान  8.43  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  से  8  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  अब

 तक  कुल  84.94  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  ग  ई

 कर्नाटक  में  लोह  प्रयस्क  खानों  का  विकास

 4507.  श्री  श्ोकांत  दस  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  लोह  अयस्क  खानों  के  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  कर्नाटक  में  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए
 भर

 तत्सम्बन्धी ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  संत्रो  कृष्ण चन्द्र  :

 ओर  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  में  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  तथा
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 कुद्रेमुख  आयरन  और  कम्पनी  लि०  कर्नाटक  में  लोह  अयस्क  की  खानें  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट
 कार्पोरेशन  लि०  की  बेलारी  जिले  में  दोणिमले  में  एक  पूरी  तरह  से  यंत्रीकृत  श्वान  जिसका  उत्पादन

 निर्यात  के  लिए  है  ।  मद्रास  की  बाहय  बन्दरगाह  में  कर्नाटक  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात  करने के
 लिए  85,000  टन  भार  के  जहाजों  की  वर्तमान  स्वीकाये  क्षमता  की  तुलना  में  110,000  टन  भार
 क्षमता  के  जहाजों  को  खड़ा  करने  की  एक  योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  दोणिमले  तथा

 बेलारी-हास्पेट  क्षेत्र  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात  करने  के  लिए  1983  में  जापान  की  इस्पात
 मिलों  के  साथ  एक  दीघंकालीन  करार  पर  हस्ताक्ष  र  किए  गए  इस  प्रकार  सरकारी  तथा
 सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  की  खानों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सकेगी  ।

 चुंंकि  लोह  अयस्क  सांद्रण  की  निर्यात  मांग  के  अभाव  के  कारण  कुद्रेमुख  आयरन  और  कम्पनी

 लि०  को  पूरी  क्षमता  पर  नहीं  चलाया  जा  सका  है  अतः  सरकारा  ने  कम्पनी  द्वारा  कुद्रेमुख  में  उत्पादित
 सांद्रण  के  इस्तेमाल  के  लिए  कम्पनी  द्वारा  मंगलौर  में  30  लाख  टन  वाधिक  क्षमता  के  पैलेट  बनाने  के
 संयंत्र  को  स्थापना  करने  की  मंजूरी  दे  दी  इस  संयंत्र  में  अप्रेल  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  जाने
 थे  फन्‍मियनाेोे को  संभावना

 पान  विकास  बोर्ड  का  गठन

 4508.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  पान  विकास  बोर्ड  स्थापित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पान  की  खेती  बहुत  सीमित  पैमाने  पर  होती  है  और  इस  समय  इसके  लिए  किसी  अलग
 बोर्ड की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्रौद्योगिको  के  भ्रम्तरण  के  माध्यम  से  घान  भौौर  मक्का  को  उपज  में  वद्ध

 4509.  श्री  जगन्नाथ  पटमायक  :  क्‍या  क्ृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  की  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम  के  प्रभावी  अंतरण  के  द्वारा

 धांल  और  मक्का  की  उपज  तीन  गुणा  बढ़ाई  जा  सकती
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 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  परीक्षण  के  तौर  पर  अनुसंघान किया  गया
 और

 यदि  तो  उत्पादन  बड़ाने  के  विशेषकर  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने

 वाले  कदमों  का  ब्गौरा  क्या  है  ?

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  जी

 श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  राष्ट्रीय  परिचालन  अनुसंघान
 नाओं  और  प्रयोगशाला  से  खेत  तक  जैसे  प्रौद्योगिकी  स्थानांतरण  कायंत्रमों  के  द्वारा  यह  स्पष्ट  रूप  से

 दिया
 है  कि  कृषि  के  मामले  में  पिछड़े  क्षेत्रों  जहां  कि  उत्पादकता  राष्ट्रीय  औसत  से  भी

 कप्र  उन  क्षेत्रों  में  वहां  उन्नत  किस्मों  और  एकमुश्त  कृषि  क्रियाओं  को  अपना  कर  धान  ओर  मकक्‍के

 की  पैदावार को  तीन  गुणा  तक  बढ़ाया  जा  सकता  जैसाकि  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :  --

 पैदावार  क्विटल

 फसल  पिछड़े  क्षेत्रों  के  राष्ट्रीय  औस  ते  राष्ट्रीय  प्रदर्शन

 क्षकों  द्वारा  ओऔसत  अधिक्तम  न्यूनतम

 घान  14.15...  42  60  30

 )
 मक्का  13-1  !  5।  68  38

 )

 सातवीं  योजना  के  दौरान  सरकार  विभिन्न  प्रोद्योगिकी  स्थानांतरण  के  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन
 में  और  तेजी

 गेहूਂ श्रौर  धान  का  समर्थन  मूल्य

 4510,  श्री  बिरंजो  लाल  श्ञार्मा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  गेहूं  और  घान  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  करने  के  क्या  कारण  भपैर

 थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 कृषि  श्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्त्र
 :  गेहूं  और  घान

 को  1985-86  की  फसल
 की  अधिप्राप्ति  को  क्रोमतें  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  बढ़ाई  गई  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उत्पादन  की  लागत  के  अनुमान  और
 अन्य  सम्बद्ध  घटकों  ओर  राज्य  सरकारों  एवं  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को

 भी  ध्यान  में  रखा  था  ।
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 गेहूं  और  चावल  के  थोक  मूल्यों  की  अखिल  भारत  सूचकांक  संख्या  के  संकलन के  लिए
 सरकार  द्वारा  घोषित  अधिप्राप्ति  मूल्यों  का उपयोग  नहीं  किया  जाता  |

 दूरदर्शन  द्वारा
 लोगਂ  के  स्वासित्व  भ्रधिकार  का  बेचा  जाना

 4511.  भ्रो  ई०  भ्रस्यप्‌  रेड्डी  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूर  दर्शन  ने  विदेशों  में  प्रदर्शन  के  लिए  लोगਂ  के  स्वामित्व  अधिकार  बेच  दिए

 और
 हु

 दूरदर्शन  ने  लोगਂ  धारावादिक  के  लिए  विज्ञापनों  आदि  के  द्वारा  कुल कितना लाभ

 अर्जित  किया  है  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  नहीं  ।

 लोगਂ  के  स्वामित्व  अधिकार  इस  धारावाहिक  के  निर्भाता  में  निहित  ये  दूरदर्शन  में

 विहित  नहीं  होते  ।

 दूरदर्शन  द्वारा  लोगਂ  कार्यक्रमों  के  प्रायोजन  शुल्क  और  स्पाट  विज्ञापनों  के  माध्यम

 से  अजित  कुल  राजस्व  की  राशि  3,63.56  लाख  रुपए

 केरल  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  .

 4512.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  क्ृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  कंन्द्रीय  प्रायोजित  अथवा  सहायता  से  चलने

 वाली  कितनी  योजनाएं

 वर्ष  1984-85  4-85  में  इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ओर

 वास्तव  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 :  क्‍या  ये  योजनाएं  सफल  रही  ओर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  केरल  में  सातवें
 योजना  के  दोरान  कुछ  महत्वपूर्ण  केन्द्रीय  अथवा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  मत्स्य  पालन  विकास  योजनाएं
 निम्नलिक्ित  -

 (1)  डिम्पोना  उत्पादन  के  लिए  अवस्थापनात्मक  विकास  ।
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 (2)  जल  कृषि  विकास--मछुआ  विकास  एजेंसियां  ।

 (3)  खारे  पानी  में  जलकृषि  ।

 (4)  छोटे  मछुवारों  के  लिए  समुद्र-तट  पर  उतरने  वाले  उन्‍नत  जलयानों  को  शुरू  करना  ।

 (5)  बड़े  पत्तनों  में  मछली  पकड़ने  वाले  बन्दरगाहों  का  विकास  ।

 (6)  छोटे  पत्तनों  पर  मछली  पकड़ने  वाले  बन्दरगाहों  का  विकास  ।

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  पृथक  से  कोई  धनराशि  आ  बंटि  त  नहीं  की  गई  है  ।  वर्ष  को
 परियोजनाओं  के  लिए  समग्र  बजट  आवंटन  से  राज्यों  को  धनराशियां  नि  मृंक्त  की  जातो  केरल  में
 1984-85  के  दोरान  चालू  की  गई  योजनाओं  के  लिए  श्वर्च  की  गई  वास्तविक  रकम  निम्नलिखित

 है  :--

 रुपये )

 (1)  मछुवारों  का  तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक  सर्वेक्षण  1.200

 (2)  जलकूृषि  विकास-मछुआ  विकास  एजेंसियां  2.705

 (3)  खारे  पानी  में जलकृषि  7000

 (4)  छोटे  मछुवारों  के  लिए  समुद्र-तट  पर  उतरने  वाले  10.000
 उन्नत  जलयानों  को  शुरू  करना  ।

 (5)  बड़े  पत्तनों  में  मछली  पकड़ने  वाले  बन्द  रगाहों

 |

 62.500
 का  विकास  ।

 (6)  जापानी  अनुदान-सहायता  के  अधीन  जाल  बनाने  52.400

 की  छह  मशीनों  का  आयात  ।

 इन  योजनाओं  में  से  कुछ  योजनाएं  अभी  पूरी  नहीं  हुई  जो  योजनाएं  पूरी  हो  गई
 उनका  निश्चित  प्रभाव  पड़ा

 प्रश्न  ही  नहीं

 संदाकिनों  एनक्लेबथ  में  फ्लेटों  में  खराबियां

 4513.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मंदाकिनी  एनक्लेव  के  फ्लैटों के  आबंटियों  ने  स्ववित्तपोषित  योजना
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 _ ्ृुृूइइ््रन
 के  अन्तगंत  इन्हें  आबंटित  फ्लैटों  में  खराबियों  के  बारे  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  शिकायत  की

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  किस  प्रकार  की  शिकायतें  की  गई

 सरकार  का  उन  खरा  बियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 दया  उन  खराबियों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  समय-बद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 ओर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ब्योरे  मुख्य  रूप
 से  कार्यात्मक  हैं  जैसे  खिडकि.यों  और  दरवाजों  के  शटरों  को  सुगम  छज्जों  पर  रखनी  गयी  पानी
 की  टंकियों  से  पानी  बहना  तथा  स्वच्छता  स्थापनाओं  से  पानी  पाइपों  का  अवरुद्ध  हो

 कुछ  शौचालयों  तथा  बालकनियों  में  अपर्याप्त  हलान  की  शिकायत  समय-समय  पर  क्रुछ  आबंटियों
 ने  की  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  त्रुटियों  को ठीक  करने  के  आवश्यक  कदम  उठाये
 फ्लैटों  में  अपर्याप्त  ढलान  के  अंशों  को  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  आशा

 क्योंकि  ये  त्रुटियां  कार्यात्मक  प्रकृति  की  इसलिए  इन्हें  जब  कभी  भी  ध्यान  में  लाया
 जाता  ठीक  कर  दिया  जाता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  मत्स्यन  नोकाशों  के  लिए  ऋण

 श्री  सोमनाथ  र०  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  तत्संबंधी  के  दोरान  नौवहन  विकास  निधि  समिति  ने  कतनी  मत्स्यन  नोकाओं  के  लिए

 ऋण  दिया  और  तत्संबंधी  कम्पनी  वार  ब्योरा  क्या

 क्या  ये  ऋण  उक्त  प्रत्येक  कम्पनी  के  लिए  निर्मित  स्वदेशी  और  आयातित  मत्स्यन
 नौकाओं  के  लिए  दिए  गए  यदि  तो  दोनों  के  लिए  पृथक-पुथक  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  की  मत्स्यन  नोकाओं  के  लिए  ऋण  दिए  जाने  से  वर्तमान  मत्स्यन  नौकाओं
 की  सामान्य  स्थिति  पर  कुप्रभाव  नहीं  और

 सरकार  द्वारा  वर्ष  में  में  नोवहन  विकास  निधि  समिति  से  ऋण  के  लिए  कितनी
 नौकाओं  के  लिए  सिफारिश  करने  का  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्र  सकवाना  )  ४  ओर

 247



 लिखित  उत्तर  31  1986
 म--ा

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जी

 इस  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  नोकाओं  की  संख्या  जिसके  लिए

 सिफारिश  की  जाएगी  वह  प्राप्त
 हुए  उनकी  मंजूरी  तथा  घनराशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 होगी  ।

 बेरोजगारों  को  संख्या  के  भ्रांकड़

 4515.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  ]
 8  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्िः

 श्री  सुमाष  यादव  है

 कया  सरकार  का  ध्यान  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  बेरोजगारी  के  आंकड़ों  में  भारी
 असमानता  है  ओर  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  में  बेरोजगारों  की  संख्या  ?2  लाख  बांकी  गई  है  और
 वहां  रोजगार  कार्यालय  के  चालू  रजिस्टर  के  अनुसार  यह  संख्या  240  लाख

 षदि  तो  इतनी  अधिक  असमानता  के  क्या  कारण  और

 इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :

 के

 और  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  सप्ी  व्यक्ति  अनिवायं  रूप  से  बेरोजगार  नहीं 1

 एशियाड  फ्लेटों  को  बिक़ो

 4516.  प्रो०
 निर्मला  कुमारी  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  एशियाड  फ्लैट  अनबिके  पढ़े

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 भ्ब  तक  कितने  एशियाड  फ्लैट  बिके  और

 क्‍या  फ्लैटों  को  सरकारी  अधिकारियों  को  आबंटित  किया  जा  रहा  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  एशियाड  परिसर  में  853

 रिहायशी  एककों में  577  रिहायशी  एककों  को  अभी  बेचा  जाना  शेष  है  ।

 मूलतः  प्रवासी  भारतीयों  से  बहुत  ही  कम  उत्तर  मिलने  के  कारण  जिनके  लिए  599

 एशियाड  परिसर  में  अभो  तेक  276  रिहायशी  एककों  को  बेचा  जा  चुका

 150  रिहायशी  एककों  को  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  चलाए  जा  रहे  सामान्‍य  पूल  वास  के
 अन्तगंत  विशेष  आबंटन  के  लिए  शहरी  विकास  मन्त्रालय  को  बेचे  जाने  का  प्रस्ताव  ये  फ्लैट

 पत्रका  सामाजिक  कायंकर्ताओं  विशेष  रूप  से  प्रतिष्ठित  संगठनों  से  संबंधित

 महिलाओं ,  जाने  माने  प्रौद्योगिकियों  तथा  प्रशासकों  जिनकी  अल्पकालिक  तदर्थ
 कार्यों  के  लिए  सरकार  को  आवश्यक्ता  पड़  सकती  को  भाबंटित  किये  जायेंगे  ।

 दक्षिणी  दिल्ली  में  हरित  पट॒टी  पर  बिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 हारा  मकानों  का  निर्माण

 4517.  प्रो०  रासकृष्ण  भोरे  :  वया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  दक्षिणी  दिल्ली  में  उन  स्थलों  पर  बड़ी  संख्या मे ंआवासीय

 फ्लैटों  का  निर्माण  कर  रही  है  जो  मास्टर  प्लान/जोनल  प्लान  में  हरित  पट्टी  के  रूप  में  दिखाए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  मास्टर  प्लान/जोनल  प्लान  में  परिवतेन  करने

 के  क्‍या  कारण  और

 ग  मास्टर  प्लान/जोनल  प्लान  में  परिवर्तन  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  की  स्वीकृति  से

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  सूचित  किया  है  कि  दक्षिण  दिल्ली  में  रिहायशी  फ्लैों  के  निर्माणार्थ  वृहत  योजना  में  पट्टीਂ
 के  रूप  में  दर्शाये  गए  क्षेत्रों  में  केवल  तीन  योजनाओं  का  ढांचा  तैयार  किया  गया

 ये  तीन  योजनायें  इस  प्रकार  हैं  :--

 (i)  प्रहलांदपुर  608  128  निम्न  आय  वर्ग  फ्लैट

 (ii)  सैयदुला  जाब  स्ववित्त  पोषित  योजना  में  श्रेणी  तर  तथा  गा  के  साकेत  के  निकट
 288  फ्लेट

 (iii)  एयर  फोर्स  स्टेशन  स्ववित्त  पोषित  योजना  में  तथा  पा  के  समीप

 तुगलगाबाद के  252  फ्लैट
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 चूंकि  जिन  क्षेत्रों  में  जिन  पर  उपयक्त  योजनाओं  का  ढांचा  तेयार  किया  गया  उनके
 कऋक्रमण  और  अनधिकृत  निर्माण/कब्जे  की  सम्भावना  इसलिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  अपनी  आवास  योजनाओं  जिसके  लिए  भूमि  की  नितान्त  कमी  के  लिए  इसे  उपयोग  में  लाने  का

 निर्णय  लिया  है  ।  बृहृत  योजना  में  अभी  तक  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया

 दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  वृहत  योजना/क्षत्रीय  योजना  में

 संशोधन  को  शहरी  विकास  मंत्रालय  से  अनुमोदित  कराना  होता  है  न  कि  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  से  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  भ्रधिग्रहण

 4518.  श्री  मोहम्मद  महफूज  झ्रली  खां  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  4)  कृपा  करेंगे
 किः

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  वर्ष  (985  तक  कुल  कितने  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण
 किया  गया  था  और  उस  अधिगृहीत  भूमि  में  से  कितनी  भूमि  का  विकास  किया  गया  है  और  अब  तक
 उसका  उपयोग  किया  गया  है  ओर  कितने  एकड़  भूमि  को  नीलामी  द्वारा  बिक्रो  के  लिए  भूखण्डों
 में  बदल  दिया  गया  है  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कितने  एकड़  भूमि  प्रत्येक  सामूहिक  आवांस
 समितियों  और  फ्लैटों  के  निर्माण  के  लिए  दी  गई

 अविकसित  शेष  भूमि  यदि  कोई  रह  रही  है  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पहले  से  आंधगृहीत  अविकसित  भूमि  को  विकसित
 करते  और  उसका  उपयोग  किये  जाने  तक  बौर  भूमि  का  अधिग्रहण  करना  बन्द  कर  दिया  यदि
 तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबोीर  1985  तक  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  को  48,378  एकड़  भूमि  सौंपी  गई  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिए  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  उपयोग  में  लाने  के  लिए  प्रस्तावित  भूमि  के  ब्योरे  जिसमें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 के  पास  उपलब्ध  शेष  क्षत्र  भी  शामिल  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  रिहायशी  योजनायें  14,19  3.81  एकड़

 (2)  ओऔद्योगिक  योजनायें  2,581.00  एकड़
 (3)  बागवानी  7,209.62  एकड़

 (4)  मलिन  बस्ती  उन्मूलन  तथा  भ्रुग्गी-झोंपड़ी  योजनायें  5,982.20  एकड़

 (5)  9,362.78  एकड़

 (6)  सामूहिक  आवास  समितियां  4,564.00  एकड़
 (7)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  शोध  क्षेत्र  4,48  5.00  एकड़

 48,378.71  एकड़
 न्‍विवमाम
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 और  भूमि  का  विकास  एक  सतत  प्रक्रिया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 अन्य  निकाय  जैसे  दिल्‍ली  नगर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  दिल्ली  जिन्हें

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  आबंटित  की  जाती  भी  भूमि  के  विकास में  शामिल  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  के  पास  शेष  भूमि  को  न्यायालयों  द्वारा  स्वगन  अतिक्रमणों  आदि  जंसे
 विभिन्‍न  कारणों  से  अभी  तक  विकसित  नहीं  किया  जा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  ओर  से
 भागे  और  अज॑न  को  रोकने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  में  सब्जियों  की  फसल  पर  जीवाणु  रोग

 4519.  श्री  पी०  ए०  एन्टनी  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  केरल  में  हरी  बेंगन  और  अन्य  सब्जियों  के

 पौधों  पर  जीवाणु  रोग  का  प्रभाव  पड़ा  और

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  इस  रोग  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  है  और

 उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  श्रीमान  ।

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  सहायता  से  केरल  कृषि
 निकेरा में  उपचारी  उपाय  ढूंढ  निकालने  से  संबंधित  अनुसंधान  काय॑  में  प्रगति  जारी

 उत्प्रवास  प्रधिनियम  के  प्रन्तर्गत  भर्तो  एजेंसियों  सम्बन्धी  विनियमों  में  संशोधन

 4520.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्प्रवास  1983  के  पंजीकृत  भर्ती  जो  लोगों  को

 विदेशों मे ंरोजगार  दिलाने  के  कार्य  में  लगी  हुई  से  संबंधित  नियमों  और  उप-नियमों  में  कुछ

 धन  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अर  सन्‍त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पो०  ए०  :

 प्रश्त ही  नहीं  उठता  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  साय  भेंटवार्ताओों  का  रिकार्ड  किया  जाना

 4521.  प्रो०  नारायण  चस्प्र  पराशर  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  स्वतंत्रता
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 नियों के  साथ  भेंटवार्ताओं  के
 रिकार्ड  किय ेजाने  के  बारे  में  6  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 5314 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  द्वारा  वर्ष  1985  के  दौरान  जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और

 भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  अधिकारियों  के  स्ताथ  भेंटवार्तायें  रिकार्ड  की  गई  उनके  नाम
 अलग-अलग  क्या  हैं  तथा  उनको  किन  भाषाओं  में  रिकार्ड  किया  गया  है

 कया  उक्त  भेंटवार्ताओं  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  अथवा  साहित्य
 अकादमी  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  भाषाओं  के  अलावा  अन्य  भाषाओं  में  रिकार्ड  करने  की  कोई
 व्यवस्था  और

 इस  प्रकार  की  बोलियों/भाषाओं  विशेषकर  आदिवासी  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  नाम  क्या
 हैं  जिनमें  इन  भेंटवार्ताओं  को  रिकार्ड  किया  गया  है  ?

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  जिन

 स्वतंत्रता  सेनानियों  तथा  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  कामिकों  के  साथ  वर्ष  1985  में  आकाशवाणी

 द्वारा  भेंटवार्ताएं  रिकार्ड  की  उनके  भाषाओं  के  ब्यौरे  के
 जिनके

 बारे  में  के  नद्“ों  से  तू  चना
 प्राप्त  हुई  संलग्न  में  दिये  गये  दूरदर्शन  के  बारे  में  इसी  प्रकार  की  सूचना  एकत्र  की

 जाएगी  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आकाशवाणी  के  जिनमें  भेंटवार्ताएं  भी  शामिल  विभिन्‍न  भाषाओं  तथा
 बोलियों  में  प्रसारित  किए  जाते  हैं  जिनकी  सूची  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 ay ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 स्वतंत्रता  सेनानियों  भाषा  आकाशवाणी  जहां
 के  नाम  रिकार्ड  किया  गया

 हिन्दी  मथुरा
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 श्रीघर
 श्रीमती  मालती  ठाटो

 नागप्पा  शेट्टी
 टी०  74०  राव  ॥

 बासाव  नी
 राम  शर्मा  के  कन्नड़  भद्रावती

 गोपाल  राव  वालंजकर

 अप्पाजी

 J

 है|

 /

 के०  ईश्वर
 )

 कन्नड़  मंगलौर

 ।
 हिन्दी  उदयपुर

 गुजराती  राजकोट

 गढ़वाली  नजीबाबाद
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 ठाकुर  राम  कृष्ण  सिह  है|
 हर्षुल  मिश्रा  |
 मधु  मंगल  सोनी  |
 कमल  नारायण  शर्मा  |
 भोपाल  राव  तंवर  |
 जगन  नाथ  भोगल  |
 डा०

 बीस
 जैन  |

 हि महन्त  लक्ष्मी
 नारायण  नदी  रायपुर

 सख  गांव  टिकरिहा
 f

 ३

 भुजबल  सिंह  कश्यप
 लाल  मौनी  तिवारी  |
 दुर्गा  प्रसाद  सिरमौर
 भगवान  दास  मेहता  |

 हर  मोहन  तिवारी  हिन्दी  .  भोपाल
 रविन्द्र  नाथ  सिकदर  बंगाली  सिलीगुड़ी

 |

 ।

 तमिल

 है|
 |

 |
 मलयालम  त्रिवेन्द्रम

 |  हिन्दी  रीवा
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 दन  बहादुर  मिंह  बघेली  रीवा
 रामसुन्दर  गोरम  (2

 डी०  एस०  पोटनिस  मराठी  जजगांव

 फ्रेरन  दत्त  पाण्डे
 मोहन  चन्द्र  कर्णपाल

 कुमाऊंनी  नजीबाबाद

 हिन्दी  नजीबाब्राद

 नेपाली  कुसियांग

 एन०  जी०  गोरे

 [|
 मराठी

 पुणे
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 मराठी

 हिन्दी

 कंजरी

 मलयालम

 42%.
 &

 शव  दर  तर

 रत्नागिरी

 शिमला

 शिमला

 कालीकट
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 राजेश  सिंह  रावत  है|
 कैप्टन  राम  सिंह  |
 बदरी  प्रसाद  डोगरियाल

 |
 हिन्दी  नजीबाद

 सरदार  भुगमन  सिह  |
 कुन्दन  सिंह  आजाद

 एम०  कन्नौमपिल्ली  मलयालम  त्रिवेन्दर
 कर्नेल  जी०  एस०  ढिल्लों  हिन्दी  भोपाल

 आदिवासी  बोलियों  सहित  भाषाओं/बोलियों  की  जिनमें  आकाशवाणी
 केन्द्रों  द्वारा  स्पोकन  वर्ड  कार्यक्रम  प्रसारित  किए  जाते  हैं

 1.  आदि  17.  भुनी

 2.  अंग्रेका  18.  बौंडा

 3.  अपत्नी  19.  बालटी

 4.  आओ  20.  भटरा

 5.  अंगमी
 21.  भूमिया

 22.
 6.  अवधी  भिल्ली

 23.
 7.  अनल

 3.  बुईलल्सी

 8.  ऐमोल
 24.

 9.  असुर
 23.  छूग

 10.  बागड़ी
 26.  छतुईसकली

 11.  बुंदेलखंडी
 27.  क्लिवू

 12.  भदावली  28.  छोलब

 13.  भोजपुरी  29.  डिमासा

 14.  बिलासपुरी  30.  दिगावुमसुमी

 15.  बृज  31.  डोगरी

 16.  बोड़ो  32.  देयोरी
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 33.  डाफला

 34.  गढ़वाली

 35.  गारो

 36.  गोड़ी

 37.  गुजरी

 38.  गलोंग

 39.  शडवा

 40.  हक्तबी

 41.  हरियाणवी

 42.  हो

 43.  हमार

 44.  ईदू

 45.  ईदूमिश्मी

 46,  जैन्तिया

 47.  जोंग

 48.  काबुई

 58.

 59.

 60.

 61.

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 68.

 69.

 70.

 11.

 72.

 73.

 74.

 73.

 16.

 77.

 78:

 79.

 80.

 81.

 82.

 31  1986

 लोअर  मसऊ

 ललुंग

 लियांगनेई
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 100.

 10).

 102.

 103.

 104.

 105

 106.

 107.

 नागामीसे

 नाग्पुरी

 लिखित  उत्तर

 119.  पैटे

 120.  पंचपरगुईया

 121.  राजस्थानी

 122.  रिनोमकर्खेसांग

 123.  संगतम

 124.  संथाली

 125.  सेमा

 126.  सुरमोरी

 127.  स्पिटियन

 128.  सौरा

 129.  साबर

 130.  सिक्किमीसे

 131.  सिमते

 132.  तागिन
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 ee नन्‍क्‍न्‍सक्‍िडओरओ_ीतण  सस  4522. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्‍या सूचना झौर प्रसारण मल्त्री
 थाडो  हु  वारहडी

 थमभूल  वांछ

 तांगशा  यिमछुमूंर

 तुलू  जेलंग

 त्रिपुरी  जोऊ

 अपर  महासू  सरगुजिया

 वैपाह  भुटनिसी

 क्षेत्रीय  मावाएं

 हिन्दी  9.  नेपाली

 2.  असमी  उड़िया

 3.  बंगाली  पंजाबी

 4.  गुजराती  सिंधी

 $«  कन्नड़  तमिल

 6.  कश्मीरी
 तेलुगु

 7.  मलयालम
 अबू

 8.  मराठी

 पूर्णकालिक  रेडियो  रवर्शन  संवाददाता

 4522.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  सूचता  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  पूर्णकालिक
 दूरदर्शन  संवाददाताओं  के  बारे  में  6  अवधि  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  726  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्यों  के  शेष  जिलों के  मुख्यालयों  में
 कोई  नये  नियमित  आकाशवाणी/दूरदर्शन  संवाददाता  नियुक्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  राज्यवार  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  नियुक्तियां  की  जानी  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  आकाशवाणोी/दृरदर्शन  पर

 ऐसे जिलों में क्षेत्रों की स्थिति का पर्याप्त ओर व्यापक प्रसारण की व्यवस्था करने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ? 260
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 सूचना  भ्रोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  एन०  गाडगिल  )  :

 नही ं।  प्रत्येक जिले  में  केन्द्रोय  सूचना  सेवा  के  नियमित  संवाददाताओं  को  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आकाशवाणी  की  सातवीं  योजना  के  प्रस्ताव  में  एक  न्यूज  ब्यूरो  स्थापित  करने  की  स्कीम

 शामिल है  जिसके  अन्तगंत  पर्याप्त  कवरेज  उपलब्ध  करने  के  लिए  पूरे  देश  को  छः  जोनों  में  बांटा

 इस  स्कीम  में  यह  परिकल्पना  है  कि  प्रत्येक  संघ  शासित  क्षेत्र/राज्य  की  राजघानी  में

 चारों  के  आदि  को  देखते  हुए  जिला  समूहों  के  लिए  नियत  संवाददाताओं के  साथ  एक  वरिष्ठ

 संवाददाता  होगा  ।

 ग्रापरेशन  फ्लड  के  कार्य  निष्पादन  सम्बन्धी  समिति  की

 रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही

 4523.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्‍या  क्रूषि  मन्त्री  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  बारे  में

 झा  समिति की  रिपोर्ट  के  बारे  में  29  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  920  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समिति  की  रिपोर्ट  में  भारतीय  डेरी  निगम/राष्ट्रीय  डे  री विकास  बोर्ड  के  कायंकरण
 का  स्वतन्त्र  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  मूल्यांकन  और  सिफारिशों  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  ओर

 दोनों  संस्थाओं  की  रिपोर्टो  पर  सरकार  द्वारा  अलग-अलग  कया  निर्णय  लिया  गया

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेसत्र  :  आपरेशन

 परियोजना  के  विशेष  उद्देश्यों  के  संदर्भ  में  भारतीय  डेयरी  निगम/राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड

 के  कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एल०  के०  झा  समिति  का  गठन  किग्रा  गयांथा  और

 समिति  के  तदनुसा  र  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।

 समिति  की  मुख्य  छिफारिशें  माननीय  संसद  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  29-7-85  को  पूछे
 गए  प्रश्न  सं०  920  के  उत्तर  में  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 समिति  ने  दोनों  संस्थानों  के  लिए  अलग-अलग  रिपोर्ट  नहीं  दी  बंसे  समिति  की

 रिपोर्ट  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  को  उनके  विचार  जानने/टिप्पणियों
 के  लिए  भेजी  जा  बुकी  हैं  ।  उनके  विचा  रों/टिप्पणियों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 उड़ोसा  के  जनजाति  क्षेत्रों  में  श्राकाशवाणी  सेवा  उपलब्ध  कराना

 4524.  श्री  के०  प्रधानो  :  क्या  सूचना  श्लौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  राज्य  के  अधिकतर  जनजाति  क्षेत्र  अभी  भी  आकाशवाणी  सेवा  से

 वंचित

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ऐसे  क्षेत्रों  जो  अन्यथा  दुगेम  हैं  उनके  विकास  की  गति में  तेजी
 लाने  के  लिए  वहां  पर  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  की  आवश्यकता  पर  जोर  देती  रही  ओर

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य  के  किन  जनजाति  क्षेत्रों  में

 आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  बो०  एन०  :  मौजूदा
 आकाशवाणी  केन्द्रों  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  के  9  आदिवासी  जिलों  में  मोजूदा  आकाशवाणी  केन्द्रों

 द्वारा
 दो

 जिलों  को  पूर्णतया  कवर  किया  जाता  है  और  7  जिलों  को  आंशिक  रूप  से  कवर

 जाता

 और  हां  ।  अपनी  सातवीं  योजना  में  आकाशवाणी  का  उड़ीसा  राज्य  के
 बा  रा  उरकेला  और  बोलनगीर  में  $  नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  जैपोर के  20  किलोवाट  वाले  मौजूदा  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  बढ़ाकर  100  किलोवाट  कर

 देने  का  भी  प्रस्ताव  इन  स्कीमों  के  कार्यान्वित  हो  जाने  पर  भी  आदिवासी  जिलों  को पर्याप्त  रेडियां
 कवरेज  प्राप्त  होगा  ।

 केरल  में  डेरी  का  विकास

 4525.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य
 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  डेरियों  की  संख्या  कितनी

 उन  डेरियों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितना  उत्पादन  हुआ  ह

 क्‍या  केरल  में  दूध  का  उत्पादन  इतनी  अधिक  जनसंख्या  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार द्वारा  केरल  में  ढेरी  फार्म  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  !

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सस्त्रो  योगेल्द  :  केन्द्रीय  क्षेत्र
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 की  एक  योजना  आपरेशन क्ञ  एक  योजना  आपरेशन  फ्लड  के  अन्तर्गत  एर्नाकुलम  स्थित  डेरी  का  विस्तार  किय अन्तगंत  एर्नाकुलम  स्थित  डेरी  का  विस्तार  किया  जा  चुका  है  और

 त्रिवेन्द्रम  स्थित  डेरी  का  विस्तार  का  प्रस्ताव  इसके  एर्नाकुलम  और

 त्रिचूर  में  चार  नई  डेरियों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 -  त्रिवेन्द्रम  और  एर्नाकुलम  डेरियों  का  पिछले  तीन  वर्षों  का  यथासूचित  संयुक्त  औसत

 दैनिक  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :--

 लीटर  प्रतिदिन

 1...  1982-83  16,000

 2...  1983-84  47,000

 3...  1984-85  82,000.

 दूध  की  पर्याप्तता  आय  और  मांग  से  जुड़ी  हुई  केरल  राज्य  में  वर्ष  1982-83 के
 दौरान  अनुमानित  स्वदेशी  उत्पादन  के  आधार  पर  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  112  ग्राम  प्रतिदिन

 है  जबकि  भारतीय  अ  युविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  की  पोषण  सलाहकार  समिति  द्वारा  संस्तुत  मात्रा

 220  ग्राम

 आपरेशन  फ्लड  के  केरल  सरकार  ने  कम  दूध  देने  वाले  अनजानी  नस्ल  के

 पशुओं  के  संकर  प्रजनन  तथा  भैंसों  के  सुधार  के  जरिए  इस  राज्य  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  एक

 बड़ा  कार्यक्रम  शुरू  किया  नस्ल  सुधार  का  क्रम  लगभग  140?  क्षेत्रीय  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  के

 एक  तन्‍त्र  के  जरिए  किया  जा  रहा  गोपश्‌  विकास  कार्य  पशु  और  चारा  उत्पादन  के  इृण्डो-स्विस
 संकर  नस्ल  के  सांड  तंयार  करने  के  कार्यक्रम  और  विदेशी  डेरी  पशुओं  के  साथ  गोपशुओं के

 संकर  प्रजनन  तथा  हिमित  वीय॑  तकनीक  के  प्रयोग  से  भौैंसों  के  सुधार  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की योजना  के

 माध्यम  से  भी  सहायता  प्रदान  की  गई

 शहरी  विकांस  के  लिए  केरल  को  घन  का  भ्राबंटन

 4526.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लघु  मध्यम  जें  के कस्बों  के  एकोकृत  विकास

 के  लिए  केरल  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 क्‍या  कासरगोड  और  पालघाट  को  इसमें
 शामिल  करने  का  विचार  है  ?!

 झहरी  विकास  अस्त्रासय  में  राज्य  स्त्री  दलबोर  :  सातवीं  पंचवर्षीय
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 योजना  के  दौरान  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के शहरों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगंत  करल  को
 तीन  शहरों  का  आबंटन  किग्रा  गया  ये  शहर  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  चालू  किये  गये  कार्य  के
 साथ-साथ  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुल  2.48  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  क ेपात्र

 इसके  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आबंटित  ये  तीन  शहर  कम  लागत  स्वच्छता  के  लिए
 समान  आधार  पर  ९.00  लाख  रुपयों  की  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  पात्र  केम्द्रीय  सरकार
 द्वारा  निधियों  का  केन्द्रीय  सहायता  और  राज्य  सरकार  के  समान  अंश  को  मिलाकर  70  प्रतिशत
 से  अधिक  के  ध्यय  की  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रगति  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  पर  निर्भर  करता

 वल्लापुरम  शहर  की  स्वीकृति  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  दी  गई  सातवीं
 में

 पालघाट  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  शेष  शहरों  को लाऑन्वित  करने  का

 केरल  में  टेलीविजन  टांसमीटर

 4527.
 श्री  मुल्लापलली  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  में  टेलीविजन  ट्रांसमीटर  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  तथा  प्रत्येक  कितनी  शक्ति
 के

 ह

 क्‍या  केरल  के  सम्पृ्ण  क्षेत्रों  तक  दूरदर्शन  कार्यक्रम  पहुंचाने  के  लिए  मौजूदा

 ट्रांसमौटर  पर्याप्त
 और

 केरल  में  माइक्रोवेव  स्टेशनों  की  संख्या  कितनी  है  और  वे  दूरदर्शन  कार्य्रमों  के  प्रसारण
 किस  प्रकार  सहायता  करते  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  बो०  एन०  :  केरल  में
 फिलहाल  उच्च  शक्ति  (10  वाले  दो  दूरदशंन  त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन में

 और  अल्प  शक्ति  (100  वाले  3  दूरदर्शन  कन्‍्नानौर और
 पालघाट में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 नहीं  ।

 दूरदर्शन  सिगनलों  के  प्रेषण  के  लिए  केरल  राज्य  में  इस  समय  कोई  समपित  माइक्रोवेव
 लिक  नहीं  है  ।  सातवीं  योजना  की  स्कीमों  के  अंग  के  रूप  में  कोचीन  से  होकर  त्रिवेन्द्रम  और
 कालीकट  के  बीच  माइक्रोवेव  लिक  में  एण्ड  लिक  के  उपलब्ध  करने के  लिए  दूरसंचार
 विभाग  को  पक्की  मांग  भेज  दी  गई  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  लिंक  को  कार्यान्वित  कर  दिए  जाने  के
 बाद  कोचीन  का  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  दूरदर्शन  त्रिवेग्द्रम  में  निमित  कार्यक्रमों को  रिले  करने  में
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 समर्थ  हो  कालीकट  के  ट्रांसमीटर  को  त्रिवेन्द्रम  के  कार्यक्रम  रिले  करने  के  लिए  समर्थ  बनाने  के

 लिए  कालीकट  में  एण्ड  लिक  सुविधा  का  प्रावधान  करना  सातवीं  योजना  में  संसाधनों  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर

 केरल  में  छोटे  झौर  सोमांत  किसानों  को  मिनिकिटों  का वितरण

 4528.  थी  सुरेश  क्रूप  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  य८  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केरल  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  बीजों और  हवंरकों के
 मिनिकिटों के  वितरण  क॑  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान

 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 छठी  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक  उपलब्धियां  क्या

 यदि  लक्ष्य  प्राप्ति  में  कोई  कमी  तो  उसके  क्‍या  कारण

 सा  तबीं  योजना  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 (5)  इस  योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्नी  योगेन्द्र  :  कृषि  उत्पादन

 बढ़ान ेके  लिए  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना के  अन्तर्गत

 छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  को  तिलहनों  और  दलहनों  के  उत्पादन  के  लिए  बीजों  ओर  उवंरकों  के
 मिनिकिटों  के  मुफ्त  वितरण  का  एक  कार्यक्रम  1983-84  में  सभी  राज्यों  जिनमें  केरल  भी  शामिल

 शुरू  किया  गया  था  ।

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  1.18  लाख  मिनिक्टों  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  वास्तविक
 उपलब्धि  के  रल  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1.78  लाख

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सातवीं  योजना  के  दलहनों  और  मोटे  अनाजों  के  मिनिकिटों  के
 वितरण  की  इस  योजना  के  अन्तगंत  प्रस्तावित  वाषिक  लक्ष्य  400  प्रति  ब्लाक

 इस  योजना  के  अन्तगंत  दलहनों  ओर  मोटे  अनाजों  के  मिनिकिटों  के  वितरण

 के  लिए
 0.50

 लाख  रुपये  प्रति  ब्लाक  का  वाधिक  परिव्यय नियत  किया  गया  इसका वहन  राज्य
 सरकार  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  वहन  किया

 2३6$
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 को  प्रामीण  भूसिहोम  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत

 विए  गए  खाद्यास्न  को  सप्लाई

 4529.  श्री  सुरेश  क्रूप  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  वर्ष  1985  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 श्षाद्यान्नों  को  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  ओर

 वर्ष  1985  में  केरल  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  का  उपयोग  किया  गया  ?

 कृषि  मन्‍्त्री  बूटा  :  और  केरल  को  वर्ष  1985-86  हेतु  29250
 मीटरी टन  खाद्यान्न  आबंटित  किया  गया  खाद्यान्नों  के  उपयोग  की  रिपोर्ट  1986

 माह  तक  की  उपलब्ध  इनके  राज्य  द्वारा  वर्ष  1985-86  1986
 8196.99  मीटरी  टन  खाद्याननों  का  उपयोग  किया  गया  है  |

 केरल  में  रोजगार  की  प्रतिशतता  में  कमी

 4530.  श्रो  सुरेश  करूप
 +  क्या  अमर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  के०  मोहनवास

 क्या  1980  से  1985  की  अ्रवधि  के  दौरान  भारत  को  कुल  रोजगार  प्रतिशतता  की

 तुलना  में  केरल  की  रोजगार  प्रतिशतता  में  कमी  आई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  और  दस  कमी  के  मख्य  क्या  कारण हैं  ? हद  A

 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  पी०ए०  :  1980  से  1985  की  अवधि के
 दौरान  कुल  रोजगार  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  रोजगार  बाजार  सूचना  कायंक्रम  के
 अन्तगंत  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  1980  से  1985  की
 अवधि  के  दोरान  भारत  के  रोजगार  में  केरल  की  प्रतिशतता  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  चावल  योजना  सम्बन्धो  प्रायोगिक  परियोजना

 4531.  ओ  साइमन  तिग्गा  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  को  वर्ष  1985-86  के  दौरान  चावल  उगाओ  योजना  सम्बन्धी
 प्रायोगिक  परियोजनाਂ  के  लिए  भ्रावंटित  की  गई  राशि  का  ब्योरा  क्या  और

 ञऊ
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 अब  तक  वास्तव में  खर्च  की  गई  राशि  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति
 की  गई  है  ?

 कृषि  श्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेस्त्र  :  इस
 योजना के  अन्तगंत  वर्ष  198  5-86  के  लिए  169.92  लाख  रुपये  की  धनराशि  आवंटित की  गई  है

 जिसका  वहन  भारत  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  के  बीच  50:50  के  आधार  पर  वहन  किया
 वित्तीय  परिव्यय  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 बे  रुपये  लाखों  में

 बीज  4.72

 उर्वरक  11.80

 पोध  संरक्षण  47.20

 खेती  उपकरण  41.30

 क्षेत्रीय  प्रदर्शन  11.80

 प्रशिक्षण/प्रोत्साहन  53.10

 169.92  हु

 अब  तक  खर्च  की  गई  वास्तविक  धनराशि  और  हुई  प्राप्ति  का  ब्योरा  राज्य  सरकार  ने

 अभी  उपलब्ध  नहीं  कराया

 प्रष्डमान  झौर  निकोबार  द्वीपसमूह  को  डो०  भार०  झाई०  सेटों  को  सप्लाई

 4532.  श्री  मनोरंजन  मकत  :  क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  रह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  को  अण्डमान  और  निकोडार  द्वीपसमूह  के  दूर-दराज क ेक्षेत्रों में  दूरदशंन
 प्रसारण का  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  अण्डमान  और  निकोबार  प्रशाध्षन  से  डायरेक्ट  रिस्पशन  सेटों  को
 सप्लाई  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  मापले में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  अण्डमान  ओर  निकोबार
 प्रशासन  को  ये  सेट  कब  तक  सप्लाई किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  वी०  एन०  :  हां  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रशासन  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  संसाधनों  की  कमी  के

 कारण  संघ  शासित  क्षेत्र  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कोई  सीधे  संग्रहण सेट  उपलब्ध  करना

 सम्भव  नहीं  होगा  ।

 झण्डसान  तथा  निकोबार  द्ोपसमह  में  नारियल  तथा  नारियल  की  गिरो

 के  मूल्यों  में  गिरावट

 4533,  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  में  भोर  विशेषकर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  जहां

 जातीय  समुदाय  का  कृषि  उत्पाद  नारियल  नारियल  तथा  नारियल  की गिरी  के  में  काफी

 गिरावट  आई

 तो  सरकार  ने  इन  दूर  दराज के  द्वीपों  में  नारियल  उत्पादक  जनजातियों  की

 सहायता  हेतु  क्या  कारंवाई  की  और

 क्‍या  सरकार  जनजातीय  नारियल  उत्पादकों  को  अपेक्षित  सहायता  देने  क ेलिए  निकोबार

 द्वीपसमह  में  सर्वेक्षण  कराएगी  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  से  भाव
 गिरने  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  खोपरे  के  लिए  मण्डी  में  हस्तक्षेप  करने  के  कार्यों  की  केन्द्रीय  सरकार
 की  योजना  किसानों  की  मदद  के  लिए  अंडमान  निकोबार  में  भी  लागू  कर  दी  गई  इस  योजना
 के  अच्छे  ओसत  स्तर  का  खोपरा  1200  रुपए  प्रति  क्विटल  की  दर  से  खरीदा

 आरम्भिक  तौर  इस  योजना  के  अंतर्गत  5000  मीटरी  टन  खोपरे  की  मात्रा  की  खरीद  का  प्राधिकार
 दिया  गया  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  मर्यादित  एक  केन्द्रीय  नौडल

 :
 एजेंसी के  रूप  में  द्वीपसमूह  की  इस  काम  लिए  नियत  सहकारी  एजेंसी  के  सहयोग  से  इस  योजना
 को  कार्यान्वित  इस  कार्य  में  यदि  कोई  हानि  हुई  तो  उसका  वहन  पूरी  तरह  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  किया

 प्रण्डसान  शोर  निकोबार  द्वीपसम्‌ हू  मे ंघान  झर  चावल  का  समयंनत  मूल्य

 4534.  थश्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अंड््यन  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  में
 घान  ओर  चावल  के  समर्थन  मूल्य  में  उपयुक्त  संशोधन  नहीं  किया  गया  और

 (@)  यदि  तो  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमृह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विशेषकर
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 घान  उत्पादकों  की  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  क्‍्यौरा  क्या  है

 कृषि झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्न्नी  योगेन्द्र  :  और

 घान  का  वसूली  मूल्य  1984-85  में  137  रुपये  प्रति  क्विटल  से  बढ़कर  198 5-86  के

 विपणन  मौसम  में  142  रुपए  प्रति  क्विटल  हो  गया  सारे  देश  में  घान  का  वसूली  मूल्य  एक  समान
 घान  के  लिए  कोई  समयंग  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  प्रायः  चावल  की  खरीद  मिल-मालिकों

 तथा  व्यापारियों  से  लेवी  के  तहत  की  जाती  है  ।

 केरल  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  कमी

 4535.  डा०  के०  जो०  भ्रदियोडी  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कौन-कौन  से  तिलहनों  की  खेती  की  जाती  और

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  तिलहनों  के  उत्पादन  में  कमी  आने  के  क्या  कारण

 क््षि  झौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  सकवाना  )  :  ओर
 केरल  में  मूंगफली  तथा  तिल  दो  मुख्य  तिलहनों  की  खेती  की  जाती  निम्नलिखित  आंकड़ों  को  देखते

 हुए  गत  3  वर्षो  में  केरल  में  तिलहन  के  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  :---

 बर्थ  कुल  तिलहनों  का  उत्पादन

 मोटरो

 1982-83  2-83  12.2

 1983-84  12.9

 1984-85  14.5

 क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  का  कार्यकरण

 4536.  श्री  मूलचन्द  क्‍या  सुचना  भौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  क्षेत्रीय  प्रचार  निदेशालय  देश  में  ग्रामीणोन्मुख  प्रचार  एजेन्सी

 यदि  तो  इसके  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 विभिन्‍न  विषयों  पर  सरकारी  कार्यत्रमों  के  वारे  में  उक्त  निदेशालय  में  लोगों  की  क्या

 प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  हुई हैं  और  लोगों  की  इस  प्रकार  की  विषयवार  प्रतिक्रियाएं  वर्ष  1984-85  के

 दौरान  संबंधित  विशेषकर  वित्त  और  ग्रामीण  विकास  विभाग  को  जांच  के  लिए
 किस  तारीख  को  भेजी  गई  थीं  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  ओर

 क्षेत्रीय  प्रचार  जो  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  का  अधीनस्थ  कार्यालय  विभिन्‍न

 श्रव्य  माध्यमों  यथा  गीत  और  नाटक  आयोजित  मुद्रित  सामग्री

 तथा  भाषणों  के  माध्यम  से  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंभारत  सरकार  की  मौलिक  नीतियों  तथा
 क्रमों  को  प्रतिबिम्बित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  साम्प्रदायिक  राष्ट्रीय  20  सृत्री  कार्य
 स्वास्थ्य  और  परिवार  पंजाब  का  आम  सावंजनिक  वितरण  श्रीलंका

 के  तमिलों  का  मुद्दा  आदि  विषयों  पर  जन  प्रतिक्रिया  रिपोर्ट  एकत्र  की  गईं  और  आवश्यकतानुसार
 अवतूबर  तथा  1984  984  और  और  1985  में  संबंधित

 विभागों  को  भेजी  गयी  ।  कायंत्रमों  के  बारे  में  लोगों  की  प्रतिक्रिया  मिली  जुली  थी  ।

 ]

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  स्‍्लंग/स्क्रप  की  बिक्री  में  घनराशि  के

 बुविनियोजन  का  झारोप

 4537.  प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धनवाद  जिला  जनता  पार्टी  ने  स्लैग/स्क्रेप  की  बिक्री  में  धनराशि  के  दविनियोजन
 के  आरोप  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  1985  को  एक  ज्ञापन  भेजा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ते  झापत  मे  लगाए  गए  विशिष्ट  आरोपों  की  जांच  की
 ओर

 यदि
 तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ओर  इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  की  गई

 इस्पात  झोर  खान  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 ओर  इस्पात  कारखाने  तथा  के  परामर्श  से  ज्ञापन  को  जांच  की  गई  थी
 ओर  यह  पाया  गया  कि  लगाए  गये  आरोपों  का  कोई  सार  नहीं
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 उड़ीसा में  केन्द्रीय  सहका रो  ऋण  बेंकों  को  वित्तीय  सहायता

 4538.  श्रीमती  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सहकारी  ऋण  बैंकों  की  समस्याओं  की  जानकारी

 यदि  तो  उन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये

 और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उडीसा  में  केन्द्रीय  ऋण  सहकारी  बैंक  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  राष्टीीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ऋण  स्थिरीकरण  निधि  में  से  वर्ष  1985-86

 में  उड़ीसा  को  कितनी  घतराशि  उपलब्ध  कराई  गई  ?

 5

 कषि  झौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्त्र  और
 उड़ीसा  राज्य  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  राज्य  में  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  को  निधि  कौ  समस्या

 का  सामना  मुख्यतया  ऋणी  किसानों  को  पहले  दिये  गये  ऋणों  की  कम  वसूली  के  कारण  करना  पड़ता

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बंक  )  के  कोई  भी  केन्द्रीय  सहकारी

 बैंक  इतना  कमजोर  नहीं  है  कि  उसके  सुधार  का  काम  हाथ  में  लिया

 भारत  सरकार  ने  कृषि  ऋण  स्थिरीकरण  निधि  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के

 अन्तगंत  वर्ष  198  5-86  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  लिए  10  लाख  रुपये  की  राशि  की

 वस्या  की  सहकारी  रूप  से  कम  विकसित  राज्यों  भौर  विशेष  क्षेत्रों  में  सहकारी  ऋण  संस्थानों  को

 सहायता  देने  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  प्लान  सकी  म  के  अन्तर्गत  उड़ीसा  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  20.00

 लाख  रुषये  की  राशि  भी  रिलीज  की  किसानों  के  स्तर  पर  1396.33  लाख  रुपये  के  ऋणों  के

 परिवतेन  में  नाबार्ड  ने  अपने  शेयर  (60%)  के  837.80  लाख  रुपये  की  स्वीकृति  की  इसके
 परिवततंन  पर  होने  वाले  खर्च  के  सरकारी/न्यासी  ऋण-पत्नों  क ेबचन  को  पूरा  करने  के  मुद्दे

 नाबार्ड  ते  अपने  शेयर  के  10%  खर्च  को  व्रहन  करने  के  लिए  139.63  लाख  रुपये  की  राशि  राज्य

 सहकारी  बेक  को  स्बीकृत  की  नाबाडड  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  16  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  की  ओर
 से  उड़ीसा  राज्य  सहकारी  बैंक  को  अधिकतम  6675  लाख  रुपये  की  अल्पावधि  ऋण  की  स्वीकृति  भी
 की

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  राज्यों  को  मंजर  किये गये ऋण

 4539.  श्री  भ्रजय  क्या  सुचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 1984-85  और  1985-86  5-86  के  दौरान  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  लिमिटेड  द्वारा
 विभिन्‍न  राज्यों  राज्यवार  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  विभिन्‍न  राज्यों  राज्य-वार  कुल  कितने  आवेदन
 प्राप्त  और

 क्‍या  सिनेमा  थियेटरों  के  निर्माण  के लिए  ऋण  मंजूर  करने  में  सरकार  द्वारा  दिशा  निर्देशों
 का  पालन  किया  गया  था  ?

 सूचना  झौर  प्रसारਂ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  :  ओर

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  किसी  भी  राज्य  को  ऋण  मंजूर  नहीं  करता  यह  राज्यों  आदि  में
 सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  विभिन्न  पार्टियों  को  ऋण  मंजूर  करता  सिनेमा  घरों  के  निर्माण  के

 लिये  ऋणों  के  लिए  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  कुल  जिन  मामलों  में  1984-85  984-85  और  1985-86

 (28-2-86  के  दोरान  ऋण  स्वीकृत  किए  कुल  संख्या  तथा  ऋणों  की  राशि  के  बारे
 में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 सरकार  सिनेमा  घरों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  मंजूर  नहीं  करती  इस  प्रकार  के  ऋण

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  पर  निर्धारित  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  क ेअनुसार  निगम

 द्वारा  मंजूर  किये  जाते  हैं  ।
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 4540.  श्री  ग्रजय  विश्वास  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  1985  में  कच्चे  लोहे  क ेलिए
 घमंनगर  में  एक  नया  खोला

 यदि  तो  क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  1985  से  धर्मनगर

 सस्‍्टाकया्ड  में  कच्चे  लोहे  के  भण्डार  बनाने  की  कोई  व्यवस्था  की  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  भ्रौर  खान  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  से  धर्मनगर  में

 यार्ड  1985  में  श्लोला  गया  परन्तु  परिवहन  तथा  अन्य  परिचालनात्मक  कठिनाइयों  के

 कारण  अब  तक  वहां  पर  कच्चा  लोहा  नहीं  पहुंचाया  जा  सका  फिर  भी  “  सेल  ने  धर्मनगर  के

 यार्ड  में कच्चे लोहे
 की  कुछ  मात्रा  पहुंचाने  के लिए  अब  उपाय  किए  इस  समय  त्रिपुरा  में  ग्राहकों  की

 आवश्यकताएं  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  में  स्थित  '  सेलਂ  के  अन्थ  स्टाकयार्डों  से  पूरी  की  जा  रही  हैं  ।

 ]
 जिन्दा  दफनाए  गए  मजदूरों  को  म॒ुश्नावजा

 4541.  श्री  मूल  चंद  डागा  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  10  1986  के  टाइम्सਂ  के  प्रथम  पृष्ठ
 पर  परसंस  बरीड  एलाइव  इन  दिल्लीਂ  शी॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे  और  इसके  लिए  कौन  व्यक्ति  जिम्मेदार  है

 क्‍या  इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही की  गई  है  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या
 ह

 क्या  मृतकों  के  उत्तराधिकारियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मुआवजा  दे  दिया

 गया  ओर

 यदि  तो  कब  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मस्‍्त्री  पो०  ए०  :

 ओर  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस  घटना  की  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  करने  के  आदेश  दिए
 उक्त  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ओर  उसकी  जांच  की  जा  रही
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 और  कर्मकार  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  आयुक्त  को  ठेकेदार  के  प्रति  बीमा

 से  !  रुपये रुपये  का  चैक  प्राप्त  हुआ  है  ।  मृतकों के  वेध  उत्त  राधिकारियों  को  कहा  गया

 है  कि  वे  मुआवजा  प्राप्त  करने  के  लिए  10-4-1986  को  न्यायालय  में  उपस्थित  हों  ।

 ]

 दंनिक  समाचार  बुलेटिन  के  लिए  दूरदर्शन  द्वारा  समाचार  एकत्र
 करने  के  स्त्रोत

 4542.  श्री  ज्ञान्ता राम  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ,  दूरदर्शन  अपने  दैनिक  समाचार  बुलेटिनों  के  लिए  किन  स्त्रोतों  से  समाचार  एकत्रित
 करता

 क्‍या  दूरदर्शन  को  समाचार  एकत्रित
 क  के  अपने  स्त्रोतों  में  सुधार  करने  की  योजनाएं

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  समाचार

 कहानियां  स्थानीय  प्रेस  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  और  यूनाइटेड  न्यूज  आफ  इंडिया  जेसी  समाचार
 आकाशवाणी  को  पूल  पत्र  सूचना  कार्यालय  सहित  विभिन्‍न  संगठनों  द्वारा  जारी  किए

 जाने  वाले  प्रेत  नोटों  और  आदि  के  माध्यम से  प्राप्त  होती  है  ।  दाष्टिक  कवरेज  दूरदशंन  के
 अपने  कमरा  दलों  तथा  फूटकर  संवाददाताओं  ओर  दूरदर्शन  समाचार  एजेंसियों  द्वारा  उपलब्ध  किए
 जाते  अन्तर्राष्ट्रीय  घटनाओं  के  दाष्टिक  कवरेज  अलग  उपग्रह  पंकेजों  के  माध्यम से  एशिया  विजन

 न्यूज  एक्सचेंज  प्रोग्राम  ओर  मैससे  लन्दन  से  प्रतिदिन  प्राप्त  होते

 ओर  मद्रास  और  कलकत्ता  तथा  कुछ  अन्य  समाचार
 तैयार  करने  वाले  केन्द्रों  मे ंसमाचार  एकत्र  करने  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  समपित  चलती-फिरती  यूनिट
 उपलब्ध  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 पणजो  में  नये  टी०  बो०  टावर  का  निर्मा र्थ

 4543.  श्रो  ज्ञांताराम नायक  :  क्या  सूचना धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गोवा  में  प्रस्तावित  नये  टावर  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की
 बना
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 नये  टावर के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात  पणजी  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  से  कितने  क्षेत्र  में

 कायंक्रम  देखे  जाने की  संभावना  और

 तत्संबंध  |  ब्यौरा  क्‍या

 सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थो०  एन०  :  पणजी  के

 उच्च  शक्ति  वाले  दूरदर्शन  जो  इस  समय  एक  किलोवाट  की  घटी  शक्ति  पर  काम  कर  रहा
 के  110  मीटर  ऊंचे  जो  निर्माणाधीन  के  मुकम्मल  हो  जाने  लगभग  1986  के  मध्य

 तक  ।0  किलोवाट  की  अपनी  पूरी  शक्ति  पर  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद

 ओर  यह  उम्मीद  है  कि  पणजी  के  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  के  पूरी  शक्ति  पर  चांलू  हो
 जाने  पर  यह  गोवा  तथा  महाराष्ट्र  के  प्विंघुदुर्गं  जिले  के  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करेगा  ।

 प्राकाशवाणी  के  पणजी  केन्द्र  के  लिए  100  किलोवबाट  का  ट्रांसमोटर

 4544.  श्री  शान्ता  राम  नायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  आकाशवाणी  के  पणजी  केन्द्र  के  लिए  100  किलोवाट  क्षमता  का

 एक  ट्रांसमीटर  मंजूर  किया  और

 यदि  तो  क्‍या  उत्तत  ट्रांसीटर  काम  करने  लगा  यदि  नहीं  तो  इसके  कब  तक
 चालू हो  जाने की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  और

 आकाशवाणी  का  अपनी  सातवीं  योजना  पणजी  के  मौजूदा  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर
 के  स्थान  पर  100  किलोवाट  की  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर  लगाने का  भ्रस्ताव है  प्रस्तावित
 मीटर  को  सातवीं  योजना  अवधि  (1985-90)  के  अंत  तक  चालू  करने  के  लिए  तैयार  करने  का

 क्रम

 मारतीय  भाषाहों  में  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 4545.  श्रीमतो  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  सूचना  भर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  प्रकाशन  प्रमाग  ने  उन  भारतीय  भाषाओं  की  वे  पुस्तकें  प्रकाशित

 की  हैं  जो  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  नहीं

 यदि  तो  कित-किन  भाषाओं  में  पुस्तक  प्रकाशित  की  गई  हैं  तथा  पुस्तकों  के  नाम  कया
 ओर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 नीति  के  रूप  में  प्रकाशन  विभाग  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  भाषाओं  से
 भिन्‍न  भारतीय  भाषाओं  में  पुस्तकें  प्रकाशित  नहीं,क  यह  भंग्रेजी  भाषा  में  पुस्तकें  प्रकाशित
 करता

 वक्षिण  दिल्‍ली  में  फ्लेटों  का  प्राबंटन

 »  ४  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा हर

 4546.  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गौडा  ] ५
 लि  ।

 श्री  जी०  एस  बसवराज  |

 करेंगे  कि  :|

 क्या  दक्षिण  दिल्‍ली  में  ईस्ट  आफ  गौतम  अलकनन्दा  तथा  कालकाजी  में

 अलाटियों  द्वारा  छोड़े  गये  और  फालतू  फ्लैटों  के  आबंटन  के  लिए  सिद्धार्थ  एक्सटेंशन  और  बसन्‍्त  बिहार
 जे०  एन०  यू  ०  स्ववित्तपोषी  पाकेटों  के  बड़ी  संख्या  में  अला्डियों  के  बारे  में  विचार  नहीं  किया  गया

 परन्तु  ये  फ्लेट  उन  लोगों  को  दे  दिये  जिनको  पश्चिम  तथा  उत्तर  दिल्ली  में  1984
 और  1985  के  बीच  की  अवधि  में  फ्लैटों  का आबंटन  किया  गया

 ऐसे  अलाटियों  को  संख्या  क्या  है  और  दक्षिण  दिल्ली  में  इस  प्रकार  आबंटित  किए  गये
 फ्लेटों का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  का  क्‍या  कारंवाई  करने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी ।

 भुवनेश्वर/कटक  में  सरकारी  क्वार्टरों  का  निर्माण

 4547.  श्री  श्रनादि  चरण  दास  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  कमचारियों  के  लिए  नियुक्ति  के  स्थान  पर  सरकारी  क्वार्टरों

 की  व्यवस्था/निर्माण  किये  जाने  के  संबंध  में  सहायता  संबंधी  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या
 -  भर

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  भुवनेश्वर/कटक  में  कितने  क्वार्टरों  का  निर्माण
 दिया  जा  रहा  है/निर्माण  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  आवास  राज्य  का  विषय
 है  तथा  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  अपनी  आवश्यकताओं  ओर  योजना  प्राथमिकताओं
 के  अनसार  सामाजिक  आवास  योजनाओं  को  प्रतिपादित  करने  एवं  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पूरी
 शक्तियां  दी  गई  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  के लिए  किराया  आवास  योजना  इन  योजनाओं  में

 से  एक  योजना  है  तथा  राज्य  सरकारें  इन्हें  प्रारम्भ  करने  में  स्वतंत्र

 भुवनेश्वर/कटक  में  निकट  भविष्य  में  न  तो  सामान्य  पूल  के  क्वार्टर  निर्माणाधीन  हैं  और

 ही  केन्द्रीय  सरकार  का  इनके  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव रद ञ्प

 उड़ोसा  को  फसलों  में  लगने  वाले  कोड़ों  भ्ौर  बीमारियों  के  उन्मूलन
 के  लिए  सहायता

 4548.  श्री  भ्रनादि  चरण  दास  :  क्या  क्ृृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फसलों  में  लगने  वाले  कीड़ों  और  बीमारियों  की  रोकथाम  और  उनके  उन्मूलन  के  लिए
 क्रेन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  उड़ीसा  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पता  लगाए  गए
 तथा  योजना  में  शामिल  किए  गए  क्षेत्रों  को  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उड़ीसा  में  इस  योजना  के  अंतर्गत  जिन  कोड़ों  ओर  बीमारियों  का  उन्मूलन  किया
 उनका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ष  झ्ौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  ओर
 स्थानिक  क्षेत्रों  में  खरपतवार  नियंत्रण  सहित  कृषि  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  कृमियों  और  रोगों  के
 नियंत्रण  ओर  उन्मूलन  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  1983-84  और  1984.85

 के  दौरान  उड़ीसा के  लिए  निमुक्त  की  गई  केन्द्रीय राज  सहायता का  ब्यौरा  अगले  पृष्ठ पर  दिया  गया
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 क्र०  सं०  वर्ष  फसल  कृमि/रोग  निमृक्त  की  गई

 राज-सहायता  का

 केन्द्रीय  अंशदान

 1.  1983:84  घान  1.  झुंड  में  उड़ने  वाली  सूंडी
 .  10,50,000

 2.  ब्राउन  प्लांट  हॉपर  }

 2«  1984-85  .  घान  1.  ब्राउन  प्लांट  हॉपर
 )  7,11,239

 2.  झुंड  में  उड़े
 वाली  J

 1985-86  5-86  के  लिए  घान  पर  झुंड  में  उड़ने  वाली  सूंडी  ओर  ब्राउन  प्लांट  हॉपर  के  हमले  से

 बचाव  के  लिए  प्रत्येक  क ेलिए  50,000  एकड़  क्षेत्र  को  कवर  करने  के  लिए  12,03,750  रुपये  की

 राशि  को  राज  सहायता  के  केन्द्रीय  अंशदान  को  प्रशासनिक  मंजूरी  जारी  कर  दी  गई

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  नई  योजना

 4549.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजीवन-स्तर  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  सफाई  की  स्थिति  में

 सुधार  करने  और  विकास  की  गति  तेज  करने  के  लिए  कोई  नई  योजना  तैयार  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधघीन  जैसाकि  इण्डियन  एक्सप्रेस  दिनांक  5  1986  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 प्रस्तावित  नई  योजना  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  किस  सीमा  तक

 दायक  सिद्ध  होगी  ?

 कृषि  मंत्रो  बूटा  से  सातवीं  योजना  के  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ

 शौचालयों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  समन्वित  कार्यक्रम  अभी  हाल  ही  में  आरम्भ  किया  गया  इस
 कार्यक्रम  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के

 अंतगेंत  5  लाख  स्व७छ  शौचालयों  का  निर्माण  ग्रामीण  भूमिद्ीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के

 |  पंचायत  घरों  इत्यादि  में  स्वच्छ  शोचालयों  का  निर्माण  करने  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  शौचालयों
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 की  सुविधाओं  का  विकास  करने  तथा  उन्हें  बढ़ावा  देने  के  लिए  ग्रामीण  जनता  को  स्थरास्थ्य-शिक्षा  के

 लाभ  की  जानकारी देने  का  प्रावधान  आशा  है  कि  इस  कारय॑क्रम के  कार्यान्वयन से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 सफाई  सुविधाएं बढ़ाने
 और  लोगों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  ल।ने

 में  सहायता  मिलेगी  ।

 छठो  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  चावल  का  उत्पादन

 4550.  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  क्षृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंच  वर्षीय  णोजना  अवधि  के  दौरान देश  में  प्रत्येक  राज्य  में  हर  वर्ष  चावल  का  कुल
 कितना  उत्पादन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  चावल  के  उत्पादन  तथा  चाथल  की

 कता  में  उल्लेखनीय  वद्धि  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  और  उक्त  अवधि  के

 दोरान  चावल  का  कुल  कितना  उत्पादन

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  केन्द्र  राज्यों  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  चावल  का  वितरण

 और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्त्र  :  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  हुए  चावल  के  उत्पादन  का  राज्य-वार  और  वर्ष-वार  विवरण  संलग्न

 देश  में  चावल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  ठोस  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार

 लिखित  कदम  उठा  रही  है  :--

 (1)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 (2)  अच्छी  किस्म  के  बीजों  का  अधिक

 (3)  उवबंरकों  का  अधिक  और  कुशल  उपयोग  ।

 (4)  सिंचाई  के  पानी  का  कुशल  उपयोग  तथा  और  अधिक  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  व्यवस्था

 करना  |

 (5)  और  अधिक बड़े  क्षेत्र  में  पर्याप्त  वनस्पति रक्षण  उपाय  करना  ।

 (6)  वर्षा  सिचित  ऊंची  भूमि  में  चावल  के  उत्पादन  को  स्थिर

 (7)  पुनसंगठित  विस्तार  प्रणाली-प्रशिक्षण  ओर  दोरे  के  जरिए  प्रौद्योगिकी  का

 रण
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 (8)  किसानों  तथा  विस्तार  कार्यकर्त्ताओं  का  प्रशिक्षण  ।

 (9)  समुचित  प्रौद्योगिकी  के  लिए  अनुसंधान  काय॑  को  तेज  करना  ।

 (10)  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्यों  को  आश्वासन  देना  ओर  खरीद  के  लिए  संगठनात्मक

 सहायता  को  सुदृढ़  बनाना  ।

 उण्युंक्त  उपायों  के  इस  वर्ष  से  पूर्वी  मध्य  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  में  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  विशेष  चावल  उत्पादन  कायेंक्रम  शुरू  किया  गया

 वहां  पर  चावल  की  खेती  का  क्षेत्र  तो  काफी  बड़ा  है  किन्तु  प्रति  यूनिट  क्षेत्र  उत्पादन  कम

 और  नहीं  ।  विभिन्‍न  राज्यों  को  चावल  का  आवंटन  नियंत्रण-पूल  की  कुल
 विभिन्‍न  राज्यों  की  अपनी-अपनी  बाजार  में  उपलब्धता  और  अन्य  संबंधित

 लुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  आवंटन  पूरक  किस्म
 के  होते  राज्यों  में  खपत  को

 सारी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए

 मीटरी  टनों

 राज्य  1980-81  1981-82  1982-83  1983-84  1984-85

 ]  2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  7011  7868  1671  8791  6984

 असम  2523  2236  2583  2515  2419

 विहार  5635  4257  3065  4967  5322

 गुजरात  557  737  489  754  838

 हरियाणा  1228  1250  '1275  1325  1363

 हिमाचल  प्रदेश  125  96  73  112  117

 जम्मू एवं  कश्मीर  546  551  575  593  569

 कर्नाटक  5208  2364  2101  2292  2373

 केरल  1272  1340  1306  1208  1232
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 4053  3830  3451  4799  3674 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  2361  2435  1949  2461  1936

 मणिपुर  273  253  220  255  333

 मेघालय  (133  125  123  131  124

 नागालेंड  99  108  92  102

 उड़ीसा  4301  3853  299  2  5121  4526

 एंजाब  3223  3755  4147  4636  5057

 राजस्थान  150  139  88  218  213

 सिक्किम  उपलब्ध  नहीं  12  12  14  16

 तमिलनाडु  4159  5607  3504  4466  5394

 त्रिपुरा  390  350  420  379  350

 उत्तर  प्रदेश  5570  5898  5645  6776  7178

 पश्चिम  बंगाल  7466  5833  4949  7940  8093

 संघ  शासित  क्षेत्र  356  360  370  352  423

 समस्त  भारत  53631  53248  60097  47116  58636

 ग्रामोण  लोगों  के  लिए  स्वच्छ  शोचालय

 4551.  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान
 }  :  कया  कृषि  मन्त्री यह  बताने की

 श्री  श्रीकांत  दत्त  नर्रासहराज  वाडियर

 क्‍या  इस  समय  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  ग्रामीण  लोगों  को  स्वच्छ  शौचालय  उपलब्ध
 भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  इस

 प्रतिशतता  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  सरकार  का  विचार है
 ?

 कृषि  मस्त्री  बढदा  :  ओर  छठी  योजना के  अन्त  एक  प्रतिशत
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 पेयजल  आपूर्ति  एवं  स्वच्छता  दशक  (1981-91)  के  उद्देश्यों  के  अनुसार  25  प्रतिशत  ग्रामीण
 लोगों  को  स्वच्छता  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपन्नब्ध  कराने  का  लक्ष्य  सातवीं  योजना  के  दौरान

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  शौचालय  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  समन्वित  कायंक्रम  हाल  हो  में  शुरू

 से  भी  कम  ग्रामीण  लोगों  को  स्वच्छ  शौचालय  छपलब्ध  सातवीं  योजना  के
 अन्तर्राष्ट्रीय

 किया  गया  जिसमें  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 क्रम  के  अन्तगंत  5  लाख  स्वच्छ  शौचालयों  का  निर्माण  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 क्रम  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  बनाए  जाने  वाले  एक  मिलियन

 मकानों  में  स्वच्छ  शौचालयों  की  व्यवस्था  ग्राम  स्तरीय  संस्थाओं  में  स्वच्छ  शोचालयों  का

 निर्माण  करने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य-शिक्षा  का  उपयोग  करने  और  वहां  इस  सुविधा  को  बढ़ाने

 एवं  विकसित  करने  का  प्रावध्रान  है  ।

 प्रामीण  भूमिहोन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  भ्रधीन  राज्यों  को  घनराशि
 का  नियतन

 4552.  श्री  ग्रमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  ग।रंटी  कार्यक्रम  तेयार  किया

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्‍या

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  इसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  सबसे
 पहले  कार्यान्वित  किया  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इस  कार्यत्रप्त  के  लि
 राशि  नीयत  की  गई  है  ?

 !  राज्यवार  कितनी

 कृषि  मन्त्री  घटा  से  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  भूमिद्दीन  रोजगार
 गारंटी  कार्यक्रम  1983-84  में  इस  उद्देश्य  से  शुरू  किया  गया  था  कि  ग्रामीण  भूमिहीनो ंक ेलिए
 रोजगार  के  अवसरों  में  सुधार  लाया  जाए  और  उनमें  वृद्धि  की  जाए  ताकि  प्रत्येक  ग्रामीण  भूमिहीन
 परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  एक  वर्ष  में  100  दिनों  तक  के  रोजग्रार  की  गारंटी  दी  जा
 तथा  ग्रामीण  आधारभूत  ढ़ांचे  को  सुदृढ़  बनाने  क ेलिए  टिकाऊ  स्वरूप  की  परिसम्पत्तियों  का
 सृजन  किया  जा  सके  इस  कार्यक्रम  का  सारा  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठाया  जाता  है  तथा  यह  देश
 के  सभी  राज्यों  ओर  संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंचलाया  जा  रहा

 यह  कार्यक्रम  1983  में  शुरू  किया  गया  था  ओर  यह  आशा  की  गई  थी  कि  हस
 क्रम  को  शुरू  करने  के  लिए  परियोजनाओं  को  परियोजनाओं  को  मंजूर  करने  तथा  अन्य
 निक  उपाय  करने  में  कुछ  समय  लग  जाएगा  ।  इसलिए  इस कार्यक्रम  की  भूमिहीन  परिवारों  के आधार

 <
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 मानिटरिंग  करना  सम्भव  नहीं  मानिटरिंग  की  दीर्घकालीन  आधार  पर  प्रत्येक

 भूमिहीन  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अब

 राज्यों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  की  हर
 जना  के  किसी  अनुमोदित  कार्य/कार्यों  के  लिए  रोजगार  गारंटी  कार्ड  जारी  करें  तथा  प्रायोगिक  आधार

 पर  इस  पहल  की  जांच  प्रस्येक  ग्रामीण  भूमिहीन  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  एक  वर्ष

 में  100  दिनों  तक  का  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  अनुभव  का  सफलता  की  मानिटररिंग  करने  के  बाद

 अन्ततोगत्वा  इस  पद्धति  का  विस्तार  किया  जा  सकता  है  ।

 सातवीं  योजना  में  इस  कार्य  क्रम  के  लिए  1743.78  8  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की

 ल्‍्पना  की  गई  है  ।

 भारतोय  कृषि  झ्नुसंधान  परिषद  द्वारा  छोटे  तथा  सोमांत  किसानों  के  लिए

 सलाहकार  सेवा

 4553.  श्री  यशवन्त  राव  गडाख  पाटिल  :  क्या  क्षृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  प्रस्तावित  सलाहकार  सेवा  छोटे  और
 सीमांत  किसानों  के  लिए  सहायक  सिद्ध  और

 है
 यदि  तो  उन्हें  किस  प्रकार  की  सहायता  दिये  जाने  का  विचार  ह्

 कृषि  श्लोर  सहकारितां  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  ओर
 भोरतीय  कृषि  अनुसंघान  १रिषद  द्वारा  स्थापित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  सलाहकार  सेवाओं  का

 उद्देश्य  बिल्कुल  भिन्‍न  इस  योजना  के  अन्तगंत  देश  के  अन्दर  तथा  बाहर  दोनों  के  संगठितों
 निकायों  आदि  को  सम्बन्धित  तथा  समवर्गी  सेवाओं  के  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण  के
 में  सलाहकार  सेवाओं  के  प्रावधान  का  विचार  किया  गया  दूसरी  कृषक  समुदाय  को  भी

 थि  अनुसंघनन  परिषद  की  सलाहकार  सेवाएं  बिल्कुल  निःशुल्क  प्रदान  की  जा  रही  इन कु
 ओं  का  एक  अंश  सीधे  कृषि  विज्ञान  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  परिचालन  अनुसंधान

 प्रायोजनाओं  तथा  से  खेतों  तक  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  प्रदान  किया  जा  रहा  किसानों
 को  सलाहकार  सेवाएं  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  प्रसार  अभिकरणों  के  माध्यम  से  भी  प्रदान  की
 जा  रहा

 बागवानो  फसलों  के  लिए  प्रनुतंघान  केस

 4554.  श्री  यशवन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  विभिन्‍्त  प्रकार  की  बागवानी-फसलों  के  संबंध
 में  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
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 ।

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्या  भर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  विचार  है  ?

 कृषि भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेस्त्र  :  जो

 श्रीमान  ।

 सातवीं  योजना  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  आठ  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों  क ेस्थापित

 किये  जाने  का  प्रस्ताव

 (1)  राष्ट्रीय  केला  अनुसंधान

 .  (2)  राष्ट्रीय  नीम्बूबर्गीय फल  अनुसंधान

 (3)  राष्ट्रीय  मदक्षेत्र  बागानी
 अनुसंधान  केन्द्र  ;

 (4)  राष्ट्रीय  औषधीय  एवं  सगंध  पौध  अनुसंधान

 (5)  राष्ट्रीय  काजू  अनुसंधान

 (6)  राष्ट्रीय  मसाले  अनुसंधान  केन्द्र  ;

 (7)  राष्ट्रीय  प्याज  एवं  लहसुन  अनुसंधान

 (8)  राष्ट्रीय  आक्डि  अनुसंघान

 राष्ट्रीय  निम्बूवर्गीय  फन्न  अनुसंधान  केन्द्र  नागपुर में  स्थापित  किया  गया  काजू  और

 मसालों  के  अतिरिक्त  अन्य  केन्द्रों  का  स्थान  निर्धारण  इस  उद्देश्य  हेतु  गठित  किये  जाने  वाले

 की  सिफारिश  के  आधार  पर  किया  जाएगा  ।

 उब  रकों  का  विर्माण  करने  वाली  बहुराष्ट्रीय  कस्पनियां

 4555.  श्रो  झ्मर  सिह  राठवा
 \ है

 :  कया  क्रुघि  मन्त्री  यह  बताने  की  ५
 भो  भोहन  भाई  परेल  |

 !  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  उवरकों  का  निर्माण  क  वालो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 क्या  किसी  अस्य  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  ने  भारत  में  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  -

 सैंस  के  लिए  आवेदन  किया  करने  हेतु  लाइ
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 यदि  तो  उस  कम्पनी  का  नाम  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है;ओर

 देश  में  भविष्य  में  नए  उर्वरक  संयत्रों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सरकार का  कार्यक्रम

 क्‍या

 उरवंक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  केਂ  नटवर  :  आई  ई  एल  लि०  जिसके

 यू०  के०  के  मै०  इम्पिरियल  कैमिकल्स  इन्डस्ट्रीज  कानपुर  में  नाइट्रोजन
 यक्‍त  उरवरकों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।

 ओर  विदेशी  हित  वाली  निम्नलिखित  दो  कम्पनियों  का  भी  उवरक  संयंत्र

 पित  करने  का  प्रस्ताव  है  :

 (1)  मै०  इन्डों  गल्फ  फर्टिलाइजर  कैमिकल  जिसकी  गल्फ  कन्सोलिडेटिड  क ं०
 बहरीन  की  साम्य  सहभागिता  सुल्तानपुर  में  जगदीशपुर  नामक  स्थान  पर  एक  संयंत्र
 की  स्थापना  कर  रही  है  ।

 (2)  लंदन  का  मैं०  कापेरो  ग्रुप  और  मै  सोक्र  न  कार्पोरेशन  इन्टरनेशल  एस०  ए०  ने  भारत

 में  एक  नाइट्रोजनयुक्त  उवं  रक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  हेतु  आवेदन  किया  पहली  कम्पनी  को

 में  एक  संयंत्र  की  स्थापना  करने  हेतु  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया

 देश  में  उ्वरकों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान

 एक  बह॒द  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के एक  भाग  के  रूप  ग्यारह  नये  प्रमुख  उवं रक
 संयंत्र  हाथ  में  लिए  गए  हैं  ताकि  पहले  से  ही  प्रचालनाधीन  उवंरक  क्षमता  में  पर्याष्त  रूप  से  वद्धि  की
 जा  सके  ।  इन  उपायों  से  उबं  रकों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 पुरी  के  भगवान  श्री  जगम्ताथ  को  रथ  यात्रा  का  सीधा  प्रसारण

 4556.  ओओ  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्या  सूचना  भोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  पर  पुरीधाम  के  भगवान  श्री  जगन्नाथ  के  विश्व  प्रसिद्ध  रथ  यात्रा
 का  सीधा  प्रसारण  करने  क॑  लिए  अभी  तक  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 करते  की  कया  सरकार  का  विचार
 इस  दूरदर्शन  पर

 पुरी  की  प्रत्तिद्ध  रथ-यात्रा  का  सीधा  प्रसारण
 व्यवस्था

 करने
 का  है

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  वी०  एन०  :  से
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 नीति के  सजीव  टेलीविजन  कवरेज  राष्ट्रव्यापी  सामयिक  घटनाओं  यथा  गणतंत्र  दिवस
 स्वाधीनता  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्ग्पूर्ण  खेल  आदि तक  सीमित  है  ।  इस  समय

 पुरी के  कार  समारोह  या  विभिन्‍न  राज्यों  के  इसी  प्रकार  के  अन्य  समारोहों  का  सजीव  टेलीकास्ट  करने

 का  कोई  प्रस्ताव नहीं  पहले  की  दुरदर्शन  का  समा  रोह  की  आस्थगित  टी०वी०

 रिपोर्ट  को  बाद  में  टेलीकास्ट  करने
 का

 प्रस्ताव

 राजकोट  में  दूरदर्शन  केन्द्र  का  प्रसारण  क्षेत्र

 4557.  श्री  मोहन  माई  पटेल  :  क्‍या  सूचना  शौर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 में  राजकोट  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  अपनी  प्रसारण  क्षेत्र  के  100  कि०मी०

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इसमें  सुधार  करने  अथवा  जूनागढ़  क्षेत्र  में  अन्य  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करते  का  विचार  है  ताकि  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  भी  लाभ  हो  सके  ।

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  गाडगिल  )  :  और
 हां  ।  राजकोट  के  उच्च  शक्ति  (10  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  की  सेवा  परिष्ि

 कुछ  हृद  तक  प्रभावित  हुई  क्योंकि  इसकी  एंटीना  पद्धति  में  कुछ  खराबियां  हो  गई

 एंटीना  पद्धति  की  आवश्यक  मरम्मत  करने  का  कार्य  उपकरणों  के  सप्लाईकर्त्ताओं  द्वारा

 शुरू  कर  दिया  गया  इसके  में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  एक  दूरदर्शन
 टद्रांसमीटर  स्थापित  करने  को  स्कीम  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई

 मछलो  प्रजजन  केन्द्रों  क ेलिए  जापानी  प्रौद्योगिको  भ्रपनाना

 4558.  श्रो  हुसेन  दलवाई  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने.की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  ने  समुद्र  तटवर्ती  क्षेत्रों  को  मछली  प्रजनन  केन्द्रों  के रूप  में  इस्तेमाल  करने
 के  लिए  कोई  नई  प्रोद्योगिकी  का  विकास  किया

 क्‍या  केन्द्रोय  सरकार  का  भी  भारत  के  समुद्र  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  इस  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग

 करने  का  विचार

 क्‍या  जापान  सरकार  अपने  तकनीकी  कम  घारियों  के  माध्यम  से  भारत  में  इन  प्रौद्योगिकी
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 को  चालू  करने  की  इच्छुक  और

 भारतीय  समुद्र  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  प्रजनन  केन्द्रों  के  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  क्या

 प्रणाली  अपनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेन्द्र  :  समुद्री  मछली
 ओर  झींगा  मछली  के  लिए  जापान  ने  एक  हैचरी  तकनेलोजी  का  विकास  किया

 भारह  में  झींगा  मछली  के  बीज  का  उत्पादन  हैचरी  में  करने  के  लिए  समुद्री  उत्पाद

 निर्यात  विकास
 प्राधिकरण  जापानी  तकनोलोजी  को  अपनाने  की  कोशिश  कर

 रहा

 जापान  सरकार  से  अनुरोध  नहीं  किया  गया

 जापान की  प्राइवेट  कम्पनियों  द्वारा  परामशश  के  आधा  पर  इस  तकनोलोजी  को  उपलब्ध

 करने  का  प्रस्ताव

 समाचार से  पूर्व  प्रसारित  होने  वाले  संगीत  में  परिवर्तन

 4559.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  से  हिन्दी  और  अंग्रेजी  दोनों  समाचारों  के  प्रसारण  से  पूर्व  ऐसा  संगीत

 प्रसारित  किया  जाता  है  जो  कि  कर्णकटु  ओर  विदेशी  मूल  का

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  समाचारपत्रों  की  प्रतिक्रिया
 की

 ओर  दिलाया  गया  जिन्होंने  इस

 संगीत  में  परिवर्तन  करने  का  सुझ।व  दिया  और

 यदवि  तो  वर्तमान  तीखे  संगीत  को  अधिक  अच्छे  और  ताल  संगीत  में  कब  तक  बदला

 जाएगा  ?

 सूचना  झौर  प्रसारण  मन्‍्त्राल्य  के  राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  :  से

 1986  में  कुछ  हफ्ते  के  लिए  हिंन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  राष्ट्रीय  समाचार  बुलेटिनों  की  संकेत

 धुन  के  स्थान  पर  प्रायोगिक  आधार  पर  एक  नई  संकेत  धुन  दी  ग  ई  थी  ।  अब  इसके  स्थान  पर  मूल  संकेत

 धुन  ही  दी  जा  रही

 कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  मारत  को  विश्व  बेंक  द्वारा  ऋण

 4560.  शो  सी०  भाधव  रेड्डी

 श्री के०  रामचन  Saar  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  के०  बो०  शंकर  ॥  हि
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि करने  के  लिए  भारत  को  विश्व  बेंक  37.5

 करोड़  डालर  का  ऋण  दे  रहा

 क्‍या  करार  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  श्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेनद्र  विभिन्‍न

 संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंकृषि  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  धत  की  व्यवस्था  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  तथा

 ग्रामीण  विकास  बैंक
 ।  परियोजना  1  के  लिए  विश्व  बेंक  के  साथ  3750  लाख

 अमरीकी  डालर  की  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  बातचीत  की  गई

 उपरोक्त  में  दी  गई  स्थिति  को  देखते  इस  समय  कोई  विवरण  नहीं  दिया  जा

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  शीतल  जल  मत्स्य  पालन  प्ननुसंघान  केन्द्र

 4561.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  मे ंशीतल  जल  मत्स्य-पालन  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  उक्त  केन्द्र  राज्य  के  पिथौरागढ़  जिले  में  स्थापित  किए  जाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरी  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उक्त  केन्द्र  क्रिस  स्थान  पर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव ह ैऔर  उसे  वहां
 स्थापित  किये  जाने  के  क्‍या  कारण हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेस्त्र  :  जी

 जी

 इस  प्रायोजना को  सातवीं  पंचवर्षीय  थोजना  के  प्रस्ताव के  रूप  में सम्मिलित किये  जाने
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 पर  विचार  किया  जा  रहा

 उपरोक्त  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 झाकाशवाणो  नजोबाबाद  से  प्रसारित  होने  वाले  गढ़वालो  झोरਂ

 कमाऊंनी  माषाझों  के  कार्यक्रमों  को  समय  का  झ्ाबंटन

 4562.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  सूचना  श्रोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  नजीबाबाद  से  गढ़वाली  और  कुमाऊंनी  की  स्थानीय  बोलियों  में

 प्रसारित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  क ेलिए  पिछले  वर्ष  अलग-अलग  कितना-कितना  समय  आबंटित

 किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुमाऊंनी  भाषा  में  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  भ्रपेक्षाकृत  कम

 समय  आवंटित  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  वर्ष  कुमाऊंनी  भाषा  में  कार्यक्रमों  के  प्रसारण

 का  समय  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  इस  रेडियो  स्टेशन  को  क्या  निदेश  देने  का  है  ?

 सूचना  श्ौर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बी०  एन०  :

 थाणी  नजीबाबाद  के  प्रसारण  की  मुख्य  भाषा  हिन्दी  है  ।  यह  केन्द्र  गढ़वाली  ओर  कुमाऊंनी  भाषाओं

 में  भाषित  शब्द  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  करता  नियत  प्वाइंट  चार्ट  के  केन्द्र से  1985  में

 प्रसारित  कुल  460  कायंत्रमों  में  से  गढ़वाली  और  कुमाऊंनी  में  64-64  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  की
 अपेक्षा  थी  ।  नजीबाबाद  से  1985  में  गढ़वाली  और  कुमऊंनी  में  प्रसारित  कार्यक्रमों

 का  ब्यौरा तथा  उनकी  अवधि  नीचे  दी  गई  है  :---

 कार्यक्रमों  की  संख्या  अवधि

 गढ़वाली  64  25  घंटे  30  मिनट

 कुमाऊंनी  63  -25  घंटे  15  मिनट

 इसके  अतिरिक्त  संयुक्त  गढ़वाली  और  कुमाऊंनी  कार्य  त्रम  असारित  किए  गए  थे  जिनका  ब्यौरा

 .  नीचे  दिया  गया  है  :---

 कार्यक्रमों  को  संख्या  प्रवधि

 संयुक्त  गढ़ुवाली  और  51  12  घंटे  45  मिनट
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 (@)  नहीं  ।  ०

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  भेड़  परिषद  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 4563.  श्री  हरीज्ष  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  भेड़  परिषद  द्वारा  सातवीं  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  भेड़  पालन  के  लिए
 दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  भेड़  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संगठनों  से  सहायता  प्राप्त
 करने के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  गई  भौर

 यदि  तो  यह  कब  प्रस्तुत  की  गई  तथा  योजना  का  पूरा  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्नो  योगन्द्र  :  केन्द्रीय  भेड़
 विकास  सलाहकार  परिषद  ही  एक  सलाहकार  निकाय  है  ओर  राज्यों  को  इसके  द्वारा  कोई  वित्तीय

 सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 ओर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं
 हुई

 ]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में  ग्रावस  सुदिधाझों  प्रें  सुछ।र  करना

 4564.  डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  शहरी  कला  आयोग  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  द्वारा  2001  तक.दिल्ली  में  आवास  सुविधाओं  में  सुधार  के  लिए  उठाए  गए  कदम  अपर्याप्त

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  दलबोर  :  दिल्‍ली  नगर  कला
 आयोग  ने

 रिहायशी  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिए  कार्यवाही  सहित

 दिल्ली  200  के  लिए  संदर्श  विकास
 योजना  के  प्रारूप  में  संशोधन  के  लिए  विभिन्‍न  सुझाव  दिये

 संदर्श  विकास  योजना  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  के
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 सुझावों  पर  उचित  ध्यान  दिया

 बिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  मकानों  का  निर्माण  पूरा  किया  जाना

 4565.  डा०  ए०  के०  पटेल  :-  क्या  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1984  और  1985  के  बीच  कुल

 कितने  फ्लैटों का  निर्माण  शुरू  किया  गया  था  और  इस  अवधि  के  दौरान  कितने  फ्लैटो  का  निर्माण  कार्य
 किया

 इन  फ्लटों  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  क्या  ६;  और

 कितने  मकानों  का  निर्माण  1984  से  पहने  शुरू  किया  गया  था  और  इस  अवधि

 के  दौरान  कितने  मकानों  का  निर्माण  पूरा  किया  तत्सम्बन्धी  श्रेणीवार  और  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  दलबीर  :  ओर  तैयार  किये

 गये  मकानों के  बारे  में  सूचना  प्रत्येक  वर्ष  31  मार्च  के  बाद  वित्तीय वर्ष  के  आधार पर  संकलित को
 जाती  है  ।  1985-86  के  दौरान  तैयार  किए  गये  मकानों  के  आंकड़े  31  1986  के  बाद  संकलित

 किये  जाएंगे  ।  1985-86  (31-12-1985  तक )  के  दौरान  निम्नलिखित  वर्गों  के  28,996
 मकान  आबंटन  के  लिए  उपलब्ध  हुए  जिनमें  मकान  भो  शामिल  हैं  मकान  तैयार  थे  परन्तु
 पिछले  वर्षों  मे ंआबंटित  नहीं  किये  गये  ये

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  7574

 निम्न  आय  वर्ग  6827

 मध्यम  आय  वर्ग  8934

 स्ववित्त  पोषित  योजना  5661

 योग  :  28,996
 अल>>-+-«मस-ममन--म-ममे  मम»  अमनम«>««ाक.  किये

 तक  जो  मकान  प्रगति  पर  के  दौरान  तैयार  किये  गये  मकानों
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 और  3  की  स्थिति  के  अनुसार  वे  मकान  जो  प्रगति  पर  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :+-

 स्ववित्त  निम्न  मलिनबस्ती  योग

 पोषित  आय  आय  सी०एस०पी०  ठेनामेंट

 योजना  वर्ग  वर्ग  आधिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्ग

 1-4-1984  की  10184  14317  8812  10963  _  44276

 स्थिति के  अनुसार

 जो  मकान  प्रगति
 पर

 1984-85 5  के  2968  1452.  2364  $11  1032  8327
 दोरान  तैयार  किए
 गए  मकान

 31-3-85 5  की  22385  16377  11522  9329
 स्थिति  के  अनुसार
 जो  मकान  प्रगति
 पर

 31-1  2-85  की  4703  7756  7932  23088  --.  43479
 स्थिति  के  अनुसार
 85-86  के  दौरान  आरम्भ  किये  गये  मकान  ।

 1-4-84  से  31-12-85  तक  जिन  मकानों  को  निर्माण  के  लिए  लिया  गया  उनकी  संख्या
 66111  बनती

 ]

 जबलपुर  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करना

 4566.  भ्री  भ्रजय  मुशरान  :  क्या  सूचना  झोौर  प्रसारण  मंत्रो यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  के  लिये  चुने  हुए  स्थान  के  संबंध  में  उठे  विवाद के  कारण

 जबलपुर  में  एक  पूर्ण  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  का  कार्य  रुका  हुआ

 यदि  तो इस  विवाद  को  शीघ्र  हल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयत्न  किए  जा

 रहे
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 क्‍या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  मद  के  लिए  प्रस्तावित  बजट  को  सातवीं  पं  बवर्षीय

 योजना  के  प्रथम  चरण  में  ल ेजाया  और

 जबलपुर  में  एक  पूर्ण  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  कब  तक  हो  जाएगी  ?

 सचना  झौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  गाडगिल  ):  से

 जबलपुर  में  स्थायी  स्टूडियो  की  स्थापना  करने  की  स्कीम  के  बारे  प्रदेश  राज्य  सरकार

 ,  द्वारा  निर्दिष्ट  की  गई  गैर  सरकारी  जमीन  उपयुक्त  पायी  गयी  राज्य  के  प्राधिकारियों  स ेजमीन
 का  श्रधिग्रहण  करने  और  उसका  कब्जा  सौंपने  का  अनुरोध  किया  गया  जमीन  के  मालिक

 ने  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  न्यायालय  के  मामले  का  अभी  निपटान  नहीं

 हुआ  जैसे  ही जमीन  सांप  दी  स्कीम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आगे  <  क़ारंवाई  शुरू  हो
 स्कीम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  उपलब्ध  स्कीम  के  सातवीं  योजना

 अवधि  के  दोरान  कार्यान्वित  हो  जाने  की  उम्मीद

 वनस्पति  तेलों  को  उत्पादकता  बढ़ाने  में  म्नुसंघान  झौर  विकास  विभाग  के

 प्रयासों  में  प्रसफलता

 ञ्च
 4567.  भरी  पो०  झार०  कुमा  रमंगलम  )

 »  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  मानिक  रेड्डी

 क्‍या  वनस्पति  और  चीनी  के  आयात  पर  व्यय  होने  वाली  राशि  में  वृद्धि
 हुई  और  यदि  तो  इन  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  वनस्पति  तेल के  क्षेत्र  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 की  सहकारी  लीग  ओर  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  अनुसंधान  और  विकास  क्रार्य  में  असफलता  के  कारण

 यह  स्थिति  है
 ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  हो  जाने  पर  उसे  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया

 कम  सूल्य  को  मछली  तंयार  करने  संबंधो  ब्रिटेन  का  ठिपक्षीय  सहायता  कार्यक्रम कर

 4568,  श्री  के०  प्रधानी  )

 f

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 डा०  बी०  एल०  शंलेवा

 कया  सरफार  का  विचार  कम  मूल्य  की  मछली  के  भण्डार  तैयार  करने  के  लिए  देश  के
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 घूवी  तट  पर  प्रायोगिक  परियोजना  शुरू  करने  के  लिए  ब्रिटेन  को  ओवरसीज  विकास  एजेंसी  की  सहायता
 सै  द्विक्षीय  कार्य  क्रम  शुरू  करने  का

 यदि
 तो  उसकी  मुख्य  बातें  कण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  परियोजना को  उड़ीसा के  तट  पर  स्थापित  करने  का  है

 जहां  अधिक  मछलियां  पाई  जाती  हैं  और  वहां  इसकी  खोज  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  जी  हां  ।

 परियोजना  की  बातें  निम्नलिखित  हैं  घन

 -  ताजी  मछलियों  का

 मछलियों  का  उन्‍नत

 द्वारा  झींगा  मछली  जेसी  कम  मूल्य  की  किस्मों  का

 के  संबंध  में

 --  मछली  पकड़ने  के  बाद  मात्स्यकी  विकास  पर  सलाह

 समर्थन  तथा  जानकारी  +ी  व्यवस्था  और

 रूप  में  विकास  परियोजना  की  तैयारी  ।

 इस  परियोजना  का  लक्ष्य  क्षेत्रों  में  मछली  के  इस्तेमाल  में  कारगर  रूप  में  सुधार  करना  होगा
 और  ऐसी  भारी  हानियों  को  कम  करना  जो  गलत  तरीकों  और  सुविधाओं  तथा
 उपस्करों  की  कमी  के  कारण  हो  जाती

 परियोजना  का  मुख्यालय  मद्रास  में  अवस्थित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  यह्‌
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 परियोजना  विकास  संबंधी  कार्यकलापों  के  लिए  प्रत्येक  के  रूप  में  कार्य  करेगी  और  बंगाल  की  खाड़ी  के

 सीमावर्तो  सभी  राज्यों  को  कवर  करेगी  ।

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगस  का  कार्यचालन

 4569.  श्री  के०  प्रधाना  ]
 »  :  क्‍या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  के०  राममूर्ति  /

 किः

 क्या  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  एफ०  ढडी०  को  अपने  पस्ंवर्धत  ओर

 व्यापार  संबंधी  उद्देश्यों  की  प्राप्ति में  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  सके

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ॥

 .  क्‍या  इसके  कार्यचालन  और  वित्तीय  तथा  कांभिक  प्रबन्ध  में  इसकी  कार  निष्पत्ति  की  जांच

 करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  के  भूतपूर्व  सचिव  श्री  अशोक  मित्र  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  एक-एक

 सदस्यीय  जांच  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ? 5

 सबना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एन०  :  और

 है  के  कार्य  संचालन  की  समीक्षा  करने  पर

 यह  पाया  गया  था  कि  यह  अपने  प्रेरक  और  व्यागर  कार्यकलापों  में  वांछित  परिणाम  प्राप्त  करने  में
 असफल रहा  क्‍योंकि  यह  देखा  गयः  था  कि  यदि  नामक  फिल्म  से  हुए  लाभों  और  कंनेलाइजेशन

 को  गणना
 में  न लिया  जाए  तो  निगम  को  आमतौर  पर  अपने  व्यापार  कार्यकलापों  में  लाभ  नहीं

 हुआ  था  और  फिल्‍म
 वित्त  सिनेमाधर  वित्त  पोषण  तथा  फीचर  फिल्मों  के  निर्यात  जैसे  प्रेरक  क्षेत्रों

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  राष्ट्रोय  फिल्‍म  विक!स  निगम

 में  इसने  वास्तव
 में

 जो  कार्य  किया  वह  उससे  काफी  अधिक  कर  सकता

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 कर्नाटक  में  खनिज  भंडार

 4570.  भ्री  श्रीकांत  दत्त  नर्रातहराज  वाडियर  :  क्‍या  इस्पात  भोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  कर्नाटक  में  ख्वनिज  भंडार  क्षेत्रों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  कर्नाटक  में  स्थित  कौन-कौन  सी  विभिन्‍न  खाने

 अन्तिम  बार  सर्वेक्षण  कब  किया  गया  और  शी

 कर्नाटक  में  सर्वेक्षण  के  द्वारा  पता  चले  खनिजों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी
 :  जी  हां  ।

 कर्नाटक  में  स्थित  विभिन्‍न  खानों  पें  शामिल  तांबा  लौह
 मैंगनी  सिलिका  कायनाइट

 ओर  डोलो  माइट  तथा  इन  खानों के
 कई  गौण  खनिजों  की  भी  कुछ  चालू  खदानें  हैं  ।

 बनिजों  का  सर्वेक्षण  लगातार  चलने  वाला  काये  है  और  यह  कर्नाटक  में  लम्बे समय  से
 जारी

 अब  तक  के  सर्वेक्षणों  के फनस्वरूप  कई  खनिजों

 फूलस  लौह  के  कायनाइट  चूना
 सिलिकासैंड  तथा  जड़ाऊ  और  सजावटी  इमारती

 सामग्री  आदि  का  पता  चला  है

 समेकित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  झ्न्तगंत  घन  राशि  का  झाबंटन

 4571.  श्री  श्रोकांत  दत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  के  लिए  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए
 अधिक  धनराशि  आबॉटत  की

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  और

 वर्ष  1986-87  में  कर्नाटक  के  लिए  आबंटित  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संत्रो  बूटा
 :  और  जी  केन्द्रीय बजट  में  वर्ष  1986-87

 के  लिए  287.50  करोड़  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया

 वर्ष  1986-87  हेतु  कर्नाटक  के  लिए  केन्द्रीय  आबंटन  10,869  करोड़  रुपये  का
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 ता

 दिल्‍ली के  लिए  मास्टर  प्लान

 4572,  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली के  लिए  मास्टर  प्लान  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  और  :  दिल्ली  की  वृहृत्त
 योजना  जो  1962  से  प्रवृत्त  को  वर्ष  200  तक  के  सन्दर्श  सहित  व्यापक  रूप  से  संशोधित  करने
 का  प्रस्ताव  संशोघनों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 आस्ध्र  प्रदेश  में  नया  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  को  स्थापना

 4573.  श्री  ई०  भ्रय्यप्पू  रेड्डी  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे
 किः

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  आन्भ्र  प्रदेश  राज्य  में  कितने  अतिरिक्त  दूरदर्शन  रिले
 केन्द्रों की  स्थापना  किये  जाने  का  बिचार  और

 1.  क्‍या  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  हैदराबाद  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाया
 जाएगा  ताकि  कार्यक्रमों  का  रंगीन  प्रसारण  किया  जा  सके  ?

 सचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  गाडगिल  )  :  संसाधनों
 की  उपलब्धता  के  अधीन  रहते  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  के  अंग  के  रूप  आंध्र  प्रदेश  में
 तिरूपति  और  अनन्तपुर  के  अल्प  शक्ति  (100  वाले  मौजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  उच्च
 शक्ति  (10  वाले  ट्रांसमीटरों  स ेबदलने  तथा  चार  और  स्थानों  पर  अल्प  शक्ति  (100
 वाट  )  वाले  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हां  ।  छठी  योजना  की  चली  आ  रही  स्कीम  के  अंग  के  रूप  में  हैदराबाद  में  सादे
 परिचालन  के  लिए  सुसज्जित  एक  पूर्णूपेण  स्टूडियो  केन्द्र  कार्यान्‍्वयनाधीन  इस  केन्द्र  पर  रंगीन

 स्टूडियो  उपकरणों  के  लिए  प्रावधान  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल

 तिलहन  प्रनुसंधान  केरद्र  हैदराबाद  को  राशि  का  भावंटन

 4574.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्रीਂ  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  लिए  हैदराबाद  स्थित  तिलहन
 संधान  केन्द्र  क ेनिदेशालय  को  कितनी  अनुदान  राशि  दी  और
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 उक्त  अनुदानों  का  किन  मदों  पर  व्यय  किया  जाएगा  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  दर्ष  1983-84

 तथा  84-85  के  दौरान  निम्नलिखित  खर्च  किया  रया  :  --

 1983-84  रु०  29.41  लाख

 1984-85  रु०  48.33  लाख

 (a)  (i)  वेतन  तथा  भत्ते

 (1)  यात्रा  भत्ता

 (iii)  आकस्मिक  खर्च

 (iv)  आकस्मिक  खर्च

 सिगुर  परियोजना  के  लिए  श्रान्श्र  प्रदेश  को  वित्तीय  सहायता

 4575.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  शहरी  बिकास  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  की  पानी  की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  सिंगुर
 परियोजना को  शीघ्र  पूरा

 करने  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  वित्तोष  सहायतं  देने का  और

 मछलि )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ? च

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  मनजीरा  ज

 wen  परियोजना  )  का  अभिप्राय  हैदराब;द  तथा  सिकन्दराबाद  के  शहूरी  क्षेत्र  के  लि

 भग  106.80  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  की  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  पेय  जल  की  उपलब्धता

 को  लगभग  2  0  एम०  एल०  डी०  तक  बढ़ाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  के  समक्ष

 रखने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  को  सो  ०  पी०एच०ई  ०ई०ओ ०  ने  तकनीकी  रूप  से  अनुमोदित कर
 दिया  राज्य  सरकार  को  परियोजना  के  लिए  सम्पूर्ण  बजट  प्रावधान  की  '

 पुष्टि  करना  तथा
 कतिपय  अन्य  महों  को  हल  करना  यदि  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  इस  परियोजना  को  विश्व  बैंक  द्वारा
 स्वीकृत  कर  लिया  जाता  तो  मल्यं-निर्धारण  के  बाद  परियोजना  लागत  के  लगभग  50  प्रतिशत तक

 वित्तीय  सहायता
 उपलब्ध  होगी  ।  निधियों  के  अतिरिक्त  के  रूप  में  विश्व  बेंक सहायता का  70

 प्रतिशत  आम  तौर  पर  राज्य  सरकार  को  दिया  जाता

 प्रश्न  ही  नहीं
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 3.  उ  ॒औऋखफभऋरऑऑहਂ  हू  को  अ  |  7  57

 4576.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जलवा

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  पारादीप  फास्फेट्स  लिमिटेड  के  उप-उत्पादों  के  उपयोग  की

 सम्भावनाओं  का  पता  लगाया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 पारादीप  फास्फेट्स  लिमिटेड  के  संयंत्र  की  स्थापना  कितने  चरणों  में  होगी  और  उसमें
 कितना  समय  लगेगा  ?

 उबंरक  विमाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  और  पी०  पी०  एल०
 फास्फेट्स  से  अर्थात  आयातित  अमोनिया  और  फास्फोरिक  एसिड  से

 डी०  ९०  पी०  के  उत्पादन  से  कोई  उप-उत्पाद  नही  बनता  परन्तु  के  पूरा हो  जाने  अर्थात
 पारादीप  फास्फेट्स  लि०  में  सल्फ्यूरिक  रंग  फास्फोरिक  एसिड  का  उत्पादन  आरम्भ  होने  से  उप-उत्पाद

 फोस्फ्रो-जिप्सन  तथा  फ़लयूओरीन  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  फास्फो-जिप्सम का  बहुत  कम
 बाणिज्यिक  उपयोग  तथा  इसका  भंडारण  किया  जाएगा  और  इसके  उपयोग की  सम्भावना की
 जांच की  ज।एगी  ।  फलयू  ओरीन  का  उपयोग  कम्पनी  के  विचाराधीन

 पारादीप  फास्फेट्स  लि०  को  दो  चरणों  में  आरम्भ  किया  जाएगा  26-2-19
 को  आरम्भ  किया  गया  है  और  का  आरम्भ  तक  ही  नियत  किया  गया  है  ।

 4577.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कृषि  मन्‍्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  उड़ीसा  में  अन्तर्देशीय  जल  से  मछली  उत्पादन  के  लिए  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया

 उक्त  अवधि के  दोरान  उड़ीसः  में  अन्तर्देशीय  जल  से  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  मछली
 का  उत्पादन  हुआ  और

 हैं

 उड़ीसा  में  अन्तरदेशीय  मत्स्य  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मंत्री  योगेल्दर  :  और

 और
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 पिछले  दो  दर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  में  मछली  उत्पादन का  लक्ष्य  और  उपलब्धि  निम्न  प्रकार

 हैं  :--

 टन

 वर्ष  लक्ष्य  उपसब्धि

 1984-85 5  54,000  51,£40

 1985-86  60,000  52,000

 अन्तर्द्श'य  मात्स्यकी  विकास  के  लिए  उड़ीसा  में  उठाए  गए  कदम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  ग्यारह  जिलों  में  मछली  पालक  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई

 (2)  व्यावसायिक  डिम्पोना  उत्पादन  के  लिए  पांच  स्थानों  पर  व्यावसायिक  डिम्पोना
 रियां  निर्माणाधीन  हैं  ।

 (3)  खारे  पानी  में  पैदा  होने  वाली  मछली  ओर  झींगा  संवर्धन  के  लिए  खारे  पानी के  क्षेत्र
 विकास  की  योजना  शुरू  की  गई  है  ।

 कर्नाटक  में  खानों  तथा  झश्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  कमंचा रो  राज्य  बोमा
 भ्रस्पतालों  को  स्थापना

 4579.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसह  राज  वाडियर  :  क्‍या  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 किः

 कर्नाटक  में  खानों  तथा  ओऔद्योगिक  क्षेत्रों  में  कितने  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल
 स्थापित  किए  गए

 क्या  1986-87  में  सरकार  का  कर्नाटक  में  औद्योगिक  और  खान  क्षेत्रों  में  कुछ  और
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  से  कर्म  चारी  राज्य  बीमा
 1948  इस  समय  खानों  पर  जागू  नहीं  होता  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम

 अभी  तक  कर्नाटक  के  विभिलन  क्षेत्रों  में  बीमपशुदा  व्यक्तियों  और  उनके  परिवारों  के लिए  1020
 पलंगों  वाले  छः  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  और  84  पलंगों  वाले  तीन  उपचर्या  गृह  स्थापित  किए

 दावनगिरी में  50 पलंगों का  एक  कर्मचारी राज्य  बीमा  अस्पताल  निर्माण की  चरम  अवस्था  पर
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 वेलगांतर  में  50  पलंगों  का  एक  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पतात्न  निभित  करने  का  भी  एक  प्रस्ताव

 ]

 पैन  के  दूसरे  चेनल  पर  दिखाए  जाने  वाले  कार्यक्रम दूरदशन हे  बे  आर  थे  आर

 4580.  श्रो सरफराज  भ्रहमद
 »  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  दूरदर्शन  के  अनुसंधान  एकांश  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  दूरदर्शन  के  दूसरे
 चैनल  पर  दिखाये  जाने  वाले  कार्यक्रम  दशकों  द्वारा  पसन्द  नहीं  किए  गए

 ॥

 क्‍या  इसका  कारण  यह  है  कि  दूसरे  चेनल  पर  दिखाये  जाने  वाले  कार्यक्रम  पुराने  और

 नीरस  होते  और

 दूसरे  चैनल  पर  दिखाये  जाने  वाले  कार्यक्रमों  को अधिक  आकर्षक  और  उपयोगी  बनाने
 के  लिए  दूरदर्शन  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  दूरदर्शन
 द्वारा  किए  गए  दर्शक  अनुसंधान  सर्वेक्षण  के  मुख्य  निष्कर्षों  के  अनुसार  दूसरे  चैनल  पर  टेलीकास्ट
 क्रमों के  दर्शकों  की  संख्या  पर  टेलीकास्ट  कार्यक्रमों  के  दर्शकों  की  संख्या  से  कम  है  ।

 दूसरे  चंनल  पर  दर्शकों  की  कम  संख्या  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  लोकप्रिय  फिल्‍म  आधारित  कार्यक्रम  तथा  हिन्दी  फीचर  जो  बड़ी
 «  संख्या  में  दर्शकों  को  आकर्षित  करती  के  पर  टेलीकास्ट  की  जाती  है  और

 हसलिए  अधिक  दर्शक  लगाते  हैं  ।

 (2)  दिल्ली  तथा  बम्बई  दोनों  के  दर्शक  अब  तक  सुस्थापित  की  तुलना  में
 ...

 के  प्रचालन  से  पूरी  तरह  अभ्यस्त  नहीं  की  परिधि  भी  सीमित  क्योंकि

 यह  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  पर  प्रभावित  होती

 (3)  दिल्ली  के  घरों  में  लगभग  9%  तथा  बम्बई  में  लगभग  10  Y,  टी०  वी०  सैट  केवल

 एकल  चैनल  वाले  सेट  हैं  ओर  इस  प्रकार  इनसे  द्वितो३  चनल  के  कार्यक्रम  नहीं  देखे  जा
 सकते  ।

 4)  पर  अच्छी  तस्वीर  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  नये  एंटीना कौ  आवश्यकता

 303



 लिखित  उत्तर  31  1986

 बहत  से  दर्शकों  ने  इसे  अभी  नहीं  अपनाया है  और  वे  के  कार्यक्रमों  को  ही  देखते

 हैं  ।

 दूरदशंन  का  अपने  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  का  सतत  प्रयास  रखता

 सतत  व्यावसायिक  मूल्यांकन  के  अतिरिक्त  दर्शकों  से  प्राप्त  फीडबंक  का  भी  कार्यत्रमों  में

 उपयोग  किया  जाता  कार्यक्रमों  की  विषय-वस्तु  और  फामेंटों  में  परिवर्तन  दूरदर्शन
 की  कार्यक्रम  आयोजना  की  आवश्यक  विशेषताएं  हैं  ।

 ]

 फसलों  की  उत्पावकता  में  गिरावट

 4581.  डा०  डो०  एन०  रेट्टो  |  ु
 ेु  /  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  टी०  कल्पना  देवी  |
 ह

 कथा  अनेक  फसलों  की  उत्पादकता  में  पहले  की  तुलना  में  अधिक  गिरावट  आई  है  और
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  इसका  वतंमात  उत्पादन  कितना  और पक

 कया  यह  सच  है  कि  अधिक  पैदावार  वाली  किस्मों  क ेआयात  और  जैविक  खाद  का
 योग  न  किये  जाने  जैसी  आयातित  प्रौद्योगिकी  पर  अत्यधिक  निर्भर  करने  के  कारण  अभी  तक  अनुसंधान
 ओर  विकास  संबंधी  एक  भो  प्रयास  में  सफलता  नहीं  मिली  है  ?

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेल्त्र  :  1967-68
 से  1984-85  की  अवधि  के  दौरान  उत्पादकता  के  लम्बी  अवधि  के  रूखों  के  अध्ययन  से  लगभग  सभी
 मुख्य  फसलों  की  पैदावार  में  निश्चित  वृद्धि  दरों  का  पता  चलता  1984-85  के  दौरान  इन  फसलों

 के  मौजूदा  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :
 --

 फसल  इकाई  उत्पादन
 eee  फहफ़़

 चावल  2  3

 चावल  लाख  टन  586
 रा

 गेहूं लाख टन 442 मोटे अनाज लाख टन दालें लाख टन कुल खाद्यान्न लाख टन मूंगफली लाख टन 6755 304



 10  1908  लिखित  उत्तर

 2  3

 तौरिया  ओर  सरसों  लाख  टन  30.3

 कुल  तिलहन  लाख  टन  131.0

 कपास  170-170  कि»  ग्रा०  की  84.6
 लाख  गांठें

 पटसन  और  मेस्ता  180-180  कि०  ग्रा०  की  79.8
 लाख  गांठें

 गन्ना  लाख  टन  1736

 आलू  नाख  टन  126.4

 जी  नहीं ।  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  जो  1949-50  में  केवल  54?  लाख  टन  बढ़कर
 1983-84  में  1524  लाख  टन  तथा  1984-85  में  1462  लाख  टन  हो  बहुपक्षीय  अखिल

 भारतीय  समन्वित  अनुसं  ध्रान  परियोजनाओं  के  अच्छे  ढंग  से  किए  गए  कार्यान्वयन  के  जरिए  अपने  देश

 में  विकसित  की  गई  उन्नत  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  एवं  उत्पादन  प्रौद्योगिक  संबंधी  देश  के

 विभिन्‍न  संस्थानों के  अनुसंधान  और  विकासात्मक  प्रयासों  द्वारा  प्रदान  की  गई  सहायता  का  यह  उत्तम
 प्रमाण  है  ।

 कमंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  श्रन्तगंत  प्रतिष्ठानों  को
 शामिल  न  किया  जाना

 4582.  श्री  नरेश  चन्द्र  चतुर्वेदी  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  यह  सच  6  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  अनेक  कम्पनियों  में  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  अधिनियम  की  घारा  और  के  अन्तर्गत  निणित  मामलों  को  पुनः  खोला है  ओर
 देय  राशि  कम  को  और  कमंचारियों  के  ह्वितों  के  प्रतिकूल  प्रतिष्ठानों  को  इस  अधिनियम  में  शामिल

 नहीं  किया  ओर

 यदि  तो  1983  से  ऐसे  सभी  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  क्षेत्रवार  प्रत्येक
 मामले  में  कितनी  कटोती  की  गई  है  तथा  कितने  मामले  शामिल  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  और  )  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  ओर  यथा  समय  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हल्दिया  उर्वरक  परियोजना  में  वाणिज्यिक  उत्पादन

 4583.  श्री  श्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  हल्दिया  उवंरक  परियोजना  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 सरकार  इस  एकक  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  से  शुरू  करेगी  ?

 उर्बरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  जी

 और  डिजाइन  तथा  उपस्कर के  संयंत्र  और  मशीनरी  की  खराबी  तथा
 औद्योगिक  सम्बन्धों  के  कारण  आरम्भ  में  विलम्ब  हुआ  संयंत्र  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  और

 क्षण  उत्पादन  1985  से  आरम्भ  हुआ  है  ।  पेश  आ  रही  समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते
 वाणिज्यिक  उत्पादन  के  लिए  कोई  तारीख  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  मवनों  के  अहातों  में  भ्रवंध  निर्माण

 4584.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  स  को  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के
 भवनों  तथा  स्टाफ  क्वार्टरों  के

 महातों  विशेष  रूप  से  जनकपुरी  में  अवैध  निर्माण  के  बहुत  से  मामलों  का  पता

 यदि  तो  अवैध  निर्माण  किस  प्रकार  का  है  ओर  यह  किस  सीमा तक  किया  गया  है

 तथा  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  बार  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटियों  को  भूमि  का  झ्ाबंटन  बन्द  करना

 4585.  श्री  मोहम्मद  महफूज  भझलोी  खां  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हाऊस  बिल्डिंग  सोसायटियों  को  दिल्‍ली  में  भूमि  का  आवंटन  न
 करने  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  निर्माण  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  यदि  कोई  निर्णय  किया  यया  तो  वह  क्‍या

 हाहरो  विकास  मंत्रालय में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  नहीं  ।

 306



 10  1908  लिखित  उत्तर

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ोसा  को  ह्ावास  ओर  शहरी  विकास  निगम  को  सहायता

 4586.  श्री  भ्रनादि  चरण  दास  कया  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  और  शहरी  विकास  निगम  ने  राज्य-आवास  विकास  प्राधिकरण  इस्प्रूवमेंट
 ट्रस्टों  को पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  अलग-अलग  कितनी  सहायता  उपलब्ध  कराई  ओर  चालू  वर्ष  में

 कितनी  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 कटक  विकास  प्राधिकरण  को  चालू  वर्ष  के  लिए  दी  गई  सहायता/ऋण  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  उड़ीसा  आवास  बोड्ड  विकास  प्राधिकरण  ने  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी
 जाजपुर  में  एक  सुधार  न्यास  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  और

 कटक  जिले  के  जाजपुर  उपमण्डल  में  कम  जोर  वर्यमों  को  आवास  उपलब्ध  कराने  के

 उपर्युक्त  प्राधिकरण  की  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 शहरी  विकास  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  वर्ष  1983-84,
 1984-85  तथा  1985-56  के  दोरान  उड़ीसा  राज्य  में  विभिन्‍न  अभिकरणों  को  स्वीकृत  किये  गये

 ऋण  क ेब्यौरे निम्न  प्रकार  हैं  :  -
 जज  कि  ७००  वननननीशीी

 अभिकरण  वर्ष  1983-84
 __1985-86  के  दोरान

 तथा  1984-85
 —

 लिए

 परियोजनाओं  ऋण  की  राशि  परियोजनाओं  की  ऋण  की  राशि
 की  संख्या  संख्या  रुपयों  में  )

 1  2  3  4  5

 उड़ीसा  राज्य

 आवास  बोर्ड  26  957.49  16  1269.64

 भुवनेश्वर  विकास

 प्राधिकरण  3  281,34  2  58.10

 बहूरामपुर

 ओआर०  आई०  टी ०  2  66.85  1  25.26
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 पुरी  कोणार्क
 आर०  आई०  +-  --  1  79.19

 उड़ीसा  ओद्योगिक

 अघसं  रचना  विकास

 निगम  —  —  1  85.18

 विशेष  योजना
 प्राधिकरण

 बारीपाड़ा  —  बन  ॥  48.65

 (=)  शून्य

 और  सुधार  न्‍्यासों  का  गठन  राज्य  सरकार  ने  करना  है  ओर  योजनायें  विभिन्‍न

 राज्य  अभिकरणों  द्वारा  बनाई  जानी  हुडको  इसके  मार्ग  निर्देशनों  के  अनुसार  किसी  सुसंस्थापित

 सुधार  न्यास  से  प्राप्त  आवास  योजनाओं  के  लिए  वित्त

 सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  का पता  लगाना

 4587.  श्री  डो०  बी०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  आरम्भ  में  देश  में  74  जिलों  के  निरंतर  रूप  से
 ग्रस्त  होने  फा  पता  चला

 )  क्‍या  राज्य  सरकारें  मांग  कर  रही  हैं  कि  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिये  जिलों  के
 बजाय  तहसीणों  को  यूनिट  बनाया  जाये  क्योंकि  ओर  अधिक  क्षेत्र  सूखाग्रस्त  होते  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 कषि  संत्री  बूटा  :  से  सूखा-संभावित  क्षेत्र  जिसे  ।  973
 से  निर्माण-कार्य  कायं  क्रमਂ  के  स्थान  पर  चलाया  गया  1981-82  तक  13  राज्यों  के  74
 जिलों  के  निरन्तर  सूखा  से  प्रभावित  557  खंडों  में  चलाया  गया  तब  तहसील  को  निरन्तर
 संभावित  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए  इकाई  माना  गया

 धूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  करायंदल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  1982-83  से  इस
 कार्यक्रम  के  कायं-पझेत्र  को  संशोधित  किया  गया  था  और  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  इस  काय॑क्रम  को
 सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पहले  शामिल  किए  गये  188  खंडों  मरुभूमि  विकास
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आए  हुए  77  खंड  भी  शामिल  को  निकालने  तथा  142  नए  खंडों  को  मिलाने

 के  बाद  13  राज्यों  के  70  जिल्मों  के  511  बंडों  में  क्रियान्वित  किया  बाद  में  एक  अन्तर
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 कक्‍मज++

 विभागीय  दल  द्वारा  पुनरीक्षण  किये  जाने पर  इस  कायंत्रम  के  कार्य-क्षेत्र  को फिर  से  1985-86  से

 संशोधित किया  गया  है
 और  अब  यह  13  राज्यों के  90 जिलों के  615  खंडों  में  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किए  जाने  वाले  निरन्तर  सूखा-संभावित क्षेत्रों  का  पता  लगाने
 के  लिए  खंड  को  इकाई  माना  गया

 निरन्तर  सूखा-संभावित  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए  तहसील  को  इकाई  बनाये  जाने  हेतु  किसी
 राज्य  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 निर्माण  कम्पनियों  को  स्थापना  के  लिए  पंजोकरण  करने  को  प्रक्रिया

 4588,  श्री  सरफराज  प्रहमद  :  क्‍या  इस्पात  ओर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस्पात  प्रोसेसिंग  के  लिये  निर्माण  कम्पनी  की  स्थापना  करने  हेतु  उदार  योजना  के

 अन्तगंत  किन-किन  मदों  के  लिये  साधारण  पंजीकरण  करना  अपेक्षित  होता  और

 पंजीकरण  जारी  करने  वाले  कौन-कौन  से  सरकारी  विभाग  हैं  और  इस  मद  के  लिए
 पंजीकरण  कराने  हेतु  प्रक्रिया  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्‍्त्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  और  )  ओद्योगिक  विकास  विभाग

 द्वारा जारी  किये  गये  दिनांक  16  1985  के  प्रेप्त  नोट  नं०  10/7/85  एल०  पी०  (1985
 अंख्ला का  प्रेस  नोट  नं०  7)  में  स्पंज  लोहे  तथा  पैलेटों  के  उत्पादन  निहित  पूंजी-निवेश  पर  विचार

 किये  लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया  बशरतें  नोट  में  उल्लिखित  कुछ  शर्त  पूरी  द्वोती  उपर्युक्त
 प्रेस  नोट  तथा  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  क्रोद्योगिक  उपक्रम  तथा  लाइसेंस  )
 1952  में  उल्लिखित  प्रक्रिया  के  अनुसार  इन  मदों  के  लिये  पंजीकरण  आवश्यक  है  ।

 जलपाईणुड़ो  में  दूरदर्शन  केन्द्र

 4589.  श्री  पोयूष  तिरको  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  जलपाईगुड़ी  में  दूरदर्शन  केन्द्र
 के  बारे  में  10  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2055  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  कि  :

 अलीपुर  द्वार  स्थित  अल्प  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  का  प्रसारण  क्षेत्र  कितना

 कया  यह  सीमावर्ती  देश  चीन  ओर  बंगलादेश  का  मुकाबला  कर  और

 क्‍या  इस  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  से  भूटान  को  भी  कुछ  लाभ  होगा  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  :  यह  उम्मीद

 309



 लिखित  उत्तर  4  1986

 की  जाती  है  कि  जब  अलीपुर  द्वार  में  प्रस्तावित  अल्प  शक्ति  (१00  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 चालू  हो  वह  लगभग  25  किलोमीटर  की  परिधि  के  अन्दर  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करेगा

 ओर  जाहिर  है  कि  अलीपुर  द्वार  का  अल्प  शक्ति  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  सीमित

 परिधि के  अन्दर  सेवा  उपलब्ध  करेगा  |  मुशिदावाद  और  कलकत्ता  के  उच्च  शक्ति  (10  कि०

 वाले  मौजूदा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  तया  तुरा  और  अगरतला  में  कार्यान्‍वयनाधीन  इसी

 प्रकार  के  जब  ये  चालू  हो  द्वारा  सीमावर्सी  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध

 किए  जाने  को  उम्मीद  है  ।  इन  सीम।वर्ती  क्षेत्रों  में  दृरदर्शन  से  वा  के  तब  और  सुदृढ़  हो  जाने  की  उम्मीद

 है  जब  कटिहार  में  10  किलोवाट  वाला  जिसके  स्थापित  करने  की  स्कीम  सातवीं  योजना में
 शामिल  की  गई  चालू  हो  जायेगा  ।

 मेल्थियन  भ्रौर  डी०  डी०  टी०  के  लिए  हाई  डेन्सिटो  पोलिथिन

 कंटेन रों  का  प्रयोग  किया  जाना

 4590.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  मानक  संस्थान  ने  मेल्थियन  और  डी०  डी०  टी०  50  प्रतिशत  मिथरण
 योग्य  सार  के  लिए  अन्दर  से  अच्छी  तरह  रोगन  किया  हुआ  हल्का  इस्पात  और  टिन  प्लेट  निर्धारित
 किया  है  परन्तु  निर्माता  हाई  डेन्सिटी  पोलिथिन  कंटेनरों  का  उपयोग  इसलिए  करते  हैं  क्‍योंकि वे  सस्ते

 कया  उक्त  अधिनियम  में  विषले  मूल  रसायन  रश्ने  के  लिए  अयक्त  किये  गये  कंटेनरों

 का  प्रयोग  करने  पर  स्पष्ट  रूप  से  प्रतिवन्ध  लगाया  गया  है  क्योंकि  बार-बार  साफ  किये  जाने  के  बाद
 भी  उसका  कुछ  न  कुछ  अंश  उसमें  रह  जाता  है  तथा  उदाहरण  के  रूप  में  फासफोरस  के  एक  ग्राम  मात्रा
 से  भी  दस्त  ओर  लकवा  हो  सकता

 क्‍या  किराना  व्यापारी  इन  कंटेनरों  का  उपयोग  खाद्य  तेल  रखने  के  लिए  कर  रहे
 भोर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 क्षि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  योगेन्न  सकवाना  :  भारतीय

 मानक  संस्थान  ने  50  प्रतिशत  ई०  सी०  मैल्थियन  मोर  डी०  डो०  टी०  50%  ई०  सी०  कीटनाशक

 इकाइयां  तैयार  करने  के  लिए  अन्दर  से  अच्छी  तरह  रोगन  किए  हुए  हल्के  इस्पात  और  टिन  प्लेट  के

 आधान  निर्धारित  किए  कीटनाशक  1968  के  तहत  गठित  की  गई  पंजीकरण  समिति
 ने  भी  सम्बद्ध  भारतोय  मानकों  को  अपना  लिया  है  ।

 मेल्थियन  तथा  डो०  ढी०  टी०  के  मिश्रण  योग्य  सान्द्रों  की  पैकिंग  के  लिए  मोटे
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 आल  +++++  --

 पोलिथिन  के  आधघान  हीं  किये  जाते  यदि  कोई  व्यक्ति  हाई  डेन्सिटी  पोलियिन  का

 उपयोग  करता  है  तो  वह  कानून  का  उल्लंघन  करता  है  और  वनून  के  तहत  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 जा  सकती

 कीटनाशक  नियमों  के  कीटनाशक  ओषधियों  के  फार्मूलेटरों  और

 संचालकों  को  पैंकेटों  अथवा  अधिशेष  सामग्री  और  धोवनों  को  निर्धारित  तरीके  से  निपटाना  अपेक्षित  है
 और  उनका  फिर  से  प्रयोग  नहीं  करना  होता

 और  कीटनाशक  1968  के  तहत  कृमिनाशक  आधानों को  प्रयोग

 करना  वजित  है  और  संचालकों  को  कीटनाशक  नियम  197]  के  तह॒त  निर्धारित  तरीके  से  उनको

 निपटाना  अपेक्षित  है  ।

 कीटनाशक  अधिनियम  तथा  उसके  तहत  बनाये  गए  नियमों  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  की
 जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  में  निहित  जब  कभी  इसका  अतिक्रमण
 केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आता  है  तो  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से  आवश्यक

 कार्यवाही  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जाता  कीटनाशक  ओषधियों  के  विनिर्माताओं  को

 नाशक  अधिनियम  के  तहत  पंजीकरण  समिति  द्वारा  प्रदान  किये  गये  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  क्री  एक  प्रति

 राज्यों| संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेकृषि  निदेशकों  को  भी  पृष्ठांकित  की  जाती  है  ताकि  वे  पंजीकरण  की  शर्तों
 का  अनुपालन  करा  सकें  जिसमें  अन्य  ब्रातों  के  साथ-साथ  पैकिंग  तथा  लेबल  लगाने  की  शर्तें भी
 शामित्र

 फार्मूलेटरों  द्वारा  कानूनों  का  उल्लंघन

 4591.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ४ह  सच  है  कि  ऐसे  जो  एक  विशिष्ट  कार्मेलेटर  पर  आधारित  किसी
 विशिष्ट  उत्पाद  के  लिए  पंजीकरण  कराते  हैं  तथा  केन्द्रीय  कीटनाशी  बोडड  को  नये  सिरे  से आवेदन  किये
 बिना  विभिन्‍न  साल्वेंटों  का  प्रयोग  करके  कोई  दूसरी  वस्तु  बनाते  और  बेचते  औषध  बदलने  का
 अपराध  करने  के  दोषी  और

 यदि  तो  ऐसे  जो  कानूनों  का  उल्लंघन  करते  का  पता  लगाने  के  लिए
 ओर  काननों  का  कड़ाई  से  पालन  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 ?

 षि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  जी

 पंजीकृत  नुस्खे  से
 भिन्‍न  किसी  और  नुस्खे  से  उत्पाद  करने  वाले  किसी  भी  विनिर्मात्ता  को  नया

 करण  करवाना  पड़ता

 (a)  कीटनाशी  1968  ओर  कीटनाशी  1971  के  अन्तगंत

 311



 लिखित  उत्तर  3  1986
 न्््ण्््ण््णण

 सेम्पल  उनका  रासायनिक  विश्लेषण  आदि  करने  का  प्रावधान  राज्य  सरकारों  का  यह
 दायित्व  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कानून  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  नहीं  किया  जाता  है  और

 उल्लंघनों  के  मामलों  में  आवश्यक  कानूनी  कारंवाई  बहरहाल  जब  कभी  ऐसा  मामला  केन्द्रीय

 सरकार  की  जानकारी में  आता  तो  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  आवश्यक  कायंवाही  करने  के  लिए

 कहा  जाता

 कोटनाशकों  के  डिब्बों  सम्बन्धी  नियम

 4592.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  नियमानुसार  सभी  कीटनाशकों  के  डिब्बों पर  उसके  सक्रिय  ओर

 दूसरे  अवयवों  की  नाम  तथा  उनकी  प्रतिशतता  लिखी  होनी  चाहिए  परन्तु  कीटनाशक  बनाने
 वालों  द्वारा  वास्तविक  व्यवहार  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  नियमों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  कीटनाशक
 1971  के  अनुसार  आधान/पैकेट  के  लेबल  पर  उसके  सक्षिय्र  और  दूसरे  अवयवों  की

 नाम  तथा  प्रत्येक  की  प्रतिशतता  लिखा  होना  आवश्यक  इस  शर्त  के  उल्लंघन  के  लिए  कीटनाशक
 1968  और  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  में  दंड  का  प्रावधान  है  ।

 कीटनाशक  1968  तथा  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  के  प्रावधान  लागू
 करने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  में  निहित  जब  कभी  इसका
 ऋमण  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आता  है  तो  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से

 अआवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  जाता  कीटनाशक  ओषधियों  के  विनिर्माताओं  को

 कौटनाशक  अधिनियम  के  तहत  पंजीकरण  समिति  द्वारा  प्रदान  किए  गए  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  की  एक
 प्रति  राज्यों  |संघ  राज्य  क्षेत्रों  के कृषि  निदेशकों  को  भी  पृष्ठांकित  की  जाती  ताकि  वे  पंजीकरण  की

 शर्तो ंका  अनुपालन  करा  सकें  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पेकिंग  करने  तथा  लेबल  लगाने  की  शर्तें

 भी  शामिल  हैं  ।

 भंसों  के  जीय॑  का  निर्यात

 4593.  डा०  टी०  कल्पना  क्या  क्ृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ay

 कया  अच्छी  नस्ल  के  भेंसों के  वीय॑  का  वियतनाम  को  निर्यात  किया  जाना  है  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 देश  में  कितनी  अच्छी  नस्‍लों  के  भैंसे  हैं तथा  देश  की  वास्तविक  आवश्यकता  उसकी
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 प्रजनन  शक्ति  से  दुग्ध  उत्पादन  के  ओसत  स्तर  में  कितना  सुधार  और

 क्‍या  वियतनाम  को  पशु  चारे  का  भी  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  इस  समय  ऐसा ।
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  भैंसों  के  35  ऐसे  प्रमाणित  वीय॑ं  हैं  जो  अपने

 अँंसों  के  वीय ंसे
 5  प्रतिशत  से  अधिक  बेहतर  बच्चा  पैदा  कर  सकने  वाली  मादा  भैंसों  की  संख्या को

 और  ग्रामीण  स्थितियों  में  उनके  बछड़ਂ  पेदा  करने  के  अन्तराल  को  देखते  यदि  भैंसो ंको  जमाए  हुए
 वीये  तकनीक  कार्यक्रम  के  जरिए  इस्तेमाल  करता  हो  तो  हर  वर्ष  1200  ऐसे  नर  भैंसों  को बदसना

 जरूरी  है  जो  भेंसों  के  प्रजनन  में  कम  आ  सकते  हों  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  श्रमिकों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  मागीदारी

 4594.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  श्रमिकों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था
 से  भागीदारी  के  बारे  में  योजना  मंजूर  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  योजना  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कामिक  संघों  की  बहुलता
 की  समस्या  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  झ्ौर  खान  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  के  पास  प्रबन्धन  में  कामगारों  की
 भागीदारी  की  एक  योजना  जो  पांच  स्तरों  पर  यह  थोजना  राष्ट्रीय  निगम  संयंत्र

 क्षेत्रीय  स्तर  तथा  कमंशाला  स्तर  पर  सरकार  ने  प्रबन्धन  में  कर्मचारियों  की  भागीदारी  की

 एक  नई  योजना  30  1983  को  अधिसूचित  की  ने  इस  योजना के  क्षेत्र  तथा
 दायरे  के  विस्तार  के  लिए  इस  योजना  को  विभिन्‍न  f:  पक्षीय  मंत्रों  पर  उठाया

 मजदूर  संघ  1926  के  अन्तगंत  कोई  भी  सात  अथवा  उससे  अधिक  कामगार

 मजदूर  संघ  के  पंजीकरण  के  लिए  पंजीयक  को  आवेदन  भेज  सकते  इस  अधिनियम  के  वर्तमान
 उपबंध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संघों  की  बहुलता  को  कम  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंजल  झापूति

 4595.  भरी  मुरलो  घर  माने  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  में  महाराष्ट्र  में  जल  आपूर्ति  योजना  के  अन्तगंत  कितने
 गांवों  को  लाया  गया  और

 वर्ष  1986-87  6-87  में  कितने  गांवों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रो  बूटा  :  वर्ष  1984-85  के  महाराष्ट्र में  जल  आपूर्ति
 योजनाओं के  अन्तगंत  2120  समस्याग्रस्त  गांवों  को  शामिल  किया  गया  1985-86  के
 राज्य  सरकार से  प्राप्त  रिपोर्टों  के अनुसार  86  तक  77  समस्याग्रस्त  गांवों  और  5347  दूसरे
 गांवों  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 1986-87  के  दोरान  शामिल  किए  जाने  वाले  गांवों  के  लक्ष्य  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं
 दिया  गया

 दिल्‍्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मयर  विहार  में  गिराये  गये
 मकानों  के  लिए  मझावजा

 4596,  भ्रो  चन्द्रशेखर  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुख्तियार  नाम  के  घारक  और  अपने  प्लाट  पर  मकान  बनाने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों
 को  जिनके  मकान  आपात  काल  के  दौरान  गिराये  गये  मयूर  विहार  आवासीय  योजना  में  वैकल्पिक
 फ्लैट  ऑबंटित  कराने  की  कोई  योजना  और

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गिराये  गये  मकानों  और  अधिग्रहण  की  गई  भूमि
 के  लिए  उन्हें  कोई  मुआवजा  दिया  गया  था  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबीर  :  आपातकाल  के  दोरान
 जिन  व्यक्तियों  के  मकान  गिराए  गए  उनको  वैकल्पिक  वास  आबंटित  करने  की  एक  योजना  है
 परन्तु  मयूर  विहार  में  ऐसे  आबेंटन  के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रावधान  नहीं

 भू-अजंत  1894  के  प्रावधानों  के  अनुसार  मुआवजा  केवल  मालिकों/उत्तरा-
 घिकारियों  के  हित  में  ही  देय  है/अदा  किया  गया  है/भू-अजंन  अधिनियम  की  घारा  4  के  अन्तगंत

 अधिसूचना  जारी  होने  के  बाद  बनाए  गए  मकानों  के  निर्माणों  पर  अधिनियम  के  अन  तर्गत  मुआवजे  के
 क्के  कु  कक  थच  पर  के  क  ज  के

 ओे  10  #  ३ निर्धारण  के  लिए
 विधवा  नहीं  किया  जाता  कानून  के  प्रावधानों  के  अनुसार  गिराए  गए  अनधिकृत

 निर्माणों  क ेलिए  भी  कोई  मुआवजा  देय  नहीं  है  ।

 दुग्ष  उत्पादन  का  पूर्वानुमान  करना

 4598.  डा०  जो०  विजय  रामा  राव  :  कया  छुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  विभिन्‍न  फसलों  ओर  कृषि  उत्पादों  का सहो  और  नियमित  पूर्वानुमान  किया

 जाता

 क्या  दूध  एक  महत्वपूर्ण  कृषि  उत्पादन  है  और  यह  सांडियकीय  पूर्वानुमान  में  शामिल  है
 ओर  यदि  तो  क्या  दूध  के गलत  आकलन  के  सम्बन्ध  में  एन०सी  ०ए०  के  1976  के  झा

 समिति  के  प्रतिवेदन  और  पशुपालन  आयोग के  प्रतिवेदन  की  स्पष्ट  सिफारि  शों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ऐसा  किया  और

 क्या  विकास  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दूध  के  जिले-वार

 आंकड़े  उपलब्ध  किये  जाएंगे  ?

 कृषि  भौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :  ओर

 तिल  गन्ना  तथा  रेशंदार  फसलों  के  सम्बन्ध  में  नियमित  पूर्वानमान  जारी  किए  जाते  हैं  ।
 थंडे  तथा  ऊन  के  उत्पादन  सम्बन्धी  आंकड़े  भी  सालाना  प्रक्षेपित  किये  जाते

 दूष  के  उत्पादन  के  जिले-वार  अनुमान  तैयार  करने  से  सम्बन्धित  मामले  पर  विचार
 किया  जा  रहा

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  मेडिकल  बिलों  को  प्रतिपूर्त

 4599.  श्री  मानिक  राव  होडल्या  गावीत  ])

 ५  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की
 श्री  सुमाष  यादव  |

 क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  मेडिकल  बिलों  की  प्रतिपूर्ति  के  मामले  में  बढ़े  पैमाने
 पर  भ्रष्टाचार  होता  ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इसके  उपक्रम  को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना
 के  अन्तर्गत  लाना  है  ताकि  मेडिकल  बिलों  की  प्रतिपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  भ्रष्टाचार  समाप्त  किया  जा  सके
 ओर  यदि  तो तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  भम्त्री  दलबोर  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ऐस्बेस्टास  खनन  के  बारे  में  सरकार  को  उच्चतम  भ्यायालय  का  नोटिस

 4600.  ओ  यम्पन  थासस  :  क्या  अभ्रस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  सरकार  को  नोटिस  दिया  है  जिसमें  यह
 घोषित  करने  को  कहा  गया  है  कि  '  ऐस्बेस्टास  का  खनन  ओर  फैक्टरी  प्रोसेस  एक  खतरनाक  और

 जोखिम पूर्ण  व्यवसाय

 कया  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  नोटिस  पर  कार्यवाही  को  और

 ढ़  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  पी०  ए०  :  कंज्युमर  एजुकेशन
 एण्ड  रिसच  अहमदाबाद  एवं  अम्यों  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट  98  6
 की  की  गई  जिसमें  अन्यों  के  भारत  संघ  भी  एक  प्रत्यर्थी

 उच्चतम  न्यायालय  ने  ऐस्बेस्टोस  खनन  और  कारखाना  प्रक्रियाओं  को  खतरनाक  और  जोखिमपूर्ण
 व्यवसायों  +क॑  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए  कोई  नोटिस  जारी  नहीं  किया  कारखाना  अधिनियम
 1948  की  घारा  87  के  अधीन  का  रखानों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  शक्ति  राज्य  सरकारों  के  पास  पहले  ही
 विद्यमान  है  ।

 केरल  में  घान  को  खेती  करने  वालों  को  राज  सहायता

 4601.  श्री  वक्‍्कम  पुरुषोत्तमन  :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  केरल  में  घान  की  खेती  पर  अधिक  लागत  आती

 है  तथा  धान  की  खेती  करने  वाले  अपने  धान  के  खेतों  में  कोई  दूसरी  लाभकारंः  फसलें  उगा  रहे  और

 क्या  कंन्द्रीय  सरकार  राज्य  में  घान  की  खेती  करने  वालों  को  राज  सहायता  देने  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  सहायता  प्रदान  करेगी  ?

 कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  श्रम  की  अधिक

 लागत  के  खेती  को  कुल  लागत  का  काफी  बड़ा  अनुपात  होने  के  कारण  केरल  राज्य  में  घान  की  खेती

 की  लागत  कुछ  अधिक  हाल  के  वर्षों  में  धान  की  बंती  के  तहत  के  क्षेत्र  में  मामूली  कमी  होने  का

 कारण  अन्य  अधिक  मल्यवान  फसलों  को  उगाने  में  तुलनात्मक  रूप  से  लाभ  का  होना  हो  सकता  हर

 सरकार  अपनी  ओर  से  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  के  लिए  कई  उपाय  अपना  रही

 है  और  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  आधुनिक  कृषि  प्रोद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  रही  जिसका

 एक  भाग  राज  सहायता  उन्नत  उत्पादन  प्रौद्योगिको  का  प्रसार  सहित  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  चावल

 मिनिकिट  एवं  सामदायिक  पोघशाला  कार्यक्रम  केरल  राज्य  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  इस

 योजना के  तहत  स्थान  विशेष  को  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  2  से  5  किलोग्राम  के  चावल  बीज
 मिनिकिट  निशल्क  बांटे  जाते  ताकि  निर्मुक्त  की  गई  अधिक  उपज  देने  वाली  नई  किस्मों को
 प्रिय  बनाया  जा  सके  ओर  किसानों  की  परिस्थितियों  के  तहत  नई  किस्मों  की  जांच की  जा  सके  ।  इसके
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 चावल  की  सामुदयिक  पौधशालाएं  लगाने  तथा  इस  प्रकार  की  पौधशालाओं  में  उगाई गई
 पोध  का  मामूली  लागत  पर  अन्य  क्सानों  के  साथ  शेयर  करने  के  लिए  किसानों  को  1500  रुपए  प्रति
 हैक्टेयर  की  दर  पर  सहायता  दी  जाती  क्षषि  उत्पादन  अधिक  बढ़ाने  के  उदृश्य  से  भारत  सरकार ने
 कृषक  कृषि  सेवा  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  तथा  उन्‍नत  कृषि  उपस्करों  तथा  हस्त  चानित  ओऔजारों  को
 उनकी  रियायती  बिक्री  के  माध्यम  से  लोकप्रिय  बनाने  क ेलिए  1983  83  में  एक  योजना  मंजूर
 की  उक्त  योजना  अर्थात  उन्‍नत  क्रषि  उपस्करों  तथा  हस्तचालित  औजारों  को  रियायती  बिक्री  के
 माध्यम  से  लोकप्रिय  बनाने  सम्बन्धी  घटक  1983-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  केरल
 राज्य  में  लागू  किया  गया  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  शेयर  की  राज  सहायता  के  रूप  में  कुल  9.52

 लाख  रुपए  निर्मक्त  किए  गए  हैं  ।

 श्राका  शवाणी  में  खाली  पदों  को  भरना

 4602,  श्रीं  प्रकाश  वी०  पाटिल  ]
 की  ४  :  क्या  सूचना  श्र  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा

 प्रो०  रामकृष्ण  मरे  |
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पद  खाली

 पड़े

 यदि  तो  इनका  श्रेणी-वार  विवरण  क्या  ये  किस  तारीख  से  खाली  पड़े  और

 इन  पदों के  खाली  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  ओर

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बी०  एन०  :  से  (7)
 आकाशवाणी  का  नई  दिल्‍ली  स्थित  मुख्यालय  के  साय  88  केन्द्रों  का  विस्तृत  संजाल  इस प्रकार  के

 विस्तृत  संजाल  सेवा  निवृर्तियों/एक  ग्रेड  से  दूसरे  ग्रेड  में  पदोन्‍नतियों  अथवा  विस्तार  की
 श्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नए  पदों  के  सृजन  के  कारण  स्वाभाविक  रूप  से  रिक्तियां  होती होती  रहती

 इसके  अवर  श्रेणी  आशुलिपिक  आदि  जंसे  निचले  ग्रेडों  नए  नियुक्त  व्यक्ति

 कार्यभार  ग्रहण  करने  के  शीघ्र  बाद  त्यागपत्र  दे  देते  क्योंकि  उन्हें  अन्य  जगह  निजी/सरका री  क्षेत्रों  में

 बेहतर  कार्य  मिल  जाता  रिक्तियों  को  संख्या  में  परिवर्तन  होता  रहता  किन्तु  किसी  भी  समय

 शक्तियों  की  कुल  संख्या  स्वीकृत  कुल  नफरी  के  लगभग  10  प्रतिशत  से  बिक  नहीं  होगो  ।

 समूह  तक  की  अधिकांश  रिक्तियां  कर्मचारी  चयन  आयोग  रोजगार  कार्यालय  आदि  के
 माध्यम  से  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाती  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए इस  प्रकार  को

 सीधी  भर्ती करने  को  कारंवाई  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  निहित  की  गई
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 ्  ; ण्गण्  ्ा्णीण  न  ननननननननन-न-म-मन  विन

 समूह  और  में  रिक्तियों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  या  तो  सीधी

 भर्ती  पद्धति  द्वारा  या  विभागीय  पदोन्नति  समिति  पद्धति  द्वारा  भरा  जाता  उन  जिनमें  कुछ
 उच्च  न्यायालयों  ने  वरीयता  सूची  में  कथित  त्रुटियों  के  कारण  पदोन्‍नतियों  के  बारे  में  स्थगन  आदेश

 पारित  किए  को  छोड़कर  अन्य  मामलों  में  सीधी  भर्ती  के  लिए  मांग  अथवा  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  के  लिए  प्रस्ताव  संध  लोक  सेवा  आयोग  को  भेजे  गए  इन  चयनों/विभागीय  पदोन्नति  समिति

 की  कार्यवाहियों  में  कुछ  समय  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए
 जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  राहत  कार्य  के  लिए  प्राबंटित  घमराक्षि  का  दुरुपयोग

 4603.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राहत  कायें  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी

 राशि  दी

 क्या  सम्पूर्ण  धनराशि  खच्चे  की  गई

 क्‍या  यह  घन  राशि  राहत  काये  पर  अथवा  किसी  अन्य  प्रयोजन  पर  खर्च  की  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्या
 है

 ओर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेस्न  :  «  भौर

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  को  मंजूर  की  गई  अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  ओर  राज्य

 रकार  से  प्राप्त  हुए  थ्यय  के  ब्यौरों  के  आधार  पर  निर्मुक्त  की  गई  वास्तविक  घनराशि  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1982-83  में  समुद्री  तूफान  से

 प्रभावित  मिट्टी  चुना  मिलाने  की  सामग्री  का  परिवहन  संबंधी  राज  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 के  रूप  में  मंजूर  की  गई  घनराशि  के  एक  भाग  का  दुरुपप्रोग  किया  गया  इस  मामले  पर  राज्य
 सतकंता  संगठन  द्व।रा  छान-बीन  की  जा  रही  है  और  छान-बीन  पूरी  हो  जाने  के  बाद  ही  दुरुपयोग को
 गई  सही  रकम  का  पता  लग  सकता
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 तूफान  से  प्रभावित  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिए  सहायता

 4604.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को  वर्ष  1981-82  से  अब  तक  तूफान  से  प्रभावित

 भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी

 ब्या  यह  बात  सरकार  की  जानकारी  में  आई  है  कि  भूमि  में  कागज  मिल  की  कीचड़

 डालकर  हस  घनराशि  का  दुरुपयोग  किया  गया

 यदि  तो  कितनी  घनराशि  का  दुरुपयोग  किया  और

 इस  मामले  में  सतर्कता  विभाग  द्वारा  की  गई  जांच  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेन्द्र  :  भारत  सरकार
 ने  198 1-82  से  अब  तक  बाढ़/तूफान  से  प्रभावित  भूमि  को  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित
 अधिकतम  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की

 वर्ष  संजर  की  नई  रकम

 1981-82 2  कोई  नहीं

 1982-83  2-83  75.00

 1983-84  कोई  नहीं

 1984-85  5  20.10

 1985-86  20.00

 से
 उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  198  2-83  में  तुफान से  प्रभावित

 मिट्टी  के  लिए  चूना  सामग्री के  परिवहन  सम्बन्धी  राज  सहायता के  लिए  केन्द्रीय सहायता  के  रूप  में
 मंजूर  की  गई  धनराशि  के  एक  भाग  का  गबन  किया गया  इस  मामले  पर  राज्य  सतकंता  संगठन
 द्वारा  छानबीन  की  जा  रहो  है  ओर  छानबीन  पूरी  हो  जान ेके बाद  गबन  की  गई  सही  रकम  का  पता  लग
 सकता हे  ।
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 ]

 पत्रकारों  को  सुरक्षा  और  कल्याण

 4605.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  पत्रकारों  के  पीटे  जाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  समा चा  रपत्रों
 में  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  और  क्या  यह  सच  है  कि  पहचान  पत्र  दिखाने  और
 अन्य  विवरण  देने  के  बावजद  भी  उनके  साथ  अभद्र  व्यवहार  किया  जाता  और

 यदि  तो  पत्रकारों  की  सुरक्षा  और  कल्याण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  काय॑वाही  की  जा  रही  है  और  पुलिस  अत्याचार  के  कितने  मामलों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  ?;

 सूचना  श्रोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एन०  गाड़  गिल  )  :  और  (=)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसके  उपलब्ध  हो  जाने  पर  उसे  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 ]

 बेरोजगारों  को  ठगने  वाली  एजेंसियों  के  विरुद्ध  का्यंवाहो

 4606,  श्री  टी०  बशोीर  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  पता  लगाई  गई  उन  एजेंसियों
 के  नाम  क्‍या  हैं  जो  खाड़ी  के  देशों  में

 गार  चाहने  वालों  को  ठग
 रही  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 अर  सम्त्रालय के
 राज्य  मम्त्री  पी०  ए०  :  ओर  सूचना  विभिन्‍न

 पुलिस  प्राधिकारियों से
 करी  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  से  सभा  पटल  पर  रथ  दिया

 ]  ,

 देश  में  मृदा-परीक्षण  प्रयोगशालायें

 4607.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  क्रुषि  मन्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  उन  जिलों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  है  जहां  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालायें  काम

 कर  रही  और
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 उन  जिलों  में  प्रयोगशालायें  स्थापित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने का  विचार  जहां

 ऐसी  प्रयोगशालाएं  अभी  तक  नहीं  हैं  ?

 कृषि  झ्ोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेल्द्र  :  उन  जिलों  की
 राज्यवार  जिनमें  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  हैं  को  दर्शाने  वाला  वित्ररण  संलग्न  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  अनु  रोघ  किया  गया  है  कि  कृषि  क्षमता  के  प्रत्येक  जिले  कम  से  कम

 एक  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशाला  उस  जगह  स्थापित  करें  जहां  इस  समय  कोई  प्रयोगशाला  नहीं  है  ।
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 विवरण

 क्र०सं०  राज्य|संघ  राज्य  उन  जिलों  की  संख्या  मुद्रा  परीक्षण  प्रयोगशालाओं
 का  नाम  मृद्रा  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  की  कुल  संख्या

 कार्य  कर  रही  हैं  प्रयोगशालाओं

 द  2  3  4

 दिल्ली  1

 2  हरियाणा  12  28

 3  हिमाचल  प्रदेश  11  12

 4.  जम्मू  व  कश्मीर  5  7

 5  पंजाब  12  49

 6.  उत्तर  प्रदेश  56  56

 7.  आंध्र  प्रदेश  23  29

 8  कर्नाटक  19  28

 9.  केरल  11  15

 10.  पांडिचेरी  2

 11.  तमिलनाडु  15  32

 12.  असम  11  13

 13.  बिहार  36  39
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 1  2  3  4

 14.  उड़ीसा  ॥व  13

 15.  पश्चिम  बंगाल  8  17

 16.  नागालेंड  1

 17.  मिजोरम  1

 18.  मेधालय  1  1

 19.  मणिपुर  1  2

 20.  त्रिपुरा  2  2

 21.  भरूणा चल  प्रदेश  1

 22.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  ।  1

 23.  सिक्किम  1  1

 24.  गुजरात  18  22

 25.  मध्य  प्रदेश  24  26

 26.  महाराष्ट्र  12  22

 27.  राजस्थान  8  9

 28.  दमन  तथा  दीव  1  2

 योग  :  304  432

 [  प्रनुवाद  ]

 मुत्रा  परीक्षण  के  लिए  कम्प्यूटर  का  प्रयोग

 4608.  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मृद्रा  परीक्षण  और  सिंचाई
 के

 प्रयोजन  के  लिए  जल  संरक्षण  क  हेतु  कम्प्यूटर  का
 प्रयोग  शुरू  करने  ओर  निकट  भविष्य  में  समयबद्ध  अनुसंधान  कार्यक्रम  निर्धारित  करने  का  सरकार  का

 विचार

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  ओर

 823
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 सूखा  प्रदण  क्षेत्रों  में  सिचाई  प्रणाली के  कम्प्यूटरीकरण  में  क्या  कठिनाइयां

 कृषि  झोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  से  उर्वरक
 सम्बन्धी  सिफा  रिछ्लें  करने  के  लिए  मुदा-परीक्षण  हेतु  कम्प्यूटर  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हाल  जल  संसाधन  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  और  कन्क्रीट  और  म॒दा  मैकेनिक्स  अनुसंघान  स्टेशन
 नई  दिल्ली  ज॑से  संगठनों  में  जल  संरक्षण  सम्बन्धी  ढ़ाचों  के  नियोजन  और  डिजाइन  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर
 पर  कम्प्यूटर  लगाए  जा  रहे  नदी  के  पानी  के  नियोजन  और  अधिकतम  विकास  और  जल  संरक्षण

 के  जटिल  ढ़ांचों  के  डिजाइन  के  लिए  जिन  पद्धतियों  का  अध्ययन  किया  जाता  है  उनके  लिए  कम्प्यूटरों
 का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  चंंकि  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  और  संचालन  राज्य

 सरकारें  करती  हैं  सिंचाई  एक  राज्य  का  विषय  इन  परियोजनाओं  का  लाभ

 आर्थिक  पहलुओं  के  अनुसार  दोनों  सूखे  के  खतरे  वाले  तथा  अन्य  किस्म  के  क्षेत्रों  को  पहुंचता  है  ।

 छोटे  और  मध्यम  श्रेणी  के  समाचारपत्रों  के  संघों  श्रोर  संगठनों  को  मान्यता  देना

 4609.  श्री  सुमाष  यादव  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  क  कृपा  करेगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  देश  में  छोटे  और  मध्यम  श्रेणी  के  समाचार  पत्रो ंके  कितने  संघों  ओर

 संगठनों को  मान्यता  दी  गई

 क्‍या  फेडरेशन  आफ  स्माल  एण्ड  मीडियम  पेपसंਂ  को  मान्यता  देने  का
 मामला  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा

 मान्यता  देने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  हैं  और  वया  इन  संघों  और  संगठनों  को  सक्रिय  सदस्यता
 का  प्रतिवर्ष  सर्वेक्षण  किया  जाता  और

 कया  छोटे  ओर  मध्यम  श्रेणी  के  समाचार  पत्रों  ने  अपने  रजिस्टरों  में  ऐसे  समाचारपत्रों को
 सदस्य  को  दिखाया  है  जिन्होंने  अपने  प्रकाशन  वर्षों  पहले  बन्द  कर  दिये  थे  और  जिन्होंने  वर्षों  तक  चन्दा
 नही  दिया  यदि  तो  क्या  सरकार  प्रत्येक  संघ  और  संगठन  की  वास्तविक  सदस्य  संख्या  के  बारे
 मं  जांच  करवाएगी  ओर  केवल  वास्तविक  संस्थाओं  को  हुँ  मान्यता  देगी  ।

 सूचना  झोर  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बी०  एन०  :

 के  पास  मध्यम  अयवा  बड़े  समाचारपत्रों  के  संघों  और  संगठनों  को  मान्यता  देने  की  कोई  पद्धति

 नहीं  भारतीय  प्रेस  परिषद  के  गठन  के  बारे  में  केबल  उनको  अधिसूचित  करने  के

 लए  ही  समाचारत्त्र  संगठनों  को  मान्यता  देता  परिषद  द्वारा  वर्ष  1985  के  दोरान

 बढ  पर  कक  ः

 एसोसिएशन  ओर  आल  इंडिया  स्माल  एण्ड  मीडियम  न्यूजपेप्स  फेडरेशन  को  मान्यता  दी  गई  वहू
 मान्यता  इस  प्रकार  के  संगठनों  द्वारा  भेजे  गए  दस्तावेजों  के  आधार  पर  दी  जाती  इंडियन
 फैडरेशन  आफ  स्माल  एण्ड  मीडियम  जिसकी  स्थापना  हाल  ही  में  अर्थात  29.4.1985
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 को  हुई  ने  इस  बारे में  प्रेत  परिषद  से  सम्पर्क  किया  था  ओर  परिषद  द्वारा  उन्हें  अपना  दावा
 88  जब  मौजदा  प्रेस  परिषद  का  कार्यकाल  समाप्त  करने  की

 सलाह  दी  गई

 सरकार  द्वारा  सर्वेक्षण  और  जांच  पड़ताल  करने  की  कोई  पद्धति  नहीं  जब  कोई
 एसोसिएशन  अपना  दावा  प्रस्तुत  करती  जैसा  कि  इंडियन  फंडरेशन  आफ  स्माल  एण्ड  मीडियम

 न्‍्यजपेपसं  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  प्रेस  प्रत्यायन  समिति  और  अखबारी  कागज  सलाहकार  आदि

 जैसी  किसी  भी  सप्रिति  में  शामिल  करने  के  लिए  किया  तो  उस  एसोसिएशन  का  यह  दायित्व  है  कि

 वह  अपने  प्रतिनिधि  कारी  निकाय  हीने  के  बारे  में  साक्ष्य  प्रस्तुत  इस  श्रकार  के  म  गमलों  में  निर्णय

 विभिन्‍न  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।

 झसंगठित  श्रमिकों  की  सेवा  शर्तें

 4610.  श्री  पो०  झार०  कूमारमंगलम  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  असंगठित  श्रमिकों  की  स्थिति  शोचनीय  है  तथा  उनका  शोषण  किया
 जा  रहा  है  ओर  यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसे  श्रमिक  समूहों  को  संगठित  करने  में  सहायता
 और

 ऐसे  श्रमिक  समूह  को  कल्याण  विशेषकर  कम  किराए  के

 शिक्षा और  सेवा  सुरक्षा  और  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  दिए  जाएंगे  जेसा  कि  जाम्बिया  जैसे  कुछ  अन्य
 बिकासशील  देशों  में  दिए  जाते  हैं  ?

 श्रम  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०  :  ग्रामीण  श्रमिकों को  संगठित
 करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  संचालित  प्लान  योजना  चालू  इस  योजना  के  14  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  अवैतनिक  ग्रामीण  आयोजकों  के  1500  पद  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 न्यूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  और  कायंक्रम  में  ग्रामीण  मकान  स्थल  व  मकान
 निर्माण  कार्य  क्रम  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  शहरी  क्षेत्रों  में  आवास  कार्य  क्रम  विशेष  रूप
 से  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  शुरू  किया  जाता

 सातवीं  योजना  लोगों  के  स्व|स्थ्य  और  शैक्षणिक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रयास
 जारी  रखे

 जाएंगे
 ,  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  से  असंगठित  श्रमिकों  की  सौदाकारी  स्थिति  में  सुधार  होने

 की  सम्भावना  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  अपनी  वृद्धावस्था  पेंशन  योजनायें

 हैं  जिसके  अन्तगंत  प्रत्येक  पात्र  व्यक्ति  को  पेंशन  दी  जाती  है  ।

 सस्यक्रम  में  परिवर्तन

 4611.  थ्री  बाला  साहिब  विस्ले  पाटिल  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  वर्ष  1986-87  के  बजट  में  देश  में  वर्तमान  सस्यक्रम  में  परिवर्तन  करने  के  लिए
 कृषि  आवंटन में  वृद्धि  की  है  कृषि  क्षत्र  उत्पादन के  उन  क्षेत्रों  में  पूर्ति  कर  सके  जिनमें  कमी  हो

 रही

 (a)  क्‍या  बजट  आवंटन  निर्धारित  करने  से  पहले  मन्‍्त्रालय  विभिन्‍न  फसलों  के

 जिनकी  कमी  बढ़ाए  गए  आवंटन  के  लिए  व्यापक  क्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और $/  ’

 अब  वर्ष  1986-87  के  लिए  विभिन्‍न  फसलों  के  बढ़े  हुए  उत्पादन  के  क्‍या  लक्ष्य

 रित  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  सें  राज्य  मन्‍्त्रो  योगेन्द्र  :  से
 कार्यकलापों  की  विशिष्ट  प्रकृति  को  ध्यान  में  रखते  उन  फसलों  को  छोड़  कर  जिन  पर  विशेष
 ध्यान  दिया  जाना  वित्तीय  आवंटन  साधारणतया  फसल-वार  आधघार  पर  नहीं  ते  प्रत्येक

 प्लान/बजट  प्रस्तावों  को  तैयार  करने  से  क्षेत्रों  के लिए  आवंटन  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 विस्तृत  कार्य  किया  जाता  इस  कार्य  के  एक  भाग  के  रूप  में  मांग  तथा  आपूर्ति  की  सफल

 उत्पादन के  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  विकास  की  अवस्था  ओर  श्रोतों  की  उपलब्धता  जैसे  संबंध
 घटकों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता

 1986-87  के  लिए  विभिन्‍न  फसलों  के  लिए  निर्धारित  उत्पादन  के  लक्ष्य  इस  प्रकार

 फसल  ईकाई  1986-87 7  के  लिए  लक्ष्य

 चावल  दस  लाख  मीटरी  टन  65.0

 गेहूं  भर  49.0

 माटे  अनाज  फ  32.0

 कुल  घान्य  कि  146.0

 कुल  दालें  न  14.00

 झुल  खाद्यान्न  160.0

 तिलहन  फ  14.8

 ग्रन्ना  फ  185.0-190.0

 कपास  प्रत्येक  170  कि०  ग्रा०  8.8
 की  दस  लाख  गाठे

 पटसन  और  मेस्ता  प्रत्येक  180  कि०ग्रा०  की  8.5
 दस  लाख  माठें
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  केयमेस  सहकारी  प्रुप  प्रावास  समिति
 के  मामले  में  प्रड्चने  डालना

 4612.  श्री  टी०  बश्ीर  है
 >»  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  भय्यर  |

 क्‍या  उ  नके  मन्त्रालय  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  केयमेस  सहकारी  ग्रुप  आवास

 समिति  द्वा  अपने  सदस्यों  के  मकान  बनाने  के  समिति  के  प्रयासों  के  बारे  में  डाली  गई
 जिनमें  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अपनी  योजना  की  अनुमति  देने  के  बाद  पहले  से  आबंडित  भूमि
 की  उपयुक्तता  के  बारे  में  प्राधिकरण  और  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  के  बीच  विवाद  नवीनतम

 के

 बारे  में  उक्त  समिति  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ओर

 सरकार  द्वारा  प्राधिकरण  ओर  नगर  कला  आयोग  के  बीच  विवाद  को  तत्काल  सुलझाना
 सनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  जिससे  कि  उक्त  समिति  मकानों  के  निर्माण  को  शरू

 कर  सके  !

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवोर  :  दिल्ली  सहकारी
 आ्रावास  भवन  संघ  लि०  के  माध्यम  से  केयमित  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  लि०  का

 दिनांक  19.2.1986  का  एक  अभ्यावेदन  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  28.2.1986  को  प्राप्त  हुआ

 इस  समिति  को  गीता  कालोनी  में  भूमि  आबंडित  की  गई  दिल्ली  नगर  कला  आयोग

 ने  सामुहिक  आवास  समितियों  के  लिए  गीता  कालोनी  कम्प्लेक्स  की  विन्यास  एवं  परिवेस्टन  योजना  पर

 विचार  किया  है  तथा  उचित  मूल्यांकन  हेतु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  इस  क्षेत्र  की  बतंमान  विकास

 खले  टाट  पाकों  तथा  सामुदायिक  सुविधाओं  की  अवस्थिति  आदि  के
 पूर्ण

 भरे  देते  हुए  व्यापक  प्रस्ताव  बनाने  का  परामर्श  दिया  इस  मंत्रालय  ने  भी  दिल्ली  विकास

 करण  को  पथक-प्‌ृथक  समितियों  द्वारा  प्रस्तुत  विन्यास/स्थल  नक्शों  के  शीघ्र  अनुमोदन  सहित  निर्ि

 समय  अनुसूची  के  भीतर  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  के  परामर्श  से  इस  क्षेत्र  की  संरचनात्मक  योजना  को

 अन्तिम  रूप  देने  की  सलाह  को

 झौद्योगिक  कामगारों  के  लिए  विशेष  प्रावास  योजना

 4613.  श्री  के०  बी०  शंकर  गोड़ा  :  क्या  अस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  स ेऔद्योगिक  कामगारों  के  लिए  विशेष  आवास  योजना
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 बनाने  अथवा  वर्तमान  आवास  योजनाओं  में  उनके  लिए  मकानों  का  कम  से  कम  एक  निश्चित  प्रतिशत

 निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकार  केस्द्रीय  सरकार  के  निदेश  से  सहमत  हो  गई

 क्‍या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  कामगार  गृह  निर्माण  क ेलिए  ऋण  की  उदार  व्यवस्था  से  लाभ

 नहीं  उठा  पाए  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  हां  । <

 राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  अभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 और  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  काफी  संख्या  में  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  ने
 मकान  निर्माण  के  निकासी  से  संबंधित  उदार  उपबंधों  का  लाभ  नहीं  उठाया  शायद  ऐसा

 उपयुक्त  आवास  योजनाओं  के  अभाव  में  हुआ  हो  ।  इस  संदर्भ  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया

 है  कि  वे  औद्योगिक  कमंकारों  के  लिए  विशेष  आवास  योजनाएं  तैयार

 डो०  डो०  डो०  टी०  सी०  भौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  में  कमंचा री
 राज्य  बीसा  योजना  लागू  करना

 4614.  श्री  साणिक  राव  होडल्या  गाबीत

 >  :  क्या  श्रम  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 | श्री  सुमाष  यादव

 किः

 क्या  दिल्‍ली  विकास  दिल्ली  परिवहन  निगम  और  दिल्लो  दुग्ध  योजना  के
 कमंचारियों  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 असम  मंत्रालय के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 1948  अभी  कारबानों  ओर  प्रतिष्ठानों  के  कुछ  अन्य  विशिष्ट  श्रेणियों  पर  लागू  होता
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  सीमाक्षेत्र  में  आने  वाले  प्रतिष्ठानों  की  श्रेणी
 में  नहीं  आता  ।  अध्ी  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के
 चारियों  पर  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  येशालाओं  '  के
 कमंचारी  पहले  से  ही  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अंतगंत  आते  दिल्‍ली  परिवहन  निगम का
 रनिंग  यानी  कन्डक्‍्टर  आदि  अभी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  न  हीं  आते

 ह
 उन

 पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  को  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  तब  विचार  किया  जाएगा  जब  दिल्ली  में
 कमंचारी  राज्य  बीमा  के  नए  अस्पताल  स्थापित  क्ए  जाएंगे  |  कर्मंचा  री  राज्य  बीमा  अधिनियम  दिर

 द्ग्घ  योजना  के  कर्ंचारियों  पर  पहले  से  ही  लागू  है  लेकिन  अभी  उन्हें  इसके  संचालन  से  छूट ञऊ  3
 हुई

 कर्नाटक  में  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना के  भ्रन्तगंत  लाए  गए  जिले

 4615.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  भ्रय्यर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ऊ

 कर्नाटक  में  किन-किन  जिलों  में  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  कार्य  कर  रही

 कया  वर्ष  198  6-87  के  दोरान  उक्त  परियोजना  का  शेष  सभी  जिलों  में  विस्तार  किया
 और

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ?

 न  | कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 विकास  परियोजना  कर्नाटक  राज्य  के  16  जिलों  अर्थात

 ग्रुलबर्गा और
 विदार  में  चल  रही

 1986-87  से  राष्ट्रीय  तिलहन  ब्रिकास  परियोजना  में  संशोधन  किया  गया  है  और
 राज्यों  जिसमें  कर[टक  भी  शामिल  जिलों  का  चुनाव  इन  जिलों  में  कृषि  के  अन्तर्गत  तिल  के

 वृहदाका  र  क्षेत्र  के आधार  पर  और  के  आधघार  भले  ही  कवर  किया  गया  वास्तविक  क्षेत्र
 कम  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  के  अन्तगंत  अधिक  तिलहन  उग्राने  के  लिए  दिये

 जाने  वाले  प्रोत्साहन  तथा  सुविधाएं  इस  प्रकार  हैं  प्रौद्योगिकी  का  बीज  और  उवंरक
 मिनिकिटों  का  वितरण  ओर  किसानों  को  उवंरक  राइजोवियम  पोध  सिंचाई
 प्रभाग  और  फार्म  उपस्करों  आदि  के  लिए  राज  सहायता  ।
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 सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  पता  राशों  का  पता  लगाना

 4616.  श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  मे ंपनघाराओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  कब  ओर  इस  कार्यक्रम  के  शुरू  किए  जाने  के  बाद  प्रत्येक  राज्य  और  प्रत्येक

 संघ  राज्य  क्षेत्र  मे ंकितनी  पनघाराओं  का  पता  लगाया

 क्‍या  इस  कार्य  क्रम  के  लिए  घनराशि  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  स  ने  प्रत्येक  राज्य  और  प्रत्येक  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अब तक

 कितनी  धनराशि  खच  की  है  ?

 कृषि  संत्रो  बूटा  :  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  इसके
 गंत  आए  क्षेत्रों  मे ंपारिस्थितिकी  संतुलन  बनाए  रखना  और  पशुधन  एवं  मानव  संसाधनों
 का  अधिकतम  विकास  करने  के  लिए  लघु  या  सूक्ष्म  वाटरशेडों  के  आधार  पर  समन्वित  क्षेत्र  को  विकार

 करना  ।  इसलिए  वाटरशेडों  का  उचित  चयन  करने  ओर  ऐसे  क्षेत्रों  का  योजनाबद्ध  समन्वित  विकास

 करने  की  आवश्यकता  पर  बल  देते  हुए  राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  है  ।

 इस  कार्यक्रम  वाले  अधिकांश  जिलों  में  यह  प्रयास  किया  गया  है  कि  कार्य-योजनाएं  बनाते
 समय  वाटरशेडों  का  पता  लगाया  पता  लगाए  गए  वाटरशेडों  की  सही  संख्या  तथा  ब्यौरे  के  बारे  १
 में  सूचना  नहीं  रखी  गई  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के
 परामर्श  से  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यत्रम  के  अर्थात  अनन्तपुर  ओर  कुरनूल  पलामु

 पंचमहल  और  राजकोट  ),  महेन्द्रगढ़  उधमपुर  व
 सीधी  अहमदनगर  बीजापुर  और  कोलार

 ,  फूलबनी  डूंगरपुर  बहराइच  और  मिर्जापुर  प्रदेश  ),
 पुरुलिया  और  बांकुरा  में  20  वाटरशेडों  क ेविकास  के  लिए  माडल  योजनाएं  तैयार
 को  इन्हें  कार्यान्वित  करने  लिए  संबंधित  जिलों  की  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्यक्रम  की  वाधिक
 काय्ये  में  मिलाया  जा  रहा

 और  सूश्षा-संभावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम  का  व्यय  केन्द्रीय  व  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  बराबर-बराबर  के  आधार  पर  वहन  किया  जा  रहा  पांचवीं  योजना  से  इस  कार्यक्रम  के  लिए
 विभिन्‍न  राज्यों  के  कुल  कुल  व्यय  तथा  मुक्त  की  गई  केन्द्रीय  निधियां  संलग्व  विवरण  में  दी
 गई

 *  हु
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 विवरण

 पांचवीं  योजना  से  1985-86  तक  सूखा-संभावित  क्षेत्र  कार्य  क्रम  के  अन्तगंत

 कुन  कुल  व्यय  तथा  मुक्त  की  गई  केन्द्रीय  सहायता
 को  दर्शाने  वाला  विवरण

 रुपये  मे ं)

 क्रम  संख्या  राज्य  कुल  आबंटन  1986  मुक्त  की  गई  केन्द्रीय

 तक  कुल  व्यय  सहायता

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  108.73  92.98  53.07

 2.  बिहार  65.88  48.74  25.88

 3.  गुजरात  71.96  72.42  36.73

 4.  हरियाणा  19  84  16.90  9.56

 5.  जम्मू  और  काश्मीर  20.77  17.19  7.26

 6.  कर्नाटक  92.51  76.59  41.94

 7.  मध्य  प्रदेश  70.94  57.11  28.88

 8.  महा  राष्ट्र  87.62  77.20  38.64

 9,  उड़ीसा  43.58  31.22  17.38

 10.  राजस्थान  125.45  81.69  47.19

 11.  तमिलनाड  51.68  50.31  24.76

 12.  उत्तर  प्रदेश  88,73  71.98  40.27

 13.  पश्चिम  बंगाल  45.17  33.78  18.33

 योग  :  802.86  728.11  389.89

 गुजरात  में  मत्स्य  पालन  विकास

 4617.  भ्रो  प्रमर  सिह  राठवा  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 _....  गुजरात

 गुजरात  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  मात्रा  में  मछली  का  निर्यात

 किया  गया  और  किस  एजेंसी  के  माध्यम  और

 सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  गुजरात  के  ठटवर्ती  क्षेत्रों  में  मत्स्यकी  विकास  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  :  और

 राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ब्लू  फिल्‍मों  का  प्रदर्शन

 4€  18,  श्री  हन्नान  सोल्लाह  :  क्या  सचना  प्लोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पूरे  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  ब्लू  फिल्मों  का  प्रदर्श

 किया  जा  रहा  है  जिससे  युवा  पीढ़ी  का  नेतिक  पतन  हो  रहा

 क्‍या  सेंसर  बोडे  ने  इसे  बन्द  करने  के  लिए  कोई  पहल  की  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  उपयुक्त  सलाह  देने  सहित अन्य  क्या
 शाली  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 सचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अश्लील  फिल्मों  के  प्रदर्शन  के  बारे  में  कुछ  रि  पोर्ट  मर  कब  नर  का
 पत्रों  में  अवश्य  प्रकाशित  होती  2.  फिल्मों  का  निर्माण  ओर  प्रदर्शन  मुख्यतया  निजो  क्षेत्र  में  है  ।
 इसके  अप्रमाणिकृत  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दंड  देने  के  लिए  कानून  पहले

 ही  विद्यमान  है
 ।  इत  प्रकार  के  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  संबंध  में  निवारक  एवं  दण्डात्मक

 कारंवाई  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जानो  होती  केन्द्रोय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  राज्य
 सरकारों  को  समय-समय  पर  परामश  देती  रहती

 केन्द्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  में  जुनियर  इंजोनियरों  का  वेतनमान

 (*)  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 कया केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कमंचारियों को कोई कमेचारियों की अन्य श्रेणी की तुलना में उनसे भेदभाव किये जाने के बारे में आंदोलन कर रही यदि तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या और सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्‍या कार्यवाही की है अथवा करने का 333
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 विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ओर  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण विभाग  के  कनिष्ठ  इंजीनियर  विभाग  में  कार्य रत  ग्रेड  --1  के  समकक्ष  अपने
 मान  लाने  के  लिए  इनके  संशोधन  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से  यह  मामला  विचाराधीन

 म॒दा  संरक्षण  उपायों  के  लिए  राज्यों  को  प्रनुदान

 4620.  श्री  श्रीबडलम  पाणिग्रही  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  मुदा  संरक्षण  कार्यत्रमों  के  कार्यान्वयन  ओर  लाभान्वित  किसानों

 से  राजस्व  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  समानता  लाने  का

 क्या  सरकार  ने  मृदा  संरक्षण  कार्यक्रम  को  शतप्रतिशत  अनुदान  के  आधार  पर

 न्वित  करने  के  इच्छक  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  प्रावधान  १र  भी  विचार  किया

 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  राज्य  और

 संघ  शासित  क्षेत्रों  की सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सभी  प्रकार  की  भूमि  तथा  उससे  संबंधित
 निकासी  पद्धति  के  लिए  समेकित  पनघारा  प्रबन्ध  योजनाएं  तैयार  करें  ओर  उन्हें  बहु-पक्षीय  कार्यनीति
 अपनाकर  कार्यान्वित  करें  ।  मृदा  संरक्षण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  से  लाभान्वित  किसानों  को  दिए  जाने
 वाले  कर्जो  की  वसूली  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  प्रचलित  पद्धतियों  के  अनुसार  की  जाती

 और  विभिन्‍न  केन्द्री  य/#न्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता
 के  अनमोंदित  स्वरूप  के  अनसार  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा

 रही  है  ।  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  स्वरूप  अलग-अलग  है  जिनके  अनुसार  100
 प्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  जिसमें  अनुदान  तथा  ऋण  शामिल  होते

 सरकारो  झायास  को  झागे  किराये  पर  देना

 4621.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केन्द्रीय सरकार  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  आवास  को
 आगे  किराये  पर  देना  अब  अपराध  माना  जायेगा  और  इसके  लिए  कड़ी  सजा  दी
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 यदि  यह  पाया  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  कमंचारी  ने  सरकारी  आवास  आगे

 किराये  पर  दे  रखा  तो  क्या  उसकी  सेवा  समाप्त  कर  दी

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकारी  आवास  का  घर-घर  जाकर  सर्वेक्षण  कब  तक

 किया  और

 सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अन्य  कदम  उठाने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  हाल  ही  में  सरकार  ने

 आदेश  जारी  किये हैं  कि
 उन  मामलों  में  जहां  कहीं  कोई  सरकारी  कर्मचारी  सरकारी  रिहायशी  वास

 किराये पर  दिए  जाने  के  लिए  दोषी  पाया  मामले  के  तथ्यों  पर  विचार  करने  के|पश्चात  संबंधित
 अनुशासनात्मक  प्राधिकारो  उपयुक्त  सजा  देने  के  लिए  अनुशासनात्मक  नियमों  के  अन्तग्रंत  उचित

 विभागी  अनुशासनात्मक  कायंवाह्ी  करे

 दी  जाने  वाली  सजा  की  मात्रा  का  निर्णय  संबंधित  प्रशासनिक  अ  नृशासनात्मक  प्राधिकारी
 को  करना  है  ।

 ओर  यह  विभाग  समय-समय  पर  सरकारी  क्वार्टरों  में  उपकिरायेदारी  का  पता
 लगाने  के  लिए  अचान 5  सर्वेक्षण  करता  इसके  अतिरिकक्‍त  प्राप्त  विशेष  शिकायतों  की  भी  जांच  की
 जाती

 गेर-सरकारी  ठकदारों  के  मवन  निर्माण  कार्यकलाप

 4622,  डा०  टी०  कल्पना  देवी  है
 ५.  :  क्या  झहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  सो०  साघब  रेड्डी  |
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गेर-सरकारी  ठेकेदारों  जो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  निर्भित्त
 मकानों  में  कमियों  के  लिए  वास्तव  में  जिम्मेवार  हैं  के  ब्रजाय  आवास  और  शहरी  विकास
 भारतीय  इंदड्ीनियरी  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  जैसी  एजेन्सियों  को  दिल्ली  में  निर्माण

 का  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  का  और

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  का  विचार  वास्तविक  भवन  निर्माण  सोसाइटियों  को
 भी  प्रोत्साहित  करने  का  है  जेसा  पहले  किया  जाता  था  तथा  जिस  प्रकार  अन्य  राज्य  में  व्यवसायिक

 सरकारी  कर्मचारियों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  की  सोसाइटियों  और  पी०  टी०  आई०  यु०
 एन०  आई०  डो०  सी०  एम०  एस्का्ट्स  आदि  जेसी  गैर  सरकारी  सोसाइटियों  से  शुरूआत  की  गई
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 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र

 उपक्रम  नामतः  इंजीनियरिंग  प्रोजेवट्स  लिमिटेड  पी०  तथा  राष्ट्रीय  भवन
 निर्माण  निगम  सीम्ति  बी०  सी०  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  निर्माण  परियो  जनाओं  में
 पहले  से  ही  भाग  ले  रहे  हैं  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  का  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग/निम्न  आय

 बर्ग/मध्यम  आय  वर्ग  के  !  5000  मकानों  के  निर्माण  का  काये  हाल  ही  में  एवार्ड  किया  गया

 का  एक  प्रस्ताव  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  भेजा  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  एक  वित्त

 पोषित  अभिकरण  होने  के  नाते  प्रत्यक्ष  रूप  में  निर्माण  कार्य  नहीं  करता  है  ।

 सामहिक  आवास  आधार  पर  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  1970  से  सरकार  दिल्ली  में

 सहकारी  ग्रप  आवास  समितियों  को  प्रोत्साहित  करती  आ  रही  अभी  तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  5:7  सहका  री  ग्रुप  आवास  समितियों  को  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भूमि  आबंटित  की  वर्ष  1983  के

 दोरान  पंजीकृत  1208  समितियों  का  पंजीका  सहकारी  नई  दिल्ली  ने  भूमि  के  आबंटन  के

 लिये  समर्थन  किया

 दुघंटना  प्रवण  उद्योग  झौर  दु्घेटनाश्रों  को  रोकने  के  उपाय

 4623.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडस्ट्रियल  डिजायन  सेन्टर  और  इं  डस्ट्रियल  टैक्नाजॉजी  रिसर्च  लखनऊ

 द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला  है  कि  घातु  मशीनरी  रसायन  और

 वहन  जैसे  पांच  औद्योगिक  क्षेत्र  दुर्घटना  प्रवण  हैं  जिनमें  80  प्रतिशत  दुघंटनाएं  होती

 क्‍या  भोपाल  गेस;त्रासदी  यह  आशा  हुई  थी  कि  उद्योगों  द्वारा  कड़े  सुरक्षा  विनियम

 अपनाए  परन्तु  इस  बीच  गैस  रिसने  की  अ-क  दुघंटनाएं  हुई  हैं  और  स्थिति  और  अधिक  चि

 जनक  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  दुघंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  उक्त  उल्लिखित  सर्वेक्षणों  के  बारे

 में  सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।  कारखाना  सलाह  सेवा  और  श्रम  विज्ञान  केन्द्र  महानिदेशालय
 वर्ष  1982  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  विश्लेषण  के  अनुसार  ,  उक्त  २ल्लिखित  उद्योगों  में  दुर्घटनाओं

 की  दुर्घटनाओं  3  कुल  संख्या  की  तुलना  में  79  थी  ।

 ओर  1984  के  देश  में  कुछ  औद्योगिक  यूनिटों  से  गैस  के  रिसाव
 की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  कारखाना  1948  के  सीमाक्षेत्र  में  आने  वाले  विनिर्माण  यूनिटों में
 ऐसे  गैस  रिसाव  पर  नियंत्रण  करने  ओर  बेहतर  सुरक्षा  मानकों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी
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 लिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 1.  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  गई  है  किवे  कारखाना
 निरीक्षणालयों को  सुदृढ़  प्रक्रियाओं  को  कारगर  बनाए  और  कारखाना  नियमों  को
 मॉडल  नियमों  के  समरूप  अद्यतन  बनाए  ।

 2.  केन्द्रीय  श्रम  विज्ञान  बम्बई  और  कानपुर  एवं  मद्रास  में  स्थित  क्षेत्रीय
 श्रम  संस्थानों  की  प्रशिक्षण  क्षमता  को  बशया  गया  है  जिससे  रसायन  यूनिटों  में  सुरक्षा
 पर  विशेष  जोर  दिया  गया  सभी  संस्थानों  में  सुरक्षा  अधिकारियों  के

 लिए  आयोजित
 किए  जा  रहे  एक  वर्षीय  डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  में  सीटों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ||

 3.  23  कारखाना  निरीक्षकों  और  केन्द्रीय  एवं  क्षेत्रीय  श्रम  संस्थानों  के  चार  तकनीकी
 अधिकारियों  को  आस्ट्रेलिया  में  औद्योगिक  स्वास्थ्य  के  बारे  में  प्रशिक्षित  किया  गया

 ताकि  राज्य  सरकारें  वि|भन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ओद्योगिक  स्वास्थ्य

 विज्ञान  प्रयोगशालाएं  स्थापित  कर  सके  ।

 4.  तीन  कारखाना  निरीक्षकों  को  यूनाइटेड  किगडम  में  बड़े  जोखिमों  को  नियंत्रित  करने

 के  बारे  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  |

 5.  कारखाना  1948  में  व्यापक  संशोधन  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही
 है  ताकि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रसायनों  सहित  खतरनाक  विनिर्माण  प्रक्रियाओं में
 व्यावसायिक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  जोखिमों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  विशिष्ट
 बंध  किए  जा  सके  और  कानून  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  कठोर  शास्तियों
 की  की  जा  सक्के  , जिससे  कानून  के  प्रवर्तत  को  अधिक  अथंपूर्ण  और  प्रभावी
 बनाया  जा  सके  ।

 6.  सुरक्षा!)ओर  स्वास्थ्य  दुर्घटना  न्‍्यूनीकरण  कार्रवाई  योजना  नामक  एक  योजना  बनाई
 गई  है  और  इसे  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  केन्द्रीय  श्रमिक  झौर  नियोजक

 ँ  हे
 है

 में
 राज्य  सरका

 गज  प्रशासनों संगठनों  को  परिचालित  किया  गया  जिसमें  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्र
 जिनिर्माण  प्रक्रियाओं  से  सम्बद्ध  प्रबन्धकों  और  कमंकारों  के  मुख्य  कर्तव्यों  और
 बाध्यताओं  को  बताया  गया  है  ताकि  व्यावसायिक  सुरक्षा  बनाई  रखी  जा  सके  और
 स्वास्थ्य  जोखिमों  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।

 ओद्योगिक  वुघंटनाएं

 4624.  थी  मुकुल  वासलिक  :  क्या  भ्रस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ओद्योगिक  दुघंटनाओं  से  सम्बन्धित  एक  सामान्य  बात  यह  है  कि  देश
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 में  उद्योगों  द्वारा  पूर्व  चेतावनियों  की  उपेक्षा  की  जाती है  और  सुरक्षा  नियमों  का  सख्ती  से  पालन  नहीं
 किया  जाता  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  बिगड़ने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  और  ओऔद्योगिक  दुघंटनाएं
 कई  कारणों  से  होती  सरकार  ने  दुघंटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 1.  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कारखाना
 निरीक्षणालयों  को  सुदृढ़  प्रक्रियाओं  को  कारगर  बनाएं  और  कारखाना  नियमों
 को  मॉडल  नियमों  के  समरूप  अद्यतन

 2.  केन्द्रीय  श्रम  विज्ञान  बम्बई  और  कानपुर  एवं  मद्रास  में  स्थित  क्षेत्रीय
 थक  थक

 श्रम  संस्थानों  की  प्रशिक्षण  क्षमता  को  बढ़ाया  गया  है  जिससे  रसायन  यूनिटों  में  सुरक्षा
 पर  विशेष  जोर  दिया  गया  सभी  संस्थानों  में  सुरक्षा  अधिकारियों  के  लिए
 आयोजित  किए  जा  रहे  एक  वर्षीय  डिप्लोमा  पाठयत्रमों  में  सीटों  की  संख्या  बढ़ा  दी कु  के

 गई

 3.  23  कारखाना  निरीक्षकों  और  केन्द्रीय  एवं  क्षेत्रीय  श्रम  संस्थानों  के  चार  तकनीकी
 अधिकारियों  को  आस्ट्रेलिया  में  औद्योगिक  स्वास्थ्य  के  बारे  में  प्रशिक्षित  किया  गया

 ताकि  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  स्वास्थ्य

 विज्ञान  प्रयोगशालाएं  स्थापित  कर  सकें  ।

 4.  तीन  का  रखाना  निरीक्षकों  को  यूनाइटेड  किगडम  में  बड़े  जोखिमों  को  नियंत्रित  करने

 के  बारे  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  ।

 5.  कारखाना  1948  में  व्यापक  संशोधन  करने  के  लिए  +।रंवाई  की  जा  रही

 है  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  रसायनों  सहित  खतरनाक  वित्तिर्माण  प्रक्रियाओं  में

 व्यावसायिक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  जोबिमों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  विशिष्ट

 उपबंध  किए  जा  सकें  और  कानून  उपबंप्रों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  कठोर  शास्तियों

 की  व्यवस्था  की  जा  ताकि  कानून  के  प्रवर्तन  को  अधिक  अर्थपूर्ण  ओर  प्रभावी

 बनाया  जा  सके  ।

 6.  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  दुघंटना  न्‍्यूनीकरण  कारंवाई  योजना  नामक  एक  योजना  बनाई

 गई  है  ओर  इसे  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  केन्द्रोय  श्रमिक  और  नियोजक
 संगठनों को  परिचालित  किया  गया  जिसमें  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्र
 विनिर्माण  प्रक्रियाओं से  सम्बद्ध  प्रबंधकों  और कमंकारों  के  मुख्य  कर्तव्यों  और
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 ताओं  को  बताया  गया  है  ताकि  व्यावसारि क  सुरक्षा  बनाई  रखो  जा  सके  ओर  स्वस्थ्य

 जोखिमों  को  कम  से  कम  किया  जा  सके  ।

 सध्य  प्रदेश  में  रॉक  फास्फेट  खनिजों  पर  झ्राधारित  फंक्टरो  को  स्थापना

 4625.  भ्री  नन्‍द  लाल  चोघरोी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  सागर  जिले  में  रॉक  फास्फेट  खनिजों  पर  आधारित  एक
 फैक्टरी  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  पर  वि  ॥र  कर  रही

 ह

 यदि  तो  किन  पार्टियों  ने  इस  फैक्टरी  को  स्थापना  हेतु  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन
 किया

 सागर  जिले  में  किस  स्थान  पर  इस  फंक्टरी  को  लगाने  का  विचार

 फैक्टरी  की  लागत  कितनी  है  और  इस  फैक्टरी  में  कितने  व्यक्तियों  को

 गार  मिलने  की  संभावना  ओर

 (3)  इस  फंक्टरी  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उवरक  विभाग  सें  राज्य  मन्‍्त्री  के०  नटवर  :  और  मध्य  प्रदेश  के
 सागर  जिले  में  रॉक  फास्फेट  मिनरल्प  १र  आधारित-का  रखाना  स्थापित  करने का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  पास  लम्बित नहीं  तथापि  एक  निजी  पार्टी  से  1984  के  दोरान एक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ
 था  जिसे  नामंजूर कर  दिया  गया  था  तथा  पार्टी को  नामंजूरी  पत्र  25.9.1985  को  जारी
 किया  गया

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 11.59  मण०पु०

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  विश्व  मुस्लिम  अल्पसंख्यक
 समिति  के  श्री  संथद  रेफाई  जिन्हें  केरल  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  नहीं  केरल  में  प्रवेश
 किया  था  और  वहां  डेढ़  सप्ताह  ठहरे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मामला  विचाराघीन

 ओ  सुरेश  क्रूप
 :  उन्होंने  टाइम्सਂ

 को
 साक्षात्कार  दिया  है  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  है

 338
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 कि  भारत  में  मुसलमानों को  सताया  जा  रहा

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  इस मार्म॑र
 की  छानबीन  कर  रहे  हमें  इस  मामले  की  जानकारी

 )

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  कल  मध्याह्ञ  भोजन  के  लिए  सभा  स्थगित  होने  से

 पहले  भोपाल  पीड़ितों  के  लिए  मुआवजा  देने  के  बारे  में  फैली  इस  भ्रांति  के  बारे  में  हमने  मामला  उठाया

 आपने  कहा  था  कि  आप  इस  मामले  की  छानबीन  करेंगे  तथा  आप  उनसे  सच्चाई  का  पता

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  |

 12.00  भध्याद्

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  किन्तु  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  इस  में  इसके  बारे  में  स्थिति

 स्पष्ट  करे  ।  वे  भारत  सरका  र  की  अवहेलना  करके
 गरी

 घनराशि  के  लिए  कुछ  समझोता  करने  की

 चेष्टा  कर  रहे
 हैं  ।

 ऊ
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 श्री  इन्ब्रजोत  गुप्त  :  स  रकार  को  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये  !  वहां  बहुत  लोग  मारे  गये
 वहां  घोर  संकट  आया  है'**  )  हम  लोग  समाचारपत्रों  में  पढ़  रहे  हम  इस  बात  की

 सरकारी  चाहते  कि सरकार  ***जा  रही  है
 ।  वे  लोग  अमरोकी  न्यायालयों  में  जाने

 पर  जोर  दे  रहे  हैं  और  अब  किस  तरह  से  हम  लोगों  को  धोखा  देने  तथा  सरकार की  अवहेलना
 करने  की  चेष्टा  कर  रही  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  भेज  दूंगा  और  आपको  जानकारो  दूंगा  ।

 भरी  इन्द्रजीत  गृप्त  :  आपने  यही  कहा  था  और  इसोलिये  मैं  आपको  याद  दिला  रहा  मैं

 इसके  बारे  में  कोई  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  लाऊंगा  अथवा  कुछ  और  तरीके  से  बात  उठाऊंगा  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  ध्यान  दूंगा  ।

 श्री  सौ०  ज॑ंगा  रेड्डी  :  आंध्र  प्रदेश  में  गोदावरी  थाले  में  सिगरोनी  की  खान
 में  27  तारीख  शाम  के  साढ़े  सात  बजे  गैस  लीक  हो  गई  जिसक  कारण  7  लोग  मर  गए  हैं  और  12
 लोग  सी  रियस  ऐसी  हो  ट्रेजडी  वहां  और  हो  सकती  इसलिए  इसके  बारे  में  स्टेटमेंट  आना

 )
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 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  पता  आप  मुझे  लिखकर  दीजिये  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  आपका  ध्यान  अरब  सागर  पर  भारतीय  वायु

 सेना  के  विमान  ए०  के  रहस्यमय  ढंग  से  और  अचानक  गायब  हो  जाने  की  ओर  दिलाता

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मंत्री  एक  वक्तव्य  देते  वाले  सभा  में  वक्तव्य दिया  जाने  वाला

 प्रो०  सधु  वंडवते  :  ऐसा  दो  बार  हो  चुका

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  तोड़-फोड़  को  आशंका  है  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  श्री  जी०  एम०  शाह  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 ने  संफड़े  :  इस  बात  को  भलते ह  1938  में  शेरेः
 भ

 प्रो०  सफुद्दीन सोज  :  इस  बात  को  भूलते  हुए  कि  1938  में  शेरे-कश्मीर  शेख  मोहम्मद

 ने  साम्प्रदायिक  राजनीति  का  परित्याग  कर  दिया  श्रो  शाह्‌  एक  मुस्लिम  सम्मेलन
 जित  करना  चाहते  हैं  ओर  उस  समय  चोधरी  खलीफा-तुज-जमान'*'*  )

 श्री  बो०  शोमनाद्रोश्वर  राव  )  :  मैंने  सिगरेनी  कोयला  क्षेत्र  में  आए  संकट  के  बारे
 में  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  उसमें  छ:-सात  व्यक्ति  मर  गये  **

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  उसके  लिये  कार्यवाही  कर  चुके  हम  पता

 जे  संफुद्द
 बा द्वीन  सोज  :  कृपया  मेरो  बात  सुनियेਂ  **  )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  राजनीति  से  प्रेरित  बात

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  दी  नेशनल  कान्फ्रेंस  आदि  में  विश्वास  रखती  है
 और  यह  डा०  फारूख  अब्दुल्ला  के  नेतृत्व  में  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  **

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  मेरी  बात  सरनेंगे  ?  आप  मेरी  बात  नहीं  सुनते  ।  यह  आपकी  उचित

 बात  नहीं जब  मैं  कहता  तब  आप  आप  क्‍यों  नहीं  सुन  सकते  ?  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 साम्प्रदायिक  ताकतों  को  वढ़ावा  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  और  भारत  में  साम्प्रदायिक  राजनीति  में  जो

 बुराई है  हमें  उससे  पूरी  ताकत  के  साथ  संघर्ष  करना  इसे  समाप्त  किया  जाना  मैं
 आपकी  बात  से  सहमत  श्री  दास  मुंशी  ।
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 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  एक  बात  यह  है  कि  हमारे  राज्य  के  लोग  उस  विचार  से  कभी  भी

 श्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंशी  :  मैंने  पहले  ही  एक  नोटिस  दिया  यह  एक  गम्भीर

 मामला है  ।  पंजाब के  अलावा  त्रिपुरा  के  ट्राइबल  नेशनल  वालन्टियस  का  संबंध  बंगलादेश सरकार  से

 यह  बात  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुई  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहों  पता  ।  मुझे  पता  लगाना  मैं  इसे  वेदवाक्य  नहीं  मान  सकता  |

 श्री टी०  बश्ीर  )  :  वायु  सेना  के  दो  हवाई  जहाजों  के  गुम हो  जाने के  बारे

 मेंਂ  ०

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  वक्तव्य  दिया  जा  रहा

 श्री  पी०  नामग्याल  :  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  अधिकारी  लह्दाबव  के  विमान  यात्रियों
 को  अन्य  यात्रियों  के  बराबर  नहीं  समझते  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  चंडीगढ़  और  दिल्‍ली  में  अनेक
 व्यक्ति  रुके  पड़े  हैं***  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  बात  यहीं  है  ।

 ]

 श्रो  थम्पन  यामस  :  आंध्र  बैंक  में  एक  धोखाधड़ी  का  मामला  हुआ***

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  नोटिस  दीजिए  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 है  ।

 श्री  पी०  नामग्याल  :  मैं  बहुत  बड़ा  विरोध  करता  हूं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  लिब्वित  रूप  में  दीजिये  ।

 ]

 श्री  पी०  नामग्याल  :  et,  लिखकर  देने  से  क्या  होता  कुछ  नहीं  होता  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखकर  ऐसा  नहीं  हैਂ  '*
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 श्री  पो०  नामग्याल  :  27  मार्च  को  फ्लाइट  कैसिल  हो  कितनी  देर  तक  यहां  लोग

 पड़े  लोगों  के  पास  पैसे  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाराज  होने  से  काम  नहीं  काम  करने  से  काम  चलेगा  ।  आपूु  लिखकर
 मैं  पता  करवाऊंगा  ।

 ओ  पी०  नामस्याल :  वे  हमारे  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  करते

 ]

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हमेशा  ठण्डा  गर्म  को  काटता  गर्म  से  गर्म  नहीं  कटता  आप  लिखकर

 दे  दीजिए  |  आप  ऐसी  बचपने  की  बात  क्‍यों  करते  हैं  ।

 श्रो  पो०  नामग्याल  :  पिछले  5  साल  से  मैं  इनको  रिक्वेस्ट  कर  रहा  हूं***  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  तो

 ]

 श्री  यम्पन  थामस  :  आंध्र  बंक  और  केरल  बैंक  में  एक  करोड़  और  बहत्तर  लाख  रुपये  को

 घोखाघड़ी  का  मामला  हुआ  है'**

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  त  ह  से  कोई  बात  नहीं  मान  आप  मुझे  लिखित  रूप  में

 12.07  मण्प  ०

 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र

 ]

 हथकरधघा  के  लिए  वस्तुप्रों  का
 घिनियम  के  भन्तगंत  भ्रधिसूचना

 ,
 बस्त्र  सन्‍्त्रालय

 सें
 राज्य  मन्त्रो  खुशोद  प्रालम  :  मैं  हयकरघा  के  लिए

 पस्तुओं  का  1985  को  धारा  3  को  उपघारा  (2)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना
 संख्या  का०आ०  99  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  ।]  1986  के

 343
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 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसमें  हथकरघों  द्वारा  एकान्तिक  उत्पादन  के  लिए  कतिपय

 मदों  के आरक्षण  का  आदेश  दिया  हुआ  है  |  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिये  संख्या  ]

 सीमा  शुल्क  झधिनियम  झौर  केन्द्रोय  उत्पाद  शुल्क  नियमों  के
 प्रन्तगंत  भधिसचनायें

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  मैं  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित  पत्र

 रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०का ०
 नि०  491  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  12  1986  के
 भारत  के  रांजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  2

 1976  की  अधिसूचना  संख्या  ०  शु  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  ताकि  संबंधित  मंत्रालय  का  वर्तमान  नाम  उपदर्शित  किया  जा  सके  ।

 प्रंघालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०्टी  ०--2332/8  6  ]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तग्रंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  509  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  19

 1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके

 द्वारा  1  1986  की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय
 संशोधन  किया  गया  है  ताकि  लघु  छूट  अधिसूचना  के  अन्तगंत  निकासियों  के  कुल  मूल्य
 को  संगणना  करने  के  प्रयोजनार्थ  ऐसे  माल  के  मूल्य  का  अपवर्जन  किया  जा  सके  जिसपर
 प्रभायं  शुल्क  की  दर  शून्य  है  ।

 _[  प्रंथालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  ०--2333/86]

 हिमाचल  प्रदेश  कृषि-उच्योग  निगम  लिमिटेड  शिमला  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  शौर  वाधिक  नेशनल  कोझ्ापरेटिव

 डरो  फेडरेशन  श्राफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1984-85  का  वादधिक  प्रतिवेदन  झोर  इसके

 करण  की  समीक्षा  तथा  नेशनल  कोपग्रापरेटिव

 टुंबे  को  ग्रोश्यस  फेडरेशन  अणंद  के  वर्ष

 1984-85  5  का  वािक  प्रतिवेदन  झोर
 इसके  कार्यकरण  को  समोक्षा
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  21  1986

 कृषि  और  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  मन्‍त्री  योगेन्द्र  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 हिमाचल  प्रदेश  कृषि-उद्योग  निगम  शिमला  के  वर्ष  1984-85  5  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 )  हिमाचल  प्रदेश  कृषि-उद्योग  निगम  शिमला  का  वर्ष  1984-85

 का  वार्षिक  लेखापरो  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (?)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिख्लित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों
 -  को  दाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  ०--23  34/86  ]

 (3)  नेशनल  कोआपरेटिव  डेरी  फेडरेशन  आफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली के
 वर्ष  1984-85  के  काथिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  तथा  लेख।परीक्षित  लेखे  ।

 नेशनल  कोआपरेटिव  डेरी  फैडरेशन  आफ  इंडिया  नई  दिल्ली के
 वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देविये  संख्या  5/86  ]

 (4)  नेशनल  कोआपरेटित्र  टुबंको  ग्रोअर्स  फैंडरेशन  आणंद  के  वर्ष
 1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 नेशनल  कोआपरेटिव  टुबेकों  ग्रोअ्स  फैडरेशन  आणंद  के  वर्ष
 1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी  ०--2336/86  ]
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 1.  1908  लघु  उद्योगों  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  रियायतों  के
 बारे  में  वक्‍तब्य

 12.08  म०्प ०

 लघु  उद्योगों  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  रियायतों  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  अध्यक्ष  लघ  उद्योग  के  लिए
 वर्ष  1986-87  के  बजट  में  यथा  प्रस्तावित  रियायतों  की  नई  योजना  पर  बजट  बाद  के  विभिन्‍न
 विचा  र-विमशों  के  आधार  पर  अलग-अलग  दृष्टिकोण  उभर  कर  सामने  आए  हैं  तथा  इन  दृष्टिकोणों
 को  ध्यान  में  रखते  मैं  1986  के  प्रथम  सप्ताह  में  एक  और  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।  हालांकि
 नई  योजना  कुल  मिला  कर  विकासोन्मुख  है  और  आगे  चलकर  उद्योग  के  बहुत  बड़े  भाग  को  लाभ

 पहुंचाने  वाली  फिर  भी  कुछ  निर्माताओं  ने  यह  आवेदन  किया  है  कि  कुछ  का  २  खानों  को  निकासियां

 फिलहाल  रुक  गई  ऐसे  एकक्रों  की  तत्काल  राहत  दिए  जाने  की  व्यवस्था  किए  जाने  मैंने  लघु
 स्तर  के  एककों  को  दी  ज!ने  वाली  छूटों  और  रियायतों  के  लाभों  को  जो  पहली  1986  से  पहले
 उपलब्ध  वित्त  1936  में  यथा  प्रस्तावित  विभिन्न  वस्तुओं  के  लिए  शुल्क  की  नई  दरों  में

 बिता  परिवर्तन  दिनांक  3!  1986  बहाल  कर  दिया

 ऐसा  किए  जाने  से  सभी  लघु  उद्योग  सारी  रुआओ  हुई  निकासियों  की  निकासी  कर  सकेंगे  क्योंकि

 रियायतों  की  दर  1985  से  1986  की  अवधि  के  समान  माह  1986  के  लिए
 अपरिवरतित  इस  निर्णय  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  आवश्यक  अधिसूचनाएं  25  1986
 को  जारी  कर  दी  गई  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  लघु  उद्योग  को  रुकी  हुई  निकासियों  की
 निकासी  करने  के  लिए  25  माच्च  से  31  1986  के  बीच  की  अवधि  में  यथा  सम्भव  अधिकाधिक
 समय  मिल  जाए  ।

 ऐसे  अभ्यावेदन  भी  मिले  हैं  कि  नई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टेरिफ  के  लागू  कर  दिए  जाने  के  साथ

 पुरानी  टैरिफ  मद  68  को  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियमावदी
 के  नियम  5  की  सुविधा  झब  ओर  आगे  उपलब्ध  नहीं  रही  इस  नियम  के  एक  जॉब
 गर  दूसरे  निर्माताओं  से  प्राप्त  माल  पर  जॉब  कार्य  कर  सकता  है  तथा  वह  बिना  शुल्क  अदा  किए  ऐसे
 माल  को  मूल  निर्माता  को  लौटा  सकता  अब  चूंकि  नियम  56  ग  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  थी
 इसलिए  जॉब  कारीगर  को  अपने  निजी  माल  की  निकासी  के  मूल्य  में  उस  माल  का  पूरा  मूल्य  जोड़ना
 होता  था  जिस  पर  वह  जॉब  काये  करता  इसका  प्रभाव  यह  था  उस  माल.का  निःशुल्क  निकासी

 मूल्य  कम  हो  जाएगा  जो  वह  खुद  बनाता  जो  उस  माल  से  भिन्‍न  होगा  जिस  पर  वह  जॉब  कारीगर
 के  रूप  में  कार्य  करता  उनकी  कठिनाइयों  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  ऐसी  योजना  तंयार  की
 गई  जिसके  तहत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  रियायत  योजना  के  अधीन  छुट  की  सीमा  की  गणना  के
 प्रयोजना्थ  उस  माल  का  मूल्य  घटा  दिया  जाएगा  जिस  पर  जॉब  कार्य  किया  गया  उसे  ऐसे  माल  को

 शुल्क  की  अदायगी  किए  बिना  मूल  निर्माता  को  वापस  किए  जाने  की  अनुमति  होगी  ।  यह  योजना  ऐसे
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  31  1986
 ्णाणणशणशणणशणणणणणण ऋण  णणििणणएण््ण्णिं

 जनादंन  पुजारी  ]

 निर्मित  उत्पादों  पर  लागू  होगी  जो  मोडवाट  योजना  के  तहत  आते  मामले  की  अत्यावश्यकता  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  ठथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यह  सुविधा  और  समय  गंवाए  बिना  यथा
 सम्भव  शीघ्र  से  शीघ्र  उद्योग  को  बहाल  की  जाती  इस  मामले  में  आवश्यक  मई  धसूचना  25

 1986  को  जारी  कर  दी  गई

 मैं  25  1986  को  सायं  6  बजे  सदन  में  इन  संशोधनों
 की  घोषणा  करने  की  दृष्ठि  से

 एक  बयान  देना  चाहता  था  लेकिन  कोरम  पूरा  न  होने  की  वजह  से  सदन  की  बैठक  स्थगित  कर  दी  गई

 इसलिए
 मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  अतः  लघु  उद्योग  को  दी  गई  राहतों  की  जानकारी  प्रथम

 उपलब्ध  अवस र  पर  सदन  को  दे  रहा  हूं  ।

 भ०  प०

 निर्यात  विकास  नीधि  को  स्थापना  के  बारे  में  वक्तव्य

 ]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भध्यक्ष  आज  से  भारतीय

 निर्यात-आयात  बैंक  में  विकास  कोषਂ  के  नाम  से  एक  त्रिशेष  कोष  बनाया  जा  रहा  भारत

 सरकार  ने  इस  कोष  के  लिए  10  करोड़  रुपये  का  अनुदान  दिया  है  ।

 2.  इस  कोष  से  ऐसे  क्षेत्रों  के  लिए  ऋण  तथा  अग्रिम  दिए  जिन्हें  देश  के  अन्तर्राष्ट्रीय
 व्यापार  के  हित  में  प्राथमिकता  दी  जानी  जरूरी  इस  कोष  का  उपयोग  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 अन्तर्राष्टीय  व्यापार  के  संवर्धन  तथा  विकास  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी-आशथिक  तथा  अन्य

 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किया  इस  कोष  का  उपयोग  नये  उत्पादों  के  निर्यात VQ!  का  $  $  औकीे

 को  बढ़ावा  दे  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने  और  भारतीय  माज्न  के  लिए  नये  बाजारों  का  संवर्धन

 करने  के  वास्ते  भी  किया  यह  कोष  विकासशील  देशों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात को  बढ़ावा

 देने के  लिए  भी  उपलब्ध  होगा  ।

 12.11  स॒०  १०

 नियम  377  के  झ्रघोन  सामले

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामलों  पर  चर्चा  करेगी  ।
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 10  1908  नियम  377  के  अधीन  मामले

 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  झौर  बांदा  जिलों  को  सोन  नदी  पर  बने

 बाण  सागर  बांध  से  पानी  को  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  को  प्रावश्यकता

 थ्री  उमा  कान्त  मिश्र  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  सोन  नदी  पर  बाण  सागर
 बांध  का  निर्माण  हो  रहा  इस  बड़ी  सिंचाई  योजना  में  मध्य  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  की
 भागीदारी  सोन  नदी  के  जल  में  इन  तीनों  राज्यों  का  अधिकार  है  क्योंकि  यह  बांध  मध्य  प्रदेश  में
 बन  रहा  है  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  इसलिए  मध्य  प्रदेश  का  अधिक
 अधिकार  इसके  पश्चात  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  का  स्थान  :।  केन्द्रीय  सरकार  तथा  योजना
 आयोग  की  सहायता  के  अतिरिक्त  तीनों  राज्यों  में  यथा  निर्धारित  आर्थिक  योगदान  करना  तय  किया

 बाण  सागर  के  जल  से  उत्तर  प्रदेश  के  इल।हाबाद  तथा  बांदा  जिलों  के  सूखा  ग्रस्त  पहाड़ी
 ओर  असिचित  इलाकों  को  लाभ  होने  वाला  किन्तु  मुझे  अवगत  हुआ  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  उक्त  जिले
 बाण  सागर  के  जल  से  वंचित  किये  जा  रहे  इस  समाचार  से  हमारे  उक्त  जिलों  के  लोगों  में  निराशा
 तथा  क्षोभ  है  ।

 जल  संसाधन  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  बाण  सागर  के  पानी  से  उत्तर

 प्रदेश  के  इलाहाबाद  तथा  बांदा  जिलों  को  वंचित  न  होने  दें  और  इन्हें  लाभान्वित

 [  भ्रनुवाद  ]

 माध्यमिक  स्तर  पर  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  पाठ्यक्रमों  में  मारत  के

 झ्रोद्योगिक  तथा  झाथिक  विकास  एवं  विकसित  देशों  द्वारा  को  गई  प्रगति  के

 तुलनात्मक  भ्रध्ययन  को  सम्मिलित  करने  को  प्रावश्यकता

 श्रो  वो०  झोमनाद्रोश्वर  राव  :  उद्योगों  और  विशेष  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  तथा  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  विभागों  तथा  अन्य  कई  क्षेत्रों  मे ंकाम  करने  वाले  लोगों  में

 से  अनेक  लोगों  द्वारा  पूरी  क्षमतानुसार  कार्य  न  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  हमारा  देश  अधिक  प्रगति

 नहीं  कर  पाया  है  ।  जापान  ओर  जमंनी  ज॑ंसे  देशों  जो  युद्ध  के  दोरान  बिलकुल  नष्ट  हो  गए  थे  बड़ी

 तेजी  से  विकास  किया  है  ओर  आज  वे  सफलता  के  शिखर  पर  उच्च  माध्यमिक  शिक्षा  क  स्तर

 पर  ओद्योगिक  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  कृषकों  भोर  खेतिहर
 मजदूरों  द्वारा  कड़ा  परिश्रम  करके  देश  के  औद्योगिक  और  आर्थिक  विकास  को  भ्रविलम्ब
 आवश्यकता  को  पाठ्यक्रम  का  अंग  बनाया  जाए  तथा  अन्य  देशों  द्वारा  को  गई  तुलनात्मक  प्रगति  को  भी

 पाठ्यक्रम  में  शामिल  किया  इसे  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  का  भी  अंग  बनाया

 e
 )  लेह-मंडी  मार्ग  पर  लगाए  गए  रेखाਂ  प्रतिबन्ध  को  हटाने

 को  भ्रावश्यकता
 '

 भी  पी०  नामग्याल  :  कुछ  व  पूर्व  लेह-मनाली  सडक  को  सौमित  यातायात  के

 347



 नियम  377  के  अधीन  मामले  3  1986

 पो०  नामग्याल  ]

 लिए  खोल  दिया  गया  किन्तु  इस  सड़क  के  कुछ  किलोमीटर  हिस्से  को  जो  लहाख  जिले  के  उपशी

 ओर  गिया  भाग  के  बीच  में  रेखाਂ  भाग  माना  गया  है  जिस  कारण  विदेशी और  देशो

 पर्यटकों  को  कुछ  किलोमीटर  तक  के  हिस्से  से  गुजरने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  यद्यपि  हिमाचल  प्रदेश
 से  पर्यटक  लाख  में  गिया  तक  और  लेह  की  तरफ  से  उपशी  तक  यात्रा  कर  सकते  इस  कारण  उन

 पर्यटकों  में  बहुत  निराशा  है  जो  काश्मीर  में  श्रीनगर  से  यात्रा  शुरू  कर  हिमाचल  प्रदेश  में  मनाली  पर

 अपनी  यात्रा  समाप्त  करके  अथवा  इसकी  विपरीत  दिशा  में  यात्रा  करक॑  नजारों  का  आनन्द  उठान

 चाहते  लेह-मनाली  राजमाग्गं  को  खोलने  से  न  केवल  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  तथा  हिमाचल

 राज्य  के  पर्यटन  उद्योग  को  बढ़ावा  मिलेगा  अपितु  बरास्ता  मनाली  से  लद्वाद्ध  तक  कम  दूरी  होने  और

 यातायात  के  सस्ता  होने  से  लद्वाख  के  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  में  भी  सुधार  होगा  ।

 तः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इन  दो  राज्यों  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  और  यहां की
 अथ्थं-व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  इस  राजमार्ण  पर  लगे  रेखाਂ  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया

 बिहार  में  एक  भ्रायुध  कारखाना  स्थापित  करने  की  झ्ावश्यकता

 डा०  गौरोशंकर  राजहूंस  :  भारत  में  रक्षा  मंत्रालय  के  35  आयुध  कारखाने /  छू
 इन  कारखानों  में  सैनिक  वाहन  तथा  जल  और  वाय  सेना  में  काम  आने
 वाली  अन्य  चीजें  तैयार  की  जाती  हैं  ।

 इन  का  रखानों  की  संख्या  इस  प्रकार  है--महाराष्ट्र  में  उत्तर  प्रदेश  में  मध्य  प्रदेश  में

 तमिलनाडु  में  पश्चिम  बंगाल  में  चंडीगढ़  में  आंध्र  प्रदेश  में  एक  और  उड़ीसा  में
 एक  ।  लेकिन  बिहार  में  ऐसा  एक  भी  कारखाना  नहीं  बिहार  में  आयध  कारखाना  स्थापित  करने  के
 लिए  आवश्यक  सभी  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  मूलभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 कक

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  संघ  सरकार  को  देश  में  कुछ  आयधघध  कारखानों  की  स्थापना  करने  की
 योजना  इस  संबंध  में  बिहार  का  दात्रा  करना  उचित  है  ।  इसके  अतिरिक  1  बिहार  एक  पिछड़ा राज्य
 है  भौर  वहां  बेरोजगारी  की  समस्या  बहुत  अधिक  है  ।

 इसलिए  केन्द्रीय  रक्षा  मंत्रालय  को  बिहार  में  एक  आयुध  का  रखाना  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर

 तुरंत  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ]

 जनजाति के  अनुसूचित  जनजातियों  को  सूचो  में  सम्मिलित
 करने  को  झावश्यकता

 झो  रास  धहादुर  सिंह  :  बिहार  राज्य  के  पश्चिमी  चम्पारन  जिला  एवं  पूर्वी  चम्पारन
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 जिला  के  जंगली  क्षेत्र  में  लाखों
 की

 संख्या  में  थारू  जाति  के  लोग  करीब  पिछले  एक  हजार  वर्षों  से  बसे
 हुए  है ंलेकिन खेद  है  कि  उक्त  थारू  लोगों  को  आज  तक  अनसूचित  जनजाति  में  शामिल  नहीं  किया
 गया  है  जिसकी वजह  से  उन्हें  अनुसूचित  जन  जाति  को  मिलने  वाली  सारी  स॒विध  ओं  से  वंचित  रहना
 पड़  रहा

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  वहीं  पर  उत्तर  प्रदेश  में  जो  थारू  लोग  रह  रहे  हैं  उन्हें  अनुसूचित
 जन  जाति  में  शामिल  किया  गया  है  ओर  उन्हें  सारी  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  खींचना  चाहता  हूं  कि  बिहार
 में  रहने  वाली  थारू

 जाति  के  अनुसूचित  जन  जाति  में  शामिल  किया  जाये  ।  उन्हें  भी  अनुसूचित  जन  जाति को
 मिलने  वाली  सारी  सुविधाएं  दो  जाएं  ।

 ]

 देश  में  सक्रिय  खिलाड़ियों  श्रोर  कलाकारों  को  सामाजिक  सुरक्षा
 की  गारंटी  देने  तथा  उन्हें  आय-कर  से  छूट  देने  को  झ्रावश्यकता

 श्री  प्रियरंजन  दास  म॒ंशी  :  पेशेवर  पुरुष  तथा  महिला  पर्दे  तथा

 स्टेज पट  काम  करने  वाले  गायक  और  संगीतकार  अपने  जीवन  का  स्वणिम  भाग  अपने  क्षेत्र
 राष्ट्र  हित  को  बढ़ावा  देने  में  व्यतीत  कर  देते  ये  कलाकार  आदि  अपने  सक्रिय  जीवन

 में  45  वर्ष  की  आय  के  आसपास  अवकाश  प्राप्त  कर  लेते  ये  लोग  एक  निश्चित  आयु  के  पश्चात

 अपनी  निपुणता  को  बनाए  नहीं  रख  पाते  ।  इन्हें  अपने  जीवन  के  बाकी  वर्षों  में  अपने  युवावस्था

 की  आय  जिस  पर  काफी  कर  लगाया  जाता  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ओर  इस  तरह  वे  अपने

 भविष्य  के  लिए  अधिक  बचत  नहीं  कर  पाते  हैं  ।

 ऐसे  सभी  लोगों  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  को  आय-कर  अधिनियम  के  सम्बद्ध  उपबंधों  में  संशोधन

 करने  के  लिए  एक  व्यायक  विधान  पेश  करना  चाहिए  ताकि  इन  खिलाड़ियों  द्वारा  अजित  किये  गए  धन
 पर  कर  की  छूट  दी  जा  सके  ।  तथापि  इन  खिलाड़ियों  द्वारा  अन्य  स्रोतों  से  अजित  घन  पर  आय  कर  की

 छूट  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  आरम्भ  में  सरकार  को  देश  में  खेलों  तथा  संस्क्रृति  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य
 से  कम  से  कम  पुरष  तथा  महिला  खिलाड़ियों  को  छूट  देनी  चाहिए  ।

 सरकार  को  इस  क्षेत्र  में  सही  दिशा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  इस  मामले  पर  विचार  करना

 चाहिए  तथा  इस  वर्ग  को  आवश्यक  सुरक्षा  प्रदान  करनी  चाहिये  ।

 बिहार  में  बेगुसराय  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केस  स्थापित  करने  को  प्रावश्यकता

 प्रो०  चन्द्र  मानु  बेवो  :  बेगुसराय  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  की  स्थापना  की  अत्यंत
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 बारे  में  सांबिधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक

 चन्द्र  मानु  देवी  ]

 आवश्यकता  है  ।  आज  के  आधुनिक  युग  में  दूरदर्शन  की  महत्ता  दिनोंदिन  बः  तीज  रही  दूरदर्शन
 न  केवल  मनोरंजन  का  राधन  बल्कि  ज्ञान  का  स्रोत  भी  इतना  ही  दूरदर्शन  सामाजिक  और

 आध्िक  परिवतंन  का  भी  कारक  देश  को  एकता  के  सूत्र  में  बांधे  रखने  में  भी इसकी  अहम  भूमिका

 दूरदर्शन  के  महत्व  को  देखते  हुए  ही  हमारी  सरकार  ने  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  को  देश  के  दूर-दराज
 इलाकों  में  रथापित  करवाया  लेकिन  दुर्भाग्यवश  बेगुसराय  जिला  दूरदर्शन  के  मानचित्र  पर  नहीं  आ

 सका  है  ।

 बेगुसराय  जिला  बिहार  का  सबसे  बड़ा  ओद्योगिक  यहां  पर

 हिन्दुस्तान  उवंरक  निगम  बरोनी  वाष्प  विद्युत  प्रतिष्ठान  और  कई  लघु  उद्योग  अवस्थित
 फिर  यहां  पर  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  नहीं  हालांकि  मुंगेर  के  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  से  बेगुस राय

 जिले  के  केवल  दो  ब्लाक  लाभान्वित  हो  पाते  हैं  लेकिन  बेगुसराय  जिला  का  शेष  जन  समुदाय  दूरदर्शन
 सुविधा  से  वंचित  रह  जाता  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगी  कि  बेगुसराय  में  अतिशीघ्र  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  की  स्थापना  की

 जाए  जिससे  बेगुसराय  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  से  जुड़  जाये  और  बेगुसराय  जिले  की  आथिक

 एवं  शैक्षणिक  प्रगति  की  गति  शीघ्र  हो  ।

 12.20  भ्०  प०

 राबो-व्यास  जल  भ्रधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 तथा  दि
 भ्रन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  विधेषक

 श्री  हरहारो  लाल  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  यह  स्वागत  योग्य  है
 तथापि  इसे  प्रस्तुत  करने  में  देरी  हुई  यह  विधेयक  पंजाब,समझौते  को  लागू  करने  के  प्रयास  का  एक
 भाग

 रावी-व्यास  जल  विभाजन  का  इतिहास के  बारे  में  कुछ  दिन  पूर्व  मेरे  मित्र  राव  वीरेन्द्र  सिह  ने
 विस्तार  पूर्वक  प्रकाश  डाला  मेरे  कुछ  अन्य  मित्रों  ने

 भी  समझोते  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  प्रकाश
 डाला  वे  लोग  जो  कुछ  कह  चुके  उसे  मैं  नहीं  दोह  राऊंगा  ।

 मैं  केबल एक  या  दो  मुख्य  मुद्दों की  ओर,आपका  यान  आकर्षित  करना  एक  मुद्दा
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 10  1908  _  रावी-र्यास  जल  अधिकरण  1986  का  नरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  )
 विधेयक  (-

 दल+-_._.-.-ैनननगअम  न  न  कक  कक  +  कक नननननननननननन-न-+-+-_-त क्‍एथथयथय  ऊ।5ाचचचकअ  फ5सज  स>फकफफफफस  न्‍न्‍क्‍न्‍क्‍अे  सक्‍
 उन  घटनाओं  से  सम्बन्धित  जिसके  अन्तगंत  गत  कुछ  महीने  के  दौरान  पंजाब  समझौते  के  सम्बन्ध  में
 नए  आयाम  जुड़े  हैं  तथा  जिसके  अन्तर्गत  दुर्भाग्यवश  हमें  घटनाओं  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ी  है  और  दूसरा

 मृद॒दा  मौजूदा  परिस्थितियों  से  सम्बन्धित  है  जिसके  अन्तगंत  समझौते  को  लागू  करना  असम्भव  हो  गया

 आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  यह  समझौता  पम्वन्धित  दोनों  सरकारों  के  आपसी

 योग  से  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  है।आप  इस  बात  से  भी  सहमत  होंगे  कि  यह  समझौ

 सम्बन्धित  सरकारों  के  सहयोग  से  ही  कार्यान्वित  किया  जा  सकता  है  अपितु  यह  समझौता  तभी

 न्वित  किया  सकता  है  जब्रकि  वे  सरकारें  उन  तत्वों  पर  भी  काब्‌  पा  सकें  जो  इस  समझ्नौते  का  अथवा

 इसके  कार्यान्वयन  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 सर्वप्रथम  पंजाब  सरकार  को  लिया  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  ज॑ंसे  व्यक्ति  का  कहना  है  कि
 पंजाब  के  पास  हरियाणा  को  पानी  देना  सम्भव  नहीं  है  और  यह  कि  सतलुज-यमुना  संपर्क  नहर  के
 निर्माण  से  घन  का  अपव्यय  ही  होगा  ।  और  यदि  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  को  मना  भी  लिया  जाए  तो

 पंजाब  में  ऐसे  तत्व  हैं  जो  नहर  के  निर्माण  का  जोरदार  विरोध  करेंगे  और  उसमें  बाधा  उपस्थित

 वहां  के  उग्रवादी  निश्चित  रूप  से  समझौते  को  कार्यान्वित  होने  देना  नहीं  चाहते  ओर  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  पंजाब  सरकार  का  आदेश  राज्य  में  नहीं  चल  रहा  है  ।  किन्तु  यदि  पंजाब  सरकार  केन्द्र  की

 सहायता  से  सामान्य  गतिविधि  के  लिए  अपेक्षित  शांति  का  वातावरण  कायम  भी  कर  लेती  है  तो  वहां
 किसान  संघ  यह  एक  शक्तिशाली  संगठन  है  और  उसकी  उपेक्षा  नहीं  की  सकती
 विकता  यह  है  कि  कुछ  समय  पूर्व  उसने  चंडीगढ़  का  जन-जीवन  ठप्प  कर  दिया  था  ।  यह  संगठन  इस
 बात  की  खुले  आम  घोषणा  कर  रहा  कि  वह  नहर  नहीं  बनने  दी  जायगी  1  हम  लोग  उसकी  उपेक्षा

 नहीं  कर  सकते  वास्तव  में  नहर  के  निर्माण  में  बाधा  डालने  में  यदि  हम  किसान  संघ  की  शक्ति  को

 कम  आंकते  तो  हम  गलती  पर

 अब  हरियाणा  को  लिया  राज्य  में  बड़ी  उथल-पुथल  मुख्य  मन्त्री  मे  हरियाणा  की
 मांगों  और  परेशानियों  के  प्रति  सही  आवाज  उठाई  बहुत  अधिक  कटु  होने  के  कारण  उनकी  बात

 नहीं  मानी  इस  यह  नतीजा  निकला  है  कि  उसकी  स्थिति  कमजोर  पड़  गई  है  ओर  जो  लोग
 समझोते  का  विरोध  कर  रहे  उन+  स्थिति  सुदृढ़  हो  गई  गत  दो  महीनों  के  दौरान  उन्होंने  दिल्ली
 में  एक  रेली  आयोजित  उन्होंने  हरियाणा  में  रोकोਂ  कार्यक्रम  चलाया  और  हरियाणा  बन्द
 का  आयोजन  किया  जो  बहुत  अधिक  सफल  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  उसमें
 2  लाख  से  अधिक  लोगों  ने  भाग  लिया  ।  और  गैर  प्तरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  उनके  मुताबिक  इसमें
 10  लाख  से  अधिक  व्यक्तियों  न ेभाग  लिया  ।  भाग्यवश  हरियाणा  के  सीधे-सादे  किसान  बहुत  दुखी  है  ।

 इस  लिए  उनका  काम  बहुत  ही  आसान  हो  गया  है  ।  आपको  शायद  याद  होगा  कि  ब्रिटेन  के  एक
 नियर  ने  तत्कालीन  दक्षिण-पूर्वी  पंजाब  के  एक  मात्र  लाभ  के  लिए  भाखड़ा  बांध  का  विचार  1907  में
 किया  था  ।  इस  समय  यह्‌  क्षेत्र  हरियाणा  का  क्षेत्र  बांध  का  निर्माण  बहुत  पहले  किया  जा  चुका  है
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 किन्द्र  इस  बांघ  से  हरियाणा  को  बहुत  अधिक  लाभ  नहों  हुआ  पंजाब  के  बटवारे  से  पुनगंठ्ति $  ATOਂ
 पंजाब  से  सम्बन्धित  बहुत  सारे  समझौते  और  पंचाट  हुए  थे  और  उन  पंचाटों  और  समझौतों  में  हरियाणा
 की  उचित  मांगों  को  मान्यता  प्रदान  की  गई  थी  और  उन्हें  स्वीकार  किया  गया  था  किन्तु  उनमें  से  अभी
 तक  कोई  भी  कार्यान्बित  नहीं  किया  गया  1960  के  दशक  के  मध्य  में  शाह  कमीशन  ने  चंडीगढ़  और
 अम्बाला  जिला  की  खरड़  तहसील  हरियाणा  को  दी  थी  किन्तु  उस  आयोग  की  सिफारिशें  बिल्कुल  भी

 लाग  नहीं  की  गईं  |  श्रोमती  इन्दिरा  गांधी  के  1971  के  पंचाट  के  अनुसार  हरियाणा  को  चंडीगढ़  के

 बदले  फाजिल्का  और  अबोहर  दिया  जाना  किन्तु  उसे  भी  कार्यान्वित  नहीं  किया  1976
 तथा  पुनः  1981  हरियाणा  को  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  रावी-व्यास  समझौते  के  अनुसार

 हरियाणा  की  पर्याप्त  पानी  दिया  किन्तु  उस  समझोते  को  अमो  तक  लागू  नहीं  किया  गया

 जसा  कि  आपको  पता  ही  हरियाणा  २ज्य  में  भी  ग्रामीण  प्रधान  राज्य  है  अधिकांश

 लोग  पंजाब  के  लोगों  की  तरह  कृषक  हैं  |  हरियाणा  के  किसान  धघेयं  तथा  खुशमिजाजी  के  लिए  प्रत्िद्ध

 किन्‍त  इस  विचार  से  रावी-व्यास  जल  से  सम्बन्धित  उसके  दावे  का  क्‍या  वह  वास्तव  में  इस

 समझौते  और  उसके  कार्यान्वयन  के  विरुद्ध  विद्रोह  पर  उतारू  हो  गया  है  ।  संक्षेप  दोनों  राज्यों  की

 स्थिति  बहत  ही  उत्तेजनापूर्ण  बनी  हुई  है  और  यदि  मैं  यह  सुझाव  तो  इसे  विधेयक  का  विरोध  करना

 न  समझा  कि  सारी  स्थिति  पंजाब  समझोता  भी  जिसका  एक  अंग  तत्काल  पुनरीक्षा  करने

 की  आवश्यकता  है  ।  दमें  बढ़ती  हुई  उत्तेजना  तथा  यथार्थ  को  समझ  लेना  मंथ्यु  आयोग  व्य
 _

 सिद्ध  हुआ  है  इसकी  सेवा  शर्तें  बेकार  यदि  आप  इराडी  आयोग  की  सेवा  शर्तें  इस  प्रकार
 निश्चित  नहीं  करते  हैं  कि  हरियाणा  को  पर्याप्त  पानी  दिया  जाना  सुनिश्चित  हो  तो  मुझे  पता  है
 कि  हरियाणा  नन्‍्यायाधिकरण  के  पंचाट  को  स्वीकार  नहीं  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  सच्चाई  है  किन्तु  यह
 एक  सच्चाई  इसके  बाद  भो  यदि  हरियाणा  को  उतनी  मात्रा  में  पानी  नहीं  मिल  पाता  जितना

 पानी  देने  का  उसे  आश्वासन  पहले  हो  दिया  जा  चुका  तो  राष्ट्र  की  राजधानी  क॑  निकट  क॑  राज्य  में

 आप  पानो  के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  तथा  पंजाब  के  मुख्य  मन्‍्त्री  क॑  वक्तव्य  ओर  उसी  प्रकार  के  अन्य

 वक्‍तब्यों  के  सम्बंध  में  राज्य  का  उग्ररूप  देखेंगे  ।  हरियाणा  के  किसान  वास्तव  में  महसूस  कर  रहे
 हैं  और  वे  नाराज  हैं  ।

 इसके  अलावा  एक  तीसरी  सच्चाई  ओर  पंजाब  के  कुछ  तत्व  निश्चित  रूप  से  यह  चाहेंगे
 कि  यदि  इराडी  न्‍्यायाधि  करण  का  पंचाट  हरियाणा  के  हित  में  हो  भी  जाए  तो  भी  वे  चाहेंगे  कि  सतलज 4९  +49७  स्  न

 यमुना  सम्पर्क  नहर  की  योजना  पूरी  न  हो  और  हरियाणा  को  रावी  व्यास  जल  का  समुचित  हिस्सा  न

 इस समय इस बात की चर्चा है कि चंडीगढ़ के तत्काल अंतरित किये जाने से पंजाब में 353
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 जताया  क्र
 शांति  स्थापित  हो  सकती  कया  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं

 कि  यह  एक  मात्र  भ्रम है  ?  चंहीगढ़
 के  तत्काल  अन्तरित  किये  जाने  से  वहां  लुधियाना  अथवा  बटाला  के  हालात  पंदा  हो  सकते  हैं  कित॒
 पंजाब  में  शांति  स्थापित  नहीं  इससे  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  का  दायरा  और  बढ़
 जाएगा  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  चंडीगढ़  के  अंतरित  किये  जाने  के  मामले  में  देरी  की  जाये  और  इस  मामले
 को  सतल॒ज-यमुना  सम्पर्क  नहर  के  पूरा  होने  के  मामले  के  साथ  जोड़ा  इससे  इतना  होगा  कि

 हरियाणा  को  यह  आश्वासन  मिल  जायगा  कि  हरियाणा  के  हित  का  ध्यान  केन्द्र  को  मुझे  आशा  है
 कि  मैंने  जो  भी  सुझाव  दिये  उससे  कोई  नाराज  न  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  समझौते  के

 प्रति  कोई  निष्ठावान  नहीं  पंजाब  ओर  देश  के  प्रति  निष्ठावान  वह  एक  बुद्धिमान
 और  महान  व्यक्ति  यदि  वह  जीवित  होते  तो  वह  पंजाब  में  उभरे  तूफान  को

 समाप्त  कर  सकते  दुर्भाग्यवश  वह  हमारे  बीच  नहीं  इस  समझोते  का  मुख्य  उद्देश्य
 लियों  को  संतुष्ट  करते  हुए  दंगाग्रस्त  राज्य  पंजाब  में  शांति  स्थापित  करना  यही  उद्देश्य  था

 ओर  इस  उद्देश्य  का  तात्पर्य  था  कि  वे  संतुष्ट  हो  और  वहां  शांति  स्थापित  हो
 यह  समझौता  कार्यान्वित  होता  अथवा  नहीं  किन्तु  इससे  वांछित  उद्देश्य  पूरा  नहीं
 ऐसी  स्थिति  में  अपने  उद्देश्य  को  पूरा  करने  का  कोई  और  रास्ता  सोचना

 हरियाणा  और  हिमाचल  को  मिलाकर  एक  कर  देना  भी  एक  और  तरीका  हो  सकता  पंजाब

 के  पुनगंठन  के  बारे  में  था  में  गठित  की  गई  संसदीय  समिति  समक्ष  मैं  भी  एक  साक्षी

 मैंने  उस  समय  भी  कहा  था  ओर  मेरी  हमेशा  यह  राय  रही  है  कि  पंजाब  का  पुनगंठन  करना  स्वतंत्र

 भारत  के  इतिहास  में  एक  भारी  राजनेतिक  भूल  होगी  और  यदि  इस  राजनंतिक  भूल  को  स्वीकार

 कर  लिया  जाये  तो  सम्पुण  क्षेत्र  के  हित  में  इस  भूल  का  सुधार  करना  ही  उचित  होगा  ।  मेरा  एक  और

 सुझाव  पुनर्गठन  के  बाद  से  ही  पंजाब  हरियाणा  के  सीमावर्ती  प्रदेश  के  बड़े  खंड  की  मांग  कर  रहा

 यह  सुझाव  मान  लिया  जाये  और  अखंडित  उत्तर  प्रदेश  के आगरा  और  मेरठ  डिविजनों  को

 कर  हरियाणा  का  विस्तार  किथा  जाये  जिससे  कि  उत्तर  प्रदेश  का  भार  भी  कुछ  कम  हो  जाये  ओर  वह
 अधिक  उन्नति  कर  सके  ।  यह  मांग  लगभग  25  वर्ष  पूर्व  रखी  गई  थी  ओर  तबसे  यह  मांग  बार-बार

 दोहरायी  गई  एक  तीसरा  सुझाव  और  है  जो  पहले  दो  सुझावों  से  कम  वांछनीय  यदि  इस

 झौते  को  सभी  रोगों  की  दवा  रामबाण  समझा  जा  रहा  तो  केन्द्र  एक  बार  पुनः  पंजाब  का  प्रशासन

 अपने  हाथ  में  ले  ल ेऔर  समझौते  तो  दृढ़तापूर्वंक  लागू  कर  दे--किन्तु  यह  बहुत  कठिन

 किसी  भी  दशा  में  हमें  अपनी  स्थिति  हास्यास्पद  नहीं  त्रनानी  चाहिए  ।  हम  लोग  संकट  में  हमें

 विक  स्थिति  महसूस  करनी  समझौता  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  सरकार  को

 चाहिए  कि  इप॒  समस्या  पर  नये  सिरे  से  विचार  करे  और  सम्नी  राजनैतिक  दलों  से  परामर्श  करके  इस
 समस्या  का  समाधान  मुझे  विश्वास  है  कि  पूरी  सभा  सरकार  का  समर्थन  करेगी  ।

 जहां  तक  इस  चर्चाधीन  विधेयक  का  सम्बन्ध  मैं  इसका  समर्थन  करता  यह  सभी  प्रकार
 से  ठीक  है  किन्तु  मैं  यह  सुझाव  अवश्य  दूंगा  कि  इससे  मामले  में  कोई  प्रगति  नहीं  इन  शब्दों
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्रा,ज्यक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 हरद्वारी
 हु

 साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 श्री  वी०  एस०  कृष्णा  भ्रय्यर  :  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता
 वास्तव  में  इसे  तो  बहुत  पहले  ही  पुरःस्थापित  करना  चाहिए  इससे  ऐतिहासिक  पंजाब

 झौते को  कार्यान्वित  करने  में  मदद  इस  सभा  के  सभी  दलों के  सदस्यों  ने  पंजाब

 समझौते  का  स्वागत  किया  इस  समझोते  को  लाग्‌  करने  में
 देरी  होने  के  कारण  राष्ट्र  को  जन और

 घन  दोनों की  अपार  हानि  हुई  अभी  कुछ  दिन  पहले  ही  इस  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  राव  वीरेन्द्र
 ने  अपने  विस्तत  भाषण  में  इस  विषय  पर  प्रकाश  डाला

 भ०  प०

 वक्‍्कस  प्‌रुषोत्तमन  पीठासीन  हुए  ]

 इसके  सम्बन्ध  में  जो  भ्रान्ति  उसके  बारे  में  उन्होंने  स्पष्टीकरण  दिया  था  तथा  यह्‌
 कहा  था  कि  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  इसे  लागू  करने  की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  यदि  सरकार
 1981  में  तीन  राज्य  हरियाणा  और  राजस्थान  के  ब्रीच  हुए  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद
 झोते को  कार्यान्वित  कर  देती  तो  सम्भवतः  इस  सभा  में  इस  विधेयक  को  लाने  की  आवश्यकता  ही  न
 पड़ती  ।  ऐसी  स्थिति  में  मंत्री  महोदय  को  यह  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  ही  न  किन्तु  उस  समय
 सत्ताधारी  लोगों  ने  इसे  कार्यान्वित  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  ओर  इससे  किसी  न  किसी  तरह
 बचते  रहे  ।

 अब  इस  मामले  को  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  रखा  गया  है  तथा  जिसे
 श्रब  रावी-व्यास  जल  न्यायाधिकरण  के  नाम  से  जाना  इस  विधेयक  को  इस  न्‍्यायाधिकरण  के
 गठन  के  पंजाब  समझौते  के  पेरा  9  (1)  और  9  (2)  में  उल्लिखित  मामले  के  सत्यापन  और
 उसके  बारे  में  निर्णय  देने  क ेलिए  इस  सभा  के  समक्ष  रखा  गया  हमें  यह  पता  है  कि  --  इसमें  कोई
 संदेह  नहीं

 कि
 यह  समझोते  के  अनुसार  किन्तु  इसके  साथ  जेसा  कि  कुछ  दिन  पूर्व  श्री  राव

 वीरेन्द्र  सिह  ने  कहा  हम  राजस्थान  के  हितों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  मुझे  विश्वास  है  कि  इस
 न्‍्यायाधिकरण  से  राजस्थान  के  हित  की  भी  रक्षा  अधिक  महत्व  की  बात  तो  यह  है

 कि  संश्षद
 द्वारा  इस  विधेयक के  पारित  किये  जाने  के  न्यायाधिकरण  का  गठन  कर  दिया  जायेगा  ।  किन्तु
 उससे  भी  अधिक  महत्व  की  बात  यह  है  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  कार्यान्वित  किये  यह  तभी

 संभव  होगा  जबकि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  तथा  सम्बन्धित  राज्यों  की  जनता  इसमें  अपना  सहयोग  दे

 मैं  ऐसे  बहुत  से  वाकये  जानता  ओर  माननीय  मंत्री  भी  जानते  जिनमें  आयोगों  ने  निर्णय
 विए--चाहे  वे  निर्णय नदी

 जल  विवाद  के  बारे  में  थे  अथवा  सीमा  विवाद  के  सम्बन्ध में  उन
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 है  EN  i.  .
 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के जो

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 निर्णयों  के  लागू  कया  गया  ।  कल ही  मैंने  अपने  राज्य  से  प्रकाशित  होनेवाले  एक  अखबार
 में  पढ़ा  है

 कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  केन्द्र  के पास  न्‍्यायाधिकरणों  के  निर्णय  का  लागू  करवाने  के

 लिए  राज्य  को  बाधा  करने  कीकोई  प्रशासी  शक्तियां  नहीं  तो  प्रस्तावित  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए
 जाने  वाले  निर्णय  का  क्‍या  होगा  ?  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मेरा  व्यक्तिगत  तौर  पर  विचार  है
 कि  इस  तरह  के  मामलों  में  बेहतर  यही  होगा  कि  सरकार  सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  परस्पर  समश्नौठा
 कराने  का  प्रयास  करे  |  मैं  जानता  हूं  कि  बहुत  से  मामलों  में  माननीय  मंत्री  श्री  शंकरानन्द  अन्तर-राज्य

 जल  विवादों  के  सम्बन्ध  में  ये  परीक्षण  कर  रहे  बहुत  से  माननोय  सदस्यों  ने  इस  तथ्य  का  उल्लेख

 किया  यह  बहुत  जरूरी  बहरहाल  न्यायाधिकरण  का  गठन  किया  जा  रहा  है  जो  समझोते  के

 अनुसार  बहुत  जरूरी  लेकिन  साथ  ही  साथ  ऐसे  उपायों  का  पतालगाया  जाना  चाहिए  जिनसे

 सम्बन्धित  राज्यों  के  बीच  पारस्परिक  समझौते  से  निर्णयहो  परस्पर  समझोता  स्थायी

 होता  है  और  वह  सभी  सम्बन्धित  राज्यों  के  लिए  हितक्रः  भी  आमतौर  पर  हमारा  अनुभव
 यह  रहा  है

 कि  अगर  निर्णय  न्यायाधिकरण  का  हो  तो  वह  अपने  पीछे  कड़वाहट  छोड़  जाता  है  क्योंकि
 सभी  सम्बन्धित  राज्य--इस  मामले  में  पंजाज  और  हरियाणा  दोनों  राज्य  सकता  है  कि  एक
 राज्य  को  फायदा  हो  तो  दूमरे  को  नहीं  |

 मेरा  अनुरोध
 ८

 कि  सरकार  को  विचारार्थ  विषय  तय  करते  समय  एक  घारा  यह  भी  जोड़

 देनी  चाहिए  कि  आयोग  परस्पर  समझौते  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  का  भी  प्रयास  आशा

 है  मंत्री  जी  इस  पर  विचार  ध्रकार  को  जिस  एक  ओर  तथ्य  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए
 वह  यह  है  कि  विच।रार्थ  विषय  तय  करते  समय  बहुत  सतर्क  रहना  दूसरा  मैथ्यू  आयोग  नहीं

 बन  जाना  उस  आयोग  की  भांति  यह  असफल  सिद्ध  नहीं  होना  इसीलिए  विचाराथं
 विषय  के  सम्बन्ध  में  सरक।र  का  सतक  रहना  बहुत  जढरी  है  ।

 हर  एक  माननीय  सदस्य  चाहता  है  कि  पंजाब  समझौते  को  लागू  किया  इसे  कागजों  पर

 ही  नहीं  बल्कि  वास्तविक  रूप  से  लागू  किया  जाना  हमारे  लिए  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना

 बहुत  जरूरी  विशेषख्प  से  श्री  बरनाला  के  नेतृत्व  में  अकाली  सरकार  से  मैं  अनु  रोध  करता  हूं  क्योंकि

 यह  देखना  उस  सरकार  के  साथ-साथ  हरियाणा  सरकार  का  दायित्व  कि  इसे  पुरी  तरह  से  लागू
 किया  जाए  क्योंकि  हाल  हू  में  पंजाब  विधान  सभा  में  पंजाब  के  मख्य  मंत्री  द्वारा  की  गई  इस  घोषणा से
 सारे  देश  को  धक्का  ला  है  कि  एस०  वाई०  एल०  नहर  योजना  को  लाग  नहीं  जा  पता

 है  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  में  फालतू  पानी  नहीं  है  इसलिए  इस  योजना  की  लागू  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  इस  वक्तव्य  से  लोगों  को  सचमुच  भाघात

 समापति  महोदय  :  आप  इसे  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  क्‍यों  नहीं  छोड़  देते  ?

 श्री  वी०  एत०  कृष्ण  भ्रव्यर  :  मेरा  अनु रोध  है  कि  समझोते  को  पूर्ण  रूप  से  लागू  करना  बहुत
 जरूरी  सारे  देश  को  रुचि  इस  बात  में  है  कि  हम  पंजाब  समस्या  के  सम्बन्ध  में  क्या  करते  हूँ  क्योकि
 इसका  इससे  सम्बन्ध  है  ।
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 रावौ-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3  1986

 बारे में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 बो०  एस०  कृष्ण  झय्यर  ]

 पंजाब में  की  जा  रहीं  ह॒त्याओं  को  रोका  जाना  सभी  दलों  को  चाहिए  कि  वे  बरनाला

 सरकार को  सहयोग  ताकि  दोबारा  सिर  उठा  रहे  आतंकवादियों  को  नियंत्रित  किया  जा  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  समाप्त  करता  हू  ।

 [  हिन्दी  ।

 क्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  सभापति  मैं  इन्टर-स्टेट  वाटर  डिस्प्यूट

 अमेंडमेंट  बिल  1986  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इसमें  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका ह ैऔर

 बहत  लम्बे-चौडे  भाषण  भी  इस  पर  दिए  जा  चके  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  खाली  भाषण  करने

 से  काम  नहीं  भाषण  से  बहत  बड़ी  किताब  तो  बन  सकती  है  लेकिन  हरियाणा  झौर  राजस्थान

 के  किसानों  और  वहां  की  जनता  का  जीवन  नहीं  बन  सकता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  इस  तमाम

 झणड़े  के  अन्दर  तीन  बातें  बहुत  ही  ज्यादा  संबंधित  नम्बर  एक  बात  यह  है  कि  अब  से  पहले

 हरियाणा  ओर  राजस्थान  का  शेयर  एस०वाई०एल०  कंताल  में  या  रावी-व्यास  कंनाल  के  अन्दर  सात

 बार  डिटरमिन  हो  चुका  है  ओर  अब  आठवों  बार  हमारे  सामने  ट्रिब्युनूल  की  बात  आई  आपको  याद

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  1955  में  जब  वल्ड  बंक  की  मदद  से  इन्डस  वाटर  ट्रीटी  की  बात  चली  तो  उस

 समय  यह  बात  आई  थी  कि  रावी  ओर  व्यास  का  जो  पानी  लिया  यह  पंजाब  के
 दक्षिणी  ओर  पश्विमी  भाग  के  लिए  और  जो  बंजर  इलाका  है  तथा  राजस्थान  के  लिए  पानी  लिया

 इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  110  करोड़  रुपया  दिया  उस  संधि  के

 मुताबिक  1970  तक  इम्प्लीमेंट  हो  जाना  31-3-70  से  पानी  चालू  हो  जाना  चाहिए
 लेकिन  सोलह  साल  बीत  चुके  अजज  तक  कोई  टस  से  मस  बात  नहों  हुई  सन्‌  1955  में  पहली
 बार  डिटरमीन  हुआ  कि  हरियाणा  को  पानी  का  कितना  शेय  र  मिलना  उसके  बाद  सत  65  में  एक

 फूड  कमेटी  ओर  एक  हरियाणा  डवलपमेंट  कमेटी  अपाइंट  की  पंजाब  गवरनंमेंट  ने  दोनों  कमेटी

 नियुक्त  उन  कमेटियों  ने  यह  निर्णय  कि  3.75  एम०ए०एफ०  पानी  हरियाणा  को  दिया

 दूसरी  कमेटी  ने  यह्‌  कहा  कि  बलक  क्राफ  वाटर  जो  पंजाब  को  मिलना  है  उस  पानी  का  जो

 ज्यादा  शेयर  हरियाणा  के  लोगों  को  दिया  जो  उस  समय  हरियाणा  नहीं  लेकिन

 हरिंण्गणा  को  दक्षिणी  पंजाब  या  दक्षिणी  पश्चिमी  पंजाब  का  जिक्र  करके  दिया  तीन  वाक्‍्ये  ये
 जब  हरियाणा  का  शेयर  डिटर॒मीन  उसके  बाद  चौथी  बार  हरियाणा  का  शेयर  जब  डिटरमीन

 हुआ  तो  प्लानिंग  कमीशन  ने  नोट  उन्होंने  कहा  कि  3.74  एम०ए०एफ०  पानी  हरियाणा  को
 मिलना  1976  में  कहा  कि  3.5  एम०ए०एफ०  हरियाणा  को  मिलना  सन  8।  में

 इन्टर-स्टेट  एग्रीमेंट  प  हरियाणा  और  राजस्थान  उसमें  3.50  एम  ०ए०एफ०  का  शेयर
 हरियाणा  के  लिये  डिटरमीन  किया  उसके  बाद  अब  आठवीं  बार  चांस  आया  जब

 लोंगोवाल  समझीोता  किया  गय  स  समझौते  के  तहत  ये  तमाम  बा  >>  आईं  भौर  एस०  बाइ०  एल०
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 fi 10  1908  )  रशावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोद  करने
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 ता  -

 कैनाल के  कंस्ट्रक्शन  की  बात  आई  ।  सात  बार  राजस्थान  और  हरियाणा  का  शेयर  डिटरमीन  किया  जा
 राजस्थान  और  हरियाणा  का  कितना-कितना  हिस्सा  होना  चाहिये  ।  हम  इस  बात  को  भी

 मानते  हैं  कि  एक  ट्रिब्यूनल  मुकरंर  किया  जाये  जो  हरियाणा  ओर  राजस्थान  के  शेयर  को  डिटमिन
 पिछली  सारी  चीजों  को  देखते  हुए  लेकिन  मैं  हरियाणा  के  विषय  में  खास  तौर  से  इतना  जरूर  कहना

 चाहूंगा  कि  वह  कोई  अलग  प्रान्त  नहीं  जिस  समय  इन्डस  वाटर  ट्रीटी  हुई  उसके  बाद  हरि  -

 याणा  एक  सक्‍सेसिक  स्टेट  पहले  वह  पंजाब  का  एक  हिस्सा  हमारे  हिन्दुस्तान  में  पुराने  समय
 से  एक  रिवाज  चला  आ  रहा  है  कि  जब  दो  भाई  अलग  होते  हैं  तो  बड़ा  साई  छोटे  भाई  से  कहता  है  कि

 लो  अपना  मनपसन्द  हिस्सा  छांट  और  इस  तरह  आधा  हिस्सा  उसको  दे  दिया  जाता  लेकिन

 हमारे  साथ  पिछले  20  सालों  से  बेइन्साफी  होती  आप  उप्तका  स्वयं  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  ।

 चका  ह्‌  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  यदि  कोई  ट्रिब्यूनल  शेअर  डिटमिन  भी  कर  दे  लेकिन  सवाल  यह  उठता  है  कि
 उस  शेयर  को  दिलाने  का  तरीका  कोन-सा  उस  एस०  वाई०  एल०  को  खोदने  का  तरीका  कोन  सा

 इस्तेमाल  किया  जाये  ।  आप  स्वयं  बरनाला  जी  के  स्टेटमेंट  को  देख  उन्होंने  एक  स्थात  पर  कहा
 था  कि  इसमें  हरियाणा  को  तो  पानी  मिलना  ही  इसलिये  नहर  खोदने  की  जरूरत  क्‍या  यहां
 पर  उनकी  पार्टी  के  कई  सदस्य  बंठे  हुए  राम्‌वालिया  जी  स्वयं  इस  सदन  में  उठकर  इसका  बेशक

 जवाब  दे  दें  ।  यदि  हरियाणा  को  पानो  मिलना  ही  नहीं  था  तो  एग्रीमेंट  के  अन्दर  एस०वाई०एल०  नहर
 का  कंसट्रक्शन  और  राजस्थान  तथा  हरियाणा  को  उनका  शेयर  डिटमिन  करने  की  क्‍या  जरूरत  थी  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  हमको  पानी  मिलना  ही  नहीं  था  तो  पंजाब  में  चाहे
 जिस  किसी  की  भी  सरकार  पंजाब  सरकार  को  अब  तक  110.5  करोड़  ₹पया  दिया  जा  चुका  है
 और  इस  के  अलावा  3  करोड़  रु०  की  मशीनरी  दी  जा  चुकी  यदि  हमको  पानी  मिलना  ही  नहीं  था  तो

 वह  पैसा  किस  काम  के  लिये  दिया  गया  और  पंजाब  सरकार  उसको  लेती  यदि  मैं  आज  किसी

 दुकान  पर  जाता  हूं  और  दुकानदार  से  कहता  हूं  कि  यदि  10  रुपये  में  मुझे  फ्लां  चीज  आप  दे  दीजिये

 और  वह  दुकानदार  मुझसे  10  रुपये  लेकर  बाद  में  कह  दे  कि  वह  चीज  तो  मेरे  पास  है  ही  नहीं  तो  उसके

 क्या  माने  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  पीछे  गहरी  साजिश  षडयन्त्र  यदि  पंजाब  को  पानी

 की  जरूरत  भी  हो  और  हरियाणा  तया  राजस्थान  को  जरूरत  न  ओर  पंजाब  फालतू  पानी  का

 इस्तेमाल  करे  तो  हमें  उसमें  कोई  दुख  नहीं  क्‍योंकि  वह्‌  भी  हमारा  बड़ा  भाई  लेकिन  जब  उनको

 पानी  की  जरूरत  पिछले  दिनों  प्लानिंग  कमीशन  की  मीटिंग  में  भी  वह  बात  आई  बरनाला  जी

 ने  कहा  था  कि  पंजाब  को  फ्लड  कंट्रोल  करने  के  लिये  ज्यादा  पैसा  दिया  उसी  वक्‍त  हमारे

 हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  भजन  लालजी  भी  मौजूद  उन्होंने  तुरन्त  कहा  कि  आप  का  फ्लड  कट्रोल
 स्वयं  हो  आप  हमारे  शेयर  का  पानी  हमें  दे  दीजिये  तो  आपके  प्रदेश  में  फ्लड़  नहीं
 आप  स्वयं  इंजोनियर्स  स ेउसको  असंस  करवा  पंजाब  में  वाटर  लेवल  दो  फुट  ऊपर  आया  है
 ओर  पंजाब  की  स्थिति  इतनी  बुरी  हो  चली  है  कि  पानी  को  वजह  से  उनकी  काफी  धरती  बेकार  हो
 सकती  है  जबकि  राजस्थान  और  हरियाणा  में  लोगों  को  पीने  तक  के  लिये  पानी  नहीं  खेती  के  लिए
 पानी  की  बात  तो  उनकी  भांखों  में  पानी  आया  हुआ  दूसरी  तरफ  पंजाब  में  बुरी  हालत  इन
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 शवी-व्यःस  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने
 के

 2।  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्‍्तर्राज्यिक  जल  विवाद
 विधेयक  (--

 [  श्री  घ्मंपाल  सिह  मलिक  ]

 तमाम  चीजों  के  आधार  पर  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जैसा  यहां  मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय
 सदस्य  ने  भी  हमें  पंजाब  एकाड्ड  को  लागू  करना  चाहिए  जिससे  कि  पंजाब  में  शांति  स्थापित स्थापित  हो

 सके  लेकिन  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  अगर  आप  कहते  हैं  कि  पंजाब  एग्रीमेंट  के  लागू  न  करने  से  य

 लोंगोवाल-राजीव  एग्रीमेंट  के  लागू  न  करने  की  वजह  से  ही  पंजाब  में  अशांति  है  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं
 कि  लोंगोवाल  साहब  की  हत्या  क्‍यों  हुई  ।  लोंगोबाल  साहब  की  हत्या  उन  लोगों  ने  की  जो  पंजाब  एकार्ड
 को  लागू  करने  ही  नहीं  उसको  मानते  ही  नहीं  ।  राजीव  जो  का  शुरू  से  यही  कहना  रहा  है
 कि  किसी  तरह  से  भी  पजाब  और  हरियाणा  के  झगड़े  को  ठीक  ढंग  से  निपटाया  लेकिन  आज

 हम  देखते  हैं  कि  वहां  पर  कुछ  असामाजिक  तत्व  छ्िर  उठा  रहे  वे  चाहते  हैं  कि  इस  देश  में  बर्बादी

 इसमें  आग  वहां  फाजिल्का  का  कोई  झगड़ा  नहीं  उन  उग्रवादियों  की

 मंशा  कुछ  ओर  यटि  आप  उनकी  हरकतें  देख्वें  और  अगर  वे  इस  एकार्ड  को  ठोक  मानते  तो  लौंगोवाल

 साहब  की  हत्या  नहीं  होती  ।  जिस  ढंग  से  सारी  बातें  शुरू  हुई  हैं  ओर  जो  नहर  आलरेडी  बुदी  हुई  है

 उसको  कहना  कि  हम  आगे  नहीं  खोदने  देंगे  ।  हरियाणा  पिछले  7  साल  में  अपने  हिस्से  के  अन्दर  उस

 नहर  की  खुदाई  कर  चुका  बहुत  पेसा  उस  पर  लग  चुका  है  लेकिन  श्री  प्रकाश  सिंह  बादल  ने  खुद
 भारतीय  किसान  यूनियन  के  500  आदमियों  को  लेजाकर  वहां  एस०वाई०एल०  कंनाल  पर  धरना  दिया
 और  कहा  क्रि  यहां  नहीं  खोदने  इस  बात  से  आप  अन्दाजा  लगाइये  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर

 इस  मामले  पर  अकाली  सरकार  साफ  है  ओर  वह  एकाड  को  इम्प्लीमैंट  करना  चाहते  हैं  तो  उग्रवादी

 इसमें  कोइ  नहा  दे  सकते  हूँ  ।

 अगर  कुछ  मुट्ठी भर  लोग  नाजायज  तरीके  से  इस  देश  को  डि-स्टेबलाइज  करना  अशांति

 फंलाना  खंडित  करना  चाहें  तो  हमारा  और  अकाली  सरकार  का  फर्ज  बनता  जोकि  वहां  बेठी

 है  कि  इसे  चेक

 अगर  सरकार  यह  चाहती  है  कि  हरियाणा  और  राजस्थान  को  सही  मायनों  में  उसक  हिस्सा  दिया
 क्योंकि  नहरें  राष्ट्रीय  सम्पदा  वह  किसी  एक  सूबे  की  प्रापर्टी  नहीं  सारे  भारत  की  प्रापर्टी  है

 तो  जंसे  सेंट्रल  रिजवं  फोर्स  उसी  तरह  की  कंनाल  रिजवं  फोस  या  पुलिस  फोर्स  या  किसी  और  नाम

 से  एक  फोर्स  खड़ी  को  जाये  जो  इस  किस्म  की  राष्ट्रीय  सम्पदा  नहर  वगेरह  और  दूसरे  संसाधनों  की

 ठीक  तरह  से  देख  भाल  कर  सके  ।

 आपने  यह  भी  देखा  है  कि  भाखड़ा  केनाल  को  2  बार  तोड़ा  1985  में  इसे  दो  बार  क्यों

 तोड़ा गया
 ?  उससे  उनको  कोई  फायदा  नहीं  था  लेकिन  इसलिये  तं|ड़ा  गया  जिससे  हरियाणा को

 नुकसान  हो  ।  इसलिये  आज  जो  पानी  वहां  नहीं  आता  वह  पाकिस्तान  में  जाता  वह  पानी  के

 पाकिस्तान  में  जाने  के  लिये  तो  राजी  लेकिन  राजस्थान  और  हरियाणा  के  किसानों  को  पानी  नहीं

 मिलना  ये  लोग  इस  किस्म  की  बातें  करते  हैँ  4
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 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरभुमोदन  करने के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल्न  विवाद

 विधेयक  )

 मैं  कहना  चाहूंगा हूं  कि  पानी  के  मामले  में  नहर  की  हिन्दी  स्पीकिंग  एरिया  के  गांवों

 का  हरियाणा को  मिलना  और  चण्डीगढ़  का  पंजाब  को  इन  तीनों  चीजों को  पैकेज  डील  के  तोर

 पर  लिया  इन  तीनों  चीजों  को  इकटठे  ही  इम्पलीमैंट  किया  जाये  ।

 मैंने  एक  अमैंडमैंट  भी  दिया  है  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  धर्मपाल सिह  सलिक  :  **

 समापति  महोदय  :  चोघरी  रामप्रकाश  ।

 चौधरी  राम  प्रकाश  :  सभापति  इंटर  स्टेट  वाटर  डिस्प्यूट
 जो  इस  हाउस

 में  पेश  हुअ

 ]

 श्री  मूल  चन्द
 डागा  :  मेरा  आपसे  अनुरोध है  कि  आप  अकाली दल  के

 सभी  माननीय  सदस्यों  को  कुछ  कहने  के  लिये  कहिए  ताकि  हम  उन्हें  उत्तर  दे  सकें  या  हम  उन्हें  समझ
 वे  अपना  मुंह  नहीं  खोल  रहे  उनसे  भी  बोलने  के  लिये  कहा  जाना  आशा  है  वे  भी

 बोलेंगे  ताकि **

 )

 श्री  बलवंत  सिह  राम्‌वालिया  :  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  समय  देने  के  लिये  मांग  कर

 रहे  है  ।  वह  हमारी  सीमाएं  नहीं  समझ  रहे  ।  हम  बार-बार  जोर दे  रहे  हैं  कि **

 )

 ]

 चोषरी  राम  प्रकाश  :  चेयरमन  इंटरस्टेट  वाटर  डिस्प्यूट  अमेंडमेंट  बिल  जो  कि  हाऊस
 में  आया  उसके  लिये  मन्त्री  जी  को  शुक्रिया  अदा  करता  सोभाग्य  से  मन्‍्त्री  जी  भी  इस  समय  यहां

 ५3  35०32  नजर  जन  +  जनन«नत

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 रावी-व्याप्त  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सां विधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक
 )

 नस
 राम  प्रकाश  ]

 न्नपमिपननपतपपप++

 बंठे  हुए  इस  बिल  से  यह  उम्मीद  की  जा  सकती  है  कि  हरियाणा  के  अन्दर  इस  वक्त  लोगों  को  जो

 रोना  पड़  रहा  उससे  अब  हरियाणा  का  कुछ  भला  हो  सकता  आपने  इस  अमेंडमेंट  बिल  में
 ट्रिब्यनल  की  बात  की  है  और  उस  ट्रिब्यनल  की  मियाद  6  महीने  रशथ्वी  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि

 हमसकी  मियाद  6  महीने  की  बजाय  3  महीने  की  कर  दें  क्‍योंकि  जितनी  देर  आप  लगाएंगे  यह  बीमारी

 बढ़ती  चली  जायेगी  और  इस  भयंकर  बीमारी  के  बढ़  जाने  से  देश  को  खतरा  होगा  ।

 1955  से  अब  तक  पता  नहीं  इस  एस०वाई०एल०  कैनाल  ओर  सतलुज  वाटर
 के  झ्षगड़ों  के लिये  कितने  कमिशन  बेठाये  उन  कमीशनों  ने  फेंसला  भी  किया  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 जितने  भी  कमीशनों  ने  फैसला  सत्र  ने  हरियाणा  और  राजस्थान  के  हक  में  ही  फैसला  किया  ।
 उन्होंने  कहा  कि  राजस्थान  और  हरियाणा  के  बंजर  इलाकों  को  पानी  की  सख्त  जरूरत  इस  कारण
 उन  इलाकों  को  ज्यादा  पानी  देना

 सभापति  आप  जानते  हैं  कि  पहले  सारा  गेहूं  अमेरिका  से  मंगाना  पड़ता  उन  बातों
 को  महेनजर  रखते  हुए  1960  में  सेंट्रल  गवनमेंट  ने  पाकिस्तान  से  110  करोड़  रुपये  में  पानी  खरीदा  ।
 उस  पानी  के  ऊपर  पंजाब  का  कोई  हक  नहों  हरियाणा  ओर  राजस्थान  ही  इस  पानी  के  मालिक

 अब  पंजाब  शिकायत  कर  रहा  है  कि  हमारा  सारा  पंजाब  फ्लड  ओर  सेम  में  डब  जाता  हम  मांग
 करते  हैं  कि  वह  पानी  दे  दो  ।  मैं  फिर  यह  कहूंगा  कि  जितने  भी  कमीशन  बेठे  सब  ने  हरियाणा  के  हक  में

 फै  सला  किया  ।

 मेरे  ख्याल  में  31  दिसम्बर  1981  को  पंजाब  और  राजस्थान  के  तीनों  चीफ
 मिनिस्टरों  ने  बेठकर  यह  फैसला  किया  कि  अपने  हिस्से  का  पानी  हरेक  से  ले  लें  ।  हरियाणा  के  हिस्से
 उस  वक्‍त  3.5  लाख  फुट  एकड़  पानी  आया  उसके  बाद  फिर  झगड़ा  चलता  1982
 में  अपनी  स्वर्गीया  प्रधान  मन्‍्त्री  श्रीमती  इंदिरा  जी  जो  इस  वक्‍त  स्वर्ग  में  उन्होंने  एस०वाई०एन्न०
 नहर  का  उद्घाटन  किया  ओर  कहा  कि  नहर  की  खुदाई  जल्दी  कर  दी  जाये  ।

 12.58  स०प०

 श्री  बलवंत  सिंह  रामूबालिया  :  8  1982  को  उद्घाटन  हुआ

 चोधरो  राम  प्रकाश  :  टाइम  कौन-सा  वह  शायद  आपकी  समझ  में  नहीं  आया  होगा  ।
 ०००  )

 360



 10  1908  )  रावी  व्यास  जल  अधिकरण  198  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांदिधिर  संकल्प  तथा  अन्‍्तर्राज्यक  जल  विवाद  )

 विधेयक

 श्री  बलवंत  सिह  रामृवालिया  :
 आप  ऐसे  भाषण  कर  रहे  हैं  जैसे  जोधपुर  में  बेठकर  करते

 चोधरी  राम  प्रकाश  :  मैं  जोधपुर  ओर  पंजाब  दोनों  में  गया  हूं  ।  आप  इस  बात  को  छोड़ो  ।  आप

 उद्घाटन  की  बात  करते  हमें  पानी  तक  नहीं  उसके  लिये  एग्रीमेंट भी  लेकिन  फिर

 भी  एक  बूंद  पानी  नहीं  मिला  ।

 दुखी  होकर  एक  शेर  कहता

 ऐ  अबर  देख  ली  हमने  तेरी  दरियादिली  ।

 तिश्नालव  रखा  मगर  एक  बूंद  पानी  की  न  दी  ॥

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इंदिरा  जी  ने  उद्घाटन भी  सब  कुछ  पंजाब

 एकार्ड वाली  बात  भी  पंजाव  सरकार  नहीं  मानती  ।  उसमें  बरनाला  साहब भी  हमारे चीफ  मिनिस्टर

 साहब  भी  प्रधान  मन्त्री  ने  दस्तखत  भी  पर  एकार्ड  की  बात  भी  आप  नहीं  तो  मानेंगे
 किस  की  बात

 ?
 वाहे  गुरु  की  बात  यह  नहीं  ग्रुरुद्वारे  की  बात  आप  नहीं  मन्दिर की  बात

 आप  नहीं  तो  मानेंगे  किस  की  बात  ?  भाईचारे  की  बात  आप  नहीं  कोई  बात  नहीं
 मानते  |  कोन-सो बात  मानते  हैं  ?

 श्री  बलवंत  सिह  रामबवालिया  :  इस  पर  मुझे  आपत्ति  वह  मेरी  घारमिक  भावनाओं

 का अतिक्रमण  कर  रहे

 यह  तो  रिकार्ड  में  नहीं  ज्ञाना  चाहिए  ।  हेम  गुरुद्वारे  को  भी  मानते  वाहे  गुरु को  भी  मानते

 इन्होंने  कहा
 कि  वाहे  गुरु

 की  बात  नहीं  मानते  ।  आप  हमको  प्रोटेक्ट  कीजिए  **

 बिल्कुल  नहीं  जाना  चाहिए  )  '***

 चौधरी  राम  प्रकाश  गुरु  तो  परमात्मा  होता  है।**ਂ  बात  सुनिए
 सरदार  जी

 ।
 आप  वाहे  गुरु  की  बात  करते  हैं  ।  आपने  भुरुद्वा  रे

 के
 अन्दर  हर  किसी  को  गोली  मार  दी

 [  भ्रनुवाद  ]

 श्रो  बलबंत  सिह  रामृवालिया  :  वह  दोबारा  से  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  ग्रंथी को
 किसने  मारा  है  ?  क्या  मैंने मारा  है  ?  मुझे  संरक्षण  दीजिए ।  उन्होंने कहा  कि  मैंने  ग्रंथी को
 मारा  उन्हें  कहना  चाहिए  कि  किसी  ने  ग्रंथी  की  हत्या की
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  ३1  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )
 -  भपाय  पाप

 समापति  महोदय  :  अगर  व्यक्तिगत  तौर  पर  कोई  शिकायत  तो  आप  स्वयं  स्पष्टीकरण

 माननीय  मंत्री  से  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  विधेयक  पर  बोलें  ।  बिल  के  ऊपर

 ]

 चोघ  री  राम  प्रकाश  :  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि  हम  तो  बहुत  शांति  के  बहुत
 दारी  के  साथ  बात  करते  लेकिन  अगर  आप  बात  करेंगे  तो  हमारा  दिल  भी  भड़क
 हम  भी  वही  आग  लगाना  जानते  हैं  जो  आप  पंजाब  के  अन्दर  लगा  रहे  मेरा  आपसे  निवेदन  यह  है
 कि  ठीक  मैं  इसका  स्वागत  करता  लेकिन  एक  बात  जरूर  यह  जो  एस०वाई०एल०  कैनाल  है
 इसके  ऊपर  पंजाबियों  का  कंट्रोल  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  सेंटर  की  सेंटर  ने  इसके  लिए  रुपया  दिया

 इसे  या  तो  हरियाणा  के  हवाले  कर  दो  या  सेंटर  के  हवाले  कर  दो  ।  इनके  बस  की  बात  नहीं  है
 बेचारों  के  ।  ये  तो  हरियाणा  राजस्थान  को  भूखा  मारना  चाहते  ये  तो  सिफफ  यही  चाहते  हैं  कि
 जो  इनकी  मर्जी  हो  वह  आप  कर

 तो  मेरा  आपसे  निवेदन  यह  है  कि  इसका  कंट्रोल  जो  है  या  तो  फौज  के  हवाले  कर  दें  या
 हरियाणा  के  हवाले  कर

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इनसे  हमें  वेसे  भी  डर  लगता  ये  वे  लोग  भाखड़ा  से  जो  हमें  पार्न
 मिलता  वह  दो  दफा  तो  इन्होंने  काट  ताकि  हरियाणा  को  पानी  न  जा  इनका  क्‍या
 भरोसा  ?  इनके  ऊपर  कोई  विश्वास  भरोसा  इस  किस्म  की  बातों  में  ।

 दूसरी  बात  अब  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  चीफ  मिनिस्टर  भबन  लाल  के  मुताल्लिक  बात  करते
 मेरी  बहन  गीता  मुखर्जी  जी  या  कोई  भी  कह  दे  भजन  लाल  का  कसूर  है  ?  अगर  भज  बन  लाल  न

 तो  आपने  तो  पंजाब  में  आग  लगाई  वह  आग  वहां  से  हरियाणा  में  आ  जाती  और  हरियाणा  के  बाद
 सेंटर  में  आ  जाती  ।  वहां  से  सारे  मुल्क  में  फेल  जाती  ।  भजन  लाल  जैसा  बहादुर  आदमी  आपको  मिल
 नहीं  सकता  |  ऐसा  चीफ  मिनिस्टर  नहीं  मिल  सकता  ।

 भ्रनुवाद ]

 समापति  सहोदय
 :  सदस्यों  को  सम्बोधित  मत  करिए  ।  पीठ  को  सम्बोधित

 ]

 चोघरो  राम  प्रकाश  :  मेरा  आपसे  निवेदन  यह  है  कि  आप  जो  थाहे  करते  लेकिन  आपको
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 10  1908  रावी-ब्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  )

 एक  बात  जरूर  माननी  पड़ेगी  कि  दिल्ली  के  अन्दर  जो  पिछली  बैठक  हुई  उसमें  आपके  मुख्य  मंत्री
 भी  थे  और  भजन  लाल  भी  थे  )  ***आपने  एक  अग  लगाई  और  उसके  बाद  फौरन  सारे

 मुल्क मे ंआग  लग  गई  ।  वहां  पर  विदेशियों  के  अड्डे  आपने  पंजाब  के  अन्दर  रखे  हुए

 ]

 प्रो०  मधु  बंडवते  :  भजन  लाल  राज्य  के  विषय

 चौघरो  राम  आप  उनकी  बात  नहीं  करते  ।  हिन्दी  स्पीकिंग  इलाका  आपके  पास
 या  हमारे  पास  रहें  उससे  क्या  फर्क  पड़ता  हमें  तो  पानी  की  जरूरत  है  घान  )

 *  म ेरी
 बात  सुनिए  ।

 समापति  महोदय  :  आप  बिल  पर  बोलिए  ।

 ]

 कृपया आप  दोनों  बैठ  जाइए  ।  सदस्यों को  सम्बोधित  मत  करिए  ।  क्षपया  पीठ  को  सम्बोधित
 करिए  और  विधेयक पर  बोलिए

 चखौधरो  राम  प्रकाश  :  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  हमारे  देश  के  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी

 इस  देश  को  खुशहाल  बनाना  चाहते  और  राजस्थान  में  बहुत  ज्यादा  प्रोडक्शन हो
 रही  बहुत  ज्यादा  अन्न  की  पंदावार  हो  रही  दूसरे  मुहकों  से  हूम  अनाज  मंगाते  थे  नैकिन  अब  हम
 अपना  अनाज  दूसरे  म॒लकों  को  भेज  रहे  हमारे  हरियाणा  के  किसान  बहुत  हनती  बहुत
 दिल  हैं  ओर  काम  करने  वाले  भी  लेकित  में  एक  बात  कहुंगा  कि  अगर  इन्होंने  मारे  साथ  ज्यादती
 की  एस०वाई०एल०  कंनाल  के  मामले  ओ*  जैसा  ये  कहते  हैं  कि  यह  पंजाब  से  होकर  गुजरती  है
 मैं  भी  इनसे  पूछता  चाहता  हूं  कि  अगर  आप  दिल्‍ली  आते  हैं  तो  हरियाणा  से  होकर  ही  निकलते

 हरियाणा  के  अन्दर  से  ही  रास्ता  अगर  आप  एस०वाई०एल०  केनाल  नहीं  बनाने  देंगे  तो  पंजाब  का
 जो  रास्ता  है  उसमें  राजपुर  से  आगे  नहीं  निकलने

 समापति  सहोदय  :  आपका  समय  पूरा  हो  गया

 ]
 ओ  वलवंत  सिह  रामूवालिया  :  वह  राष्ट्र-विरोधी  बातें  कर  रहे  वह्‌  समुदायों  के
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 राबी  व्यास  जल  अधिक  रण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 चोधरी  राम  प्रकाश  :  इनको  ज्यादा  जोश  में  आने
 जैजाना  कत्ल  भू  = रोजाना  कत्ल  हो  रहे  है  ।

 की  जरूरत  नहीं  पंजाब  के  अन्दर
 जोश  को  मुल्क  बर्बाद  करने  में  लगा  रहे  हैं  पंजाब  को  फौज  के

 हवाले  कर  दिया  जाए  तब  वहां  हालत  सुधर  सकती  है  वरना  वहां  की  हालत  ठीक  होने  वाली  नहीं  है  ।

 *श्री  चरनजीत  सिह  झ्ट्वाल  :  पंजान  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसके  पास  एक

 ही  सम्पत्ति  है  जो  नदियों  का  जल  इसके  पास  ओर  कोई  सम्पत्ति  नहीं  है  जो  तरक्की  करने  में  इसकी

 मदद  कर  सके  ।  इसके  पास  सोने  की  खानें  नहीं  कोयले  की  ख़ानें  नहीं  हैं  ओर  बड़े  उद्योग  नहीं  हैं

 वास्तव  में  इसके  पास  ऐसी  कोई  सम्पदा  नहीं  है  जिसके  सहारे  इसका  विकास  हो  नदी  जल  हू

 केवल  मात्र  सम्पदा  है  और  इसे  सुरक्षित  रखने  के  लिए  हमारे  पूवंजों  ने  बड़ी  कुर्बानियां  दी  मैं

 माननीय  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  पंजाब  भारत  का  अंग  नहीं  क्या  पंजाब  के  लोग  और

 विशेष  तौर  पर  सिख  भा  रत  के  नागरिक  नहीं  हैं
 ?  भारतोय  नेता  विदेश  जा  ओर  खाद्याननों  के

 लिए  विनय  करते  क्‍या  यह  कहते  हुए  उन्हें  प्रसन्‍नता  नहीं  alart  कि  हमारा  देश  खाद्यान्नों  में  आत्म -
 निर्भर  हो  गया  है  ?  ऐसा  पंजाब  में  किसानों  के  सहयोग  से  हुआ  कया  उन्होंने  सावंजनिक  भण्डार  में

 अधिकतम  हिस्सा  नहों  दिया  है  ?  यदि  यह  सब  सच  है  तो  में  इस  सम्मानित  सभा  से  पूछना  चाहता  हूं
 कि  इस  सन्दर  पंजाब  राज्य  जो  संसार  का  धान्यागार  और  लुधियाना  जैसे  शहर  की  जो  भारत

 के  मानचेस्टर  के  नाम  से  विख्यात  हैं  बर्बाद  करने  के  व  रे  में  क्यों  सोचा  जा  रहा  लोग  भारतीय

 सभ्यता  के  नालन्दा  और  तक्षशिला  विश्वविद्यालय  जैसे  प्राचीन  कीति  स्तम्भ  देखने  के  लिए  आते  हैं
 क्या  इस  सभा  के  माननीय  सदस्य  यह  पसंद  करेंगे  कि  एक  मुट्ठी  भर  जो  साम्प्रदायिकता  के

 आधार  पर  सोचते  पंजाब  को  तबाह  कर  दें  जो  भारत  का  घान्याग्रार  है  और  इस  नगर  को  तबाह
 कर  दें  ?  क्‍या  भाप  चाहते  हैं  कि समस्त  विश्व  से  जो  लोग  यहां  नालन्दा  और  तक्षशिला  विश्वविद्यालय

 अवशेष  देखने  आते  ये  वे  अब  इसकी  अपेक्षा  पंजाब  के  नगरों  को  बचड़खाने  के  रूप  में  देखने  आयें

 यदि  माननीय  सदस्य  वा््तव  में  यह  महसूस  करते  हैं  कि  प  जाब्र  के  लाग  परिश्रमी  हैं  और  उनको  तबाही

 से  बचाना  है  तो  पंजाब  के  साघ  न्याय  अवश्य  किया  जाना  मैं  पहले  ही  कह  च
 राष्ट्रीय  कानन  दोनों  के  हिसाब  से  तटवर्तो  राज्य  मैं  विश्वास के

 साथ कानून  ए
 था  कह

 सकता  हूं  कि  इस  तटवर्ती  राज्य  का  पानी  लूटा  जा  चुका  अपने  दुर्भाग्य  को
 कथा  शुरू  करने  से  पूर्व

 अंक  जी  आज  नाना में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी



 10  1908  राबी-व्यास  जल  अधिर  रण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांबिधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  )
 विधेयक  )

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  जल  वितरण  के  तरीके  पर  मैं  बहुत  आश्चर्यचकित

 सभापति  इस  जल  का  पहली  बार  वितरण  1954  में  सतलुज  के  पानी  का
 वितरण  1954  में  इससे  वर्तमान  हरियाणा  की  16  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  की  जाती

 राजस्थान  को  9  लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई  के  लिए  पानी  दिया  जो  मैं  कह

 रहा  हूं  वह  तथ्यों  पर  आधारित  मैं  ऐसा  कुछ  नहीं  कहूंगा  जो  गलत  16  लाख  एकड़  भूमि  जो

 वतंमान  हरियाणा  का  भाग  है  की  सिंचाई  के  लिए  पानी  दिया  गया  राजस्थान  को  9  लाख  एकड

 भूमि  की  सिंचाई  के  लिए  पानी  दिया  गया  था  ।  आपको  आश्चय  होगा  कि  वर्तमान  पंजाब  को  11  लाख

 एकड़  भूमि  की  सिंचाई  के  लिए  पानी  दिया  गया  यह  कथा  का  अंत  नहीं  हमारे  दुर्भाग्य  के  लिए
 1955  में  वाशिंगटन  से  एक  पत्र  आया  उस  समय  श्री  एन७  डी०  गुलाटी  अमृख  वार्ताकार

 उसने  भारत  सरकार  को  एक  पत्र  भेजा  जिसमें  कहा  गया  कि  पंजाब  को  नदियों  रावी  तथा
 व्यास  के  जिस  पर  विवाद  चल  रहा  के  पूर्ण  उपयोग  हेतु  विश्व  बैक  की  एक  टोली  योजना

 तैयार  करने  के  लिए  आ  रही  सभापति  आपको  आश्चयं  होगा  कि  इस  प्रकार  की  कोई
 योजना  इतनी  शीघ्रतापूर्वंक  कमी  तेयार  नहीं  की  गई  है  ।  कायंसूची  परिचालित  की  गयी  परजो  निर्णय

 लिए  गये  वे  कार्य  सूची  से  बाहर  यह  सब  1955  में  हुआ  ।  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  उस  समय  के
 सिंचाई  मंत्री  महोदय  ने  पंजाब  के  विशेष  तौर  पर  सिखों  से  बदला  शेने  का  कोई  भी  अवसर  नहीं
 खोया  |  परिणाम  यह  था  कि  1955  के  पत्र  के  आधार  पर  पंजाब  में  पानी  का  वितरण  किया  गया  ।

 पंजाब  को  59  लाख  एकड़  फूट  पानी  दिया  पेपसू  को  13  लाख  एकड़  फुट  पानी  दिया  गया
 ओर  राजस्थान  को  80  लाख  एकड़  फूट  पानी  दिया  1955  में  इप  कागजी  कायंवाही  के  अनुरूप
 पानी  का  निर्धारण  किया  गया  ।  जब  पंजाब  के  लोगों  ने  आन्दोलन  शुरू  किया  और  इसके  विरुद्ध  आवाज
 उठाई  तब  यह  कहा  गया  कि  पानी  का  बंटवारा  केवल  कागजों  पर  किया  गया  था  वास्तविक  रूप  में

 नहीं  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  यदि  एक  मापदण्ड  के  अपनाने  से  पंजाब
 के  विशेषतया  सिख्चों  ओर  अकालिपय(ों  को  लाभ  होता  है  तो  इसे  कभी  भी  नहीं  अपनाया  जायेगा  । oat
 केवल  वही  मापदण्ड  अपनाया  जायेगा  जो  हमें  क्षति  पहुंचायेगा  ।

 नमंदा  न्‍्यायाधिकरण  का  गठन  किया  गया  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  द्वारा  इसकी
 अध्यक्षता  की  गई  ।  राजस्थान  ने  इस  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  आवेदन  किया  ।  जाने-माने  वकीलों  द्वारा
 इस  म।मले  की  पैरवी  की  आखिरी  परिणाम  के  तौर  पर  यह  कहा  गया  कि  राजस्थान  निहित
 अधिकार  के  रूप  में  आवेदन  नहीं  कर  सकता  यह  भी  कहा  गया  कि  नमंदा  का  पानी  राजस्थान को
 नहीं  दिया  जा  सकता  क्योंकि  नप्ंदा  का  कोई  भी  हिस्सा  राजस्थान  को  नहीं  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  यदि  निहित  अधिकार  के  रूप  में  राजस्थान  को  नमंदा  का  पानी  नहीं  दिया  जा
 सका

 तो  क्या  पंजाब  को  नदियों
 --

 रावी  एवं  व्यास  का  पानी  राज  स्थान  को  दिया  जा  सकता
 है  जबकि  इन  नदियों  का  कोई  भी  हिस्सा  राजस्थान  को  नहीं  छूता
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 रावी-ब्यास  जल  अधिक  1986  का  नि  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल

 विधेयक

 ]

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  राजस्थान  से  तो  आपका  कोई  झगड़ा  नहीं  आप  भी  चाहते

 हैं  कि  राजस्थान  को  इतना  पानी  मिलना  चाहिए  ।

 [  भ्रनुवाद  ]

 श्री  चरन  जीत  सिह  भ्रठवाल  :  मैं  सभा  को  एक  बात  बताना  चाहता
 मैं

 नहीं  चाहता  कि
 राजस्थान  को  या  हरियाणा  को  पानी  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  पंजाब  का  विकास
 पंजाब  समृद्ध  बने  ।  इसी  प्रकार  मैं  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  जो  एक  रेगिस्तान  भी  तरक्की
 चिंतित  मतहोइये  ।  मैं  अपने  सुझाव  अन्त  में  दूंगा  ।  मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  1955  में  राजस्थान
 को  गैर-कानूनी  ढंग  से.पानी  दिया  गया  ओर  पुनगंठन  अधिनियम  में  अनुच्छेद  78  शामिल  करके  इसे

 कानूनी  जामा  पहनाने  का  व्यर्थ  प्रयास  किया  गया  ।  सभापति  इस  अनुच्छेद  ने  केन्द्र  को  मनमाने
 ढंग  से  व  मनमाने  अनुपात  में  पानी  निर्धारण  का  अधिकार  दे  दिया  मेरे  विचार  में  इस  सभा  द्वारा

 ऐसा  कोई  पुनगंठन  अधिनियम  पास  नहीं  किया  गया  होगा  एक  राज्य  में  अलग  ढंग  से  व  दूसरे  राज्य  में

 दूसरे  ढंग  से  लागू  होगा  ,  परन्तु  मेरे  विचार  में  इस  अनुच्छेद  के  अन्तग्रंत  1976  में  एक  फंसलाः  दिया  गया

 फलस्वरूप  पुनगंठन  अधिनियम  के  अनुच्छेद  78  की  आ॥षाड़  लेकर  1955  के  दस्तावेजी  प्रस्ताव  को

 कानूनी  जामा  पहनाया  गया  1976  में  सम्पूर्ण  देश  एक  जेल  की  भांति  यह  आपातकाल  के

 दोरान  किया  जब  अक/ली  दल  सरकार  तत्ता  में  इसने  इसके  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में

 मुकहमा  दायर  किया  ;  यह  मुकदमा  अभी  चल  ही  रहा  था  कि  अकाली  सरकार  सत्ता  से  बाहर  हो  गई  ।

 इसके  बाद  1981  में  एक  अन्तर्रज्यीय  समझौता  हुआ  ।  मेरे  विचार  में  यह  समझ्नौता  अनुच्छेद  78  के

 अधीन  किया  गया  ।  इस  समझोते  के  परिणामस्वरूप  राजस्थान  का  हिस्सा  80  लाख  एकड़  फुट  से

 6  लाख  बढ़ाकर  86  लाख  एकड़  फूट  कर  दिया  गषा  ।  कागजात  में  पंजाब  का  हिस्सा  3.5  एम०  ए०

 एफ०»  से  बढ़ाकर  4.22  एम०  ए०  एफ०  कर  दिया  आपको  आश्चर्य  होगा  ओर  आप  मुझ  से

 पूछेंगे  कि  जब  1976  में  पंजाब  के  पास  15.58  एम०  ए०  एफ०  पानी  था  तो  दिसम्बर  1981  में  जब्र
 बन्तर्राज्यीय  समझाते  पर  हस्ताक्षर  हुए  तो  यह  17.17  एम०  ए०  एफ०  कंसे  हो  गया  ।  वरिष्ठ  सदस्य

 यहां  बठे  जब  हम  192!-22  और  1945-46  के  अनुक्षम  को  लेते  हैं  तो  15.58  एम०  ए०  एफ०
 पानी  का  बंटवारा  होना  1976  में  86  लाख  एकड़  फूट  पानी  राजस्थान  को  दिया  गया
 1976  में  नहीं  परन्तु  1981  में  मेरा  जवाब  यह  है  कि  जब  1980-81  का  अनुक्रमं
 लब्ध  था  तो  1960-61  के  अनुक्रम  पर  क्‍यों  विचार  किया  गया  ।

 |  सभापति  सभा  यह  जानना  चाहती  है  कि  इस  विषय  में  हमारी  सरकार  का  क्‍या  रवेया

 है  ओर  पंजाब  की  क्‍या  स्थिति  इसलिए  आप  कृपा  करके  मुझे  दिये  जाने  बले  समय के  बारे  में

 सोचे  ।  कृपा  करके  घण्टी  बजाकर  मेरा  ध्यान  भंग  मते  कीजिए  ।  1981  के  अन्तर्राज्योय  समझोते  के
 बारे  में  कहना  चाहता हूं  कि  समझौता  संविधान  के  विरुद्ध  संविधान की  प्रविष्टि  56  ओर  अनुच्छेद
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 विधेयक  )

 262  के  अन्तगंत  संसद  को  केवल  अन्तर्राज्यीय  नदियों  के  सम्बन्ध  में  ही कानन  बनाने  का  अधिकार  दिया
 गया  रावी  एवं  व्यास  नदियों  के  सम्बन्ध  में  रावी  एवं  व्यास  नदियां  केवल

 पंजाब  से  होकर  ही  बहती  हैं  और  राजस्थान  तथा  हरियाणा  में  से  इन  नदियों  का  कोई  हिस्सा  नहीं

 बहता  ।  )  976  में  दिया  गया  निर्णय  संविधान  के  उपबंधों  व  भावना  के  प्रतिकल  संविधान
 के  उपबन्धों  व  भावना  के  प्रतिकूल  निर्णय  या  समझौता  कानून  की  नजरों  में  वेघ  नहीं  हो सकता  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  1981  में  कागजात  पर  जो  अनुपात  बढ़ाया  गया  था  और

 जो  समझोता  किया  गया  वे  संविधान  के  अनुसार  नहीं  थे  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  का जवाब  देना  चाहता  हूं  ।  यह  कहा  गया  है  कि

 पानी  पाकिस्तान  से  खरीदा  गया  थानी  पाकिस्तान  से  नहीं  खरीदा  गया  है  ।  हमारे  द्वारा  किया  गया

 भगतान  पानी  की  कीमत  नहीं  दूसरी  ओर  यह  मुआवजे  के  तौर  पर  पानी  के  पुरानी  नहर  से  नई
 चिनाव  और  जेहलंम  से  पंजाब  की  पुरानी  नहरों  क्रो  विषणन  के  आवश्यक  कार्यों  की  लागत  के

 सम्बन्ध  में  दिया  गया  मन्त्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  वक्‍तव्य  देते  समय  इस  पहलू  पर  गोर  नहीं
 मेरे  विचार  में  सिंधु  जल  समझौते  की  धारा  5  में  से  निम्ननिश्चित  पंक्तियों  को  उद्धुत  करना

 आवश्यक  है  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कार्य  संचालन  पद्धति  के  हिस्से  का  उद्देश्य  जिसका

 हवाला  धारा  1५  (1)  में  दिया  गया  है  प्रतिस्थापन  है  पश्चिमी  नदियों  से  ओर  पाकिस्तान  में  सिंच

 नहरों  के  लिए  पानी  के  दूसरे  स्रोतों  जो  15  अगस्त  1947  को  पूर्वी  नदियों  से  जलपूर्ति  पर  निर्भर

 हन  परियोजनाओं  की  लागत  के  लिए  भारत  62,060,000  पोंड  स्टलिग  के  एक  निश्चित  योगदान  के

 लिए  सहमत  है  ।

 इसका  अर्थ  है  कि  भुगतान  जेहलम  तथा  चिनाब  नदियों  के  पानी  को  नई  नहरों  में  मोड़ने  के

 लिए  मुआवजे  के  तौर  पर  किया  गया

 5
 राजस्थान  से  आये  माननीय  सदस्यों  ने  1960  के  समझौते  का  हवाला  दिया  संविधान  के

 त्तगंत  समझौते  सम्बन्धी  अधिकार  केन्द्र  के  पास  निहित  यह  समझौता  भारत  ओर  पाकिस्तान
 मध्य  हुआ  पाकिस्तान  और  पूर्वी  पंजाब  के  मध्य  नहीं  ।  यदि  संविधान  ने  समझोते  सम्बन्धी  अधिकार

 केन्द्र  को  दिए  हैं  तो  इसने  कुछ  अधिकार  पंजाब  व  अन्य  राज्यों  को  भी  दिए  हैं  क्योंकि  राज्य  भारत  का

 एक  हिस्सा  संविधान  एक  राज्य  को  किसी  अन्य  राज्य  को  या  एक  तटवर्ती  राज्य  को  एक
 तटवर्ती  राज्य  को  पानी  देने  का  अधिकार  देता  यह  एक  ऐसा  अधिनियम  है  जो  केवल  एक  राज्य

 विधान  मण्डल  द्वारा  ही  पारित  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारे  पास  संवैधानिक  अधिका री  भी  इसलिए  सन्धि  का  यह  मतलब  नह
 /  बारे  में  जो  अधिकार  पंजाब  राज्य  को  दिया  गया  वह  ले  लिया  गया  संविधान  ने  केन्द्र  को  संधि बारमज

 करने का  अधिकार  दे  रखा  अगर  यह  माना  गया  तो  फिर  कानन  के  द्वारा  राज्यों  को  दिये  गए
 -  अधिकार को  भी  बनाये  रखना  है  ।  संधि  उस  अधिकार

 को
 प्रभावित  नहीं,करती

 ज+  a ञ
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 रावी-ब्यास जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक
 जज  जप

 चरनजोत  सिह  झ्रठवाल  ]

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  ओर  मैंने  भी  पहले  बताया  था  कि  हमें  बदनाम  करने  के
 लिए  ***  )

 श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्या  वह  समझोते  के  खिलाफ  बोल  रहे  हैं  ?  श्री  लोंगोवाल  ने  इस  पर
 अपने  हस्ताक्षर  किए  क्या  आप  खण्ड  (')  या  समझोते  के  खिलाफ  बोल  रहे  कृपया  आप  इसके
 बारे  में  सोचें  ।  यहां  विवरण  इस  पर  लोंगोवाल  ने  हस्ताक्ष  र  किये  वे  प्रैराग्राफ  9  (।  )  से  सहमत
 हुए  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  जो  कुछ  वह  बोलना  चाहते  हैं  वह  बोलें  ।

 श्री  चरनजोत  सिंह  भ्रठवाल  :  हमारे  मित्रों  ने  पंजाब  के  लोगों  के  बारे  में  यहां  कहा  था  कि
 हम  पाकिस्तान  में  पानी  देने  के  लिए  त॑यार  हैं  लेकिन  राजस्थान  और  ह्याणा  में  नहीं  ।  यह  प्र्णतया
 गलत  और  आधारहीन  शायद  उन्होंने  रिकार्ड  नहीं  देखा  भाकड़ा  नंगल  और  पोंग  बांध  के  ब्रा
 होने  के बाद  सतलज  ओर  ब्यास  से  एक  बूंद  पानी  भी  पाकिस्तान  में  नहीं  गया  जहां  तक  रावी  नदी
 का  संबंध  ऊपरी  बड़ी  दोआब  नहर  और  कश्मीर  नहर  को  पानी  देने  के  हमारे  पास  18.7  लाख
 एकड़  फीट  पानी  बचा  है  जो  अपर्याप्त

 ह ैऔर  उसकी  माधोपुर  हैडवक्स  के  लिए  जरूरत  मेरा  विचार
 है  कि  मेरे  साथी  मुझसे  सहमत  होंगे  ।  वर्षा  ऋतु  को  छोड़कर  रावी  का  पानी  पाकिस्तान  में  कतई  नहीं
 जाता  है  अर्थात्‌  जुलाई  और  अगस्त  जैसे  तीन  महीनों  में  241  लाख  एकड़  फीट  पानी  वहां  जाता
 इसे  भी  रोका  जा  सकता  मैं  राजस्थान  और  हरियाणा  के  अपने  मित्रों  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि
 अगर  केम्द्र  हमें  थीन  बांध  पूरा  करने  की  स्वीकृति  दे  देता  और  यदि  थीन  बांध  पहले  ही  पूरा  हो  जाटा
 तो  हमारा  पानी  वहां  नहीं  लेकित  थीन  बांध  के  लिए  मंजूरी  को  देना  हमारे  खिलाफ  एक
 यार  के  रूप  में  योग  किया  केन्द्र  ने  सोचा  था  कि  अगर  हमने  1976  का  निर्णय  और  पूवं  जल
 वितरण  की  बात  स्वीकार  न  की  होती  तो  मंजूरी  नहों  दी  यह  सत्य  है  कि  198।  में  निर्णय
 स्वीकार  किया  गया  ।  सरदार  दरबारा  सिंह  ने  इस  पर  अपने  हस्ताक्षर  किये  ऐसा  करते  हुए  उन्होंने
 यह  सिद्ध  कर  दिया  था  कि  वह  कांग्रेस  के  एक  अच्चे  अनुयायी  हैं  ओर  बीवीजी  के  प्रति  बहुत
 लेकिन  उसने  पंजाब  के  भाग्य  को  हमेशा  के  लिए  सील  कर  इसके  परिणामस्व  रूप  थीन  बांध  के
 लिए  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  लेकिन  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  थीन  बांध  को  मंजूरी  देने  में  देरी
 के  कारण  पानी  पाकिस्तान  को  लगातार  जाता  रहा  ।  अगर  मेरे  मित्र  अब  भी  यह

 र
 सोचते  हैं  कि  वर्षाऋत

 में  सतलज  और  ब्यास  का  पानी  पाकिस्तान  में  क्यों  जाता  है  तब  हम  फाटक  उनकी  तरफ  खोल  सकते
 )

 :

 ]
 *

 चोषरो  राम  प्रकाश  :  यह  जो  पानी  यह  पंजाब  या  हरियाणा  का  नहीं
 है।'**

 ।

 368
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 1044,  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  )
 विधेयक

 ]

 श्री  चरनजोत  सिह  भ्रठवाल  :  1964  में  थीन  बांध  65  करोड़  रुपये  की  लागत  से  बन  सकता
 अब  शायद  यत्न  780  करोड़  रुपये  से  भी  बनना  संभव  नहीं  इसलिए  केन्द्र  की  कमजोरी  के

 कारण  थीन  बांध  का  पानी  बाहर  बहता  रहा  ।

 अब  मैं  कुछ  मिनट  सतलज  यमुना  संपर्क  नहर  के  बारे  में  कुछ  कहने  के  लिए  कुछ  समय  लेना

 चाहूंगा  जिसके  बारे  में  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  न ेकाफी  शोर  मचाया  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा
 है  और  जैसाकि  मुख्य  मंत्री  ने  भी  कहा  यह  एक  तथ्य  है  कि  यदि  आप  हमारी  समस्या  को  समझते
 यदि  भारत  की  जनता  हमारी  मजबूरी  को  समझती  तो  अ!प  खुद  ही  कहेंगे  कि  पंजाब  वास्तव  में  बड़ी
 कठिनाई  में  इसके  पास  दूसरे  राज्यों  को  देने  के  लिये  पानो  बिल्कुल  नहीं  है  ।  )

 सभापति  हमारे  पास  105  लाख  एकड़  जमीन  है  जिसको  हम  जोतते  हैं  और  जिसकी
 सिंचाई  करनी  होती  इसमें  से  हम  सिर्फ  45  प्रतिशत  भूमि  की  नहरों  द्वारा  सिंचाई  करते  हैं  और
 शेष  55  प्रतिशत  भूमि  के  लिए  हम  नलकूपों  के  माध्यम  से  भूमिगत  पानी  निकालते  अब  पंजाब  में
 117  खण्ड  सापति  आप  यह  सुनकर  चकित  होंगे  कि  इन  श्ण्डों  में  से  67  में  यह  घोषणा

 कर  दी  गई  है  कि  नलक॒प  लगाने  के  लिए  कोई  नया  विद्युत  कनेक्शन  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  यहां  पर
 लगभग  32  खण्ड  ऐसे  हैं  जिनमें  कनेक्शन  सिर्फ  कुछ  समय  के  लिए  दिए  जा  सकते  हैं  लेकिन  20  छण्ड

 ऐसे  हैं  जिनमें  भू-भाग  ऐसा  है  कि  वहां  कोई  नलकप  नहीं  लगाया  जा  हम  55  प्रतिशत  जमीन
 की  सिंचाई  नलक॒प  के  पानी  से  करते  हमें  30  लाश  एकड़  फीट  पान्नी  निकालना  चाहिए  लेकित
 सभापति  आप  यह  जानकर  हैरान  होंगे  कि  हम  प्रतिवर्ष  120  लाख  एकड़  फीट  पानी  जमीम  से
 निकाल  रहे  पंजाब  विश्वविद्यालय  के  अनुसार  भूमिगत  पानी  का  स्तर  प्रतिवर्ष  एक
 फूट  से  डेढ़  फूट  नीचे  जा  रहा  है  ।  इस  कारण  किसानों  को  नलकप  लगाने  के  लिए  प्रतिवर्ष  100  करोड़
 रुपये  खर्च  करने  पड़ते

 सभापति  मुझे  एक  या  दो  निवेदन  ओर  करने  सतलज-यमुना  संपर्क  नहर  के  बारे
 में  मैं

 यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  जाने  वाले  इसने  अपना  फैसला
 देवा  इसने  अभी  फंसला  करना  है  कि  हरियाणा  का  कितना  हिस्सा  1-7-85  को  राजस्थान
 कितना  हिस्सा  ले  रहां  था  ओर  कितना  पानी  पंजाब  द्वारा  श्रयोग  में  लाया  जाता  )
 राजस्थान  के  हिस्से  के  पानी  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  और  उसके  बाद  ही  एक  फैसला  दिया  जायेगा  ।
 जैसाकि  मैंने  आरंभ  में  कहा  हम  चाहते  हैं  कि  हरियाणा  ओर  राजस्थान  को  पानी  दिया  जाना
 चाहिए  ।  ध

 में  एक  सुझाव देते  हुए
 अपना  भाषण  समाप्त  करता  उनको

 पानी  दिया  जाना
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 राबी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3  1986
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद
 विधेयक  (---  जारी  )

 चरनजीत  सिह  ध्रठवाल  ]

 लेकिन  मैं  नहीं  चाहता  कि  पंजाब  को  बरबाद  करते  हुए  उनको  पानी  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि

 उनको  भी  समृद्ध  होना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  एक  सुझाव  देता  चाहता  हमारा  विश्वास  है  कि  गंगा
 जल  बहुत  पवित्र  सभी  विशेषतया  वे  जो  घ॒म्म  में  विश्वास  रखते  यह  सोचते  हैं  कि गंगाजल
 इतना  पवित्र  है  कि  इसमें  एक  डुबकी  लगाने  से  हमें  सभी  पापों  से  मुक्ति  मिल  जाती  अगर  गंगाजल

 में  स्नान  करने  से  परमानन्द  की  आप्ति  होती  है  तो  वही  पानी  भूमि  की  सिंचाई  के  लिए  प्रयोग  में  लाया

 जाना  सभापति  मैं  एक  मिनट  में  भाषण  समाप्त  कर  वह  पानी  हरियाणा  और

 राजस्थान  में  लाया  जाना  )

 पहले  आप  मुझे  सभापति  मुझे  यह  जरूर  कहना  चाहिए  कि  पानी  भीम  गौडा

 बीयर  स्थल  से  ताजेवाला  हेडवक्‍्स  में  लाया  जाना  चाहिए  और  फिर  रोहतक  तथा  हरियाणा  के

 दूसरे  लगते  हुए  क्षेत्रों  को सिचित  किया  जा  सकता  इसी  तरह  राजस्थान  फीडर  नहर  में  रुड़की  से

 पानी  जाया  जाना  चाहिए  ।  हम  200  मील  लम्बी  नहर  बना  सकते  इसी  तरह  से  राम  गंगा  परि

 योजना  से  पानी  ओखला  हेडवर्क्स  प्वाइंट  में  लाथा  जा  सकता  है  और  यह  देहली  और  गुड़गांव  को

 सप्लाई  किया  जा  सकता  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  गंगा  में  450  लाख

 एकड़  फीट  पानी  है  लेकिन  सिर्फ  30  लाख  एकड़  फीट  पानी  का  उपयोग  किया  जाता

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  420  लाख  एकड़  फोट  पानी  पहाड़ों  से  आता  है  और  समुद्र  में  बह  जाता
 अग  र  वह  पानी  हरियाणा  और  राजस्थान  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाये  तो  राजस्थान

 और  हरियाणा  को  पानी  मिल  सकता  है  और  पंजाब  की  भी  बचाया  जा  सकता  है  ओर  लगातार  समृद्धि
 प्राप्त  कर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुकझ्षे  बोलने  के  लिए  यह  अवसर

 शी  चिरंजो  लाल  धार्मा  :  अकाली  दल  के  इस  माननीय  सदस्य  को  सुनने  के

 विपक्ष  को  अब  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  सरकार  को  लोंगोवाल-राजीव  समझौते  को  लागू  करना

 चाहिए  ।
 हे

 डा०  जी०  एस०  ढिल्‍्लों  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  मैं  इस  समझौते  का  समर्थन  देने  की  भावना  से  क  रता  हूं  जिस  पर  हमारे  प्रधान  मंत्री

 ओर  संत  लोंगोवाल  के  हस्ताक्षर  हुए  मैं  पूर्व  वक्ता  की  तरह  एक  छोर  से  दूसरे  तक  नहीं  जाना

 चाहता  हूं  ।  मैं  सिफे  अपने  आपको  विधेयक  तक  ओर  उन  मुद्दों  तक  सीमित  रखना  चाहता  हूं  जो संगत
 हैं  और  समझौते  के  बाद  मपेक्षित  मुझसे  पहले  के  वक्‍ता  अपने  भाषण  में  समझोते  से  पूर्व  और  .

 के  बाद की  घटनाओं को  मिला  रहे  मैं
 इतना  कह  सकता  हूं  कि  यह  विधेयक  इस  समझौते  के
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 सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  (--

 और  9.2  उपबन्धों  को  लागू  करने  की  भावना  से  लाया  गया  अपने  को  यहीं  तक

 सीमित  रखना  चाहता  !947  में  विभाजन  के  बाद  पंजाब  में  जो  उत्तम  सिंचाई

 व्यवस्था  थी  वह  बंट  इसका  श्रेष्ठ  हिस्पा  पाकिस्तान  में  चला  विभाजन से  पूव॑  संयुक्त
 पंजाब  की  हमारी  नहर  प्रणाली  विश्व  की  एक  सर्वोत्तम  प्रणाली  थी  ।  विभाजन  के  बाद  शेष  ओर
 कम  विकर्तित  हिस्सा  जो  हमारे  भारत  के  हिस्से  में  आया  उसका  विक्रास  हमें  करना  हमें  इसे

 पूर्वी  पंजाब  में  विकसित  करना  थ्रा  ।  हमें  उस  समय  यह  नहीं  पता  था  कि  विभाजन  के
 बाद  जो  पंजाब  हमारे  हिस्से  में  उसका  विभाजन  हो  उस  समय  इसके  बारे  में

 हमारा  कोई  विचार  नहीं  हमने  राज्य  का  नये  सिरे  से  विकास  करना  शुरू  कर

 स्‍तान  के  साथ  झगड़ा  हो  मामला  मध्यस्य  निर्णय  के  लिए  भेजा  यह  विश्व  बेंक  को

 दिया  गया  ।  हमारे  चोटी  के  अभियन्ता  इस  मामले  में  सहायता  करने  के  लिए  वहां  थे  ।  इसके
 स्वरूप  सिन्धु  जल  सन्धि  हुई  ओर  उस  सन्धि  को  आधार  मानते  हुए  हम  आगे  जा  रहे  चाहे  यह

 हरियाणा  हो  या  राजस्थान  या  हम  उसे  नहीं  भूल  सकते  ।  ये  सब  एक  देश  का  हिस्सा

 हम  सब  एक  देश  के  अंग  हम  इस  तथ्य  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  कि  झगड़ा  भाइयों  में  है  और

 दूसरे  राष्ट्रों  की  तरह  विरोधियों  में  नहीं  ।  यह  एक  देश  का  दूसरे  देश  के  साथ  झगड़ा  नहीं  यह  एक

 राज्य  का  दूसरे  राज्य  के  साय  झगड़ा  यहां  कई  विवाद  हैं  ज़ंसे  नमंदा  ओर  दूसरे  विवाद  जो

 अन्तर  ्राज्पीय  विवादों  की  श्रेणी  में  आते  हैं  ।  राजस्थान  के  सम्बन्ध  में  पूर्व  इसको  पृष्ठभूमि  से

 बहुत  से  लोग  परित्रित  नहीं  अगर  राजस्थान  सिन्धु  जल  सन्धि  पर  सहमत  होता  है  और  सूत्र

 जैसी  पर  ही  सहमत  होता  तो  सारा  देश  बहुत  से  लोगों  से  वंचित  रह  उस  समय  अगर

 राजस्परान  ने  उस  समय  हमारा  समर्थन  नहीं  किया  होता  तो  हम  उतनी  प्रगति  नहीं  कर  पाते  जितनी  कि

 हमने  अब  कर  ली  हमारा  उनसे  कोई  झगड़ा  नहीं  हम  सब  भाई-भाई  मामला  1976  में
 उभरा  |  उस  समय  मैं  श्रोमती  इंदिरा  गांधी  के  मंत्रिमंडल  में  सदस्य  कुल  7.2  पानी  उपलब्ध

 इसमें  से  3.5  पानी  पंजाब  3.5  पानी  हरियाणा  को  और  0.2  पानी  पेय  जल  के  उद्देश्य  से  दिल्ली
 को  मिला  ।

 सभापति  अगर  मैं  तत्कालीन  मंत्रिमंडल  की  गुप्त  बातों  का  रहस्योद्घाटन  नहीं  करता
 तो  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  उस  समय  जल  और  विद्युत  आयोग  6  अध्यक्ष  का  मत  था  कि

 पंजाब  थोड़ा  सा  और  पाने  का  हकदार  है  पर  उसे  उससे  वंचित  रखा  लेकिन  पक्षों  में

 स्पर  सहमति.हो  गई  पेय  को  लेकर  कोई  क्षगड़ा  नहीं  त्तिलसिला  जारी  पर
 आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि  तत्कालीन  कांग्रेध्ती  मुख्य  मंत्री  ज्ञानी  जेल  सिंह  ने  भूतपूर्व  प्रधान
 मंत्री  स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  द्वारा  दिये  गये  निणंय  का  विरोध  किया  ।  भुक्षे  पुरा  विश्वास  हे  कि
 मेरे  एक  जे  बाद  में  कांग्रेस  पार्टी  क्री  ओर  से  मुख्य  मंत्री  भी  इस  समझौते  क  पक्ष मे  नहों

 लेकि  के  व्यापक  हित  में  पंजाब  ने  इसे  स्वीकार  कर  लेकिन  हैरानी  की  बात  यह  है
 रन्तर  जारी  रहने  वाला  झगड़ा  नहीं  जब  हमारा  दल  सत्ता  में  आया  तो  उनमें  कुछ
 ।  उम्र  यह  स्थिति  कुछ  महीने  1977  में  जनता  पार्टी सत्ता  में
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 विधेयक

 जी०  एस«  ढिल्लों  ]

 उनके  दल  -  अकाली  दल--के  दोनों  प्रमुख  नेता  मंत्री  1977  श्रीमती  गांधी  द्वारा  निर्णय
 दिये  जाने  के  कुछ  महीने  बाद  ही  वे  शासक  बन  गए  ।  वे  मोरार  जी  भाई  देसाई  के  मंत्रिमंडल  में
 शामिल  हो  सरदार  प्रकाश  सिंह  बादल  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  में  आ  गए  थे  *  उन्होंने  केन्द्र  मे ंअपना

 पद  छोड़  दिया  ओर  पंजाब  का  मुख्य  मंत्री  बनने  के लिए  चले  ओर  पंजाब  के  वतंमान  मुख्य  मन्त्री
 मोरार  जी  के  मंत्रिमंडल  में  आ  गए  और  कृषि  और  सिंचाई  तथा  इस  मामले  से  संबंधित  विषयों  के
 केन्द्रीय  मंत्री  बन  हमने  सोचा  कि  अगर  हमने  गलती  की  है  तो  राज्य  ओर  केन्द्रीय  स्तर  पर  उनके

 बड़े-बड़े  नेता  एक  साल  दो  साल  बीते  ओर  तीन  साल  बीत  गए  इस  बारे  में  उन्होंने  बात
 नहीं  की  ।  राजस्थान  के  बारे  में  कोई  झगड़ा  नहीं  इंदिरा  गांधी  निर्णय  के  बारे  में  भी  कोई  झगड़
 नहीं  कोई  नया  प्रस्ताव  भी  नहीं  1980  में  हम  ज॑से  ही  सत्ता  में  आए  उन्होंने  म।मले  कक

 उठाया  और  पुराने  मामलों  को  उन्होंने  पुनः  ।  ऐसी  स्थिति  हम  अपने  लिए  उत्पन्न  कर  रहे

 मैं  तथ्य  बता  रहा  हुं  ।  मैं  तथ्यों  को  तोइ-मरोड़  नहीं  अगर  उन्हें  तोड़ना  मरोड़ना  होता  तो  मैं

 बहुत  सी  बातें  कह  सकता

 श्री  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :  उस  निर्णय  के  बाद  हम  उच्च  न्यायालय  गए  थे  ।

 डा०  जो०  एस०  ढिललों  :  जब  आप  न्यायाधिकरण  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  जा  रहे  हैं  तो

 आप  स्थगन  आदेश  क्‍यों  नहीं  ले  लेते  ?  मेरा  मत  है  कि  हमें  अतीत  को  भूल  जाना  चाहिए  ।  भूल  जाइए
 कि  उन्होंने  या  हमने  मन्त्रियों  के  रूप  में  क्या  किया  था  ?  अब  असली  बात  तो  पंजाब  में  शांति  लाने  की

 आपके  नेता  समझौते  के  उपबन्धों  से सहमत  हैं  ।  इसमें  से  नो  को  कार्यान्वित  किया  जा  चुका
 केवल  ये  दो--यह  न्‍्यायाधिकरण  ओर  एक  और---बचे  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  के
 अन्तगेत  किसी  राज्य  ने  इस  मामले  को  केन्द्र  सरका९  के  पास  नहीं  भेजा  इसलिए  एक  विशेष  अध्यादेश
 जारी  किया  लेकिन  जेसे  ही  गलती  का  पता  चला  दोनों  राज्यों  ने इसका  उल्लेख
 देश  को  वापस  लिया  गया  ओर  अनन्‍्तर्राज्यीय  जल  विवाद  में  संशोधन  करने  के  लिये  वतंमान  विधेयक
 लाया  गया  ।  मालूम  नहीं  इससे  क्या  फर्क  पड़ेगा  ।  ऐसा  हो  या  वेसा  होगा  ।  फक  केवल  यह  पड़ेगा  कि
 तम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  की  बजाय  अब  तीन  न्यायाधीश  होंगे---उच्चतम  न्यायालय  से  एक
 ओर  न्यायाधीश  तथा  उच्चतम  न्यायालय  का  एक  जल  विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत
 उच्चतम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  की  बजाय  अब  अन्तर्राज्यीप  जल  विवाद  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 तीन  स्यायाधीश  और  दो  निर्धारक  इतना  कुछ  हो  गया  है  और  इतना  कुछ  किया  गया  है  तो  पुराने
 मामलों  को  दोबारा  क्यों  उठाया  जाता  है  ?  ऐसी  बहुत  सी  गम्भीर  घटनाएं  हो  रही  हैं  जिनमें  हमारा  ध्यान
 बंट  सकता  हमें  खुशी  होनी  चाहिए  कि  इसके  द्वारा  कम  से  कम  दो-तीन  बकाया  विवादों  का  हल  हो
 सकता  हें  इसका  स्वागत  करना  इसीलिए  मैंने  सोचा  कि  मैं  आपसे  और  सरदार  चरनजीत

 सिंह  अठवाल  से  अनुरोध  करूं  कि  यह  ऐसा  सवाल  नहीं  है  जिस  पर  झगड़ा  किया  जाये  ।  पंजाब  पर  देश  को

 नाज  यह  मत  सोचिये  कि  पानी  शब्द  पंजाब  से  संबंध  रखता  किसो  समय  पंजाब  इस्लामाबाद  से
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 दिल्ली  तक  फैला  हुआ  उनके  लिये  हमने  अपनी  सिंचाई  प्रणाली  के  अधिकांश  हिस्से  को  त्याग  दिया  ।
 बतंमान  पंजाब  पुराने  पंजाब  जैसा  नहीं  विभाजन  के  बाद  यह  सिंचाई  प्रणाली  हमें  मिली  ।  इसका

 हरियाणा  और  पंचाब  के  बीच  फिर  से  बंटवारा  किया  इसके  लिए  आपने  काम

 हरियाणा  के  लोगों  को  हरियाणा  मिला  क्‍योंकि  आपने  पंजाबी  सूबे  के  लिए  झगड़ा  किया  था  और  पंजाब
 का  कुछ  हिस्सा  हरियाणा  के  पास  चला  चम्बा  और  बहुत  से

 खूबसूरत  स्थान  हिमचाल  प्रदेश  को  मिल  हमने  उन  सबको  गंवा  हमारी  नदियों  का

 ग्रहण  क्षेत्र  हिमाचल  प्रदेश  में  मान  लीजिए  कल  किसी  परमाण  तरीके  से  यह  जलग्रहण  क्षेत्र  किसी

 ओर  क्षेत्र  में  चला  जाये  तो  आप  क्या  करेंगे  ?  कोई  इसे  नहीं  जानता  ।  पंजाब  विभाजन  के  समय  आपको
 इस  पहलू  पर  विचार  करना  चाहिए  अबोहर  और  फजिल्का  में  हाल  ही  में  हुए  मतदान  क

 लीजिए  उन्होंने  हमें  मत  क्योंकि  वे  पंजाब  में  रहना  चाहते  थे  ।  वे  अपने  जल  का  बंटवारा  करना

 नहीं  चाहते  हरियाणा  और  आदि  के  बीच  विवाद  में  इसी  बात  को  लागू  क्‍यों

 नहीं  करते  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  उज्ज्वल  शांतिपूर्ण  और  खुशहाल  पंजाब  के  बारे  में  सोचिए  ।

 ]

 चोौधरो  सुन्दर  सिह  :  चेयरमेन  1946  में  संयद  हृदात  की  गवरनंमेंट  थी  ।

 जब  सेयद  हिंदात  भाग  गया  तो  हमारे  पास  डाक्टर  अम्बेडकर  ने  आदमी  भेजे कि  तुम  मुस्लिम  लीग  से
 मिलकर  हिन्दुस्तान  से  बंटवारा  कर  मैं  उस  वक्‍त  लोडर  था  ओर  मेरे  साथ  सारे  आदमी  उस

 समय  हिन्दुस्तान  की  जनसंख्या  34  करोड़  उसमें  से  मुसलमानों  की  9  हरिजनों  की  6

 करोड़  जनसंख्या  थी  ।  अगर  हम  मुस्लिम  लीग
 से  मिल  जाते तो  न  पंजाब  रहता  ओर  न  ही  हरियाणा

 रहता  ।  कि  डाक्टर  अम्बेडकर  ने  भी  कहा  था  कि  :--

 ]

 मैं  हिन्दू पंदा  हुआ  हूं  ।  इसमें  मेरा  कोई  दोष  नहीं  ।  मैं  हिन्दू के  रूप  में  मरना  पसंद  करूंगा ।

 ]

 अगर  हम  उनकी  बात  को  मान  लेते  तो  अच्छा  होता  और  आज  जो  क्नग़े  हो  रहे  हैं  वह  भी
 नहीं  होते  ।

 अब  यह  हिन्दुस्तान  आजांद  हुआ  है  तो  ये  पानी  के  लिए  लड़  रहे  हैं

 आव  आव  कर  मुयों  बच्चा  इना  फारसियों  कर  गाड़े  ।
 इक  भाई  तू  मंगदा  में  भर  भर  दीं  दीं  प्याले  ॥
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  6

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 सुन्दर

 वे  कहते  हैं  मुसे  पानी  ये  कहते  हैं
 तम  क्‍यों  आपस्त  में

 मुझे  पानी  यह  हिन्दुस्तान  का  पानी

 लड़ते  हो  ?.  यह  क्‍या  बात  है  ?  पानी  वहां  जाना  चाहिए  जहां  जरूरत  न
 को  मिलना  न  हरियाणा  को  मिलना  चाहिए  ।  जहां  जरूरत  है  वहां  जाना  चाहिए  ।

 op

 डा०  अम्बेडकर  ने  मेरे  पास  आदमी  भेजा  कि  तुम  मुस्लिम  लीग  से  मिलकर  हिन्दुस्तान का
 वारा  कर  लो  ।

 मेरे  पास  नो  आदमी  थे  और  मुझे  राय  साहब  सोहन  लाल  के  पास  ले  उन्होंने  कहा
 थक  या

 >>
 लाहौर  में  भी  शिमले  में  भी  दिल्‍ली  में  भी  मैं  कहता  हूं  कि  मुस्लिम  लीग  से

 मिलकर  गवरनंमेंट  बना  तुमको  तीन  मिनिस्ट्रीज  मिल  जाएंगी  ।  दो  हिन्दुओं  एक  सिखों  की  उस
 ब्रक्त  मिलती  मैंने  कहा  तम्हारे  पास  बहुत  बड़ी  जायदाद  मेरे  पास  तो  एक  नेकनीयती  है
 ओर  वह  यह  है  कि  मैं  हिन्दुस्तान  में  रहना  चाहता  मैंने  उसे  ठक  रा  उस  वक्‍त  34  करोड़

 हिन्दुस्तान  की  आबादी  9  करोड़  मुसलमान  6  करोड  हम  थे  ।  अगर  उस  वक्‍त  हम  उनकी  बात
 मान  जाते  तो  न  हरियाणा  बनता  न  पंजाब  बनता  और  यह  सब  पानी  हरिजनों  का  होता  ।

 मिला  है  यह  हमारी  कुर्बानी  से  मिला  हरिजनों  ने  कुर्बानी  दी  यह  पानी  हिन्दुस्तान  का  न
 तो  यह  जो

 पंजाब  का  है  न  हरियाणा  का  ये  बच्चों  को  तरह  लड़ते  हैं  कि  हमारा  पानी  है  वह  कहते  हैं  हमारा

 पानी  पानी  जहां  जरूरत  हो  वहां  जाना  आप  परमात्मा  को  मानते  हैं  '*  )

 ]

 मनोवृत्ति  के  बनिये  और  विश्वास  करिये  कि  ईश्वर  ने  हमें  महान  कार्यों  के
 लिए  चुना  है  और  हम वे  कार्य  हमेशा  तत्यर  पवित्र  बनिये  और  प्रेम  के  लिए
 प्रेम  दुखी  और  दलितों  से  प्रेम  ईश्व श्वर  आप  पर  कृपा

 स्वामी  विवेकानन्द  का  यही  कहना  है  ।

 ]
 जहां  पानी  की  जरूरत  है  वहां  पानी  जाना  चा  हिए

 ने
 हरियाणा  को  देना

 चाहिए  न  पंजाब  को

 देना  चाहिए
 ।  मेरी  राय  यह  मैं  इस  बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं  और  मेरी  जो  ख्वाहिश है  उसके

 सार  काम  किया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  (  बसी  रहाट  )
 :  इस  बाद-विव  द  को  सुनने  मे  बाद  दिमाग  में  जो  पहला

 सवाल  उठता  है  वह  यह  है  कि  क्‍या  हम  पंरस्पर  विरोध  करने  वाले  ऐसे  देशों के  है ंजो  एक :

 दूसरे  से  लड़  रहे  हैं  या
 हम  विभिन्‍न

 राज्यों  में  रहने  वाले  एक  ही  देश  के  नागरिक
 इस  विवाद  को  किसी  स्वीकृत  ओर  सभ्य  तरीके  से  हल  किया  जा  सकता  है  थोर  हल  कराया
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 10  1908
 रावी-व्यास  जल

 अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राश्यिक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 रट...हहह.ह.ननन्‍नन्‍नत.न्‍  --  व  वि
 भी  जाना  लड़ाई  के  मैदान  में  इसे  हल  नहीं  किया  जा  मुझे  खेद  है  कि  उत्तेजित  करने
 वाली  क॒छ  बातें  कही  जा  रही  हैं  -  हो  सकता  है  कि इस  आशय  से  न  की  जा  रही  हो  इसका  असर
 यही  होगा  कि  खासकर  हरियाणा  और  पंजाब  के  बीच  तनाव  बढ़ेगा  और  दोनों  जगह  सदन  के
 बाहर  तनाव  बढ़  रहां  इस  बात  को  पंजाब  में  वास्तव  में  घट  रही  घटनाओं  के  संदर्भ  तथा  पृष्ठभूमि
 में  देखा  जाना  वेसे  भी  जल  विवाद  को  हल  करने  संबंधी  इस  प्रश्न  को  पंजाब  की  मोजूदा

 ्॒रम  से  कि स्थिति  से  अलग  नहीं  किया  जा  वास्तव  में  मुझे  भय  है  कि  इस  विधेयक  के  मा६  पा

 जा  रहा  सारा  प्रयास  बेकार  हो  अगर  दोनों  पक्षों  के  मूल  रवेये  में  परिवर्तन  नहीं  होता  और

 उनका  यही  रवंया  र॑हता  अगर  इस  तरह  के  तनाव  ओर  परस्पर  विरोध  को  बढ़ने  दिया  गया  तो
 सारा  प्रयास  एकदम  बेकार  हो

 *

 दारी  से  इस  उत्तरदायित्व  को  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  पर  नहीं  थोप  सकती  है  ।  वास्तव  में  ,

 उनकी  भी  अपनी  जिम्मेदारियां  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  पर्दे  के  पीछे  छिप  नहीं.सकती  है
 जैसा  कि  यह  करती  आई  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  क्रि  केन्द्रीय  सरकार  क्‍या  कर  रही  है  ?  उन्होंने  उद्देश्यों  और  कारणों  के

 कथन  में  कहा  है  कि  पंजाब  समझोते  के  पैरा  9  के  अन्तग्गंत  अपेक्षित  न्‍्यायाधिकरण  कतिपय  अपरिहाय॑
 प्रशासनिक  कारणों  से  पहले  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  यह  एक  आश्चरयं  जनक  स्पष्टीकरण  दिया
 गया  है  यदि  आप  पंजाब  समझोते  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  गंभीर  है  भर  मैं  समझता  हूं  कि  कम  से  कम

 हर  एक  यह  स्वीकार  करता  है  कि  पंजाब  समझौते  की  कुछ  सी  माएं  हो  सकती  हैं  तथा  इसमे  कुछ  कमियां

 रह  सकती  हैं  परन्तु  यदि  पंजाब  समझोते  को  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  देश  के  एक

 बहुत  हो  महत्वपूर्ण  सीमांत  राज्य  में  इस  समय  शान्ति  और  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  केवल
 यही  एक  अ।शा  हमें  वह  सन्दर्भ  नहीं  भूलना  चांहिए  जिसमें  कि  हम  काये  कर  रहे  हैं  ओर  यह  भी

 नहीं  भूलना  चाहिए  कि  सीमा  पर  तथा  सीमा  के  पार  क्‍या  हो  रहा  वे  लोग  जो  सब  कुछ  भूल  जाते

 हैं  और  जो  अपने  मनोभावों  को  हर  चीज  पर  हावो  होने  देते  हैं  वे  एक  ऐसी  स्थिति  को  बताने  में  सहायक
 होते  हैं  जिसका  फायदा  इस  देश  के  सबसे  दुरे  दुश्मनों  द्वारा  उठाया  हर  रोज  हम  इस  सदन  में
 पाकिस्तान  के  बारे  में  बात  करते  हैं  कि  किस  प्रकार  वे  साम्प्रदायिकता  और  अलगाववबाद  की  ताकतों
 को  भड़काने  में  लगे  हैं  परन्तु  जब  हम  जल  विवाद  के  इस  प्रश्न  को  अलग  खूप  से  लेते  हैं  तो  हम  कभी
 इस  प्रकार  का  व्यवहार  करते  हैं  जेसे  कि  हम  जो  कुछ  चारों  तरफ  हो  रहा  है  उसे  भूल  चुके  हैं  ।

 मैं  मंत्री  जो  जब  वे  उत्तर  एक  या  दो  स्पष्टीकरण  पहला  प्रश्न  यह  है
 कि  पंजाब  समझोौते  में  समाविष्ट  1-7-1985  5  की  विशिष्ट  तारीख  निर्धारित  करने  का  क्‍या  आधार
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 व  कि  [4
 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 इस्जीत  गुप्त  ]

 यह  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  तीनों  अर्थात्‌  हरियाणा  और  राजस्थान  1-7-1985

 तक  रावी-बव्यास  प्रणाली  से  जितना  पानी  प्राप्त  कर  रहे  थे  उससे  कम  प्राप्त  नहीं  इस  तारीख  का

 क्‍या  महत्व  है  ?  क्‍या  यह  केवल  एक  तदर्थ  तारीख  है  जिसे  निर्धारित  किया  गया  था  इसका  कोई  विशेष

 महत्व  है  ?  मैं  यह  प्रश्न  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  य ेआरोप  लगाग्रे  जा  रहे  हैं  मैं  नहीं  जानता  कि

 यह  सच  है  या  कि  यह  विशेष  तारीख  वह  तारीख  है  जिस  दिन  पंजाब  को  दी  गई  पानी  की  मात्रा

 असामान्य  रूप  से  अधिक  थी  या  जितना वे  प्राप्त  कर  रहे  थे  उससे  औसतन  से  भी  अधिक  मैं  नहीं
 जानता  कि  क्या  यह  सही  है  परन्तु  इसका  अवश्य  ही  कोई  ऐसा  आधार  होना  चाहिए  जिस  पर

 इसका  चयन  हुआ

 इसके  अतिरिक्त  समझोते  के  खण्ड  9  (2)  में  कहा  गया  है  कि  न्‍्यायाधिक्रण  की  स्थापना  की

 जाएगी  ।  इसका  अधिकार  क्षेत्र  क्या  होगा  ?  सर्वप्रथम  इसे  इस  बात  की  जांच  करनी  होगी  कि
 1-7-1985  85  को  वास्तव  में  पानी  की  कितनी  मात्रा  का  उपयोग  होता  पहले  यह  निर्धारित  करना

 यह  निश्चित  करने  के  बाद  बचे  हुए  पानी  का  कैसा  वितरण  किया  जाएगा  ।  यह  प्रश्न
 करणके  समक्ष  आयेगा  और  मैं  नहीं  समझता  कि  हरियाणा  और  पंजाब  दोनों  राज्यों  के  प्दस्यों  का  यहां
 अपने  मामले  में  तक॑  देने  का  कोई  फायदा  है  ।  जब  नन्‍्यायाधिकरण  स्थापित  हो  जाता  है  तो  वे  अपने
 मामले  से  सम्बद्ध  सभी  दस्तावेजों  और  तथ्यों  के  साथ  इस  मुद्दे  के  बारे  में  स्वतंत्र  रूप  से  बहस  कर
 सकते  हैं  और  तक  दे  सकते  इसी  बात  का  निर्णय  करने  के  लिए  न्यायाधिकरण  बना  1-7-85  5
 को  पानी  की-कितनी  मात्रा  वितरित  की  गई  थी  इस  बात  की  जांच  के  उपरांत  बचे  हुए  पानी  का
 रण  किया  जाना  है  ओर  यह  किस  प्रकार  किया  जाना  इस  पर  न्यायाधिकरण  ने  निर्णय  लेना  है  ।

 2,00  म०  प०

 श्रो  विष्णु  मोदी  :  स्यायाधिकरण  को  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  हिस्से  के  बारे  में
 निर्णय  लेना  है  न  कि  राजस्थान  के  हिस्से  के  बारे  में  परन्तु  आप  कह  रहे  हैं  कि  न्‍्यायाधिकरण  को  यह
 निर्णय  करना  है  कि  उनके  द्वारा  उपयोग  किया  जाता  था  और  फिर  यह  निर्णय  लेना  है  कि  बचे

 हुए  पानी  का  किस  प्रकार  वितरण  किया  जाना  राजस्थान  किसी  प्रकार  से  इससे  सम्बद्ध  नहीं

 भी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यह  ठीक  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  मैंने  समझोते  पर  हस्ताक्षर
 हीं  किये  हैं  ओर  न  ही  मैंने  समझोते  का  मसोदा  तैयार  किया  आप  बिल्कूल  ठीक  कहते  हैं  कि

 स्थान  का  जिक्र  नहीं  किया  गया  यद्यपि  मोद्विक  रूप  से  कई  बार  ये  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राजस्थान  के  प्रति  अन्याय  नहीं  होगा  पूरा  प्रयत्न  किया  जायेगा  परन्तु  वह
 एक  सामान्य  कथन है  ओर  मैं  भी  सही  रूप  में  नहीं  जानता  कि  इसके  क्‍या  मायने  परन्तु  मेरा  सवाल

 .  376
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 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 अयियययपयय्त्ययण।एए
 और  ही  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  संगोधी  विधेयक  जिसे  अब  लाया  गया  सही  अर्थों  में  पंजाब

 समझौते  की  शर्तों  के  अनुरूप  है  या  नहीं  ?  क्‍योंकि  पंजाब  समझौते  के  अनुसार  इस  न्यायाधिकरण  का

 निर्णय  माह  के  अन्दर  दिया  जाएगा  और  दोनों  पक्षों  पर  लागू  परन्तु  जहां  तक  इस

 घिकरण  का  सम्बन्ध  है  जिसे  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनिषम  के  अन्तगंत  गठित  किया  जाना  है

 और  जिसके  बारे  में  हम  यहां  विचार  कर  रहे  तो  क्या  इस  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  भी  बाध्यकारी

 होगा  या  केवल  सिफारिश  के  ही  रूप  में  होगा  ?  मुझे  सूचित  किया  गया  है  यह  सिर्फ  रि

 स्वरूप  में  ही  होगा  |  यह  बाध्यकारी  नहीं  यदि  इसे  बाध्यका री  होना  है  तो  इसके  लिए  एक  अन्य

 कानन  को  लाना

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  सम्बन्ध  में  योजनाएं  बनानी  होंगी  इत्यादि  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अभी  तक  विचारार्थ  विषयों  का  निर्घारण  नहीं  किया

 > जल संसाधन  मंत्री  बो०  :  आवश्यक  नहीं  उसके  लिए  पहले

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  इस  न्यायाधिकरण  के  विरारार्थ  विषय  वे  हैं  जिन  बातों  के  बारे  के

 न्‍्यायाधिरण  को  निर्णय  करना  है  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  निश्चित  नहीं  किया  इसके  अतिरिक्त

 विवाद  से  सम्बद्ध  राज्यों  में  से एक  या  दो  को  केन्द्र  से  न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  के  लिए  कह्वना  अपेक्षित  है  ।

 प्रह  स्पष्ट  है  कि  किसी  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  यह  भी  स्पष्ट  हैं  इनपें  स ेकोई  भी  सम्बन्धित  पक्ष

 घिकरण  के  समक्ष  जाने  का  इच्छक  नहीं  यही  सारी  समस्या  है  ।  यदि  यह  इस  समझौते  के  कार्यान्वयन

 को  लाग  करना  चाहता  है  तो  इसमें  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  कहां  आती  इस  संशोधी  विधेयक  के

 माध्यम  से  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंव  एंक  न्‍्यायाधिकरण  के  गठन  का  फैसला
 किया  गया  है  जबकि  न  तो  न  हरियाणा  भौर  और  नही  राजस्थान  ने  इसके  सम्बन्ध  में  कहा

 दूसरे  यदि  इस  न्‍्यायाधिकरण  का  निर्णय  केवल  सिफारशी  न  होकर  बाध्यकारी  होना  है  तो  मैं

 समझता  हूं  यह  बाध्यकारों  होना  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  अथंहीन  इसे  कोई  स्वीकार  नहीं  करेगा  या

 कोई  भी  जो  महसूस  करता  है  कि  उपके  साथ  अन्याय  किया  गया  है  क्‍या  इसे  स्वीकार  करेगा  और  क्या
 ह  न्यायालय  में  जायेगा  ओर  इसे  चुनौती  देगा  ।  कंसे  इसे  बाध्यकारी  बनाया  जाये  ?  वर्तमान

 अधिनियम  के  अन्तगंत  यह  बाध्यकारी  नहीं  तकनीकी  रूप  से  बाध्यकारी  हो  सकता  ये  सवाज

 स्पष्ट  किए  जाने  भावनाओं  को  भड़काने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  मुझे  जो  कुछ  बाहर  हो  रहा  है
 उस पर  अत्यधिक  खेद  मैं  यह  सोचकर  कांप  उठता  हूं  कि  यह  देश  किघर  जा  रहा  तथा  हम  इस

 प्रकार  व्यवहार  कर  रहे  हैं  जेसे  कि  दो  शत्रु  शिविर  किसी  प्रकार  की  लड़ाई  के  लिए  तैयारी

 रहे  क्या  यह  ऐसा  मसला  है  जो  इध्त  प्रकार  से  सुलझाया  जाना  है  ?  कया  यह  इस  प्रकार हल  किया
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनूमोदन  करने  के  31  1986
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  )
 विधेयक  (-

 इन्द्रजीत  गुप्त  ]

 जा  सकता  है  ?  हम  पंजाब  के  किसानों  की  समृद्धि  चाहते  हम  हरियाणा  के  किसानों  की  समृद्धि  चाहते
 और  हम  राजस्थान  के  किसानों  की  समृद्धि  चाहते  हैं  ।  वे  सब  हमारे  भाई  इस  देश  के  हिस्से

 हैं
 और

 अब  किसी  के  भी  इस  बहस  को  करने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  कि  हरियाणा  और  राजस्थान  तटीय  राज्य

 नहीं  है  क्योंकि  रावी  और  व्यास  उनके  क्षेत्र  में  नहीं  बहती  यह  कोई  तक॑  नहीं  पंजाब
 का  एक  हिस्सा  यदि  पंजाब  का  एक  भाग  है  तब  यह  एक  तटीय  राज्य  बन  जाता  है
 क्योंकि  रावी  और  ब्यास  वहां  हैं  ।

 समझदारी  से  यदि  यह  निर्णय  लिया  जाता  है  कि  हरियाणा  को  पंजाब  से  अलग  न  किया
 तो  यह  एक  तटवर्ती  राज्य  नहीं  रहता  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  यह  किसी  प्रकार  की  कानूनी
 मटोल  हो  सकती  है  परन्तु  यह  समस्या  को  सुलझाने  का  कोई  तरीका  नहीं  इसीलिए  जो  मैं  जानना

 वह  यह  है  कि  सतलज-यमुना  सम्पर्क  नहर  को  खुदवाया  जाना  चाहिए  और  15  1986

 तक  इसे  प्रा  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  अब  वहां  उग्रवादियों  या  जो  भी वे  मैं  नहीं
 एक  बड़ा  आन्दोलन  चलाया  जा  रहा  मैं  नहीं  जानता  कि  उनका  काम  नहर  की  खुदाई  को  रोकना  है

 मैं  सोचता  हूं  कि  काम  में  पहले  ही  ठप्प  वहां  कोई  काम  नहीं  हो  रहा  मुझे  आशा  है  कि  अकाली

 दोस्तया  श्री  वरनाला  की  सरकार  इसका  समर्थन  नहीं  करती  ।  वे  इसका  समर्थन  कर  ही  नहीं

 धकते  ।

 उन्हें  उन  लोगों  के  विरोध  में  आगे  आना  चाहिए  जो  नहर  की  खुदाई  का  काम  रोक  रहे

 ओर  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :  हम  उनका  समर्थन  नहीं  करते  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  * आप  उनका  समर्थन  नहीं  कर  सकते  क्‍योंकि  यह  सन्त  लोंगोवाल  द्वारा
 हस्ताक्षरित  समझौते  का  उल्लंघन  है  क्या  आप  ऐसी  बात  का  विरोध  कर  सकते  हैं  जिस  पर  आपके  नेता
 ने  हस्ताक्षर  किए  हों  ओर  अपनी  जान  देकर  इसको  कीमत  अदा  की  हो  ।  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि

 यह  नहर  नहीं  खोदी  जा  रही  ओर  यदि  यह  नहर  नहीं  खोदी  जाती  तो  सारा  काय॑  निरथंक  पानी

 के  बंटवारे  का  सारा  कार्य  आप  इसे  कैसे  बांटेंगे  ?  यह  कोई  नहीं  कह  रहा  कि  पंजाब  को  अपनी

 श्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  पानी  को  निम्नतम  मात्रा  से  वंचित  किया  ऐसे  प्रस्ताव  का  कोई  भी

 अनुमोदन  नहीं  कर  सकता  ।

 हम  इसका  समर्थन  नहीं  करते  ।  हमें  एक  आयोग  का  अनुभव  था  मंथ्यू  आयोग  इसने  सारे

 मामले  का  घोटला  कर  सम्भवतया  यह  पहला  आयोग  था  जो  यह  कहकर  समाप्त  हुआ  कि  यह्‌
 कोई  भी  निर्णय  नहीं  दे  सकता  यद्यपि  इसे  इसके  कार्य  की  इसे  वह  कार्य  हाथ  में  लेने  से  पहले  ही
 अच्छी  तरह  मालू  यदि  इसके  केवल  एक  भाग  पान्वित  किया  जाता  है  अर्थात  चन्डीगढ़  का

 एकपक्षीय  हस्तांतरण  पंजाब  को  कर  दिया  जाता  है  तो  निश्चित  रूप  से  यह  पंजाब  समझौते  का  उल्लंघन
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 वशनशननननननिनिशनीशिी  कराााकमाता०मप  मना  न_ननीनीननीनीनीनीनीणयण!णःण:ण:गनो-िि।खश लञीञञ  न  तन हस्तांतरण

 दूसरे भाग  के  कार्यान्त्रयन  के  जोकि  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  का  हरियाणा  में  हस्तांतरण  है  इन
 दोनों  को  एक  साथ  होना  चाहिए  ।  मैं  अब  इन्दिरा  ग्रांधी  पंचाट  की  बात  नहीं  कर  रहा  क्योंकि  दुर्भाग्य
 से  वह  पंचाट  उस  समय  नया-नया  हो  वह  पंचाट  दे  दिया  गया  परन्तु  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 कुछ  नहीं  किया  गया  ।

 मैथ्यू  आयोग  की  कार्य  की  शर्त  जो  पंजाब  समझौते  से  निकलती  अबोहर  और  फाजिलका
 के  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहती  ।  यह  कहती  हैं  कि  हिन्दी-भाषी  लोगों  के  बहुमत  वाले  गांव

 याणा  को  तब  हस्तांतरित  किए  जाने  चाहिए  यदि  वे  हरियाणा  से  संलग्न  वे  विशेष  रूप  से  यह
 उल्लेख  नहीं  करते  कि  अबोहर  व  फाजिलका  को  शामिल  करो  या  न  करो  लेकिन  मैथ्यू  आयोग  ने

 अबोहर  व  फाजिलका  उल्लेख  किया  था  जिसका  मेरी  राय  में  कोई  अर्थ  नहीं  जब  तक  कि  इसने  कोई
 निर्णय  न  दिया  हो  ।  इसी  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  वहां  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  कुछ  गांवों
 का  प्रश्न  जरूरी  था  चाहे  वे  सीमा  के  इस  पा  रं  हों  या  उस  पार  या  कुछ  तरफ  गांवों  को  इस  तरफ  या  उस
 तरफ  मिलाने  के  लिए  का  दोबारा  निर्धारण  करना  यह  समस्था  तभी  सुलझ्घाई  जा  सकती

 है  जबकि  आपसी  सद्भाव  हो  और  शान्तिपूर्ण  भाईचारे  से  निपटारा  करने  की  इच्छा  वरना  इसे

 सैनिक-युद्ध  से  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  और  न  ही  ऐसा  व्यवहार  करने  से  कि  छः  गांव  यदि  इस  पक्ष  या

 उस  पक्ष  की  ओर  चले  जाएंगे  तो  आसमान  गिर  पड़ेगा  |  क्या  हम  वर्षो  से  इस  देश  में  इकट्ठे  नहीं  रह

 रहे  केवल  हरियाणा  या  पंजाब  में  ही  नहीं  अपितु  अन्य  बहुत  से  राज्यों  में  भी  ।  क्या  ऐसे  आदमी

 नहीं  रह  रहे  जो  विशेष  भाषा  बोलते  हैं  ओर  जिनके  गांव  पड़ोसी  राज्य  में  स्थित  हे  जिसको  भाषा  भिन्‍न

 है  ?  क्या  इस  कारण  आसमान  गिर  पढ़ा  है  ?  क्या  हम  एक  देश  के  नागरिक  नहीं  है  ?  यदि  इस  स्थिति
 को  सुलझना  है  तो  देशहित  के  लिए  सभी  ठीक  ढंग  से  सोचते  वाले  समझदार  व  सभी  समुदायों  के  देश

 भक्त  लोगों  चाहे  वे  हिन्दु  हैं  या  सिख  हैं  चाहे  वे  हरियाणा  या  राजस्थान  या  कहीं  से  भी  हों

 उन्हें  देश  की  व  देश  को  बचाने  के  सामू हिक  हित  के  लिए  एकजुट  हो  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  यह
 देखने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिएं  कि  ऐसे  झगड़ों  का  निपटारा  शान्तिजनक  व  भाई-चारे

 द्वारा  होता  है  न  कि  लोगों  को  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  भड़काने  से  जेसे  कि  अन्य  उनके  दुश्मन  यह  देश

 को  सुरक्षा  व  भविष्य  के  लिए  घातक  सिद्ध  हो  गा  ।

 मुझे  बहुत  दु:ख  है  कि  कुछ  भाषण  यद्दां  इस  प्रकार  के  भाव  में  दिए  गए  हैं  कि  उनसे  वक्ता  को

 पने  राज्य  में  कुछ  वोट  श्राप्त  करने  का  लाभ  मिलेगा  लेकिन  यदि  उनका  यहीं  तक  सम्बन्ध  है  जबकि

 वे  लोक  सभा  के  सदस्य  भी  तन  जाते  हैं  कि  कैसें  अपने  राज्य  में  कुछ  मत  प्रःप्त  किए  जाएं  और  देश  चाहे
 भाड  में  तो  इस  प्रकार  के  रवेये  और  वातावरण  को  बदलना  पड़ेगा  और  इसके  लिए  गम्भीर  प्रयत्न
 करने  अब  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  भूमिका  अदा  करनी  यह  सरकार  समझोते  पर  हस्ताक्षर हरे  $  $  २३९
 करने  वाली  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कि  वहू  अपना  यह  उत्तरदायित्व  न  निभाये  कि  इस  समझोते का
 उचित  ढंग  से  कार्यान्‍्वयन  किया  जाए  ।
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 शव  ख्च्नन्यू  है  का  जन  —  १8७
 |

 हट

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  सभापति  आज  मुझे  सबसे  बड़ी  खुशी  हुई  जब  अकाली  दल
 के  हमारे  साथी  बोल  रहे  मैं  और  आप  सब  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  को  जितना  गवं
 पंजाब  पर  उतना  ही  ये  हरियाणा  पर  है  और  देश  के  हर  भाग  पर  आपने  जो  कु  रबानी  उसे

 हिन्दुस्तान  नहीं  भूल  सकता  और  हिन्दुस्तान  आज  भी  पंजाब  बहुल  गव॑ं  करता  है  ।  हमारा  कोई

 झगड़ा  नहीं  है  और  न  ही  हम  झगड़े  की  में  बोल  रहे  कभी-कभी  कुछ  राजनीति  के

 वोटों  की  राजनीति  में  विश्वास  रखने  वाले  लोग  झगड़े  की  भाषा  बोलते  इसलिए  हम  लोगों  का  तो

 कोई  झगड़ा  नहीं  पंजाब  वालों  को  देखकर  राजस्थान  और  राजस्थान  को  देखकर  हरियाणा  में  इस

 तरह  की  बातें  होती  हम  तो  एक  इंडसट्रीटी  के  अनुसार  जो  कि  1960  के  अंदर  उसको  हमें
 देखना  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  एक  बात  कही  थी  जिसकों  आप  भी  मानते  हैं  और  मैं  भी  मानता

 हूं  और  सारा  हिन्दुस्तान  इस  पर  गर्व  करता  है  और  उन्होंने  यह  बात  कही  थी  वहड  बैंक  के

 ]

 के  उपलब्ध  फालतू  पानी  को  पैप्सू  और  पंजाब  के  बीच  1955  में

 बांटा  गया  था  ।  बाद  में  पैप्सू  को  पंजाब  में  शामिल  कर  दिया  बया  ''*  ह

 श्र Al,  है|
 डे

 जब  यह  बात  होने  लगी  तो  उस  समय  जवाहरलाल '  नेहरू  ने  क्या  बात  कही

 ]

 -  विश्य  बैंक  के  सामने  भारत  का  सम्पूर्ण  मामला  राजस्थान  नहर  के  लिए  पानी  की  मांग  पर

 आधारित  था  जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  10  1960.  को  विश्व  बैंक  के

 अध्यक्ष  को  लिखे  पत्र  से  स्पष्ट  होता  उन्होंने  जोर  दिया  दिया  नहर  हमारे  लिए

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  हमारी  योजनाएं  इस  पर  आधारित  इस  महर  के  लिए  पर्याप्त  पानी  जूटाने  में  .

 विलम्व  से  हमारे  लिए  बहुत  कठित  सामाजिक  व  आथिक  समस्याएं  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।”

 ह

 यह  जवाहरलाल  नेहरू  ने  बात  कही  थी  और  कहने  के  बाद  ईस्टर्न  रीवर्स  व्यास  और

 ये  आपकी  ईस्टर्ब  रीवर्स  थीं  और  वेस्टने  रीवर्स  जिनाब  और  इंडस  सभापति

 जैसा  कि  बोलने  वाले  लोग  कहते  हैं  कि  पंजाव  के  लोग  बहादुर  अकाली  दल  के  लोग  भी  सरदार

 फिर  दाढ़ी  लंगाने  से  सरदार  नहीं  हैं  बल्कि  इनका  दिल  भी  सरदार  का  इसलिए  हम  तो  इनकी

 तारीफ  करते  हम  तो  आपको  देखकर  अपना  सिर  ऊंचा  करते  हल्दी  घाटी  की  लड़ाई  करने  वाले
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 विधेयक
 जन ——  «०  न्क्जीओिज न  लाना  अीाओ  तन

 लोग  भी  अपने-आपको  देखकर  सिर  ऊंचा  करते  इसलिए  हमको  आप  पर  नाज़

 सभापति  यह  समझौता  हमने  नहीं  क्रिश  था  यह  तो  भाइयों  का  बंटवारा  समझौता

 1955  55  में  हो चका  था  और  हमने  यह  कद्ठा  था  कि  जब  तक  राजस्थान  पानी  काम  में  नहीं  लेगा  तब  तक

 पंजाब  उस  पानी  को  काम  में  लगा  आर  आपने  कहा  क  ज्योहोीं  राजस्थान  कनाल  बन

 जिसको  2000  कशोड़  रुपया  ख्जे  करके  बना  लिया  गया  उस  समय  पंजाब  खशी  के  साथ  अपना

 पानी  राजस्त्राद  को  दे  आपको  धन्यवाद  ।  एक  चीफ  मिनिस्टर  ने  यह  समझोता  चैलेंज

 सवाल  नहीं  है  । वह  3।  दिसम्बर  का  दिन  3]  दिसम्बर  1981  को  फैसला  हुआ  और  1955  में

 भी  फैसला  हुआ  और  आज  यहां  लोग  कट्ठते  हैं  कि  हम  लड़  रहे  हम  लोग  घी  नहीं

 तेजी  से  बोलते  हैं  लेकिन  हमारे  दिल  में  मौह्ब्बत  इसलिए  बीच  में  बोलने  बालों  को  बह  देते  हैं  कि

 आप  तो  मेहरबानी  करके  अलग  हा  पंजाब  में  अगर  एक  खून  होता  है  तो  यहां  जो  अकाली  दल

 के  प्रतिनिधि  बैठते  वे  यह  दरई  फील  करते  हैं  कि  यह  बहुत  बड़ा  जुल्म  हुआ  कल  मैंने  अखबारों  में

 पढ़ा  कि  कई  सरदारों  ने  भी  जुलूम  निकाला  ।  24  जुलाई  की  हिन्दुस्तान  की  धरती  पर  जो

 झौता  लोंगोवाल  और  भारत के  प्रधान  मंत्री  के  बीच  उसके  पीछे  बात  करता  और  उप्त  पर  और

 पीछे  जाना  होगा  तो  आप  सरदार  आगे  बढ़ने  के  बाद
 पीछ

 नहीं  जाता  और  न  हम  लोग  पीछे

 जाते  इसलिए  9  (1)  और  9  (2)  क्लाज  साफ  उसमें  वेरीफीकेशन  के  लिए
 लिखा  है  ।

 |
 -

 यह  प्रश्न  सत्यापन  का  यह  न्याय  सम्बन्धी  प्रश्न  नहीं  है  ।

 ]

 वहां  पर  एडजुडिकेशन  के  शब्द  नहीं  क्वेश्वन  केवल  वेरीफीकेशन  के  लिए  है  मैं  आपकी

 सेवा  में  पढ़ना  हूं  ।

 ]

 राजस्थान  के  किसानों  को  उतना  ही  पादी  मिलेगा  जितना  वह  ब्यास

 प्रणाली  1-7-85  से  प्राप्त  कर  रह  ८  पीने  के  उद्देश्य  स  पानी  भी  प्रभावित

 |

 इस  सवाल  में  झगड़ा  कहां  लॉगोवाल  साहब  का  दिल  एक  सरदार  का  दिल  था  और  बड़ी

 बहादुरी  से  उन्होंने  देश  की  रक्षा  एकता  को  कायम  रखने  के  लिए  24  जुलाई  को  समझौता  वह
 दिन  इतिहास  में  लिखा  जायेगा  कि  उस  दिन  इस  तरह  का  समशन्नौता  किया  जब  यह  समझौता
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 विधेयक  )

 मूल  चन्द  डागा  ]

 हुआ  था  तो  सारे  ध्दन  ने  तालियां  थप्रथपाई  उस  एकोड्ड  को  लागू  करने  के  बाद  अगर  कोई  गलती

 द्वोती  है  तो  अलग  बात  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  हम  राजस्थान  वाले  क्‍यों  बीच  में  आएं  ।  राजस्थान
 कनाल  तो  बन  जाएगी  ।  वाटर  लागिंग  की  प्राबलम  पंजाब  में  हो सकती  आपके  मिनिस्टर  कहते
 हैंकि  वाटर  लागिंग  होता  हम  नहीं  कहते  राजस्थान  वाले  प्यासे  हमारा  तो  पानी  हाई  लेवल
 से  बहुत  नीचे  आ  गया  हम  सूखे  आपने  एक  बात  अच्छी  कही  कि  हम  लोग  तो  नदियों  पर
 ग्रश्चित  हैं  ।  ये  नदियां  तो  नेशतल  वाटर  ये  तो  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  उस  सम्पत्ति  को  बताने  वाले
 पण्डित  नेहरू  ने  बल्ड  बेंक  के  साथ  समझोता  किया  ।  आपने  और  हम  सबने  समझोता  1978

 एक्ट  जो  आपका  पंजाब  री-आरगेनाइजेशन  एक्ट  उसको  आप  जानते  उसमें  क्वेश्चन  कहां  है  ।

 उसमें  क्वेश्चन  है  वेरीफिकेशनਂ  ।  आप  क्‍यों  उसको  कर  रहे  आपने  तो  कह  दिया  कि  पीने  के

 लिए  दिल्लो  को  भी  पानी  यह  तो  एकोड  हो  चुका  लोंगोवाल  साहब  ने  देश  की  एकता  के  लिए
 अपने  प्राणों  की  आहुति  दे  दी  ।  उस  पर  रिमार्क  उसके  पीछें  की  बात  गड़े  मुर्दे
 न  समझदारी  इधर  से  होगी  ओर  न  उधर  से  होगी  ।  उस  बात  को  आपको  ओर  हमें  दोनों  को  भूल  ज।ना

 चाहिए  ओर  उस  तारीख  के  बाद  आगे  चलना  वर्ष  1981  में  एक  बार  जो  समझौता  हो  गया

 वह  आप  पर  पाबन्द  मेरे  पर  पाबन्द  है  ओर  ट्रिब्यूनल  पर  भो  पाबन्द  है  क्‍योंकि  ट्रिब्यूनल  ने  यह  कह
 दिया  है  कि  वह  व  रिफिकेशन  करेगा  ।  ओर  वेरिफिकेशन  उसी  का  होगा  जो  डाक्यूमैंट्स  में  अब  आप
 उसके  बी  च्न  में  एडजुडो  केशन  का  शब्द  पता  नहीं  कहां  से  ले  मैं  उसको  समझ  नहीं  पाया  ।  रिमेनिंग
 वाटर  के  बारे  में  जो  92  में  लिखा  वह  बिल्कुल  साफ

 इसलिए  हमारे  ढिल्लों  साहब  ने  यहां  पर  बहुत  अच्छी  बात  कही  और  हम  भी  एक  ही
 बात  चाहते  हैं  कि  एकौ्ड  को  लागू  करने  के  लिए  कार्यंत्राही  उसके  लिए  किसो  का  खून  बहाना  या

 ह॒  कहीं  जाकर  भाषण  देना  वह  तो  विरोधी  दलों  का  काम  जिनको  वोट  नहीं  मिलते  ।  वोढ  सेंकने  वालों
 से  हमें  और  आप  सबको  सावधान  रहने  की  जरूरत  है  जो  किसी  न  किसी  तरह  जनता  को  बहका  कर
 वोट  हासिल  करना  चाहते  मैं  समझता  हूं  कि  जब  पंजाब  में  बेगुनाहू  लोग  मारे  जा  रहे  हैं  तो  हर
 सरदार  का  दिल  यहां  रात  को  आंसू  बहाता  यदि  इस  समझोते  के  बारे  में  कोई  व्यक्ति  कोई

 दूसरी  बात  कह  देता  है  तो  सभापति  हमें  उसे  ज्यादा  तूल  नहीं  देना  चाहिए  ।  आप  यह  मत  कहिए
 कि  हम  आपस  में  लड़  रहे  हम  लोग  तेज  इसलिये  बोलना  जानते  हैं  क्योंकि  हम  डालडा  नहीं  खाते

 हम  तो  श॒द्ध  घी  का  प्रयोग  करते  हमारे  यहां  डालडा  बहुत  कम  होता  है  बल्कि  हमारे  यहां  अच्छे
 नस्ल  की  गाय  और  भैंस  पायी  जाती  इसलिये  वहां  वहां  वाटर  लौथिंग  नहीं  हमें  बस  एक
 बात  जरूर  करनी  है  कि  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  लोंगोवाल  साहब  के  साथ  जो  समझौता  उसे  पूरा  करना

 जो  कुंछ  उस  समझौते  में  लिखा  हुआ  वही  होना  क्योंकि  *  **

 कथनी  की  भ्रपेक्षा  करनी  अधिक  महत्व  रखती
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 ॥

 --+  --  दा

 इसलिए  कभी-कभी  यहां  बातें  कर  दी  जाती  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  व्यास  और

 भाखहा  मैं  नेजमेंट  को  आप  केन्द्र  के  हाथों  में  सौंप  दें  ।  क्योंकि  किसने  कहा  था|  फिरोजपुर  आदि

 हैडबवर्स  को  केन्द्र  के  हाथों  सौंपना  बहुत  जरूरी  वह  बातें  मोरार  जी  देसाई  ने  कही  यीं  और  उनके

 मंत्री  बरनाला  जी  थे  ।  हम  उसको  छोड़ते  हैं  क्योंकि  वह  सरकारी  आदमियों  का  दोष  है  और  वह  आप

 पर  मंढ़ना  चाहते  यदि  वे  ऐसा  कहते  हैं  कि  पंजाब  वाले  पानी  नहीं  देते  तो  हम  कहें  कि  नहीं  वह

 मशीनरी  का  काम  आप  दे  तीनों  हैडवक्स  को  केन्द्र  के  सुपुर्द  कर  फिर  देखिये  पानी

 का  किस  प्रकार  से  बंटवारा  होगा  ।  गलतियां  सरकारी  आदमी  करवाते  हैं
 और  वह  हम  पर  आ  पड़ती

 है  ।  फिरोजपुर  और  रोपड़  तीनों  हैडवर्कस  के  साथ  साथ  व्यास  ओर  भाखड़ा  मैनेजमैंट  को  ही

 आप  केन्द्र  के  सुपुर्दे  कर  दें  ।  क्योंकि  वह  एग्रीमैंट  किसने  क्या  हम  सेन्टर  वाले  उसके  अन्दर  देख

 भाल  करते  हैं  ।

 सभापति  आपने  अच्छे  भौके  पर  घण्टी  बजा  दी  लेकिन  आप॑  मेहरबानी  करियेगा  क्योंकि

 यह  समझौते  की  बातें  हैं  और  उनमें  बाधा  नहीं  डालनी  इसलिए  एक्सज  वाटर  का  जहां  तक

 सवाल  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  केनाल  न  बने  तो  कह  वेसे  आप  आतंकवाद  को  खत्म  करने

 के  लिये  प्रयत्नणील  इसलिये  आपका  कसूर  नहीं  हम  कभी  नहीं  कहेंगे  कि  पंजाब  सरकार  को  हम

 नहीं  बल्कि  हेम  चाहते  हैं  कि  पंजाब  को  सरकार  बरकरार  हम  बरनाला  सरकार  को  कायम

 रखने  के  लिए  मदद  हम  चाहेंगे  कि  वह  कायम  रहे  और  हमारे  देश  का  हर  हिस्सा  मजबूत  बने  और

 सारा  देश  मजबूत  बने  ।  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  कहने  के  बाद  मुकरना  और  कोटों  की  राजनीति  में  पड़
 जाना  कहां  तक  उचित  है  ।  ये  बातें  ही  सब  जगह  झगड़े  की  जड़  होती  हमको  आस  में  लड़ाती
 एग्रीमैंट  में  बिल्कुल  साफ  91  बिल्कुल  साफ  है  और  ट्रिब्यूनल  द्वारा  डेट  तय  कर  दी  गई  कि  इस

 तारीख  तक  जो  भी  एग्रीमैंट  हो  चुके  उनका  वेरिफिकेशन  किया  जाएगा  और  जो  ज्यादा  पानी

 उसका  बंटवारा  किया  जाएगा  इसलिये  यह  कोई  अन्याय  की  बात  नहीं  है  |  हमें  चाहिए  कि  हम  मिलकर
 के  दोनों  पाटियां  1981  वाले  एग्रीमैंट  को  मानें  उसमें  शेयर  वाली  बात  बिल्कुल  साफ  तौर  पर
 उसको  आपके  सामने  रखने  के  बाद  मैं  आपका  और  समय  नहीं  आपकी  आज्ञा  के  अनुसार  बैठ

 जाऊंगा  क्‍योंकि  जब  हर  पार्टी  अनुशासन  में  रहेगी  तभी  पंजाब  एकोड़े  पूरा  लागू  तो  मुझे  तो

 अनुशासन  में  रहना  ही  है  और  मैं  पांडेय  जी  से  काफी  सीख  गया  हूं  भौर  सरदार  साहब  ने  जो  भाषण
 उससे  तो  काफी  सीख  गया  हूं  ।  उस  एग्रीमेंट  के  अनुसार  पंजाब  का  शेयर  4.22  एम०  ए०

 हा  य्याणा  का  3.50,  राजस्थान  का  8.60,  दिल्‍ली  का  0.20  और  जम्मू-कश्मीर  को  0.65  मिलियन

 एकड़  फीट  शेयर  दिया  गया  और  उस  पर  4  बातें  और  लागू  लेकिन  एक  भी  बात  किघर  से  भी

 लागू  नहीं  हो  रही  है  ।  भलती  इंसान  से  ही  होती  गलती  करना  इंसानों  का  काम  लेकिन  गलती  का

 समर्थन  करना  शतान  का  काम  गलत  को  गलत  कह  देना  कि  गलती  कोई  त्रुरी  बात  नहीं
 यह  सारा  एग्रीमेंट  इसमें  लिखा  हुआ  है  कि  हम  ये  हैडवकस  दे  देंगे  ।  कब  दे  आप  मेहरबानी  कर
 के  आपने  कहा  कि  पानी  काम  में  लेकिन  आज  केनाल  बन  चुकी  है  और  इस  पर
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 नजनयनयनययययाययणा  चघ-क्‍जपय  चया  भा  का  न्‍+  5

 मूल  चन्द  डागा  ]

 राजस्थान  का  दो  हजार  करोड़  रुपया  लग  चुभा  अगर  दो  हजार  करोड़  रुपये  लगने  के  बाद  भी  सारे

 हैडवकर्स  नहीं  दिये  तो  क्या  होगा  ?  इसलिये  हम  पीछे  नहीं  केवल  जो  एग्रीमेंट  24

 1985  को  लौंगोबाल  साहब  और  प्रधान  मंत्री  के  बीच  में  हो  चुका  आप  उस  पर  अमल  करिये  और
 उसके  अनुसार  भाई-भाई  बँठकर  बंटवारा  कर  पानी  की  मात्रा  का  सवाल  नहीं  प्रेम  ज्यादा

 होना  चाहिये  |  पानी  देश  का  है  और  वह  देश  की  तथा  सबकी  सम्पत्ति

 श्री  झ्स्दुल  रशोद  काबुलो  :  चेयरमन  मैंने  इस  वक्‍त  पंजाब  के  दरियाओं  के
 मामले  में  जो  मसाइल  उनके  बारे  में  जो  राय  दोनों  की  तरफ  वे  सुनी  मैं  समझता  हूं  छि

 दोनों  तरफ  से  जो  इख्तिलाफात  उनको  दूर  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  और  इन  सब  स्टेट्स  को
 आपस  में  मिलकर  इन  मसाइलों  को  हल  करना  चाहिये  ।  खासतोर  से  ऐसी  सूरते-हालात  में  जब  पंजाब
 भी  जल  रहा  है  और  पंजाब  की  इस  आग  के  शोले  बुलन्द  हो  रहे  हैं  उनमें  इस  वक्‍त  हिन्दुस्तान  के

 हिमाचल  प्रदेश  और  मैं  समझता  हूं  कि  जम्मू-कश्मीर  भी  नहीं  बच  सके  हैं  और  न  बच  पाएंगे  ।
 जब  तक  मयस्सर  तौर  पर  इसका  तदारूफ  न  किया  जहां  तक  दरियाओं  का  ताल्‍्लुक  मैं

 पति  आपके  माध्यम  से  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  पंजाब  एक  था  और  हिन्दुस्तान  तकसीम  नहीं
 हुआ  था  उस  वक्‍त  म्कंजी  सरकार  ने  पाकिस्तान  की  सरकार  को  बड़ी  भारी  रकम  दे  दी  थी  ताकि  तीन
 दरियाओं  का  फायदा  हिन्दुस्तान  के  लियि  मखसूस  करे  ओर  तीन  दरियाओं  को  पाकिस्तान  को  दे  दिया

 गया  ।  मैं  बड़  दुख  के साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  वक्‍त  वाटर  ट्रीटीਂ  उस  वक्‍त

 जम्मू-कश्मीर  को  बिल्कुल  नजर  अंदाज  कर  दिया  बिल्कुल  अलग  कर  दिया  सभापति

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  झेलम  और  बिनाव  के

 पाकिस्तान  के  प्लैटर  बन  इसके  लिये  मर्कज  को  किसने  अख्तियार  दिया  और  उसके  बदले  में  जम्मू
 और  कश्मीर  को  क्‍या  मिला  जबकि  कंचमेंट  एरियाज  हमारे  पास  पानी  वहां  से  निकलता  चश्मे

 हमारी  रियासत  में  उबलते  हैं  और  ये  पाकिस्तान  जा  रहे  हैं  और  आपने  उस  वक्‍त  बाकी  मुल्क  के  लिए
 पाकिस्तान  को  तीन  दरियाओं  का  पानी  इस्तेमाल  करने  के  लिये  और  वहां  पर  नहरों  का  जाल  बिछाने

 के  लिये  जो  पाकिस्तान  की  उस  वक्‍त  की  रिक्वायरमेंट  ओर  रावी  व  सतलुज  के  पानी  के

 बन्द  हो  जाने  से  जो  मसला  खड़ा  हो  जाता  उसके  लिये  174  मिलियन  डालर  नकद  ओर  वल्ड

 यूनाइटेड  स्टेट  आफ  अमेरिका  ओर  बाकी  सारे  बड़े  देशों  ।,000  मिलियन  डालर  उनको  दे  दिये

 और  इस  तरीके  से  उनका  मसला  हल  करा  दिया  ।  लेकिन  खुद  जम्मू-कश्मीर  का  यह  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  जब  हमारा  सलाल  प्रोजेक्ट  बन  रहा  था  ओर  हमर  उसको  वहां  एक  बड़ा  डेम  बनाना  चाहते
 थे  ताकि  वहां  आसपास  जो  पानी  की  रिक्वायरमैंट  नैसेसिटी  न  सिर्फ  वह  बल्कि  जो  बिजली

 की  पैदावार  उसमें  बढ़ोत्त रो  करने  के  लिये  हम  उस  डेम  को  बहुत  ऊंचा  ले  जाना  चाहते  लेकिन

 उस  ट्रीटी  की  वजह  से  आयके  हाथों  में  हथकड़ियां  पाकिस्तान  से  कमीशन  और  उसने

 उसको  देख  लिया  और  उसके  बाद  आपको  उसमें  आल्ट्रेशन  करनी  पड़ी  ।
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 वास  इन कम

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  कल  जम्मू-काश्मीर  को  पानी  की  जरूरत  हमारी
 जरूरत  वादिये-का  श्मीर  की  जरूरत  बढ़ेगी  तो  उसके  लिये  पानी  कहां  से  आयेगा  ?  पाकिस्तान
 को  आपने  वह  पानी  दे  दिया  है  जो  आपका  सिन्धु  वाटर  ट्रीटी  में  एग्रीमैंट  हुआ  है  तो  फिर  हमारा  क्‍या
 बनेगा  ?

 जहां  तक  जम्म-काश्मीर  का  सवाल  है  वह  बहुत  डेजर्टेंड  एरिया  लेकिन  उसमें  बड़ा  उत्पादन
 हो  सकता  है  ।  हमारा  जो  थीन  डेस  उसमें  हमारा  कोई  खास  हिस्सा  आपने  नहीं  रहने  दिया  थीन
 डैम  में  जो  दरिया  रावी  गुजर  रहा  वह  जम्मू-काश्मीर  की  सीचा  को  भी  टच  कर

 रहा  आपको  यह  भी  सोचना  चाहिये  कि  जो  हमारे  जम्मू-काश्मीर  के  प्रोजेक्ट्स  जब  वहां  पानी
 को  जरूरत  तो  उस  पानो  का  मुस्तकबिल  आने  वाले  वक्‍त  में  क्‍या  बनेगा  ?

 जहां  तक  सवाल  हरियाणा  और  राजस्थान  का  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत
 बड़ी  समस्या  मैं  समझता  हूं  कि  पानी  का  हक  पंजाब  को  भी  राजस्थान  को  भी  है  ओर  हरियाणा
 को  भी  है  और  उसमें  जस्टिस  होना  चाहिये  ।  इसके  दो  राय  नहीं  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  जो  एशग्रीमेंट

 वह  इस्पली  मैंट  होना  इस  मामले  में  इस  वक्त  सिर्फ  ट्विब्यूनल  बनाने  से  और  उस  पर  बड़ा

 बहसो-मुबायसा  करने  से  मसला  हल  नहीं  होगा  ।  हमारे  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है
 कि  इस  वक्‍त  जो  तकरीरें  इस  हाउस  में  हो  रही  उससे  टंशन  बढ़  सकता  इस  वक्‍त  जो  परेशानी

 पंजाब  ओर  उसके  आस-पास के  प्रांतों  में  मैं  समझता  हुं  कि  ट्रिब्यूनल  से  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।
 रिकमैंडेटरी  महृदृद  तक  कल  को  और  कोई  समझोता  भी  हो  सकता  है  ज॑ंसे  कि  डिबेट  मे  बात  पाई  और

 यह  बिल  भी  बता  रहा  है  कि  कल  को  कोई  भो  स्टेट  इस  सारी  मेहनत  जो  भो  स्ट्रगल  हम  कर  रहे
 उसको  तारपीडो  कर  सकता  सेबोटाज  कर  सकता  है  और  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाकर  या  कहीं  और

 जाकर  सटे  ले  सकता  तो  हम  जा  सारी  एक्सरसाइज  कर  रहे  इसका  क्या  होगा  ?

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि असल  मसला  यह  है  कि  पंजाब  मैं  इस  वक्‍त  जो  तनाजा  झगड़ा
 फसादात  हो  रहे  उनको  खत्म  करना  जो  आतंकवादियों  ने  सिलसिला  शुरू  कर  दिया  जो
 खराबा  हो  रहा  उसका  अन्त  होना  इस  विषय  में  जो  पंजाब  में  अकाली  सरकार  है

 ह
 मैं

 समझता  हूं  कि  2,  4  दिन  से  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  का  जो  मूड  बन  रड्डा  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कुछ  स्टेप  भी  लिये  उनसे  ऐसा  लगा  कि  वह  वाकई  श्री  बरनाला  की  सरकार  को  म  जबूत  बनाना

 चाहते  अगर  वाकई  पंजाब  को  बचाना  पंजाब  इस  वक्‍त  शोलों  की  नजर  हो  चुका  पंजाब  में
 आग  भड़क  सकती  है  ओर  क्‍या  मालूम  कि  पंजाब  के  हालात  क्‍या  रुख  अख्त्यार  लेकिन  उसका

 इलाज  पंजाब  में  मज़बूत  सरकार  होना  है  ओर  जिसको  लोगों  ने  वोट  दिया  चुना  वह  बरनाला
 सरकार  इस  वक्‍त  बहादुरी  के  साथ  जुरंत  व  हिम्मत  के  साथ  मुकाबला  कर  रही  में  समझता  हूं  कि

 अगर  और  कोई  चीफ  मिनिस्टर  होता  तो  इन  हालात  में  वह  रिज्ञाइन  कर  हमें  शाबाशी  देनी

 कांग्रेज्यूलेट  करना  चाहिये  अकाली  सरकार  को  कि  वह  इन  दुश्वारी  को  हालात  में  जो

 बीच  में
 खुद  सैंडविच  हो  २ही  है  ओर  इत  हाज्ञात  में  मुकावला  कर  रही  ओर  एक  जबर्दस्त  मुसीबत  का
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 +---.-+  ककममथ  eS

 भ्म्युलरशोद  फाब॒लो  ]

 मकाबला  करके  देश  को  बचा  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  पंजाब  की  अकाली  सरकार  की  कामयाबी  के

 साथ  ही  पंजाब  का  मसला  हल  होगा  ;

 जब  पंजाब  में  आर्मी  रूल  हुआ  और  आपरेशन  ब्लू  स्टार  हुआ  तो  हमने  देखा  कि  हालात  काफी

 बिगड़  हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  भी  इससे  काफी  दुख  हुआ
 में  याद  है  तब  उन्होंने  कहा  था  कि  हीलिंग  टच  देने  की  जरूरत  हमें  यह  बात  माननी  चाहिये  कि

 न
 सिर्फ  अपरेशन  ब्लू  स्टार  की  वजह  से  बहुत  तबाही  और  नुकसान  हुआ  बल्कि  साइकालोजिकल  एक

 बहुत  खतरनाक  किस्म  की  बीमारी  ने  वहां  पर  जगह  ली  ।  सिखों  ने  महसूस  किया  कि  वह  सेफ  नहीं  हैं  ।

 एक  डर  ओर  एक  खौफ  एक  ऐसे  तवके  में  पैदा  हुआ  जिसने  हिन्दुस्तान  की  हिफाजत  के  लिये  शानदा

 कुर्बानियां  दी  पंजाबी  हिन्दू  हों  या  सिख  हों  उन्होंने  हमेशा  सीमा  की  हिफाजत  के  लिये  कुर्बानियां
 जब  भी  लड़ाई  बहादुर  सिख  वीरों  ने  अपनी  जिन्दगी  कुर्बान  कर  और  अपने  खेतों  और

 यानों  को  कुर्बान  कर  सारे  देश  को  मैं  चाहता  हूं  कि  इसको  पोलिटिकल  पसंपेक्टिव  में  देखा

 ट्रिब्यूनल  बनाना  ही  काफी  नहीं  सबसे  बड़ी  बात  है  कि  आप  वहां  शांति  बहाल  आज

 पंजाब  में  लोगों  के  दिल  मुरझा  गये  वह  दुखी  इस  कारण  हमने  इन  आतंकवादियों  को  नाकाम
 करना  है  ।  अगर  उन  फोसिज  को  नीचा  दिखाना  है  तो  जरूरी  है  कि  पंजाब  के  हिन्दुओं  और  सिद्ों  में

 एक  भरोसा  पैदा  करें  ओर  उतको  पता  चले  कि  वह  भी  हिन्दुस्तान  का  हिस्सा  जिस  दिन  वहां  पर

 अमन  शांति  और  एक  दूसरे  के  लिये  प्यार  की  भावना  पैदा  होगी  तो  फिर  कोई  झगड़ा  नहीं  रहेगा  ।

 यह  पानी  का  मसला  सिर्फ  एक  बैठक  में  हल  हो  सकता  प्रैं  राब  वीरेन्द्र  स्िह  जी  को  बताना  चाहता

 हूं  कि  यह  कोई  बहुत  बड़ा  मसला  नहीं  राजस्थान  और  जम्मू  कश्मीर
 सब  भाई.भाई  यह  कोई  अलग-अलग  देश  नहीं  ।  यह  एक  बड़े  महान  देश  का  हिस्सा  सब  मिल
 बेठकर  इस  मसले  को  हल  करेंगे  तो  कोई  प्राअलमः  नहीं  रहेगी  ।  पानी  के  मसले  को  हल  करने  से  पहले
 पंजाब  का  मसला  पहले  हल  करना

 मैं  एक  आत  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पंजाब  के  मसले  में  मरकजी  सरकार  ने  काफी  गलती  भी  की

 चण्डीगढ़  के  मामले  में  आपने  बहुत  जबर्देस्त  प्रोपेगरेंडा  कर  दिया  कि  26  जनवरी  को  चण्डीगढ़
 पंजाब  के  हवाले  करने  जा  रहे  हैं

 । अगर  आपके  मन  में  उस  वक्‍त  यह  था  कि  हरियाणा  को  भी  उसी  वक्त
 विलेज  मिलने  चाहिएं  तो फिर  ओवर-ऐक्ट  नहीं  करना  चाहिये  आपने  जिस  ढंग  से  चण्डीगढ़  का
 मामला  उछाला  ओर  बार-बार  प्रेस  और  प्लेटफार्म  पर  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कमिटमेंट  कर  दिया  कि  2

 जनवरी  को  केन्द्र  सरकार  चण्डीगढ़  पंजाब  के  हवाले  करने  जा  रही  मुझे  दुःख  है  कि  जब  2  जनवरी
 आया  तो  उसका  एंटी  क्लाइमेक्स  हुआ  ओर  मंथ्यू  कमीशन  पर  सारा  मामला  छोड़  दिया  ।  अब  वह
 मेथ्यू  कमीशन  उस  म।मले  के  बारे  मे  कहता  है  कि  वह  कुछ  नहीं  कर  उसने  वह  मामला  सेंटर  को
 वापस  कर  दिया  ।  मैं  कहता  हूं  कि  ऐसे  कमीशन  को*****

 —
 *#अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया
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 मैं  कहता  हूं  कि  ईमानदारी  की  बात  तो  यह  थी  कि  ऐसे  हालात  में  ईमानदारी  के  साथ  उस
 मसले  को  हल  करना  चाहिए  जो  मैथ्यू  कमीशन  के  पास  उनके  पास  जो  रिफ्रेस  थी  कि  कंसे

 ओर  किन  हालात  में  उस  मसले  को  वे  हल  वह  तो  उनके  पास  साफ  उसकी  रोशनी  में  उनको
 फैसला  कर  देना  चाहिये  ताकि  यह  समस्या  और  न  बढ़ती  और  आपके  लिए  प्राब्लम  न  खड़ी  होती  ।
 इसलिये  मैं  चाहुंगा  कि  पंजाब  एकार्ड  को  आप  इम्पलीमेंट  करें  ओर  बड़ी  श्रद्धा  के  ईमानदारी  के

 साथ  पंजाब  में  अकाली  सरकार  को  मजबूत  आप  उसकी  कमजोरियों  का  नाजाइज  फायदा
 न  सारी  पोलिटिकल  पार्टीज  का  फर्ज  बनता  है  कि  उनकी  मदद  लेकिन  अफसोस  यह  है  कि
 यह  आवाज  हमने  बहुत  पहले  उठाई  थी  माडरेट्स  की  मदद  करें  और  माडरेट्स  को  नाकाम  और
 जोर  न  उनको  नाकाम  बनाने  से  हमको  खतरा  है  ।

 संत्दोय  कार्य  श्रौर  पर्यटन  मन्त्नो  एच०  के०  एल०  यह*****किसके  लिए  कहा  ?

 च  का  नि  “  े  ५
 मी  श॒

 े
 श्रो  भ्रबन्दुल  रशोद  काबुली  :  कमीशन  को  |  मथ्यू  कमीशन  को  ।

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  कमीशन  ?

 मैं
 आशा  करता  हूं  कि  आपका  यह  आशय  नहीं

 श्री  भ्रब्दुल  रशीद  काबुलो  :
 मेरा  कहने का  यह  अर्थ  नहीं  आयोग  का  आशय  उन  लोगों से

 है  जो  आयोग का  नेतृत्व  कर  रहे

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आपका  उससे  अभिप्राय  नहीं  है  ओर  जो

 बातें  आप  कर  रहे  हैं  उनको  आप  समझ  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  यह  अभिव्यक्ति  स्वागत  करने  योग्य  नहीं  मैं  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से

 निकाल

 श्री  एज०  के०  एल०  भगत  :  क्‍या  आप  अहिंसा  की  वकालत  कर  रहे  हैं  '  मैं  जानता  हूं  मापका
 उससे  अर्थ  नहीं  है  ।

 श्री  श्रब्बुल  रज्चीद  काबुलो  :  नहीं  ।

 ]
 मैं  जिस  कान्‍्ट्रेक्स  में  कह  रहा  जिन  हालात  में  कह  रहा  हूं  जो  हालात  आज  पंजाब  में  बिगड़

 रहे  महज  अबोहर  ओर  फाजिलका  का  मसला***

 ++अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया
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 विधेयक  )

 है
 [  चनुवाद ]

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  सोचता  हूं  कि आप  अपनी  त्रुटि  सुधार  रहे

 श्री  अ्रब्दुल  रशीद  काबुली  :  य ेमसले  जो  इतने  वक्त  में  उनकी  कौोमत  आप  अदा  कर

 क्टिक्स  उसकी

 कीमत  अदा  कर  दीजिये  और  हम  लोगों  का  जब्र  एक  प्रिसिपल्ड  लाइन  नहीं  एक  क्लीयर-कट  नक्शा
 जो  सैंकड़ों  आदमी  तब  से  मरे  बिकॉज  आफ  दिस  उनकी  डिले  ट्र

 हमारे  पास  नहीं  तो  जितने  लोग  मर  रहे  मकान  फूंके  जा  रहे  हरियाणा  में  हो  रहा  पंजाब  में

 हो  रहा  हिमाचल  प्रदेश  में  हो  रहा  और  यह  सारी  तबाही  हो  रही  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उसके

 लिये  तो  कुछ  लोगों  को  जखारी  शेयर  करना  चाहिये  ।  कुछ  मर्कजी  सरकार  को  भी  और  कुछ  कमीशन

 को  भी  ।  मकंजी  सरकार  को  क्योंकि  पंजाब  एकार्ड  का  इम्पलीमेंटेशन  नहीं  हो  रहा  इसलिए
 मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  जहां  तक  इस  ट्रिब्यूनल  का  ताल्लुक  मैं  उसके  हक  में  दिलो-जान

 से  हूं  ।

 पंजाब  की  समस्या  से  हमको  इसलिये  भी  दिलचस्पी  चार  ट्रिस्ट  सीजन  हमारे  तबाह  हो
 पंजाब  की  वजह  से  |  पंजाब  की  जो  समस्या  वह  हमारे  लिये  जिन्दगी  और  मौत  का  मसला

 राव  बीरेन्द्र  सिह  जी  ने  कहा  कि  इनके  लिए  पानी  नहीं  मिलता  तो  हरियाणा  के  लिए  जिन्दगी  और
 मोत  का  सवाल  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  पंजाब  का  मसला  हमारे  लिए  जिन्दगी  और  मोत  का  मसला

 क्योंकि  हमारी  सारी  जो  इन्डस्ट्री  जो  हमारा  जीना  और  रहना  वह  पंजाब  से  जो  ट्रांसपोर्टेशन
 जो  हमारी  लाइफ-लाइन  पंजाब  से  गुजर  रही  उस  पर  निर्भर  है  ।  हमारा  जो  टूरिज्म  जो  हमारा

 फॉरन  एक्सचेंज  जो  कुछ  भी  हम  जी  रहे  वह  चार  साल  से  सारा  तबाह  हो  हमारी  सारी
 इन्डस्ट्री  बर्बाद  हो  इसलिए  हम  चाहते  हैं

 कि  पंजाब  के  ये  हालात  ठीक  कर  दिए  ताकि  सारी
 स्टेट  में  न  सिर्फ  यह  पानी  का  मसला  हल  हो  बल्कि  खुद  हमारी  रियासत  भी  उस  मुसीबत  से

 जिसमें  वह  पिछले  साल  से  फंसी  जिसमें  हमारे  लोग  तबाह  हो  हमारे  यहां  के  लोभ  मरीब
 वे  गरीब  से  गरीबतर  होते  गए  ।
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 क्‍
 वी-व्यास  जल  अधिकरण  का  निरनुमोदन  करने  क

 ब्वारे  में सांबिधिक  संकल्प  तथा  अन्तर  ज्यिक  जल  विवाद  )
 विधेयक  (-

 कराकर  णक० मादा  कई  कल  -  ज्जूा  जतथाययणयण जज

 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  सभापति  मैं  ज्यादा  तो  नहीं  बोलना  चाहता
 लेकिन  काबली  साहब  की  तकरीर  सुनने  के  बाद  मुझे  ऐसा  लगा  कि  मुझे  कुछ  अपने  विचार  सदन  के

 सामने  रखने  क्योंकि  काबूली  साहब  के  पहले  गुप्ता  जी  भौर  ढिल्लों  साहब  ने  जो  स्पीचें
 उससे  उन्होंने  एक  अच्छा-सा  माहौल  पैदा  कर  दिया  काबुली  साहब  ने  इस  बिल  को  सपोर्ट  करते

 इस  तरह  से  जजबात  को  उभारा  ओर  सारे  मामले  को  इस  तरह  से  कम्फ्यूज  किया  कि  इससे  मेरी
 समझ  के  मुताबिक  कोई  अच्छी  बात  नहीं  वह  इतने  तजुरबेकःर  आदमी  मगर  फिर  भी
 गलती  कर  यह  ठीक  है  कि  हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  में  एक  फँंसला  हुआ  हमारी  दरियाओं  का
 और  जम्म-काश्मी र  स्टेट  उसके  सम्बन्ध  से  बहुत  से  खसारे  में  रहो  ।  बहरहाल  उसके  असरात
 दिन  हम  पर  पड़  रहे  यूं  तो हम  तरक्की  कर  रहे  मगर  उस  समझोते  की  रुकावट  की  वजह  से  और

 बुरे  असर  हम  लोगों  पर  पड़  रहे  यह  बात  तो  दूसरी  थी  ।

 एक  यह  जो  बात  यह  जो  बिल  यह  एक  ऐसा  एकाडं  है'**जिसके  हिन्दुस्तान  के  प्राइम
 मिनिस्टर  एक  सिगनेटरी  हैं  और  संत  लोंगोवाल  इसके  सिगनेटरी  मैं  नहीं  समझता  जहां  तक  उसका
 ताल्‍लुक  कोई  हिस्टारिकल  स्पीच  करे  या  जजबाती  स्पीच  करे  या  कोई  किसी  की  तारीफ  उससे
 कोई  चेंज  हो  नहीं  सकता  बात  सिर्फ  इतनी-सी  है  कि  कितने  पानी  का  यकीन  दिलाया  गया  है  ।
 बनेगा  को  जो  पानी  मिल  रहा  जिसको  जितना  पानी  मिलता  वह  पानी  देना  है  और
 उससे  ज्यादा  जो  पानी  है  उसको  तक्सीम  करना  उसके  लिए  कमीशन  बनाना  इसके  मृताल्लिक
 झगड़े  की  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  यह  बात  भी  दुरुस्त  है  कि  थीन  डेम  987  )  जब  तक
 नहीं  बनेगा  तब  तक  पूरा  पानी  नहीं  मिलेगा  ।  उतना  पानी  मिलेगा  जिससे  कि  हरियाणा
 और  राजस्थान  की  जरूरियात  पूरी  हो  सके  ।  इसलिये  थीन  डम  को  बनाना  बहुत  जरूरी  फिर  पंजाब
 वाले  कहेंगे  कि  इस  वक्‍त  इतना  ही  पानी  हमारा  इस  वक्‍त  पानी  या  तो  जम्मू-काश्मीर  से  आ  रहा
 है  या  हिमाचल  प्रदेश  से  पंजाब  के  रास्ते  से  गुजर  रहा  थीन  डेम  बन  जायेगा  तो  बरसाती  पानी  भी
 जमा  उस  वक्‍त  हो  सकता  है  कि  डेम  पर  जिन  रियासतों  का  पं॑सा  जिन  रियासतों  का
 सर्माया  लग  रहा  वे  कह  सकती  हैं  कि  यह  हमारा  डेम  है  ओर  इसका  पानी  इस्तेमाल  कर  ने  का  हुक
 हमें  भी  होना  चाहिए  ।  लेकिन  वह  तो  एक  एप्रोच  उसमें  जजबात  की  कोई  भी  बात  नहीं  हम  यह्‌
 भी  नहीं  कहना  चाहते  जैसा  कि  इन्होंने  काबुली  साहब  की  स्पीच  से  मालूम  होता  था  कि  पंजाब
 को  खुश  कर  हरियाणा  को  भूल  जाओ  ओर  बाद  में  उन्होंने  कहा  कि  यह  पंजाब  और  हरियाणा  दोनों
 का  मसला  पंजाब  के  लोगों  ने  इस  मुल्क  के  लिए  कुर्बानियां  की  जब  भी  जरूरत  पड़ी  अपने  वतन
 के  लिए  लड़े  ओर  आगे  भी  यह  भी  ठीक  है  कि  मौजूदा  गवर्नमेंट  जो  पंजाब  में  है  उसको  जिस

 र  मदद

 की जरूरत है वह करनी चाहिए ताकि सिच्युएशन को दे काबू में ला लेकिन पिछलो ह्स्ट्री में जाना ओर उसके मुताल्लिक कहना कि कोन क्या-क्या कहते रहे ओर कंसे ये हालात पैदा हुए--मेरे ख्याल से उससे भी कोई फायदेमन्द बात नहीं निकलेगी बल्कि यह तलखों बढ़ाने वाली बात ही 4



 शावी-व्यास  जन  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3।  1986:
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 गिरधारो  लाल  डोगर  ]

 इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  थीन  डेम  पर  जल्द  से  अमल  झोना  चाहिए  और  उसको

 मैक्सिमम  कंपेसिटी  का  डेम  बनाया  जाना  जरूरी  है  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  मेकदार  में  पानी  वहां  पर

 जमा  हो  सके  ।  थीन  डैम  में  जम्मू-कश्मीर  ओर  पंजाब  की  जमीन  जा  रही  है  और  हिमाचल  प्रदेश  की

 जमीन  आ  रहो  हमारे  जम्मु  कश्मीर  के  बहुत  सारे  लोग  उसमें  बेघर  हो  जाएंगे  ओर  उनकी  जमीनें

 भी  चली  थीन  डेम  बनाने  की  जो  प्लानिंग  की  गई  वह  अधूरी  है  उसमें  बहुत  जल्दी  में  फैसला

 किया  गया  कि  इस  डैंम  को  बनाएंगे  लेकिन  जिन्होंने  यह  फैसला  किया  उन्होंने  उसके  सारें  इम्पली  केशंस

 देखे  इसलिए  मैं  अपने  इरीगेशन  मिनिस्टर  साहब  से  कहना  चाहूंगा  कि  उनको  इसके  सारे

 इम्प्ली  केशंस  देखने  चाहिए  ।  इसमें  जितने  लोग  भ्रेघर  हो  जाएंगे  उनको  आप  सिर्फ  कम्पेन्सेशन  ही  न  दें

 बल्कि  उनके  रहने  के  लिए  कहीं  जगह  नहीं  होगी  तो  वह  कहां  जाएंगे  ?  उनको  कोई  जगह  नहीं  मिलेगी
 तो  वे  खाना-बदोश  हो  जाएंगे  ओर  आज  के  जमाने  में  आप  किसी  को  खना-बदोश  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 इसलिए  जो  भी  थीन  डेम  एथारिटी  जिसमें  आपका  ज्यादा  हाथ  मैं  सेंट्रल  गवने  मेंट  उसको  ऐसे
 लोगों  को  बसाने  का  इन्तजाम  करना  होगा  ।

 दूसरी  मोटी  यह  है  कि  बात  में  बसोली  जो  कि  एक  बड़ा  पुराना  तारीखी  कस्बा  उस  बारे
 में  कहना  चाहता  इसका  फांसला  थीन  डेम  से  बीस  किलोमीटर  इस  वक्‍त  जो  लोग  इसके  बारे  में

 सोच  रहे  उससे  फांसला  200  किलोमीटर  हो  जम्मूं  और  कमुआ  जो  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर
 काम  करने  के  लिए  लोगों  को  वहां  से  आना  यह  उचित  बात  नहीं  हैं  कि  बीस  किलोमीटर

 की  बजाय  200  कि०मी०  चलने  पर  लोगों  को  मजबूर  किया  इस  तरह  का  निर्णय  लेने  का  हक
 किसी  को  भी  नहीं  न  सेंट्रल  गवनेमेंट  को  न  पंजाब  गवनंमेंट  को  है  और  न  जम्मू-काश्मी  र  की

 कार  फो  है  ।  उसका  एक  ही  इलाज  है  कि  बसोली  को  पुल  के  जरिए  पंजाब  में  जो  भंटवा  इलाका
 उससे  इसको  मिलाना  यह  थीन  डेम  अथोरिटी  की  जिम्मेदारी  एक  तरफ  डेम  का  किनारा

 होगा  उस  किनारे  से  ओटोमेटिकली  आने-जाने  के  रास्तों  का  काम  लेता  चाहिये  और  दूसरी  तरफ
 आपको  पुल  बनाना  होगा  ।  डेम  का  काम  नक्शा  बनाकर  शुरू  नहीं  हालात  के  दबाव  में  फैसले

 किए  गए  इसलिए  इसके  क्या-क्या  अस  राह  इसको  देखने  की  जरूरत  इसलिए  मैं  इरिगेशन
 मिनिस्टर  से  अर्ज  करूंगा  कि  एक  जानकारों  की  कमेटी  बनाकर  इन  सारी  बातों  को  देखने  की  जरूरत

 खास  करके  जो  बेघर  हो  जाएंगे  उनको  कहां  बसाना  है  और  के  से  बसाना  उनके  घर  जमीन  पानी
 में  उससे  पहले  उनके  लिए  इन्तजाम  करना  होगा  ।  पुल  के  बारे  में  भी  आपको  जल्द  फेसला  करना

 इस  पुल  को  बना  तव  जाकर  थीन  डेम  बन  सकता  थीन  डैम  लोगों  को  आबाद  करने  के

 लिए  न  कि  बर्बाद  करने  के  लिए  पंजाब  वाले  कह  रहे  हैं  कि  फ्लां  हिस्सा  अपना  पानी  के  बगैर  है
 उसे  पानी  और  अब  राजस्थान  और  हरियाणा  भी  कह  रहे  हमारे  लोगों  को  पानी  मिलना
 जरूरी  जितने  पानी  की  जरूरत  वह  सब  लेना  चाहते  अगर  लोगों  को  जमीनों
 को  रास्ता  तारीखी  कल्‍्बे  को  बर्बाद  करके  थीन  डंमਂ  तो  वह  किसी  के  हक  में

 नहीं  होगा  ।  इसलिए  इसका  ख्याश्ष  रखना  जरूरी  मर्कजी  सरकार  और  हमारे  इरिगेशन  मिनिस्टर
 को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 398



 10  1908  रावी-व्यांस  जंल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  )
 विधेयक  )

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  सभापति  सदन  में  इन्टरस्टेट  वाटर  डिस्प्यूट  अमेंडमेंट
 बिल  पर  विचार  हो  रहा  यह  पहले  आडडिनेंस  आया  उसके  बदले  में  रावी-ब्यास  वाटर  बिल  के
 रूप  में  उसको  विद-ड्रा  कर  लिया  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उसको  क्यों  विद-ड्रा  कर  लिया
 गया  ?  इसके  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  1981  में  तोन  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  में  जो  एकार्ड
 हुआ  उसको  फिर  क्‍यों  दोहराया  जा  रहा  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  क्‍यों  लोंगोवाल-राजीव  के
 बीच  में  1985  में  एकार्ड  को  अमल  में  लाने  के  लिए  बिल  में  ट्रिब्यूनल  की  नियुक्ति  के

 लिए  संशोघन  ला  रहे  हैं  ?  मैं  पूछना  चाहता  आतंकवादी  या  हिसावादी  कया  पंजाब  में

 पानी  के  लिए  हिंसा  कर  रहे  हैं  ?  क्या  उनके  लिए  एम्पलायमेंट  नहीं  है  ?  क्यों  हम  एक  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  दूसरी  समस्या  पैदा  कर  रहे  अगर  पानी  के  लिए  आतंकवादी  या  उग्रवादी  ऐसे  काम
 करते  तो  पानी  के  लिये  हम  राजस्थान  और  हरियाणा  के  लोगों  को  त्याग  करने  के  लिए  बोल  सकते

 पंजाब  की  जनता  देश  की  रक्षा  के  लिए  है  और  पंजाब  के  बहुत  से  लोग  सेना  में  बोर्ड  र  स्टेट

 होने  के  कारण  वे  सेना  में  भर्ती  होते  हैं  और  देश  की  रक्षा  करते  हैं  मगर  सेना  में  इसलिये  ज्यादा  पानी

 ऐसी  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।  पानी  के  बंटवारे  का  जो  समझौता  1981  में  हुआ  वह  अभी  तक
 क्‍यों  लागू  नहीं  हुआ  ।  अब  जो  ट्रिब्यूनल  बनने  वाला  वह  एक  रिकमेंडेटरी  बोडी  स्टेटूटरी  बोडी

 नहों  है  और  स्टेटूटरी  पावर्स  उसके  पास  नहों  है और  रिकमेंड  करने  के  बाद  अगर  कोई  पक्ष  संतुष्ट  नहीं
 तो  वह  अल्टीमेटली  क्षुप्रीम  कोर्ट  में  जा  सकता  इसलिये  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं

 कि  इसका
 मतलब  कया  है  और  पहले  जो  बिल  उसको  वापस  क्‍यों  लिया  कुछ  दबाव  में  कुछ
 पालीटिकल  प्रेसर  में  आकर  बिल  को  वापस  लिया  अगर  फैसला  एकदम  करना  तो  बिल

 को  पास  करना  चाहिये  था  ओर  उस  बिल  के  माध्यम  से  धूरे  पानी  का  बंटवत्रारा  कर  सकते  थे  मगर  कुछ
 लोगों  ने  उस  चीज  को  नहीं  होने  दिया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  फैसला  उनके  माफिक  नहीं

 होता  या  ट्रिब्यूनल  उनके  माफिक  रिकमेंड  नहीं  जिसकी  वजह  से  उनको  नुकसान  तो  फिर

 कोर्ट  में  जा सकते  थे  और  दोबारा  उस  मामले  को  उठाया  जा  सकता  1981  में  एक  बार  फेसला

 होने  के  1955  के  बाद  1981  में  फेसला  होने  के  फिर  इस  चीज  को  ला  रहे  राजस्थान

 और  हरियाणा  के  मित्रों  के  हितों  के  खिलाफ  अगर  फैसला  जाता  तो  वे  कोर्ट  में  जा  सकते  अब

 यह  बताते  हैं  कि  देश  की  एकता  के  देश  की  रक्षा  के  लिये  और  नेशनल  इनटेग्रेशन  के  लिये  और

 पंजाब  को  अपने  साथ  रखते  के  लिए  यह  लाये  खालिस्तान  का  नारा  क्या  पानी  के  बंटवारे  से  बन्द

 हो  सकता  पानी  का  बंटवारा  कया  उग्रवाद  को  खत्म  कर  सकता  मैं  तो  ऐसा  समझता  हूं  कि

 अण्डीगढ़  पंजाब  को  देने  से  ओर  ज्यादा  पानी  पंजाब  को  देने  से  उग्रवाद  बन्द  नहीं  द्वोगा  ।  ये  आतंकवादी

 और  उप्रवादी  अपने  मूल  तत्वों  से  प्रोत्साहन  पाकर  ख्वालिस्तान  के  नारे  लगाते  हैं  ओर  विदेशियों  से

 प्रोत्साहन  लेकर  यहां  पर  आते  हैं  मोर  इस  देश  का  बंटवारा  करने  के  लिये  बाहर  की  शक्तियां

 शील  हैं  मगर  उस  बहाने  को  लेकर  हमारे  अकाली  मित्र  ज्यादा  पानी  लेने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और

 हरियाणा  ओर  राजस्थान  के  जो  लेज़ीटीमेट  राइट्स  1981  के  जो  उनके  राइट्स  उनके  खिलाफ

 जाते  हैं  ।  इसके  लिये  हरियाणा  ओर  राज़स्थान  के  लोग  झान्दोलन  शुरू  कर  सकते  हैं  चाहे  वह

 म  हों  मगर  यांधी  भी  सत्याग्रह  की  तरह  एक  शांतिपूर्वक  आन्दोलन  वे  कर  सकते  मैं  यद्ढी

 १३१



 रावी-व्यःस  जल  अधिकरण  1986  का  निरनमोदन  करने के  31  1986

 बारे  में सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक
 जज  न  —  oe  आम  —

 सी०  जंगा  रेडडो  |

 कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  की  समस्या  अगर  चण्डीगढ़  और  पानी  के  मसले  की  ही  समस्या
 तो  अच्छा  होता  ।  यह  चण्डीगढ़  और  पानी  का  मसला  नहीं  इसके  लिए  एक  पालीटिकल  सोल्यूशन

 चाहिये  इसके  पीछे  कोन  लोग  हैं  और  वे  क्‍या  चाहते  हैं  और  उनके  लिये  क्‍या  बन्दोबस्त  करना  चाहिए  ।

 इसको  किस  प्रकार  से  हम  बन्द  कर  सकते  हैं  ।  चण्डीगढ़  अगर  समय  पर  पंजाब  को  दे  तो  यह  मसला

 हल  नहों  हो  जाता  ।  चण्डी गढ़  हम  देने  के  लिए  तेयार  अगर  आतंकवादी  यह  बोलते  हैं  कि  चण्डी  गढ़
 आज  दे  तो  सब  मसला  हल  हो  ऐसी  बात  नहीं  है  |  किसके  नेतृत्व  में  यह  सब  हो  रहा  यह

 समक्ष  में  नहीं  आता  ।  अकाली  दल  ओर  लोंगोवाल  के  साथ  समझौता  हुआ  और  ऐसा  सोचा  गया  था  कि

 आतंकवाद  और  उग्रवाद  पंजाब  में  खत्म  होगा  और  खालिस्तान  का  नारा  खत्म  मगर  जिन्होंने
 समझौता  उनकी  हत्या  हो  गई  और  उसके  बाद  पंजाब  में  वारदातें  और  ज्यादा  हो  एक

 हफ्ते  से  हम  देखते  आ  रहे  हैं  कि  बेगुनाह  लोगों  को  आतंकवादी  मार  रहे  पहले  चुन-चुनकर  लोगों
 को  मारते  थे  लेकिन  अब  बेगुनाह  लोगों  को  मार  रहे  क्या  चण्डी  गढ़  के  लिए  उनको  मार  रहे  हैं  या
 पानी  के  लिए  उनको  मार  रहे  इस  तरह  से  मनुष्यों  के खून  की  नदियां  बहती  इसको  कंसे  हम
 बन्द  कर  सकते  इसके  लिए  अलग  दृष्टि  से  सोचना  चाहिए  और  खालिस्तान  के  बारे  में  कोई
 टिकल  सोल्यूशन  निकालना  इसके  लिए  सरकार  को  दूसरे  ढंग  से

 क्ॉंखना
 पा  जी  के

 डिस्प्यट्स  दक्षिण  में  भी  चनर  रहे  कावेरी  का  चल  रहा  तेलुगु  गंगा  का  चल  रहा  ये  सब  राष्ट्र
 देश  की  सम्पत्ति  हैं  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  पूरी  की  पूरी  बड़ी  नदियां  नेशनल  वाटर  नेशनल

 रीवसं  हों  ।  इनके  लिए  राज्यों  के  बीच  पानी  को  लड़ाई  देखने  की  जरूरत  नहीं  ये  सारो  नदियां

 सेंटल  गवर्नमेंट  के  अधिकार  में  रखकर  किस-किस  राज्य  को  और  किस  प्रकार  क्तिना-कितना  पानी
 उसको  देना  चाहिए  ।  आप  उस  पावर  को  रखकर  ही  देश  की  एकता  को  निभा  सकते

 ३.00  म०प०

 प  जानते  हैं  कि  दक्षिण  में  कर्नाटक  और  आंध्र  उधर  रीवर  वेली  के  लिए

 मध्य  प्रदेश  और  आंध्र  के  बीच  में  झगड़ा  हो  रहा  है  ।  य ेजगह-जगह  झगड़े  होते  हैं  ?  ये  झ्नगड़े  क्यों  होते
 हैं  ?  इनका  क्या  कारण  है  ?  क्‍योंकि  प्रोविजनल  निर्णय  होते  क्योंकि  कोई  सेंट्रल  बो्  नहीं  कोई

 सेंट्रल  कमेटी  नहीं  है  ।

 सलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  जितनी  भी  हमारे  देश  में  बड़ी-बड़ी  नदियां  हैं  उन  नदियों  को

 राष्ट्र  को  सम्पत्ति  के  रूप  में  विकप्तित  करें  ओर  किस  राज्य  को  किस-किस  प्रोजेक्ट  के  लिए  कितना  पानी
 उसका  निश्चय  की  आप  केवल  कामचलाऊ  निर्णय  न  आप  केवल  प्रयोग  करने  के

 लिए  निर्णय  न  आपको  स्थिर  रूप  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पानी  के  डिस्ट्रिब्यूशन  का  सोल्यूशन

 निकालना  चादिए  तभी  यह  समस्या  हल  हो  सकती  यद्दि  आप  पंजाब  में  आतंकवाद  की  दृष्टि  से  यह

 करना  चाहते  हैं  तो  उससे  कुछ  नहीं  होने  वाला  अगर  आप  ट्रीब्यूनल  के  माध्यम  से  भी  कुछ  कर

 सकते हैं  तो  भी  उसके  साथ  हम  मगर  वह  होने  वाला  नहीं  इसके  लिए  पालीटिकल  सोल्युशन
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 10  1908  दो  मालंवाहक  विमानों  के  लापता  हो  जाने  के  बारे  मैं  वंक्तम्ये
 जज  —  नजक--+

 होना  अगर  पंजाब  के  अकालियों  के  दबाव  में  आकर  कोई  समझौता  होता  है
 ओर  वह  हरियाणा  और  राजस्थान  के  साथ  हुए  एग्रीमेंट क ेखिलाफ  हो  जाता है  तो  वह  एक  समस्या  को

 छोड़कर  दूसरी  समस्या  को  उठाने  करी कोशिश की

 3.01  म०  प०

 दो  सालवाहक  विमानों  के  लापता  हो  जाने  के  बारे
 में  वक्तव्य

 [  प्रनुवाद  ]

 रक्षा  अनुसंधान  श्ौर  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  श्ररुण  :  अध्यक्ष

 बहुत  गहरे  दुख  के  साथ  में  सदन  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  वायुसेना  के

 बिमान  22  और  25  1986  से  लापता  इन  विभानों  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगाया  जा

 सका  है  इसीलए  यह  अनुमान  लगाया  जा  सकता  है  कि  ये  दोनों  विमान  उनमें  सवार  यात्रियों  समेत
 नष्ट  हो  गए  हैं  ।  इस  बारे  में  कई  तरह  के  अटकलें  लगाई  जा  रही  इस  अवसर  पर  मैं  लोक  सभा  को
 और  इस  सम्माननीय  सदन  को  माफ्फंत  राष्ट्र  को  तथा  सशस्त्र  सेनाओं  को  उन  तथ्यों  के  बारे  में  सूचित

 करना  चाहता  हूं  जो  इन  दो  लापता  विमानों  के  बारे  में  हमें  मालूम  है  ।

 हला  ए  विमान  लद्दाख  क्षेत्र  में  अनुरक्षा  का  पर  22  1986
 को  सुबह  08.03  बजे  यह॒  पठानकोट  वायु  रटेशन  से  उड़ा  था|  इस  बिमान  में  उसके  चार  कर्मियों  के
 अलावा  थल  सेना  के  14  कामिक  और  सीमा  सड़क  संगठन  का  एक  अफसर  सवार  पठानकोट  से
 जब  यह  70  नॉटिकल  मील  और  लगभग  25000  फूट  की  ऊंचाई  पर  उड़  रहा  उस  समय  पायलट
 ने  खराब  मोसम  के  कारण  बेस  पर  वापस  लौटने  का  फैसला  किया  उसके  बाद  विमाने  के  साथ
 कोई  सम्पर्क  नहीं  हो  सका  ।  इसके  तुरन्त  बाद  वायु  तथा  भूमि  गस्‍्ती  पार्टियों  ने  उसकी  तलाश  शुरू  कर
 दी  परन्तु  विमान  या  उसके  मलबे  का  कहीं  पत्ता  नहीं  लगाया  जा  सका  यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि
 जब  विमान  के  लापता  होने  की  खबर  मिली  थी  उस  समय  उस  क्षेत्र  में  भारी  बर्  पड़  रही

 विमान  बर्फ  के  नीचे  दब  हो  गया  होगा  ।  इसकी  तलाश  अभी  जारी

 दूसरा  ए  विमान  सोवियत  संघ  से  यहां  की  उड़ान  पर  जामनगर  पहुंचने  से

 पहले  यह  25  मार्च  को  13.28  बजे  मस्कत  से  उड़ा  विमान  के  कंप्टन  से  अंतिम  बार  सम्पर्क
 14.45  बजे  तब  हुआ  जब  उसने  सूचित  किया  कि  विमान  जामनगर  15.45  बजे  पहुंच  इसके

 बाद  इस  विमान  के  जो  रड़ार  की  पकड़  से  बाहर  हो  गया  कोई  रेडियो  सम्पर्क  स्थापित  नहीं
 किया  जा  सका  ।  विमान  के  पहुंचने  का समय  जब  समाप्त  हो  गया  उसी  समय  नौसेना  के

 विमानों  तथा  नौसेना  और  तटरक्षक  संगठन  के  पोतों  ने  उसकी  तलाश  शुरू  कर  समुद्र तटीय  क्षेत्रों
 में  सिविल  अधिकारियों  को  भी  इस  बारे  में  सतर्क  कर  दिया  बम्बई  से  उड़ने  वाले  सभी  विमानों

 से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  खतरे/आपात  के  संकेतों  को  पकड़ने  की  कोशिश  अभी  तक  इस

 401



 दो  मालवाहंक  विमानों के  सापता  हो  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य  31  1986

 [  भी  प्ररुण सिह

 विमान  का  पता  नहों  लगा  तलाश  जारी  है  ।  बिमान  में  3  कर्मीदल  ओर  4  सहायक  कर्मीदल  सवार

 माननीय  सदस्थों  का  इन  दो  अचानक  ओर  असम्भव  दुषंटनाओं  के  बारे  में  चिन्तित  होना
 स्वाभाविक  है  इस  लिए  मैं  भारतीय  वायुसेना  में  इस  विमान  के  शामिल  किये  जाने  उसको  कार्यकुशलता
 ओर  संचालन  के  इतिहास  से  आपके  साथ  सहभागी  होना  चाहूंगा  ।

 वायुसेना  के  परिवहन  बेड़े  में  पहले  पैकेट  और  कैरिबाम  विमान  थे  ।  पुराने  पड़  गए

 इन  विमानों  के  स्थान  पर  10  किस्म  के  मध्यम  परिवहन  विमानों  को  जो  सोवियत  तथा  पश्चिमी  मूल
 के  मल्यांकन  किया  विस्तृत  मूल्यांकन  के  बाद  विमान  लाने  का  फंसला  किया  गया
 जो  भारतीय  बायुसेना  के  मझोले  दर्जे  के परिवहन  विमानों  की  गुणात्मक  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  थे
 और  अधिक  ऊचाई  वाले  स्थानों  से  उड़ान  भरने  में  सक्षम  थे  ।

 ए  एक  सशक्त  ओर  दो  टर्बो-इंजनों  वाला  विश्वसनीय  विमान  है  यह  पूरी  तरह
 दाबसह  है  ओर  इसमें  वैमानिकी  के  अति  आधुनिक  उपकरण  लगे  इसमें  मोसम  को  जानकारी  देने
 वाला  रेडार  लगा  आधुनिक  नोचालन  प्रणालिया  हैं  ओर  अल्प  रेंज  तथा  दीघे  रेंज  की  सशक्त
 रेडियो  संचार  सुविधाएं  लगी  इस  प्रकार  यह  खराब  मौसम  में  भी  सही  मागे  संचालत  कर  सकता

 इन्स्ट्रमेंट  लेंडिग  सिस्टम  लगा  होने  से  यह  बहुत  कम  दुश्यता  पर  भी  हवाई  अड्डों  पर  उतर  सकता

 ए  विमान  मारतीय  वायुसेना  के  मझोले  दर्ज  के  परिवहन  विमान  बेड़े  की  रीढ़
 पहला  विमान  1984  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  अब  तक  काफी  बड़ी  संख्या  में  ये  विमान  लाए  गए  हैं

 ओर  ये  नियमित  स्क्‍्वार्ड  न  सेवा  में  लगे  इस  वेड़े  ने लगभग  23000  घंटों  की  उड़ान  सेवा  पूरी  कर

 ली  है  ।  अब  तक  यह  विमान  दुघंटनारहित  होने  का  उत्कृष्ट  रिकार्ड  कायम  कर  चुका  वायुसेना  में

 शामिल  किये  जाने  से  अब  तक  कोई  बड़ी  दुघंटना  नहीं  हुई

 अतः  इस  समय  इन  दो  विमानों  के  नष्ट  होने  के  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कोई  कारण  नहीं
 दिया  जा  सकता  ।  विमान  में  उड़ान  के  आंकड़े  रिकार्ड  करने  के उपकरण  और  काकपिट  ध्वनि  रिकार्डर
 लगे  इनके  दु्घटनाग्ररत  होने  के  स्थान  का  पता  लगने  पर  रिकार्ड  करने  वाले  उपकरणों  के  मिल
 जाने  से  दर्घटना  के  कारणों  का  पता  लग  इन  दोनों  विमानों  के  लापता  होने  की  जां  च
 करने  क  लिए  जांच  अदालत  के  आदेश  दे  दिए  गए  इनके  अचानक  लापता  होने  के  बारे  में  जो  भी

 सुराग  मिलेगा  उसकी  जांच  की

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  अन  रोध  करूंगा  कि  वे  इन  दो  विमानों  की  दुर्घटना  से
 वित  कार्भियों  के  परिवारों  के  साथ  उनके  दुक्ष  की  इस  घड़ी  में  भूति  प्रकट



 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरतुमोदन  करने  के
 बारे में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक

 3.073  म०  प०

 राबी  व्यास  जल  भ्रधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने|के  बारे
 में  सांविधिक  संकल्प

 तथा

 झन्‍्तर्राज्यिक  जल  विवाद  |  विधेयक  )

 श्री  बीरबल  :  सभापति  आज  अंतर्राज्यीय  जल  विवाद  संशोधन
 यक  सन  1986 पर  चर्चा  हो  रही  मैं  इसके  बारे  में  अपने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  रावी-+

 व्यास  जल  अधिकरण  विधेयक  1986  में  अगर  रावी-व्यास  के  पानो  में  से  राजस्थान के  हिस्से  में  कोई
 कमी  की  गई  तो  राज्य  विशेषकर  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  यह  विपरीत

 प्रभाव  डालेगी  और  इसको  राजस्थान  की  जनता  कभी  मंजर  नहीं  करेगी  ।

 3.08  भ०  प० ont  जज

 वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  पीठासोन  हुए  ]

 रावी  व्यास  के  उपलब्ध  17.17  मिलियन  एकड़  फूट  पानी  में  से  राज्य  को  उसका  8.60  एम
 ए  एफ  हिस्सा  मिलेगा  और  जब  उपलब्धता  17.17  एम  ए  एफ  से  कम  होगी  तब  राज्य  को  52.69
 प्रतिशत  पानी  अब  जबकि  संसद  रावी  ब्यास  अधिकरण  कानून  बनाने  जा  रही  है  तब
 इस  प्रकार  के  कानून  की  शब्दावली  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  कि  पानी  की  सुरक्षा  के  बारे  में
 राजस्थान  कानूनी  शब्दों  में  आश्वस्त  सन  1955  से  लेकर  अब  तक  रावीं  व्यास  के  पानी  के

 बंटवारे  के  मुख्य  विवाद  पंजाब  व  हरियाणा  के  बीच  है  ।  अतः  पंजाब  समझौते  में  राजस्थान  का
 उल्लेख  नहीं  होना  चाहिए  अब  चूंकि  पंजाब  समझौते  के  अनुच्छेद  9  (1)  में  राजस्थान  का
 नाप  भी  अतः  राजस्थान  से  सम्बन्धित  धिचाई  एवं  उपयोग  किए  जाने  वाले  पानी  की  मात्रा  की

 पुष्टि  ही  की  जानी  चाहिए  तथा  उसके  8.60  एम  ए  एफ  और  52.69  प्रतिशत  पानी  की  मात्रा
 को  ज्यों  का  त्यों  रखा  जाना

 रावी-व्यास  जलाशय  के  निर्माण  पर  करोड़ों  रुपया  राज्य  सरकार  ने  खर्च  किया  राज्य  ने

 इस  कारयें  की  लागत  का  अपना  52.69  प्रतिशत  हिस्साਂ  दे  दिया  इस  पानी  के  लिए  राज्य  ने  विश्व
 की  सबसे  बड़ी  तथा  हजारों  किलोमीटर  लम्बी  वितरण  प्रणाली  का  निर्माण  किया  अब  अगर  राज्य चिजदा  जे

 के  हिस्से  के  पानी  में  किसी  प्रकार  की  कमी  तो  विपरीत  प्रभाव  अवश्य  पड़ेगा  ।

 इतना ही  नहीं  जो  नई  नहरः  शिद्धमुख्  व  नोहर  केनाल  निकाली  उस  पर  भी  प्रसव
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुः  ने  करने  के  31  1986

 बारे में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जेल  विवाद

 विधेयक
 ण  फू  पे  —  बनना

 श्री  बीरबल  ]

 अवश्य  वहां  के  काश्तकार  लम्बी  आशा  लगाए  हुए  बंठे  हैं  कि  ये  नहरें  कभी  हमारे  खेतों  को

 हरा-भरा  इसलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  पिछड़े  प्रदेश  राजस्थान  के  हितों  की  रक्षा

 की  जाए  ।

 श्री  ज्ञान्ति  धारीवाल  :  सभापति  यदि  देखा  जाए  तो  इस  इंटर-स्टेट  वाटर

 डिस्प्यूट  बिल  फो  लाने  का  उद्देश्य  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  बीच  झगड़े  को  समाप्त  करना  है  लेकिन
 पानी  की  मांग  की  राजनीति  में  राजस्थान  को  बीच  में  घसीटा  गया  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि

 इन  दोनों  राज्यों  के  बीच  चाहे  जो  भी  झगड़ा  चाहे  वह  गांवों  का  झगड़ा  नगर  का  मामला  है  अथवा

 किसी  चीज  के  बंटवारे  का  प्रश्न  सब  में  राजस्थान  को  घसीटा  आप  उसकी  तरफ  धृयान

 अब  तो  पंजाब  की  ओर  से  कहा  जाने  लगा  है  कि  पानी  में  राजस्थान  का  कोई  हक  ही  नहीं
 क्योंकि  वह  रिपेरियन  स्टेट  नहीं  है  ।  इस  तरह  की  बचकानी  बातें  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  गलत

 है  क्योंकि  पंजाब  के  कट्टरपंथी  राजनीतिक  लोगों  को  सिर्फ  पानी  का  बहाना  दिखाई  देता  है  और  इसके
 पंजाब  के  भीतर  जो  दूसरे  उदारवादी  नेता  हैं  उनको  वे  पीछे  घकेलना  चाहते  हैं  और  अपना

 राजनैतिक  प्रभाव  बढ़ाता  चाहते  इन  सब  बातों  को  हमें  नजर  में  रखना  चाहिए  ओर  इस  प्रकार

 पुराने  समझोतों  को  बार-बार  खोलने  से  अशान्ति  बढ़ती  ही  जायेगी  ।  उसके  परिणामों  की  तरफ  भी  हमें
 ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 जहां  तक  राजस्थान  का  सवाल  राजस्थान  के  हित  पहले  हुए  दो  समझोतों  से  तय  हो  चुके

 पहला  समझोता  1955  में  हुआ  था  और  उसके  5  साल  बाद  इंडस  वाटर  ट्रीटी  उससे

 स्थान  का  हिस्सा  तय  हो  गया  ।  अब  जब  केन्द्र  सरकार  यह  नया  बिल  लेकर  सदन  में  आई  उसमें  भी

 यह  साबित  करने  की  कोशिश  की  गई  है  कि  जो  रावी-व्यास  का  पानी  पूरे  सिन्ध  क्षेत्र  के  रेगिस्तानों  की

 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  पाकिस्तान  से  मांगा  गया  और  उसके  बदले  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 ओर  से  ।]  करोड़  रुपया  दिया  गया  उससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यह  पानी  किसी  एक  राज्य  विशेष

 का  नहीं  है और  कोई  एक  राज्य  उस  पर  अपना  दावा  नहीं  कर  रिपेरियन  स्टेट  बताते  हुए  अपना

 अधिकार  नहीं  बता  सकता  ।  इन  तीन  नदियों  के  झगड़े  सभापति  में  कहना  चाहता  हूं  कि  तीनों  ही
 नदियां  अन्तर्राष्ट्रीय  नदियां  हैं  जो  हिमाचल  प्रदेश  से  निकलती  हैं  ओर  पंजाब  से  होते  हुए  पाकिस्तान
 चली  जाती  यदि  उस  पर  अकेला  पंजाब  ही  दावा  करे  कि  यह  सारे  का  सारा  पानी  हमारा  लेकिन

 पंजाब  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  1960  में  जो  इन्डत़  वाटर  ट्रीटी  हुई  वह  राजस्थान  के

 मामले  को  ही  लेकर  हुई  इसलिये  उनका  बार-बार  पुराने  टुए  समझोतों  को  खुलवाने  की  मांग  करना

 और  हर  बार  बढ़ा-चढ़ाकर  मांग  गलत  उस  समय  रावी  ओर  व्यास  के  सम्बन्ध  में  जो

 झौता  राजस्थान  उसमें  हमेशा  एक  पार्टी  रहा  है  ओर  कुल  इन्डस  बेसिन  के  3  लाख  2।  हजार

 स्क्‍्वैयर  किलोमीटर  के  एरिये  राजस्थान  का  15  हजार  स्क्वेयर  किलोमीटर  से  भी  ज्यादा  का

 एरिया  भी  शामिल  इसके  अलावा  राजस्थान  सरकार  ने  सेंकड़ों  करोड़  रुपया  खर्च  करके  पंजाब  में

 कॉमन  कन्‍्सट्रक्शन  कार्य  किया  रावी-व्यास  के  पानी  को  लेने  के  लिये  उसने  बहुत  पैसा  खर्च  किया
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 10  1908  )  शावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनमोद  करने  के

 विधेयक  )

 राजस्थान  ने  दुनिया  की  इस  सबसे  बड़ी  नहर  के  पानी  को  काम  में  लेने  के  लिये  यह  सब  कुछ
 जिसका  डिस्ट्रीब्यूणन  सिस्टम  हजारों  किलोमीटर  का  इतना  सब  कुछ  करने  के  आज  यदि

 राजस्थान  के  हितों  पर  कोई  कुठाराघात  किया  जाता  एक  तरफ  तो  हम  करोड़ों  रुपया  खर्च
 अपने  दूसरे  विकास  के  कामों  को  रोक  नहर  बना  रहे  दुसरी  तरफ  उसको  पानी  से  रहित  कर

 पानी  की  मात्रा  कम  कर  पानी  की  कटोती  कर  वह  मैं  समझता  हूं  कि  उस  राजस्थान
 के  सीमावर्ती  रेगिस्तानी  इलाके  के  ऊपर  बड़ा  कुठाराघात  दिनांक  31-12-1981  को  तीनों
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  17.17  एम०  ए०  एफ०  पानी  के  रे  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  और  उसी  के

 अनुसार  राजस्थान  क॑  हिस्से  का  पानी  खेतों  तक  ले  जाने  के  लिये  सारे  इंतजाम  किए  ***

 पंजाब  की  अकाली  दल  की  ये  सरकार  ओर  वहां  के  आतंकवादी  जो  विघटनकारी  तत्व
 भी  इस  समझोते  को  खुलवाने  की  बार-बार  और  हमेशा  बात  करते  जो  मेरी  दृष्टि  में  कतई

 तिक  है,गेर-कानूनी  क्योंकि  पंजाब  में  एक  ही  मसला  नहीं  कई  मसले  कई  मसलों  को  लेकर  आग
 लगी  हुई  है  ।  जब  ऐसे  हालात  हो  रहे  हैं  कि  पंजाब  का  कोई  भी  एक  चाहे  पंजाब  के  फ़्जेण्ट  चीफ

 कोई  भी  गारंटी  नहीं  है  कि  अगर  कोई  समझौता  कर  तो  उस  समझौते  के  खिलाक  भी  वहां
 पर  आवाज  नहीं  उठे  ओर  दुबारा  उस  समझौते  को  खोलने  के  लिए  प्रयत्न  न  क्‍योंकि  अगर  आज
 कोई  समझोता  बहां  हो  तो  फिर  कोई  दूसरे  साहब  आ  जाएंगे  मौर  उस  समझौते  को  गलक़  बताएंगे
 और  अमान्य  घोषित  कर  देंगे  और  ऐसी  स्थिति  में  वहां  पर  फिर  वही  लूटमार  और  कई
 तरह  की  बातें  चलेंगी  |  यह  प्रश्न  बड़ा  गम्भीर

 मान्यव  रावी-व्यास  का  पानी  राजस्थान  में  जहां  लगता  है  वह  भयंकर  सूखे  से  ग्रसित  रहने
 वाला  इलाका  जहां  बरसात  बहुत  कम  होती  है  या  नह  क॑  बराबर  होती  है  तथा  पीने  के  पानी  की
 भी  बहुत  जबर्दस्त  कमी  है  और  वाटर  लंवल  कई  कई  जगह  पांच  सो  फीट  से  भी  नीचे  चला  गया  है
 जबकि  पंजाब  में  काफी  बरसात  होती  वाटर  लॉबिग  भी  काफी  होती  हे  ओर  वाटर  लेवल  भी  बहुत
 ऊंचा  है  तथा  वाटर  टेबल  भी  ठीक  आंकड़े  देखने  से  पता  लगता  है  कि  करोड़ों  रुपये  वाटर  लाबिग
 से  बचने  के  लिए  ड्रेन  की  खदाई  वगरह  के  लिए  पंजाब  में  खर्च  लिये  जा  चुके  हैं  भोर  कर  रहे  ऐसी
 स्थिति  में  जहां  पर  राजस्थान  में  इंदिरा  गांधी  नहर  परियोजना  बनाई  जा  रही  है  ओर  इसी  पानी  को
 कःम  में  लाने  के  जिये  करोड़ों  रुपया  खतरे  किया  जा  चुका  है  इस  उम्मीद  में  कि  राजस्थान  को  उसके

 हिस्से  का  8  60  एम०  ए०  एफ०  पानी  हमेशा  मिलता  रहेगा  और  फिर  यह  ट्रिब्यूबल  बना  करके  और

 दुबारा  से
 यह  सारा  निर्धारण  करना  तथा  1-7-85  की  स्थिति  को  ये  सब  ऐसी  बातें  जिनसे

 हरियाणा  ओर  खासकर  इन  दोनों  के  हितों  पर  आंध्र  आ  सकती  इश्तलिए  मेरा  केन्द्र  के

 स्िचाई  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  है  कि  मेरे  दो-तीन  प्रश्न  जो  राजस्थान  की  जनता  में  बहुत  विवाद
 का  विषय  बने  हुए  इनका  दृष्टिकोण  वे  अपने  जवाब  में  सबसे  पहला  प्रश्न  तो  यह  है  कि  झगड़ा

 हरियाणा  ओर  पंजाब  का  तो  राजस्थान  को  खण्ड  9  के  तहत  न्‍्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपना  दावा

 प्रस्तुत  करने  के  लिये  क्‍यों  बाध्य  किया  जा  रहा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय से
 1955  भौर  1981  के  समझौते  तो  नहेंं  खुलेंगे  या  खुलेंगे  और  तीसरा  प्रश्न  है  कि  राजस्थान  के  हिस्से

 405



 रादौ-व्यास जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्स.ज्यक  जल  विवाद

 विधेयक  (-

 शान्ति  घारोवाल  ]

 ———  ++“+:ैहपमए

 में  जो
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 लाख  एकड़  फीट  पानी  देने  की  बात  है  इस  पर  तो  कोई  आंच  नहीं  आयेगी  तथा  उसी  प्रकार से
 इस  8.60  परसेंटेज  के  पानी  में  कोई  कमी  तो  नहीं  आयेगी  ।  राजस्थान  के  हितों  पर

 कोई  आंच  नहीं

 आने  इस  प्रकार  का  आश्वासन  आप  राजस्थान  सरकार  को  एक  1985  को  उपयोग

 किये  मये  पानी  के  सत्यापन  की  क्या  आवश्यकता  है  और  आखिरी  सवाल  मेरा  यह  है  कि  हरीका

 तथा  फिरोजपुर  के  हैडवक्स  पर  केन्द्र  पंजाब  सरकार  के  कंट्रोल  को  हटा  कर  भाखड़ा-व्यास

 मैनेजमेंट  बोर्ड  को  कब  तक  देने  का  विचार  रखती  मेहरबानी  करके  सिंचाई  मंत्री  महोदय

 सभापति  महोदय  मेरा  आपके  माध्यम  से  निवेदन  है  कि  ये  प्रश्न  काफी  विवाद  के  कारण  राजस्थान  की

 जनता  में  बने  हुए  वे अपने  जवाब  में  इन  बातों  का  खुलासा  करें  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तातत  :  माननीय  सभापति  मैं  इंटर  स्टेट

 वाटर  डिस्प्यूट  अमेण्डमेण्ट  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ी  हुई

 मान्यव  हमें  प्री  आशा  है  कि  इस  ट्रिब्यूनल  के  माध्यम  से  राजस्थान  प्रान्त  को  अवश्य  न्याय
 मिलेगा  और  खास  तौर  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  माननीय  राजीव  गांघी  के  हाथों  में  हम  चाहते  हैं  कि  सभी
 प्रान्तों  का  हित  सुरक्षित  होमा  ।  फिर  भी  राजस्थान  की  कुछ  ऐसी  परिस्थितियां  हैं  जिनकी
 भोर  प्रकाश  ढालना  कुछ  आवश्यक  है  ।

 राजस्थान  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  इस  देश  का  दूसरा  प्रान्त  जहां  पर  पानी  की  कमी
 और  भयंकर  अकाल  को  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  बनी  रहती  रावी-व्यास  के  पानी  के  बारे  में  जो
 1955  में  समझोता  हुआ  उसके  अनुसार  राजस्थान  का  हिस्सा  52.6  प्रतिशत  यह  समझोता
 इसे  उद्देश्य  से  किया  गया  था  कि  राजस्थान  जैसे  पिछड़े  हुए  ओर  सूखे  प्रान्त  के  लिये  पानी  उपलब्ध

 हो  सके  ।  नदियां  किसी  एक  प्रान्त  विशेष  की  या  किसी  समूह  विशेष  की  सम्पत्ति  नहीं  होती  नदियों
 का  पानी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  और  राष्ट्र  के  हर  पिछड़े  हुए  व्यक्ति  का  उस  पर  अधिकार  इसी  उद्देश्य
 से  जो  समझोता  किया  गया  उसके  बारे  में  ब।र-बार  उसका  जिक्र  राजस्थान  जैसे
 प्रदेश  की  शांतिप्रिण  जनता  के  साथ  एक  बड़ा  अन्याय  मैं  प्रोचती  हं  कि  ट्ब्येतल  अवश्य  न्याय  करेगा
 और  उसके  सामने  जो  पक्ष  प्रस्तुत  किये  वह  सही  मायने  में  राजस्थान  की  परिस्थितियों  को
 ध्यान  में  रखकर  किये

 1960  में  पाकिस्तान  के  साथ  सिन्धु  घाटी  नदी  के  बीच  जो  पानी  का  समझौता  हुआ  उसमें

 हमारी  महान  नेता  श्रीमती  इंदिरा  ग्रांघी  न ेखास  तोर  से  इसके  बारे  में  सोचा  और आर  राजस्थान  के
 मह  प्रदेश की  समस्या  खासतोर  से  ध्यान  में  रखी  गई  थो  ।  इसी  कारण  राजस्थान  कनाल  बनी  और  उस
 पर  2  हजार  करोड़  रुपये  अब  तक  श्व्च  हो  चुके  यह  राजस्थान  कनाल  आज  इंदिरा  गांधी  कैनाल
 के  नाम  से  जानो  जाती  ओर  श्रीमती  इंदिरा  गांधो  को  स्मृति  को  अपने मैं  संजोये  हुए «
 इंदिरा जी  की  इच्छा  कि  राजस्थान  वर्षों  से  सूखा  प्रान्त है  जहां  लोगों को  पीने  का  पानी भी
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 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे

 में
 सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद का

 उपलब्ध  नहीं  होतः  इसलिए  यह  राजस्थान  कनाल  जो  कि  उहृद्देशीय  महृत्वाकांक्षी  परियोजना
 नदी-घाटी  योजना  इससे  उस  प्रान्त  को  हरा-भरा  कर  दिया  जायेगा  और  वहां  के  प्यासे
 पानी मिल  सकेगा  ।  इस  पर  हमने  अपनी  महत्वपूर्ण  योजनाओं  को  हम  यह  कहें  कि  राज्
 के  लोगों  का  पेट  इस  योजना  को  सींचा  था  तो  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  ।  उस  योजना  से

 राजस्थान  को  जो  पानी  मिलना  अगर  वह  पानी  नहीं  मिलता  है  तो  राजस्थान-वासियों  के  साथ

 यह  घोर  अन्याय  होगा  ।

 आज  पंजाब  के  हिस्से  के  बारे  में  जो  बात  उठाई  जाती  और  फिर  से  बार-बार  कहा  जाता  है

 कि  1955  में  जो  समझोता  हुआ  उसमें  52.6  प्रतिशत  हिस्सा  राजस्थान  का  था  पह  एक  तरह  से
 चनोती  राजस्थानवासियों  के  दबाने  की  बात  कही  जाती  है  या  पानी  को  कम  किया  ज  ता  इस

 तरह  से  अगर  राजस्थान  के  हिस्से  को  दबाया  गया  तो  यह  बहुत  ही  अकथनीय  और  अपूर्णीय  क्षति
 स्थान  को  होगो  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  राजस्थान  के  व्यक्ति  शांतिप्रिय  जरूर  उनके  साथ  न्याय  होना
 अगर  उनके  साथ  अन्याय  होगा  तो  वह  बर्दाश्त  नहीं  किया  जा  सकता

 ट्रिब्युनल  के  सामने  जो  सारे  फंक्ट्स  रखे  उसमें  पंजाब  ओर  हरियाणा  की  आवश्यकता
 रहेगी  ।  पंजाब  ओर  हरियाणा  का  हमेशा  ही  मिन्रतापूर्ण  सम्बन्ध  रहा  पंजाब  और  हरियाणा
 राजस्थान  पर  जब-जब  विपत्ति  आई  अकाल  की  परिस्थितियां  रही  हैं  तो उसको  आध्िक  रूप  में  या
 अन्न के  रूप  में  सहायता  दी  मैं  समझती  हूं  कि  हमारे  जो  पड़ोसी  प्रान्त  जिनका  आपस का
 भाई  का  सम्बन्ध  उसके  साथ  कोई  इस  प्रकार  का  दुब्यंवहार  नहीं  किया  जायेगा  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगी  कि  रावी-व्यास  के  पानी  के  जो  हैडवक्सं  उनका  कन्द्रोल

 आज  भी  पंजाब  के  हाथ  में  जब  कभी  पंजाब  चाहता  अतिरिक्त  पानी  होता  है  तो  राजस्थान  को

 पानी  दे  देता  नहीं  होता  है  तो  नहीं  इस  प्रकार  से  सूखे  प्रान्त  राजस्थान  में  पानी  नहीं

 आता

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहंगी  कि  सरकार  यदि  इस  काम  को  एक  स्वतन्त्र  संस्था  को
 सौंप  दे  तो  अच्छा  होगा  ।  अगर  भाखड़ा  जिकास  नियंत्रण  बोर्ड  को  पानी  के  कंट्रोल  का  मामला  सौंप  दे

 तो  बहुत  अच्छा  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  राजस्थान  का  हिस्सा  सुरक्षित

 हमारे  प्रधान  मंत्री  राजस्थान  को  मुश्किलों  को  अच्छी  तरह  समझते  हैं  ओर  उन्होंने

 सन  दिया  है  कि  राजस्थान  के  साथ  कोई  अन्याय  नहीं  होगा  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  ट्रिब्यूनलों  से  जो  भी

 फेसला  किया  जायेगा  उसमें  हरियाणा  तथा  पंजाब  दोनों  राजस्थान  को  अपना  भाई  मानते  उप्का

 पूरा  हिस्सा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती
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 राबौ-व्यास  जल  अधिकरण  1:  86  का  निरनुमोदन  करने  के  3।  1986
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  (-

 [
 प्रनुवाद ]

 श्रो  बी०  झोमनाद्रीश्यर  राय  ):  सभापति  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूँ  लेकिन  इसके  साथ-साथ  मैं  सरकार  द्वारा  24  जनवरी  1986  को  जारी  किये  गये  अध्यादेश  पर  भारी
 आपत्ति  करता  हूं  पंजाव  समझोते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  का  महीने  का  बहुमुल्य  समय  खो  दिया
 गया  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  जब  सत्ताधारी  दल  पंजाव  समझौते  का  लाभ  उठाना  चाहता  लेकिन

 वह  समझौते  को  वास्तव  में  क्रियान्वित  नहीं  करना  चाहते  और  इसी  कारण  असामान्य  देरी  हुई  है  और

 इसलिए  26  जनवरी  के  दो  महीने  बाद  भी  चंडीगढ़  पंजाब  को  नहीं  दे  सके  ।  उत्तेजित  पंजाबी  लोगों  को

 भावनाओं  को  शांत  करने  के  लिए  सरकार  इस  अध्यादेश  को  लायी

 कई  बार  रावी  ब्यास  जल के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  निणंय  लिए  गए  क्योंकि  कई  सदस्यों
 हारा  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  अतः  मैं  विस्तार  में  नहीं  लेकिन  इसे  स्पष्ट  करने  के  लिए
 यह  कहना  काफी  है  कि  पंजाब  बंटवारा  होने  से  पहले  एक  समझोता  हुआ  था  ।  पंजाब  बंटवारे  के  बाद

 भारत  सरकार  ने  एक  निर्णय  लिया  था  ओर  फिर  जब  कुछ  राज्यों  द्वारा  असन्तोष  व्यक्त  किया  गया

 था|  तब  प्रधानमन्त्री  श्री  मती  इन्दिरा  गांधी  जीवित  तब  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  द्वारा

 एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  लेकिन  फिर  भी  समझौता  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  था  ।

 यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  नवीनतम  समझौता  भी  लागू  नहीं  किया  इसका  दायित्व

 भारत  सरकार  के  कन्धों  पर  है  अगर  पंजाब  इस  महत्वपूर्ण  नहर  के  मार्ग  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  हरियाणा
 को  पानी  देती  अंतिम  रूप  से  निर्णय  नहीं  लेता  तो  यह  भारत  सरकार  का  दायित्व  हो  जाता  है  कि

 इस  बारे  में  अंतिम  रूप  से  निर्णय  करे  और  देखें  कि  इस  काम  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  या  नहीं  लेकिन

 दर्भाग्यवश  वह  समझोता  या  समझौते  की  भावना  को  सक्रिय  नहीं  रखा  गया  था  ओर  श्रीमन  फिर

 पंजाब  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  नहर  का  कार्य  रुक  गया  यह  काम  बिल्कुल  ठप्प  पड़ा  है
 क्योंकि  पंजाब  के  किसानों  ओर  कुछ  राजनीतिक  दलों  ने  नहर  के  कार्य  में  ओर  उसके  प्रस्तावित

 खण  कार्य  में  रुकावटें  डाल  रहे  समझौते  की  शर्तों  के  अनुसार  राजस्थान  का  क्या  हाल  होगा  स्पष्ट

 नहीं  है  ।

 थार  रेगिस्तान  के  पास  इस  नहर  से  लाखों  एकड़  भूमि  की  सिचाई  होगी  अतः  मुझे  इसको

 महत्ता  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  नहीं  इसमें  केबल  राजस्थान  राज्य  का  नहीं  बल्कि  पूरे  राष्ट्र  का

 हित  नहर  द्वारा  सिंचाई  से  थार  रेगिस्तान  को  कम  किया  जा  सकता है  मैं  मन्त्री  जो  को  यह  स्पष्ट

 करने का  सुझाव  दूंगा  कि  वास्तव  में  सरकार  की  क्या  राय  है  ?  क्या  वह  राजस्थान  के  आबंटित  जल
 गैता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  समय  के  दौरान  हुआ

 जहां  तक  हरियाणा  का  सम्बन्ध  तीसरे  समझौते  के  माध्यम  से  हरियाणा  का  जल  3.5

 ए  एफ  तक  रखा  गया  था  ।  जवकि  पंजाब  के  आबंटित  जल  को  3.5  एम  ए  एफ  से  बढ़ाकर  4.2 एम  ए
 एफ  कर  दिया  गया  है  यद्यपि  हरियाणा  ने  इस  नहर  को  छुदाई  के  लिए  बहुत  सी  घन  राशि  खर्च
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 विधेयक  )

 की  थी  ;  लेकिन अभी  तक
 वह  आवंटित  जल  का  लाभ  नहीं  उठा  सका  है  ओर  हम  देखते है  कि  इन

 विषयो ंमें  भारत  सरकार  के  विचार  अस्थिर  अगर  राज्य  सरकारें  आपस  में  सहमत  नहीं  होती
 अगर  एक  राज्य  सरकार  समझौते  को  ओर  न्यायाधिकरण  के  फंसले  को  लागू  नहीं  करती

 इसका  अर्थ  है  कि  उसका  विचार  दृढ़  नहीं  है  भारत  सरकार  की  ओर  से  लापरवाही  स्पष्ट  कृष्ण
 नदी  जल  न्यायाधिकरण  के  मामले  में  जबकि  नन्‍्यायाधिकरण  ने  जल  का  आबंटन  कर  दिया था  और
 विशेष  रूप  से  कहा  है  कि  इस  मामले  को  2000  वर्ष  तक  दुबारा  नहीं  खोला  जा  सकता  तो  फिर
 उसमें  कुछ  गलतफहमियां  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  कत्तंव्य  है  कि  वह  सम्बन्धित  राज्यों  को  बताए
 कि  यह  न्यायालय  का  फंसला  है  और  उन्हें  इसे  मानना  ही  ऐसा  करने  के  बजाय  वह
 घिकरण  के  कार्य  में  रुकावट  डाल  कर  बिना  कारण  देरी  करते  है  जो  न  तो  राज्य  के  हित  में  है  ओर

 ही  राष्ट्र  के  हित  में  ।  मैं  सरकार  यो  अपील  करूंगा  कि  कम  से  कम  इस  निर्णय  जो

 घिकरण  द्वारा  दिया  जा  रहा  भारत  सरकार  पूरे  निश्चय  के  साथ  क्रियान्वित  करने  की  कोशिश

 करे  अन्यथा  सभी  प्रयास  व्यर्थ  हो  जायेंगे  ।

 जल  संसाघन  मनन्‍्त्री  बो०  शंकरानन्द  )  :  सबसे  पहले  मैं  पक्ष  एवं  विपक्ष  के  उन  सभी

 नीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  है  और  इस  विधेयक  के  सभी  उपबन्धो
 को  एकमत  से  समर्थन  दिया  मैं  उन  सभी  माननीय  वास्तव  में  पूरे  सदन  का  भाभारी
 जिन्होंने  न  केवल  र।वी-व्यास  जल  के  बटवारे  के  विवाद  को  निपटाने  के  प्रति  अपनी  चिता  व्यक्त  को
 है  अपितु  देश  की  एकता  और  शांति  और  विकास  ओर  नदियों  के  जल  क॑  अंतर्राज्यीय  बंटवारे
 के  पूर्ण  उपयोग  के  प्रति  भी  अपनी  चिन्ता  प्रकट  की  है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यहां  तक  भी  कहा  है  कि जल  को

 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  समझ  ना  चाहिए  ।

 सदन  को  स्वर्गाय  प्रधान  मन्त्री  श्रोीमता  इन्दिरा  गांधों  को  कृतज्ञतापृवक  याद  रखना  चाहिए
 जिन्होंने  पंजाब  के  लिए  विशेष  रूप  से  ओर  क्षाथ  ही  पूरे  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  अपनी

 होंने जान  कुर्बान  कर  हम  अपने  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  कं  भी  आभारी  श्री  मती
 इंदिरा  गांधी  द्वारा  बनाई  गई  नीतियों  को  राष्ट्र  के  हित  में  भागे  बढ़ाने  के  लिए  बड़ा  साहत  दिखाया
 है  ।

 राजीव-लोंगोवाल  समझौता  संसद  में  तथा  संसद  से  बाहर  आम  जनता  में  और  समाचार  पत्रों  में
 चर्चा  का  विषय  रहः  है  |  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  महत्वपूर्ण  चर्चा  चल  रही  ओर  मुझे  यह

 कहते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  सदन  के  भीतर  तथा  बाहर  दोनों  जमह  इसे  न्वत  करने

 र  रहे  हैं
 जो  केवल  तीन  खंडों का  छोटा  सा

 क  और  कदम  है  जो  हमने  विश्व  को  समझौते



 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्रा  ज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )
 *

 [  श्रो०  बी०  शंकरानन्द  ]

 मैं  कहता  हूं  कि
 जहां

 तक  समझौते  का  सवाल  है  वे  तकंसंगत  हैं
 किन्तु  मैं  कहना  चाहूंगा कि  यह

 यक  समझोते  के  परे  परा  9  तक  ही  सीमित  नहीं  ये  केबल  समझोते  के  पेरा  9.1  ओर  9.2 को
 न्विति  से  सम्बन्धित  पैरा  9.3  भी  नहीं  जो  सतलज-यमुना  सम्पर्क  नहर  से  संबंधित  है  ।

 मैं  सदन  का  समय  खराब  न  क  ने  के  लिए  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  प्रभी  मुद्दों  के  बारे

 में  विस्तारपूर्व॑ंक  नहीं  कहूंगा  ।  उन्होंन  कुछ  ऐसी  बातें  उठाई  हैं  जिनका  विधेयक  के  साथ  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  विधेयक  के  उपबंधों  को  भली  प्रकार  समझने  के  लिए  हमें  विधेयक  के  उद्देश्य  को  जानना

 होगा  ।  हमें  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  हम  किस  विषय  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  न्यायाधिकरण

 किस  उद्देश्य  से  नियुक्त  किया  जा  रहा  उसके  लिए  मुझे  सबसे  पहले  सदन  को  यह  समझ्षाना  होगा
 कि  यह  समझोता  क्‍या  है  और  उप्षके  कौन  से  भाग  को  हम  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  करना

 चाहते  हैं  ।  इस  समझौते  में  लगग़  ।  |  महत्वपूर्ण  बातें  हैं  किन्तु  यह  विधेयक्र  समक्नौते  के  पंरा  9.1  और
 9.2  से  ही  संबंधित  है  ।  यह  सटी  है  कि  पेरा  9.1  और  9.2  में  एक  अथवा  दूसरे  राज्य  के  लिए  कुछ
 जोड़ने  अथवा  हटाने  के  मामले  में  बहुत  विवाद  रहा  किन्तु  यह  समझोता  बहुत  स्पष्ट  इसमें

 कुछ  भी  अस्पष्ट  नहीं  है  ।  मैं  समझोते  का  पैरा  9.1  उद्धत  करता  पेरा  9  नदी  के  जल  के  बंटवारे

 के  बारे  में  पेरा  9.  इन  प्रकार  है

 हरियाणा  और  राजस्थान  के  किसान  उतना  पानो  प्राप्त  करते  रहेंग  जितना  वे
 राबी-व्यास  जल  व्यवस्था  से  1-7-1985  को  प्राप्त  कर  रहे  पोने  के  पानो  की  व्यवस्था
 भी  अप्रभावित  रहेगी  ।  नीचे  पंरा  9.2  में  बताए  गए  नन्‍्यायाधिक  रण  द्वारा  यह  सत्यापित  किया
 जाएगा  कि  कितना  पानी  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  था  ।'

 तमें  कुछ  अस्पष्ट  नही  मुझे  किसी  भी  वाक्य  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं  मालूम  पढ़ती  ।  इस
 पैरा  में  केवल  4  वाक्य  हैं  ओर  वे  इन  राज्यों  के  किसानों  फो  आश्वस्त  करते  हैं  कि  वे  कम  से  कम  उतना
 पानो  प्राप्त  करते  रहेंगे  जितना  वे  1-7-1985  को  प्राप्त  कर  रहे  इसमें  यह  नहों  कहा  गया  कि
 चाहे  कुछ  भी  हो  उन्हें  केवल  इतना  ही  पानी  मिलेगा  ।  इसमें  ऐसा  नहीं  कहा  उससे  आगे  इसमें
 कहा  गया  है  कि  के  पानी  भी  व्यवस्था  अप्रभावित  ये  बात  केवल  दो  राज्यों  के  लिए  नहीं
 कहट्दी  गई  अन्य  राज्यों  जैसे  जम्मू-काश्मीर  और  दिल्‍ली  में  भी  पोने  के  पानी  की  व्यवस्था  बसी  ही

 वे  भी  यह  पानी  प्रयोग  करते  रहे  हैं  *'  निश्चित  रूप  से  वे  भी  इसी  पानी  का  प्रयोग
 करते  रहे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमें  इस  देश  के  भविष्य  के  बारे  में  निराशावादी  नहं

 होना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  जी  के  हाथों  में  इस  देश  का  भविष्य  उज्ज्बल  हमें  ऐसी  ही  आशा  फरनी

 हमें  इसमें  काई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ओर  जहां  तक  इस  देश  के  उज्ज्वल  पक्षों का  संबंध
 हमारी  दृष्टि  धुंधली  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  ।

 हमें प्रसन्‍न  रहना  चाहिए  ओर जो  भी  समस्‍यायें  हों  उनका हल  सहयोग  और
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 10  1908  रावी-ज्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन क  रने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  )
 विधेयक

 —  --  न  जणयय-+  नम  ५
 भाईचारे  के  माहौल  में  करना  चाहिये  ।  आखिर  हम  सभी  भाई-भाई  सदभावना  के  बिना  कुछ  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  प्रयोग  की  मात्रा  सत्यापित  की  जाएगी  ?  इसमें  यह  नहीं  कहा
 गया  कि  किसी  राज्य  द्वारा  कोई  दावा  किया  मझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  समझौता

 पढ़  लिया  होगा  |  पं  दिल्‍ली  या  जम्मू-काश्मीर  अथवा  कोई  भी  राज्य
 घरेल  औद्योगिक  अथवा  पीने  के  लिए  या  सिंचाई  के  लिए  कोई  भी  आवश्यकता  हो  ।  इसमें  इस  सम्बन्ध
 में  कुछ  नहीं  कहा  गया  ।  इस  वाक्यांश  में  कहा  गया  है  कि  प्रयोग  की  बताई  गई  मात्रा  पैरा  9.2  में  बताये
 गए  न्यायाधिकरण  द्वारा  सत्यापित  की  अब  कृपया  इसे  समझने  की  कोशिश  करें  ताकि  सभी

 संदेह  दर  हो  सके  ।  अब  पैरा  9.2  में  क्या  कहा  गया  है  ?  इसमें  कहा  गया  है

 “9,2  बचे  हुए  पानी  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  हिस्से  के  दावे  की  जांच
 एक  न्यायाधिकरण  द्वारा  की  जाएगी  जिसकी  अध्यक्षता  उच्चतम  न्यायालय  का  एक
 करेगा  और  इस  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  6  माह  के  भीतर  दिया  जाएगा  जो  दोनों  पक्षों  को

 मान्य  होगा  |ਂ

 इस  सदन  में  अनेक  संदेह  व्यक्त  किए  गए  मझे  वास्तव  में  समझ  नहीं  आता  कि  अस्पष्टता

 कहां है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  की  राजस्थान  के  प्रति  बिता  को  समझता  मैं  माननीय
 सदस्यों को  जितना  समक्षा  कर  कह  सकता  हं  उतना  कह  रहा  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  कि  इस

 घिकरण  का  निर्णय  छह  माह  के  भीतर  दे  दिया  जाएगा  और  यह  दोनों  पक्षों  को  मान्य  इसके
 बाद  इसमें  कहा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  आवश्यक  कानूनी  और  संवेधानिक  कदम  शीघ्र  उठाए
 जाने  चाहिए  ।'

 खंड  9.3  का  इस  विधेयक  से  कोई  संबंध  नहीं  यह॒  विधेयक  समझौते  के  खंड  9.3  के
 न  के  लिए  अथवा  इस  हेतु  आवश्यक  कानूनी  उपबंध  करने  के  लिए  नही  है  ।  इसका  इस

 यक  से  बिल्कुल  कोई  मतलब  नहीं  मैं  समझोते  के  अविलम्ब  कार्यान्‍्वयन  के  लिए  सदन  के  माननीय
 कार्यान

 संदस्यों  की  चिता  को  समझता  हूं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यह  भी  शिकायत  की  है  कि  यह  विधेयक  अथवा
 अध्यादेश  लाने  में  वरिलम्ब  किया  गया  है  ।  कुछ  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि  हम  यह  विधेयक  अथवा  अध्यादेश

 तत्काल  क्‍यों  नहीं  मेरे  विचार  में  सरकार  का  इरादा  बिल्कुल  स्पष्ट  है  समझौते  वा

 न्वयन  करना  चाहते  इस  सदन  में  अथवा  इससे  पंजाब  में  या  हरियाणा  में  क  इस

 झोते  के  विरोध  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  ।  इस  सदन  में  जो  चिंता  व्यक्त  की  है  वह  है  इसके  शी  ध्र

 न्वयन  के  संबंध  में  ।  देश  में  वर्दंमान  कानून  क्या  है  ?  इन  सभी  बातों  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 कोई  कानून  होना  आवश्यक  है  ।  कानून  के  बिना  क्रोई  समझौता  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  और
 मान

 कानून  केवल  1956  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  अधिनियम  यह  अधिनियम  इस  समय
 मेरे  पास  इसमें  कहा  गया  है

 कि  जब  तक  किसी  राज्य  से  कोई  निर्देश  न  प्राप्त  हो  तब  तक  एक  या  एक
 से  अधिक  राज्यों  के  बीच  विवाद  के  बारे  में  किसी  समझौते  को  क्रियान्वित  करने  में  इस  कानून  से  किसी
 प्रकार  की  मदद  नद्हीं  ली  जा सकती  |  1956  के  अधिनियम  के  उपबंध  किसी  काम  नहीं  आ  सकते  जब

 411



 राबी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3  1986
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर  जल  विवाद
 विधेयक  )

 श्री
 बी०  शंक  रानन्द  ]

 तक  कि  कोई  राज्य  भारत  सरकार  के  पास  यह  शिकायत  न  लेकर  आये  कि  यह  विवाद है
 सी  न्‍्यायाधिकरण  को  सौंप  दें  और  ये  मुद्दे  हैं  जिन्हें  सुलझाना  अब  सदन  यह  भली

 प्रकार  समझ  सकता  है  कि  एक  ओर  तो  समझोता  लाग  करना  है  और  दूसरी  ओर  इसे  लागू  के
 ने

 का
 कोई  साधन  नहीं  है  जब  तक  कि  किसी  राज्य  द्वारा  इसके  लिए  अनुरोध  न  किया  जाये  ।  स्वाभाविक है
 कि  केन्द्र  अत्यन्त  उत्सुक  है  और  हमें  यह  कहना  पड़ता  है  कि  हमें  अवश्य  कानून  बनाना  हमें

 ।  करने  के  लिए  संसद  से  प्राधिकार  प्राप्त  करना  कुछ  समय  के  लिए  हमने  यह
 संत्रिधान  के  अनच्छेद  248  की  अवशिष्ट  शक्तियों  के  अन्तगंत  कर  सकते  हैं  ।  इस

 गी
 ।,  2  या  3  में  और  यहां  तक  सी  1  या  2?  में  नहीं  आता  उसे  आप  प्रविष्टि

 अब  कुछ  सदस्य  इस  भ्रम  में  हैं  कि  संविधान  के  उपबंध  केवल  अन्‍न्तर्राज्यीय  जल के  बारे  में  हैं
 वधारण।ा  केबल  तटवर्ती  र/ज्यों  के  लिए  शब्द  न  तो  प्रविष्टी  १7  में  या  56 आर  इड

 ना  ही  संविधान  के  अनच्छेद  262  की  सची-दो  की  प्रविष्टि  17  में  प्रयोग  किया  गया  है  क्‍या  मैं

 संविधान  का  अनुच्छेद  62  उद्धत  कर  सकता  हूं  )  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  262  में
 वर्ती  राज्यਂ  नहीं  कहा  गया  ।  यह  बात  मैं  विशेष  रूप  से  बता  रहा  हूं  ताकि  सदन  को  यह्‌  मालूम  हो  सके
 कि  राजस्थान को  किस  प्रकार  जल  प्राप्त  करने  का  अधिका  र  है  ।  इस  संबंध  में  अ  नच्छेद  262  में  कहा

 गया  है  कि.“अन्तर्राज्यीय  नदियों  अथवा  नदी  घाटियों  के  जल  के  सम्बन्ध  में  विवाद  का  न्याय

 इसमें  केवल  अन्तर्राज्यीय  नदियों  के  बारे  में  नहीं  कहा  गया  बल्कि  नदी  घाटियों  के  बारे  में  भी  कहा  गया

 मैं  बाद  में  बताऊंगा  कि  राजस्थान  किस  प्रकार  एक  नदी  धाटी-पसिंधु  थाले  का  एक  हिस्सा है  --

 न्‍्प

 विधि  किसी  अन्तर्राज्यिक  नदी  या  नदी  इन  जलों  के

 वितरण  या  नियंत्रण  के  बारे  में  किसी  विवाद  या  फरियाद  के  न्याय  निर्णयन  के  लिए  उपबंध

 कर  सकेगी  ।”

 जहां  तक  अनुच्छेद  26:  (1)  का  सम्बन्ध  है  इसमें  केवल  अभिप्रेत  नहीं  है  अपितु
 घाटी  जलਂ  भी  अभिप्रेत  है  ।

 अनुच्छेद  262  (2)  में  कहा  गया

 “(2)  इस  संविधान  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  विधि  उपबंध  कर
 सकेगी  कि  न  तो  उच्चतम  न्यायालय  भोर  न  अन्य  कोई  न्यायालय  खंड  (1)  में  निरदिष्ट  किसी
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 10  1908  रावौ-व्यांस  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकेल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  )
 विधेयक  )

 ++++++

 अब  हुम  की  बात  करते  हैं  जब  हमने  समझोता  किया  था  ।  1960  में  हमने  विश्व  बंक

 समझौता  किया  मेरा  मतलब  है  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  बीच  सिंधु-जल  संधि  19601  मैं  उस

 संधि'की  प्रस्तावना  उद्धृत  करना  चाहता  हूं  जो  कि  दो  देशों  के  बीच  में  है--भारत  द्वारा  पूर्वी  नदियों

 और  पाकिस्तान  द्वारा  पश्चिमी  नदियों  क ेजल  के  लिए  की  गई  है  और  हमने  किस  आधघरर  पर  इन

 नदियों  को  जल  प्राप्त  किया  है  पृष्ठभूमि  के  विस्तार  में  न  जाते  हुए  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  जिन्होंने  विश्व  बैंक  के  समक्ष  भारत  के  पक्ष  की  वकालत  की  उन्होंने  यह  दलील  दी  थी  कि  यह
 जल  हमें  राजस्थान  के  शुष्क  क्षेत्र  की सिचाई  करने  के  लिए  चाहिए  और  इसके  बिना  हम  कोई  समझोता

 नहीं  सिंधु  जल  संधि  ' 1960  पर  भारत  की  महानतम  विभूति  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ओर

 पाकिस्तांत  के  फौल्ड  भांशेल  मोहम्मद  अयूत  खां  ने  हस्ताक्षर  किए  मैं  प्रस्तावना  उद्ध,तत  करत३

 हैं  :--

 सरकार  तथा  पाकिस्तान  की  सरकार  ने  सिंध  नदियों  के  जल के  पूर्ण  एवं
 जनक  उपयोग  के  लिए  समान  रूप  से  इच्छा  रखते  हुए  तथा  आवश्यकता  महसूस  करते  हुए  एवं
 इसके  लिए  सदभावना  तथा  मंत्रीपूर्ण  वातावरण  में  प्रत्येक  देश  )  के  दूसरे  के  इस
 जल  के  तथा  भविष्य  में  उत्पन्न  होने  वाले  ऐसे  सभी  प्रश्नों  के  निपटान  के  लिए
 बंध  करने  के  जो  कि  इस  प्रकार  किए  गए  उपबंधों  को  लागू  करने  के  संबंध  में  दूसरे

 के  प्रति  अधिकार  एवं  दायित्व  निर्धारित  करने  के  लिए  तथा  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिये  एक
 समझौता  करने  का  निर्णय  किया  है  भर  इसके  लिये  अपने-अपने  पूर्णाधिकारियों  के  नाम
 दिए  हैं  :

 भारत  सरकार

 श्री  जवाहर  लाल  प्रधान  मंत्री

 तथा  पाकिस्तान  सरकार

 फील्ड  माशेल  मोहम्मद  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ।”

 इस  प्रकार  सिंचाई  हेतु  यह  जल  हमारे  देश  को  इस  जल  के  लिये  हमारे  देश  द्वारा  दलील  देने
 पर  प्राप्त  मैं  सदन  का  समय  नहीं  लेना  मुझे  यह  बताने  का  अधिकार  है  कि  राजस्थान

 राजस्थान  के  शुष्क  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  आवश्यकता  अधिक  जल  प्राप्त  करने  का
 मुख्य  आाघार  था  ।  अतः  जहां  तक  सिंधु  संधि  का  संबंध  है  यह  अन्तर्राष्ट्रीय संधि  का  एक  भाग  है  ।
 इसकी  यह  थृष्ठभूमि

 इसके  बाद  1966  में  पंजाब  का  पुनर्गठन  किया  भाखड़ा  और  व्यास  प्रबंध  तंत्र  बनाया
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 राबो-ध्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3।  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  भअन्तर्राज्यिक  जल  )
 विधेयक  )

 बो०  शंकरानस्व  ]

 हसे  कुछ  कत्तंव्य  सोपे  गए  थे--कुछ  हैडवर्क्स  की  जिन  पर  कि  राज्यों  के  बीच  विवाद

 का  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  इन  पहलुओं  को  नहीं  लेना  चाहता  क्‍योंकि  इस  विधेयक  द्वारा  पंजाब

 पूनगंठन  1966  के  उपबंधों  में  संशोधन  नहीं  किया  जा  कुछ  सदस्यों  ने  यह  मामला

 नहीं  उठाया  है  कि  उस  अधिनियम  के  अन्तगंत  न्‍्यायाधिकरण  क्‍यों  नहीं  नियुक्त  किया

 नियम  में  न्‍्यायाधिक  रण  की  नियुक्ति  की  व्यवस्था  नहीं  भतः  उस  अधिनियम  से  कभी  कोई  मदद

 नहीं  मिली  है

 विधेयक  में  खण्ड  2  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  जिसके  द्वारा  1956  के  अधिनियम  में

 जोड़ने  का  प्रस्ताव  1956  के  अधिनियम  में  ।3  धाराएं  हैं  तथा  अंत  में  धारा  जोड़ी  जा  रही
 सरकार  का  मत  है  कि  यह  विवाद  अन्तर-राज्य  नदी  जल  तथा  नदी  घाटी  के  बारे  में  सभा  के

 समक्ष  वर्तेमान  विधेयक  में  द्वारा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  धारा  14  जोड़ने  का  विचार  मैं  उसे  उद्धू,त
 करता  हूं  :

 अधिनियम  के  पहले  उपबंधों  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  ।”'

 इस  अधिनियम  से  अभिप्राय  है  :

 अधिनियम  के  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा

 न्‍्यायाधिक  रण  गठित  कर  सकेगी

 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  कोई  विवाद  पैदा  होने  पर  अथवा  किसी  अन्य  राज्य  द्वारा  कहे  जाने

 बर न्यायाधिकरण  के  गठन  की  व्यवस्था  की  गई  1985  के  समझौते  को

 न्वित  फरने  के  लिए  यह  संशोधन  किया  जा  रहा  यह  विधेयक  1956  के  अधिनियम  के
 घारा  4(1)  तथा  धारा  5  (1  )  की  छोड  कर--को  रह  नही  ये  धारायें  न्यायाधिकरण  की
 नियक्ति  से  संबंध  रखती  हैं--किसी  राज्य  के  निर्देश  पर  न्यायाघधिकरण  की  नियक्ति  की  जाती  ऐसे
 निर्देश  के  बिना  हम  1956  के  अधिनियम  में  नई  धारा  14  जोड़  कर  न्यायाधिकरण  नियुक्त  कर  रहे

 क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  अधिनियम  की  धारा  9  (1)  और  9  (2)  के  अन्तर्गत  मामले  न्यायाधिकरण

 को  न्याय  निर्णय  के  लिए  सौंपना  चाहती  है

 कई  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि  क्या  न्‍्यायाधिकरण  के  निष्कर्ष  सिफारिश  के  रूप
 में  यदि  ऐसा

 है  तो  न्‍्यायाधिक  रण  की  नियुक्ति  का  लाभ  क्‍या  है  ?  क्‍या  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  अधिनियम  की
 घारा  6  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  धारा  6  को  वतंमान  अधिनियम  द्वारा  रह  अथवा
 घित  नहीं  की  गई  हम  केवल  पुराने  अधिनियम में  घारा  14  जोड़ रहे  हम  किसी  उपबन्ध

 को  रह  नहीं  कर  रहे  धारा
 6  में  कहा  गया  है  :
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 10  1908  राबी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  तिरनुमोदन  करते  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 सरकार  न्‍्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  सरकारी  राजमतत्र  में  प्रकाशित  करेगी

 तथा  वह  निर्णय  अंतिम  होगा  तथा  विवादग्रस्त  पक्षों  को  उसे  मानना  होगा तथा  उसे  ***प्रमावी

 बनाया  जायेगा  ।”

 श्रो  विष्णु  मोदी  )  :  यदि  वे  उसे  क्रियान्वित  नहीं  करते  ।

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  तो  आसमान  नहीं  गिर  संसद  विद्यमान  प्रधान  मन्त्री
 सरकार  हम  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  उत्सुक  राज्य  सरकारें  विद्यमान  वे  भी  ऐसा
 करने के  लिए  उत्सुक  )

 समापति  महोदय  :  कोई  अन्य  भी

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  क्या  मैं  कुछ  उद्धत  कर  सकता  हूं  ?  पानी  ने  मनुष्य  का  आविष्कार  किया
 है  ताकि  उन्हें  स्थान-स्थान  पर  पहुंचाया  जा  सके  तथा  मानव  उसे  स्थान-स्थान  पर  ले  जाने  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं  ।

 4.00  मण्प०

 ]

 भ्रो  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  दूध  का  जला  छाछ  को  भी  फूंक-फूंककर  पीता  है  ।

 श्री  बो०  शंकरामस्द  :  शी  क्र  ही  हम  सभा  में  देश  के  लिए  नई  जल  नीति  ला  रहे  स्वतन्त्रता
 के  बाद  पहली  बार  नई  राष्ट्रीय  जल  नीति  बनाई  जा  रही  हमारी  एक  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  विकास
 परिषद  है  जिसके  प्रधान  मन्त्री  चेयरमेन  हैं  तथा  सभी  मुख्य  मन्त्री  सदस्य  मैं  समा  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  पंजाब  के  मुख्य  मन्त्री  भी  उप-पग्रुप  के  सदस्य  हैं  जिस  पर  राष्ट्रीय  जल  नीति  तेयार  करने
 का  दायित्व  यह  उप-ग्रुप  एक  दस्तावेज  भी  तंयार  करेगा  जिस  पर  पूरी  परिषद  द्वारा  वर्ष  के  अन्त

 तक  विचार  एवं  चर्चा  की  मुझे  अत्यन्त  खुशी  है  कि  पिछले  सप्ताह  हुई  बोर्ड  की  बेठक  में
 श्री  बरनाला  उपस्थित  थे  तथा  उन्होंने  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  बारे  में  बहुत  ही  उपयोगी  सुझाव  दिये  ।

 हमारी  राष्ट्रीय  जल  नीति  क्‍या  है  ?  पूरी  परिषद  ने  जिसमें  कि  सभी  मुख्य  मन्त्री  हैं  सवंसम्मति  से
 कार  किया  है  कि  जल  एक  दुलंभ  राष्ट्रीय  संस्थान  इस  बारे  में  सानान्य  मतेक्‍्य  यह  रहा  है  कि
 उपलब्ध  जल  का  हमें  श्रेष्ठ  रूप  से उपयोग  करना  है  तथा  सतही  जल  को  भूमिगत  जल  के  रूप  में  उपयोग
 करना  है  तथा  उसके  लिए  क्त्रिम  जलाशय  बनाकर  लाभ  उठाना  है  ताकि  भूमिगत  जल  सदा  उपलब्ध
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 रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  तिरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 बो०  शंक  रानन्द

 रहे  तथा  उससे  उन  क्षेत्रों  की  सिचाई  होती  रहे  जो  सतही  जल  से  सिचित  नहीं  हो  पाते  ।

 हमारी  नीति  का  मुख्य  लक्ष्य  यह  होगा  कि  जल  को  उन  क्षेत्रों  को  जसे  राजस्थान  जहां  पर  वर्षों
 तक  वर्षा  नहीं  होती  तथा  लोग  जल  के  अभाव  में  कष्ट  उठा  रहे  हैं  तथा  जहां  पीने  का  प/मी  भी  उपलब्ध

 नहीं  है  ले  जाया  जाये  जहां  पर  जल  को  अत्यन्त  आवश्यकता  पूरा  क्षेत्र  सूखा  है  तथा  मीलों  तक  घास
 भी  उगी  हुई  दिखाई  नहीं  देती  ।  जहां  तक  सूखे  का  सम्बन्ध  है  राजस्थान  की  स्थिति  इस  वर्ष  सबसे
 खराब  इसके  बाद  कर्नाटक  का  स्थान

 इस  प्रकार  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  अन्त्गंत  फालतू  जल  को  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  ले  जाया  जायेगा  ।

 शायद  सभा  इस  पर  वर्षों  स ेविचार  करती  रही  समाचार  पत्र  तथा  जनता  डा०  के०  राव

 द्वारा  प्रतिपादित  नीति  अर्थात  गंगा  को  कावेरी  नदी  से  जोड़ने  की  नीति  पर  चर्चा  कर  रही  उसका
 क्या  अथे  है  ? औब  जहे  के  शी  जी

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्‍या  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  थो०  शंकरानन्द  :  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  ।  इसे  इतनी  सरलता  से  नहीं  लिया  जा

 यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है

 )

 श्रो  आनन्द  गजपति  राजू  )  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  वह  नदियों  को  जोड़ना
 चाहते  भूतपूर्व  सिंचाई  मन्‍्त्री  ने ऐसा  सोचा  परन्तु  वह  आन्ध्र  प्रदेश  को  जल  कब  ले  जाएंगे  ?

 हम  यह  जानने के  लिए  उत्सुक  हैं  ।

 श्री  बो०  शंक  रानन्द  :  क्‍या  मैं  अपने  आंध्र  प्रदेश  के  मात्रनीय  प्रिन्न  से  पूछ  सकता  हूं  ?  आप

 तेलुगु  के  बारे  में  ही  नहीं  अपितु  पूरे  देश  क॑  बारे  में  सोचें  ***

 श्री  प्रानन्द  गजपति  राजू  :  हमारा  दल  भले  हो  एक  प्रादेशिक  दल  परम्तु  हमारा  दृष्टिक्रोष
 राष्ट्रीय  है  ।

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  परन्तु  मैं  ऐसा  देख  नहीं  एक  गालेंड  नहर  को  योजना  उसे
 पर  विशेषज्ञों तथा  भारत  सरकार  ने  विचार  किया  तथा  उन्होंने  पाया  कि  गंगा  तथा  कावेरी  का  जोड़ा
 जाना  आधिक  दृष्टि  से  व्यावहायं  नहीं  अतः  क्या  किया  जाना  चाहिये  ?

 हमने  एक  विशेषज्ञ

 समिति  नियुक्त  को  वह  इस  पर  राष्ट्रीय  दुष्टि  से
 विचार  कर  रही  है  इसके  दो  पहलू

 हिमालय को  नदियों  को  भिलाना  दक्षिण  की  नदियों  को  जोड़ना  इसे  सम्बद्ध  राज्यों के
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 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 )

 क्रियात्मक  सहयोग एवं  भाईचारे  की  भावना  से  पूरा  किया जा  सकता  उसके  बिना यह  सम्भव  नहीं
 उद्देश्य यह  है  कि  फालतू  पानी  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाते  क्षेत्रों  में  फालतू पानी  भेजा  इसी

 भावना  के  साथ  हम  पंजाब  ओर  हरियाणा  के  बीच  रावी-व्यास  विवाद को  हल  करना  चाहते  इस
 भावना  से  हो  सभी  समस्याओं  का  समाधान  हो  सकता

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मन्त्री  महोदय  के  भाषण  में  व्यवधान  न  उन्हें  अपना  उत्तर

 पूरा  करने

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  मेरे  पास  देश  में
 उत्पन्न  की  गई  सिंचाई  क्षमता  के  राज्यवार

 आंकड़े  यह  गये का
 विषय  है  कि  पंजाब  का  सिचित  क्षेत्र  सबसे  अधिक  आर्थात  86.5  प्रतिशत

 आंध्र  प्रदेश  के  लिए  भी  प्रसन्नता  की  बात  उनका  प्रतिशत  60.98
 %

 एक  साननोय  सदस्य  :  कृपया  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखें  कि  हमारे  राज्य  में  कितना  सूद्षा
 पड़ा

 श्रो  बो०  शंकरानन्द  :  यदि  आंध्र  प्रदेश  की  यह  स्थिति  है  तो  आप  अन्य  राज्यों  को  स्थिति  को
 कल्पना  कर  सकते  हमारा  उससे  सम्बन्ध  है  क्योंकि  पंजाब  तथा  हरियाणा  इस  देश  के  अंग

 )

 पानी  जमा  होने  की  समस्या  रही  यह  समस्या  क्‍यों  पैदा  होती  है  ?  यह  या  तो  अधिक
 सिंचाई  अथवा  अवंज्ञानिक  ढंग  से  सिंचाई  के  कारण  पंदा  होती  है  या  पानी  का  स्तर  केवल  2-3  फु
 नीचे  होता  है  ओर  फिर  भी  नहर  बहती  इससे  पानी  जमा  हो  जाता  है  तथा  भूमि  खेती  के  लिए
 बेकार  हो  जाती  उत्ती  पानी  का  वैज्ञानिक  रीति  से  उपयोग  किया  जा  सकता  है  तथा  उपलब्ध  पानी

 से  अतिरिक्त  भूमि  सिंचित  हो  सकती  प्रश्न  पानी  बचाने  का  ही  नहीं  अपितु  उसे  अधिक
 बेज्ञानिक  ढंग  से  उपयोग  करने  का  भी  है  ताकि  अधिक  से  अधिक  क्षेत्र  को  सिंचाई  की  जा  पानी
 को  बचत  इस  भावना  से  की  जानी  चाहिए  कि  इसका  उपयोग  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  किया  जा  सकता
 जिस  राष्ट्रीय  जल  नीति  के  बारे  में  हम  विचार  कर  रहे  हैं  उसको  यही  भावना  है  ।

 )

 श्रीमती  गीता  मख्जो  :  माननीय  मन्त्र  ने  श्री  इन्द्रजीत गुप्त  द्वारा  उठाये  गये  एक
 प्रश्त  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  समझौते  में  दो  गई  विशेष  तारीख  का  क्‍या  महत्व  है  ?

 ओली  बो०  शंकरानन्व :  मैं  उस  पर  भा  रहा  शायद  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  देश  में
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 रावी  व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  31  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 बो०  शंकरानन्द ]

 मानसून  कब  आती  पहली  जलाइ  वह  तारीख  है  जब  कम  से  ऊम  पानी  किसानों  को  उपलब्ध  होता
 उन्हें  इससे  कम  पानी  उपलब्ध  नहीं  किया  जाना  यही  इस  समझोते  की  भावना  है  ।

 श्रीमतो  गोता  मुखर्जी  :  मुझे  आशा  है  कि इस  कारण  जो  आरोप  लगाया  गया  है

 उसमें  कुछ  भी  नहीं  है  ।

 श्री  बोौ०  शंकरानन्द  :  मैं  जानता  हुं
 कि  माननीय  महिला  सदस्य ने  कागज  में  तो

 कहा  लेकिन  इस  सदन  में  जहां  तक  इस  विधेयक  का  भ्रश्न
 है

 ।  ऐसे  भी

 अवसर  होते  हैं  जब  आप  कहते  हैं  उसका  अर्थ  हं।ता  है  ।  )

 श्रोमतो  गीता  मुखर्जी  :  मेरा  तात्पयं  बिल्कुल  साफ

 श्री  नारायण  चोबे  :  हमारे  मंत्री  एक  बड़े  पंडित  हैं  ओर  उनके  अनुसार  का

 अं  है  और  का  अर्थ  है  ।

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  मेरा  कहना  है  कि  श्रोमतों  गौता  भृखर्जी  ने  जोरदार  ढंग  से  इस
 यक  का  समर्थन  किया

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  आपका  स्पष्टीकरण  एक  तास्पयं  से  अधिक  बेहतर  नहीं  कृपया

 इसका  स्पष्टीकरण  की  )

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  जब  उन्होंने  प्रस्ताव  रखा  है  तो  शायद  सभा  इतना  जानती  ही  होगी
 कि  वह  विधेयक  का  समर्थन  कर  रही  इस  संदर्भ  में  मैंने  ऐसा  कहा  ।  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  से

 रोध  कर  सकता  हूं  कि  वे  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  उसमें  से  दूसरा  अर्थ  न  निकालें  ?  )

 मैं  नहों  समझता  कि  मुझे  सभा  का  अब  ओर  समय  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  इस  विधेयक

 को  माननीय  सदस्यों  पूरा  समर्थन  भिला

 एक  माननोय  सदस्य  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  केवल  दो  राज्यों  के  लिये  ही  प्रतिशत  में  आंकड़े

 हमें  अग्य  राज्यों  के  प्रतिशत  आंकड़े  भी  जानने  हैं  ।

 श्रो  बो०  शंकरानम्द  :  मैं  यह  कहूंगा  कि  जब  इस  सदन  में  मानव  संसाधन  बिकास

 भन्त्रालय की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा
 मैं

 उस  समय  सभी  राज्यों  के  बिषय
 में  सभी  तथ्य  तथा

 आंकड़ ेदे  सकता  हूं  वजाय  इसके  कि  इस  समय  सदन  का  समय
 बर्बाद

 करूं  ?  मैं  नहीं  समझता

 कि  ऐसा  कोई  संदेह  अभी  बाकी  है  जिसको मुझे  इस  समय  स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  राजस्थान
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 1097,  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरदुमोदन  करने  के
 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद
 विधेयक  )

 के  माननीय  सदस्यों के  दिमाग  में  किसी  प्रकार  का  शक  नहीं  रहना

 ]

 श्री  विष्णु  सोदी  :  मंत्री  महोदय  कि  91  में  एडजुडिकेट  होने  के बाद  1785  के
 जो  वि

 ह्ृ

 बाद  92  में  राजस्थान के  जो  कि  86  वह  इफैक्टेड  नहीं  होगा
 ?

 क्‍या  यह  टम्से  आफ  रैफरेंस
 में  होगा  कि  92  में  उसको  एडजुडिकेट  नहीं  करेंगे  ?

 ]

 ओर  बो०  शंकरानन्द  :  सभापति  मैंने  ल  प्रत्येक  बात  निश्चित  रूप  से  कह
 दी

 श्री  विष्णु  मोदी  :  मैं  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता

 ओऔरी  बी०  शंकरानन्द  :  मैंने  कहा  है  कि  राजस्थान  के  ह्व्ति  सुरक्षित  हैं  ।  इस  विषय  में  कोई
 आशंकाएं  नहीं रहनी  मैं  न्‍्यायाधिकरण  के  सदस्य  की  तरह  काय॑  नहीं  कर  रहा  न  ही
 सदन ही  न्यायाधिकूरण  के  एक  भाग  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  सदन  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  करना  चाहता

 न्यायाधिकरण  को  अपना  काम  करना  क्या  मैं  विधेयक  के  प्रावधानों  को  पढ़कर  सुना  सकता

 श्री  विष्ण  मोदी  :  राजस्थान  के  लिये  नहीं  ।

 श्री  बो०  शंकरानन्द  :  मैंने  पहले  हो  माननीय  सदस्य  को  बात  समझा  दी  क्या  मैं  माननीय

 सदस्य को  यह  कह  सकता  हूं  कि  यदि  वे  समझ  सकने  में  असमर्थ  हैं  तो  मैं  उन्हें  नहीं  समझा  सकता  ?  मैंने

 कहाहै  कि  राजस्थान  के  हित  सुरक्षित  हैं  और  इस  विषय  में  जो  डर  है  वह  काल्पनिक  यदि वह

 फिर  भीइ  स  बात  का  आश्रह  कर  रहे  हैं  तो  यह  आग्रह  उनकी  अपनी  कीमत  पर  ही
 इस  बात  में  ट्ब्यनल  क्‍या  और  मैं  उसे  पढ़कर  सुनाऊंगा  ।  मैं  1956  के  अधनियम  की  धारा  2

 के  खंड  5  में  से  उद्धत  करूंगा  :---

 (2)  अधिकरण  उन  मामलों  का  अन्वेषण  करेगा  जो  उसको  निर्दिष्ट  किये  गये  हैं  और

 वह  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  स्पोर्ट  भेजेगा  जिसमें  उसके  पाये  गये  तथ्य और  उसको

 निर्दिष्ट  मामलों  पर  उसके  द्वारा  दिया  गया  विनिश्चय  उपव्णित  होगा  ।

 खण्ड  3  में  कहा  गया  है  :---

 पु  (  3)  अधिकरण  के  विनिश्चय  पर  विचार  करने  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी

 राज्य  सरकार  की  यह  राय  है  कि  उनमें  अन्तरविष्ट  किसी  बात  का  स्पष्टीकरण  अपेक्षित  है  या

 किसी  मामले  जिसे  अधिकरण  को  मूलतः  निदिष्ट  नहीं  किया  गया  मा्गंदशन की
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 रावी-ब्यास  जन  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन करने  के  3]  1986

 बारे  में  सांविधिक संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  )
 नलल---+-+-+न्‍न्‍भच्फ।ोफफफकफ््ॉममजनज  +-पन्न्-पपभप:+६+भेूणईणए

 बी०  शंकरानर्द  ]

 श्यकता  है  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  विनिश्चय  की  तारीख  तीमेਂ

 माह  के  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  अधिकरण  को  पुन:निर्दिष्ट  कर  और

 और  ऐसे  निदेश  पर  अधिकरण  एक  और  रिपोर्ट  ऐसे  स्पष्टीकरण  या  मागेदशन  देते  हुए  जो
 वह  ठीक  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजेगा  ओर  ऐसी  दशा  अ  घिकरण का  विनिश्चय

 सार  उपान्तरित  किया  गया  समझा

 श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  इसमें  अन्तिमता  कहां  है  ?

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  माननीय  सदस्यों  ने  विधेयक  को  पढ़ा  यह  केवल  एक  तीन
 धाराओं  वाला  विधेयक  था  |  धारा  2  (3)  इस  प्रकार  है  :  --

 उप-धारा  (1)  के  अधीन  कोई  अधिकरण  गठित  किया  जाता  है  तब  केन्द्रीय
 स्व कार  ही  स्वप्रेरणा  से  या  संबंधित  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  ऐसे  अधिकरण  को  पंजांब

 केवल  केन्द्र  सरकार  ही  कहा  गया  कोई  अन्य  इसे  नहीं  कर  केवल  केन्द्र  सरकार

 ऐसा कर  सकती  इरादा  यह  है  कि  समझोते  को  जितना  जल्दी  हो  सके  उतना  जल्दी  तथा  अन्तिम  रूਂ

 से  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  विधेयक  में  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 मैंने  पहले  ही  सदन  का  पर्याप्त  समय  ले  लिया  है  और  माननीय  सदस्यों  के  मन-मस्तिष्क  में

 विद्यमान  सभी  शंकाओं  से  तुष्ट  करने  का  प्रयास  किया  पंजाब  और  हरियाणा  के  साथ  कोई  अन्याय
 नहीं  किया  जायेगा  और  इस  तिधेयक  को  प्रस्तुत  करने  में  सरकार  का  यही  मन्तव्य  हमे  पंजाब

 |  ,,  राजस्थान  तथा  साथ  ही  दूसरे  राज्यों  के  किसानों  यद्यपि  वे  इसमें  भागीदार  नहीं  हैं  हित
 देखना  प्रश्न  यह  है  कि  जिस  किसी  किसान  को  पानी  की  आवश्यकता  है  उसे  यह  मिलना
 बिल का

 केवल  यही  उद्देश्य  है  और  कुछ  नहीं  ।  यह  विधेयक  न  तो  किसी  के  विरुद्ध  है
 ओऔर  ना  लिये  यह  इस  देश  के  किसानों  के  लिये  इस  देश  के  सर्वांगीण
 कञ्ज््के हित  के  लिए  इस  देश  को  एकता  के  लिये  यह  बिल  केवल  इसी  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर

 प्रस्तुत  किया  गया  मैं  नहीं  समझदा  कि  सदन  इस  मसले  पर  विभाजित  होगा  ।

 मैं  इस  विधेवक  को  इस  सदन  द्वारा  हादिक  समर्थन  की  विनती  करता

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  सभापति  प्रारम्भ  में  ही  मैंने  स्पष्ट  कर  दिया  था
 कि  मेरा  प्रस्ताव इस  विषय

 पर  भी  अध्यादेशों  की  पुनः  आवृत्ति  का  विरोधी  था  और  मैंने  इस  बात  को
 बिल्कुल  स्पष्ट

 कर  दिया  था  मुझे  अस्तुत बिल  की  मुख्य  बातों  पर  कोई  आपत्ति नहीं  मैं  वही  रख
 अपनाये  हुए  मैं  आशा  करता हूं  कि  न्‍्यायाधिकरण  के  विचारार्थ  विषय  इस  प्रकार  निंमित  किये
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 10  1908  राबी-व्यास  जन  अधिकरण  1986  का
 निरनुमोदन

 करने
 के बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक  (  जारी  ||

 जायेंगे  कि  ये  वर्तमान  की  अपेक्षा  अधिक  स्पष्ट

 मुझे  लमता  है  कि  यद्यपि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  )  अत्यन्त  विस्तार  से  व्याख्या

 कुछ  माननीय  सदस्यों  के  मस्तिष्क  में  कुछ  प्रश्त  अब  भी  स्पष्ट  नहीं  मैं  आशा  करती  हूं  कि  न्‍्याया*
 घिकरण  के  विचारार्थ  विषय  पर्याप्त  स्पष्ट  मैं  निवेदन  करती  हूं  कि  केवल  सभी  राज्यों  के

 सहयोग  ओर  सभी  घम्मनिरपेक्ष  ओर  देशप्रेमी  शवितयों  की  राजनीतिक  इच्छा  तथा  दृढ़  संकल्प  द्वारा
 ही  हम  इस  संकट  को  वास्तविक  रूप  मे  हल  कर  सकते  मेरी  इच्छा  है  कि  यह  एक  रचनात्मक  अन्तः
 को  पहुंचे  ।

 इन  सब्दों  के  साथ  मैं  अपने  प्रस्ताव  पर  जोर  नहीं  देती  हूं  ।

 समापति  महोदय
 :  क्‍या  माननीया  सदस्या  को  अपना  भ्रस्ताव  वापस  लेने  की  सदन  की

 मति  है  ?

 अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद  1956  में  और  संशोधन  करने  वाले

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हभा  |

 --  धारा  14  का  प्रन्त:स्थापन )

 समापति  महोदय  :  अब  सदन  विधेयक  पर  खंडश  :  विचार  श्री  विष्णु  क्या

 आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुठ  कर  रहे
 हैं  '

 श्री  विष्णु  सोदो  :  मैं  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  किन्तु  मैं  एक  विस्तृत  स्पष्टी  करण
 चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  यदि  आप  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  आप  बोल  नहीं

 कृपया  बैठ  जाइये  ।  श्री  धर्म  पाल  सिंह  मलिक  ।

 भरी  घ्मंपाल  सिह  सलिक  :  श्रीमान  मैं  केवल  दो  मिनट  लेना  चाहता  हूं  ।
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 शावौ-व्यास  जल  अधिक रण  1986  का  निरनमोदन  करने  के  31  1986

 बार ेमें  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यिक  जल  विवाद

 विधेयक
 रह  ॥  विवशनिनिनीक

 मापति  महोदय  :  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  माननीय  महोदय  एक
 बात  समझ  आप  केवल  तभी  बोल  सकते  हैं  जब  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  अन्यथा  नहीं  ।

 धैं  केवल  नियमों  का  अनुसरण  कर  रहा  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  बाद  भी  इसे  वापस  ले

 सकते

 शी  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :  तथ  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकता  मैं  अपना  प्रस्ताव

 करता हूं  :--

 2,  पंक्ति  8,-  भ्रन्त  में  निम्नलिखित  जोड़ा  जाये

 वह  अधिकरण  उसे  ऐसा  प्रत्येक  मामला  सोंपे  जाने  की  तिथि  से  तीन  मह्दीनों  के

 भोतर  अपने  निष्कर्ष  प्रस्तुत  (2)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  11  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  भ्रन्त:स्थ।पित  किया

 “(4)  उप-धारा  (1)  के  अधीन  गठित  अधिकरण  के  निष्कर्षों  को  किसी  भी  न्यायालय

 में  चखुनोतो  न  हीं  दी  जा  सकेगी  तथा  इस  प्रकार  दिया  गया  पंचाट  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लागू
 किया  (3)

 है  ।

 मैं  इतनी  सी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि औरिजिनल  जो  ऐक्ट  है  जिसमें  इस  संशोधन  बिल  द्वारा
 थाप  अमेंडमेंट  कर  रहे  उसमें  दो  एप्रीहेंशंस  हैं  जो  क्लीअर  नहीं  हैं  जिसकी  वजह  से  यह  अमेंडमेंट
 मैंने  मव  अभो  मंत्री  महोदय  ने  सेक्शन  6  पढ़ा  है  और  उसमें  कहा  है  कि  दोनों  स्टेट  उठ्को
 एफेक्टिव  ढंग  से  लागू  लेकिन  इसमें  मेरी  एप्रीहेंशन  यह  है  #  पहले  बड़े  साफ-साफ  तरीके  से  यह्‌

 त  आ  चुको  है  कि  हरियाणा  और  राजस्थान
 का  हिस्सा  साफ  डिक्लेयर  कर  दिया  जाता  है  ।  उसके  बाद

 सो  नकिसो  त  रह  से  सप्रीम  कांट  में  चले  जाते  टै  या  किसी  और  तरह  से  पिछली  बात  को  खत्म  क
 दिया  जाता  याः  नई  लड़ाई  शुरू  कर  दी  जाती  इसलिए  सेक्शन  6  को  पूरा  करने  के  लिए  मैंने  यह
 अमेंडमेंट  रखा  उसके  सेक्शन  14  सब-सेक्शन  3  को  इस  वह  प्रकार  है

 ]

 उप-घारा  (1)  के  अधीन  कोई  अधिकरण  त  किया  जाता  है  तब  केन्द्रीय
 सरकार  ही  स्वप्रेरणा  से  या  संबंधित  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  ऐसे  अधिकरण  को  पंजाब
 समझौते  के  पेरा  9.1  ओर  पैरा  9.2  में  विनिदिष्ट  मामले  निर्देशित  कर
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 10  1908  रावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद

 विधेयक  )

 ]

 इससे  आगे  मैं  चाहता  हूं  :--

 ]

 वह॒  अधिकरण  उसे  ऐसा  प्रत्येक  मामला  सॉंपे  जाने  की  तिथि  से  तीन  महीनों  के

 भोतर  अपने  निष्कर्ष  प्रस्तुत  करेगा  ।”

 ]

 एक  तो  यह  है  इसके  साथ  जो  सेक्शन  4  में  जोड़ना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  :

 ]

 (1)  के  अधीन  गठित  अधिकरण  के  निष्कर्षों  को किसी  भी  न्यायालय  में

 चुनोती  नहीं  दी  जा  सकेगी  तथा  इस  प्रकार  दिया  गया  पंचाट  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लागू  किया

 यह  सिफफ  इसलिए  कि  किसी  तरह  भी  यह  बात  क्लीअर  कर  दी  जाय  यह  अमेंडमेंट  लाकर  कि

 किसी  ढंग  से  भो  न  कोई  इं  डिविजुअल  न  कोई  कंसन्‍्ड  स्टेट  इसको  चैलेंज  कर  सके  ।
 4

 दूसरा  इसके  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  स्टेटमेंट  आफ  आबजेक्ट्स  एंड  रीजन्स  के  अन्दर

 यह  दिया है  :---  *

 ]

 अधिकरण  का  विनिश्चय  छह  माह  के  अन्दर  दे  दिया

 ]

 लेकिन  मैं  यह्‌  समझता  हूं  कि  15  1986  डेट  निश्चित  की  हुई  है  नहर  खोदने  के  लिए
 ओर  पानी  लाने  के  लेकिन  जंसा  बरनाला  जी  ने  बयान  दिया  है  कि  पानी  है  नहीं  इसलिए  नहर
 को  खुदाई  की  क्‍या  जरूरत  है  उसत  साफ  जाहिर  है  कि  वहां  पर  छुदाई  तभो  शुरू  होगी  जब

 हमारा  शेयर  डिटमिन  हो  जायेगा  ।  जिस  समय  हमारे  मन्त्री  जी  जवाब  दे  रहे  थे  उस  समय  भी  हमारे
 लायक  दोस्त  अकाली  पार्टी  के  कह  रहे  थे  कि  हरियाणा  का  शेयर  है  भी--पहले तो  यद्दी  देखना
 इसलिए  मेरी  ग्रुजारिश है  कि  ट्रिब्युनल  के  टर्म्स  आफ  रेफरेन्स  में  समय  निश्चित  किया  तीन  महीने
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 शावी-व्यास  जल  अधिकरण  1986  का  निरनुमोदन  करने  के  3।  1986

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  अम्तर्राज्यिक  जल  विवाद  )

 विधेयक  )

 घर्मपाल  लिह  मलिक  ]

 का  समय  निश्चित  कर  दिया  जाए--यह  पेरा  अमेंडमेंट

 [  प्रमुवाद ]

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  मैंने  पहले ही  सारी  बातें  विस्तार  से  बता  दी  इन्हें  स्वीकार

 नहीं  कर  रहा

 समापति  महोदय  :  क्‍या  आप  अपने  संशोधनों के  लिए  आग्रह  कर  रहे

 श्री  धर्म  पाल  सिह  सलिक  :  मैं  अपने  संशोधन  वापस  लेना  चाहता

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  माननीय  सदस्य  को  उनके  संशोधन  वापस  लेने  को  अनुमति
 देती  है  ?

 खण्ड  2  विधेयक का  अंग  बने  ।'”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  खंड  3,  पर  कोई  संशोधन  नहीं  प्रश्न यह  है  :

 खंड  3  विधेयक का  अंग  बने |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  3  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिधि
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 न  नस अइ  सन
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ना  ।

 खंड  ।,  भ्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 समापति  महोदम  :  प्रश्न यह

 विधेयक पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 4.28  म०  प०

 झअनुदानों  की  मांगें  1986-87

 वाणिज्य  सन्त्रालय

 ]

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  वाणिज्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  10  से  12  पर  चर्चा

 और  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिए  6  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया

 सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  की  मांगों  सम्बन्धी  कटोती  प्रस्ताव

 चालित  किये  जा  चुके
 हैं  यदि  अपने  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  15  मिनट  के  भीतर

 सभा-पटल  पर  पर्चियां  भेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्यायें  लिखी  हें  जिन्हें  वे  प्रस्तुत  करना

 चाहते  केवल  उन्हीं  1  टोती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  गया  माना  जाएगा  ।

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किये  गये  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्या  ओं  को  दर्शाने  वाली  '  एक  सूची

 तुरन्त  सूचना-पट्ट  पर  लगा  दी  यदि  किसी  सदस्यको  उस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो  उसे

 उसको  सूचना  अविलम्ब  संभा-पटल  पर  कार्यरत  अधिकारी  को  देनी  चाहिए  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 काये-सूची  के  स्तम्भ  2  में  वाणिज्य  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्याओं  10,11  ओर

 12  के  सामने  दिखाए  गए  भांग  शीर्षों के  सम्बन्ध में  3!  1987  को  प्रमाप्त  होने  वाले
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 वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने
 के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों

 से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  सचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1986-87  के  लिए  वाणिज्य

 सन्त्रालय  से  सम्बन्धित  श्रन॒दानों  को  मांगें  )

 मांग  मांग  का  नाम  13  1986  को  सदन  द्वरा  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  भ्रस्तुत
 संख्या  स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग  अनुदान  की  मांग  की

 की  राशि

 1  2  उ  4

 10.  वाणिज्य  53,64,000  १  2,68,17,000  +:

 मन्त्रालय

 11.  विदेश  व्यापार  1,47,25,84,00  15,06,86,000  5,51,09,22,000  77,84,28,000
 और  निर्यात
 उत्पादन

 42.  पूर्ति और  2,58,47,000  ***  12,92,37,000  ***

 निपटान
 सच  |

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  सभापति  आरम्भ  में  में  कहना  चाहूंगा  कि  भारत
 सरकार  देश  के  गरीब  लोगों  की  आशाओं  के  अनुरूप  कार्य  करने  में  असफल  रही  वित्त  मन्त्रो  द्वारा
 प्रस्तुत  बजट  ने  गरीब  लोगों  की  आशाओं  की  पूर्ति  नहीं  की  हैं  और  हमें  लोगों  में  काफी
 असन्तोष  तथा  निराशा  देखने  को  मिलती  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  वर्तमान  वित्त  मन्त्री  का
 भाघार  मुद्दा  यह  है  कि  वर्तमान  निर्यात  विकास  दर  में  काफी  कमी  आयी  है  ।

 पने  को  आर्थिक  समीक्षा
 से

 उद्धत  करता
 हूं

 में  . मैं  अपने  |  समीक्षा  से  उद्धृत  करता  हूं  जिसमें  इस  प्रकार  कहा  गया  है

 1985-86  के  प्रथम  छः  माह  (  अप्रेल-सितम्बर  )  मैं  विदेशी  ब्यापार  में जो  प्रव
 त्तियां  रहीं  वे चिन्ताजनक  एक  ही  समय--अवधि  में  जवकि  1984-85  में  निर्यात में
 सीमांत  कमी  आई  है  आयात  मूल्य  में  25  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हुई  ध्यापार  घाटा
 वर्ष  1085-86  5-86  के  प्रथम  छः  माह  से  विचलित  करने  वाले  4124  करोड़  के  आंकड़े  तक  पहुंच
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 के 5587 करोड़ रुपये के  «छ७बू

 गया  दुसरे  आधे  वर्ष  में  सम्भावित  मद  निर्यात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यापार  घाटा  वर्ष
 पहुंच  के  5587  करोड़  रुपये  के  घाटे  की  तुलना  में  6000  करोड़  रुपये  से  बहुत  आगे

 पहुंच  जाएगा  ।”

 यह  दर्शाता  है  कि  निर्यात  संवर्धन  में  सरकार  की  असफलता  को  स्वीकारा  गया  में
 में  व्यापार  घाटा  लगभग  7500  करोड़  रुपये  होगा  ।

 वर्ष  स्वीकार  में  व्यापार  घाटा  लगभग  7500  करोड़  रुपये  वाधिक  प्रतिवेदन  में  यह
 स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  है  कि  व्यापार  घाटा  7500  करोड़  रुपये  यही  नहीं अगर  आप
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्ष  5-86  के  प्रथम  छः  माह  पर  नजर  डालें  तो  आप  देखेंगे कि
 निर्यात  विकास  को  दर  में  काफी  गिरावट  आई  है  ।  इसके  अलावा  यहां  पर  गलत  आंकड़े  दिये  गए
 भारत  सरकार  को  आर्थिक  समीक्षा  में  किसी  भी  आंकड़े  को  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  दिया  गया

 इसके  अतिरिक्त  कोई  भी  मासिक  सूचना  नहीं  दिखाई  गई  और  हम  आशा  करते  हैं  कि

 सदी  के  अन्त  तक  कम  से  कम  हमें  भारत  सरकार  से  कम्प्यूटरीकृत  व्यापार  आंकड़े  प्राप्त  होंगे  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  उन्होंने  आत्म  सन्‍्तोष  व्यक्त
 किया  चप्पी  साध  ली  है  ओर  उन्होंने  व्यापार  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 ब्रास्तव  में  हमारे  वाणिज्य  मन्‍्त्री  ने  अपना  कार्य  बेमन  से  शुरू  किया  है  और  शायद  वह
 अपने  पद  में  परिवर्तन  की  आशा  कर  रहे  या  जो  भी  हो***  )

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रौर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  पी०  शिव  :  मुझे  नहीं  मालूम  था
 कि  ये  एक  भविष्यवक्ता  हैं  ।

 डा०  चिन्ता  मोहन  :  पिछले  में  माह  नई  लोक  सभा  के  निर्वाचन  के  तीन  या  चार
 वाणिज्य  मन्त्री  बदल  चुके  ओर  उनमें  से  कोई  भी  मन्त्री  इस  मन्त्रालय  में  कार्य  करने  में  इच्छुक  नहीं

 वे  अन्य  कहीं  अथवा  अन्य  कार्यों  में  जो  वाणिज्य  मन्त्री  पद  से  सम्बन्धित  नहीं  संलग्न  थे  ।

 इसके  आगे  जहां  तक  प्रतिवेदनों  का  सम्बन्ध  है  मैं  पी०सी०  एलकजेण्डर  टंडन

 आविद  हुसेन  समिति  तथा  अन्‍्यों  के  प्रतिवेदनों  से  उद्ध  त  कर  सकता  हूं  !  आबिद  हुसेन  स  मिति  ने  राय
 व्यक्त  की  है  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  शक्तिशाली  बनाना  अश्वा  इसके  प्रशासन  को  मजबूत
 बनाना  होगा  ।  उसने  को  मजबत  होना  और  इससे  पता  चलता  है  कि  वर्तमान

 शासन  कमजोर  ओर  इसे  एक  जिम्मेदार  निकाय  के  रूप  में  कार्य  करता  होगा  परन्तु  इसे  विशेषज्ञों
 की  समिति  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  भी  सुझाए  गए  कार्यो  के  प्रति  उत्तरदायित्व  को  करना

 यह  तथ्य  की  समिति  ने  ऐसी  राय  व्यक्त  की  दर्शाता  है  कि  वर्तमान  व्यवस्था  अथवा  मन्त्रालय  सुस्त

 क्षब  निर्यातकों  को  दी  सुविधाओं  को  तरफ  देखें  ।  उन्हें  शत-प्रतिशत  निर्यात  करने  के

 लिए
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 कमा  पखफ+क्‍यणय5य
 चिन्ता

 ग्रीन  कार्ड  दिया  जाता  परियोजना  के  स्थापित  होन ेक ेबाद  भी  हम  एक  छोटा  सा  टेलीफोन  कनेक्शन
 भी  नहीं  दे  सकते  ।  इससे  पता  चलता  है  मन्त्रा।लय  निर्यातकों  के  लिए  कितना  कार्य  कर  रहा

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  टेलीफोन  कमेकक्‍्शन  किसके  लिए  ?

 डा०  चिता  मोहन  :  मैं  विवरण  दे  सकता  हूं  ।

 इसके  अलावा  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वाले  नकद  मुआवजा  समर्थन  के  मामले  में  बहुत देर
 की  जाती  लोग  खश  नहीं  और  इससे  पता  चलता  है  कि  लोकतन्त्र  का  नैतिक  पतन  हो  रहा
 जब  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आंकड़ों  को  देखते  हैं  तो उनसे  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  6.8
 प्रतिशत  निर्यात  विकास  दर  की  कल्पना  की  परन्तु  इसके  बावजूद  हम  देखते  हैं  कि  गत  43  वर्षों  में

 निर्यात  विकास  दर  में  तेजी  से गिरावट  आ  रही  है  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  इस  6.8
 प्रतिशत  निर्यात  विकास  की  कल्पना  को  साकार  नहीं  कर  सकते  ।

 इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात  में  काफी  कमी  आई  परन्तु  अगर  हम  एक  बार  फिर  से
 उत्पादन  के  पहलओं  पर  नजर  डालें  तो  ज्ञात  कि  काउहाइडस  तक  में  काफी  कमी  आई  इसके
 साथ  मैं  चाय  ओर  तम्बाक्‌  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  की  प्रशंसा  करता  परन्तु  हमारे
 देश  में  ऐसे  भी  बहुत  लोग  हैं  जो  हीरे-जवाहरात  के  निर्यात  पर  निभंर  और  जब  हम  विदेश  व्यापार
 को  देखते  तथा  विश्व  व्यापार  बाजार  को  देखते  तो  पता  चलता  है  कि  लगभग  40  अरब  डालर
 मूल्य  के  हीरे  जवाहरात  निर्यात  किये  जाते  यद्यपि  हमारे  देश  में  कुशल  व्यक्ति  काफी  संख्या  में
 हम  7  करोड़  डालर  मूल्य  की  ही  ये  चीजें  निर्यात  कर  पाते

 हमारा  देश  कृषि  पर  आधारित  है  ।  जब  हम  आंध्र  प्रदेश  की  बात  करते  हैं  तो  वहां  हर  किसान
 काफी  अंग्रों  का  उत्पादन  करते  जब  आप  हमारे  उत्पादन  आंकड़ों  का  अन्य  देशों  के  आंकडों  के
 साथ  मुकाबला  करते  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  के  किसान  विश्व  के  अन्य  किसानों  से  ब  हुत
 बेहतर  उत्पादन  करते  हैं  ।  हमें  इस  बात  के  लिये  आंध्र  प्रदेश  के  किसानों  को  बधाई  देनी  चाहिए  7  ॥  परंत
 दुर्भाग्य  से  उन्हें  अंगूरों  की  विमान  द्वारा  ढुलाई  करने  में  रियायत  नहीं  दो  जाती  लोग  इन  अंगरों  को
 बम्बई  भेजते  हैं  ओर  वहां  से  उन्हें  विमान  द्वारा  भेजा  जाता  उन्हें  विमान  भाडे  के  रूप  में  |  ।
 रुपये  प्रति  किलोग्राम  तक  देना  पड़ता  उन्हें  विश्व  वाजार  से  लाभकारी  मल्य  नहीं
 मिल  पा  रहा  है  ।  अगर  आप  करांची  और  आबू  धाबी  के  बीच  के  विमान  भाड़  को  देखें  तो
 कि  वे  केवल  4  रुपये  प्रति  किलोग्राम  भाड़ा  दे  रहे  हैं  और  नेरोबी  और  लन्दन  के  इंच  लोग  4  रुपये

 आप  पायेंगे

 प्रति  किलोग्राम  से  भी  कम  भाड़ा  दे  रहे  क्या  मंत्री  महोदय  इस  पर  गौर  करेंगे  ?  और  उन्हें  विमान
 भाड़े  में  रियायत  देकर  उनकी  सहायता  करने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 हम  बासमती  चावल  का  निर्यात  करते  काफी  समय  से  7.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर
 निश्चित  है  ।  मुझे  खबरें  प्राप्त  हुई  हैं

 कि  आवू-धावी  सरकार  और  राज्य  व्यापार  निगम  के  बीच  सौदे
 में  काफी  हेराफेरी  हुई  थी  ।  आपके  द्वारा  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभाले  जाने  से  पहले  वहां  पर  काफी

 428.
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 हेराफेरी  सरकार  का  राज्य  व्यापार  निगम  के  इन  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  खिलाफ  क्‍या  कार्रवाई

 करने  रा  विचार है  ?

 “42 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  अगर  आप  मुझे  कोई  खास  माम

 कि  मैं  इसकी  जांच  करवाऊंगा  ।

 मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं

 डा०  जिता  मोहन  :  आमों  के  संबंध  में  स्थिति  यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  10  लाख  एकड़  भमि
 पर  आम  के  बाग  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  करने  के  लिए  किसान  आमों  का  निर्यात  करने की  योजना

 बना  रहे  हैं
 ।  परन्तु  उन्हें  आंध्र  प्रदेश  से  आमों  का  निर्यात  करने  की  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हो  रहो  मैं

 मंत्री  महोदय  से  उन्हें  निर्यात  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  निवेदन  करूंगा  ताकि  उन्हें  बेहतर  मुल्य  मिले

 और  बे  प्रसन्‍नतापवक  रह  सके

 आयात  के  सम्बन्ध  हम  मुख्य  रूप  से  कच्चा  खाद्य  तेल  तथा  चीनी  का  काफी

 मात्रा  में  आयात  करते  हम  इससे  नहीं  बच  सकते  वयोंकि  ये  चीजें  हमें  गरीबों  को  सस्ते  दामों ्र

 देनी  पइती  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  6.8

 निर्यात  विकास  दर  की  कल्पना  नहीं  कर  सकते  ।
 |

 जिन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  संभावना  है  उनके  संबंध  में  वाणिज्य  मंत्री  ने लोक  सभा  में
 अता  रांकित  प्रश्न  संख्या  1028  दिनांक  22  1985  के  उत्तर  में  बताया  जिसे  मैं  उद्धत

 करता  हें  :

 के  लिये  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  जो  मध्यम  स्तर  पर  निर्यात  विकाप्त  के  लिये

 महस्वपूर्ण  गुंजाइश  प्रदान  करते  विशेषत  पैकेज  तथा  मूल्य-वधित  रूपों  साधित
 खाद्य  दालों  तथा  रसों  मांस  तथा  मांस  ताजा  फल  तथा  समुद्री

 मूल्य-वर्धित  रूपों  लोह  चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित  हस्तशिल्प  का  सामान

 तथा  आभूषण  पूंजीगत  माल  तथा  उपभोक्ता  टिकाऊ  माल  तथा  कम्प्यूटर  सोफ्ट
 मूल  पीस  गुड्स  तथा  मेड  सिले-सिलाये  ऊनी  फंब्रिक्स  तथा

 निटवियर  और  परियोजनाएं  व  सेवाएं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  तीन  म।ह  की  अवधि  में  क्या  कार्यवाही  की  मैं  सरकार

 द्वारा  व्यापार  में  वृद्धि  क ेलिए  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  बारे  में  भी  जानना  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  उने  वस्तुओं  का  प्रचार  किया  जाना  चाहिय्रे  जिनका  निर्यात  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 उन्हें  पुस्तिकाਂ  अथवा  पुस्तिकाਂ  में  रखने  के  बजाये  उसे  समाचार  पत्रों  अथवा  दूरदर्शन
 तथा  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  उनका  प्रचार  करना  चाहिये  जिससे  कि  सभी  निर्यात  संवर्धन  कक्षाओं
 को  उनके  बारे  में  पता  चल  सके  और  वे  उससे  लाभ  उठा

 हमारे  यहां  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  और  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  जैसे  अन्य
 संगठन भी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  वे  काम  नहीं  कर  रहे  सभी  को  पता  है  कि  ये
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 चिन्ता  सोहस  ]

 संगठन  रुग्ण  हो  गये  वे  बड़े  ही सामान्य  और  प्रोटोकोल-उन्म्‌ख  भी  वे  वास्तव  में  कुछ  नहीं  कर

 रहे  उन्हें  निर्यात  संवर्धन  की  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  एक  अतारांकित

 प्रश्न  के  उत्तर  में  हाल  ही  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  दस  वर्ष  के  अन्दर  राज्य  ब्यापार  निगम  के

 नौ  अध्यक्ष  बदले  जा  चुके  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  क्‍या  अध्यक्ष  कुछ  समय

 तक  टिक  नहीं  सकते  हैं  ?  जिस  प्रकार  बार-बार  मंत्री  बदल  जाते  उसी  प्रकार  सरकार  राज्य

 व्यापार  निगम  के  अध्यक्ष  बदलना  चाहतो  हाल  8  जुलाई  1985  को  सरकारें  ने  एम०  एम०
 टी०  सी०

 के
 अध्यक्ष  श्री  राधयन  को  राज्य  व्यापार  निगम  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  था  किन्तु  सात

 महीने  बाद  ही  भुझे  नहीं  पता  कि  इस  बीच  क्‍या  हुआ  वहां  से  हटा  दिया  गया  ।  समाचार  पत्रों
 में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  मैंने  यह  सुना  था  कि  उन्होंने
 720  करोड़  रुपये  के  निर्यात  में  से  400  करोड़  से  अधिक  रुपये  का  जाली  निर्यात  रोक  दिया  था  और
 यह  कि  उन्होंने  देशों  के  बीच  प्रतिस्पर्द्धी  व्यापार  भी  विकसित  किया  मैंने  यह  भी  सुना  था  उन्होंने
 राज्य  व्यागर  तिगम  तथा  एम०  एम०  टी०  सी०  कें  मध्य  सहयोग  स्थापित  किया  सात  महीने  के

 बाद  श्री  डांग  को  राज्य  व्यापार  निगम  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया  मैं  यह  नहीं  समझ  पा  रहा
 हूं  कि  भारत  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  का  नियमित  अध्यक्ष  नियुक्त  क्‍यों  नहीं  कर  पा  रही  क्या
 इसके  पीछे  कोई  तके  है  अथवा  आप  यह  स्थिति  बरकरार  रखना  चाहते  हैं  अथवा  आप  चाहते  हैं  कि
 राज्य  व्यापार  निगम  और  एम०  एम०  टी०  सी०  मिलकर  एक  हो  जायें  अथवा  आप  दोनों  सगठनों  का

 एक  ही  भध्यक्ष  बनाना  चाहते  हैं  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  इसका  उत्तर  चाहता

 मुझे  इस  वात  की  प्रसन्नता  है  कि  हाल  में  सरकार  ने  कृषि  परिष्कृत  खाद्य  विफास
 प्राधिकरण  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  निर्णय  है  और  हमें  इसके  बारे  में
 जानकर  प्रसन्नता  प्रधान  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  निर्यात  भोर  आयात  के  लिए  एक  मंत्रि  मंडलीय
 समिति  होनी  चाहिए  ।  इसके  अलावा  मंत्रि  मंडल  के  सचिव  के  नियंत्रण  के  अधीन  मंत्रिमंडल  सचिवालय
 में  एक  निर्यात  विंग  होना  जिससे  कि  निर्यात  कायंक्रम  तत्काल  कार्यान्वित  किए  जा  सकें  ।  इसके
 साथ  ही  विभाग  ओर  मंत्रालय  के  मध्य  सिंगल  विंडो  क्लीयरेंस  होना  चाहिए  जिससे  निर्यातकों  को
 अपनी  उत्पादों  का  निर्यात  करने  में  कोई  परेशानी  न  यदि  संभव  हो  सके  तो  सरकार  निर्यात  नीति
 के  बारे  में  एक  श्वेत  पत्र  यथाशीघ्र  जारी  वे  नयी  निर्यात  नीति  और  योजना  भी  तैयार
 1970  में  संसद  ने  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  एक  संकल्प  और  एक  विश्वेयक  पारित  किया  था  किन्‍्त  उसके
 बाद  सरक।र  ने  कोई  नया  विधान  प्रस्तुत  नहीं  किया  अन्तर  ष्ट्रीय  स्थिति  में  काफी  अन्तर  आया

 ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  परिवर्तन  आया  है  किन्तु  निर्यात  के  संबंध  में  सरकार  ने  कोई
 प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  चीजों  का निर्या  बढ़ाया जा  सकता है  उनका  ठीक
 तरह  से  प्रचार  किया  जाना  जिससे  संबधंकों  को  पूरी  जानकारी  मिल  सके  ।  इन  शब्दों  के
 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 430
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 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीषक के  भ्रन्तर्गत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  :

 [  निर्यात  संवर्धन  एवं  विषणन  विकास  सहायता  के  लिए  कम  से  कम  555  करोड़  रुपये

 आबंटित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (11)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शोक  के  प्रन्तगंत  मांग  में
 100  रुपए  कस  किए

 कॉफी  और  तम्बाकू  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रभावशाली  प्रयास  करने  की

 ]  (12)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शी्षक  के  प्रन्तगंत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शोक  के  प्न्तगंत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए  जायें  ।'

 सरकारों  को  तकनीकी  ऋण  देने  के  लिए  ब्याज  रहित  60  करोड़  रुपये  का  उपबन्ध
 करने की  आवश्यकता  ।  ]  (14)

 कं  विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शो्षक  के  भ्रन्तर्गत  मांग  में
 ह  100  रूपए  कम  किए

 माल  की  सही  गुणंवत्ता  सुनिश्चित  करने  में  निरीक्षण  निदेशालय  की  का्यकुशलता

 बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।  ]  (15)

 विदेक्ष  ब्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शी्षक  के  प्रन्तगंत  सांग में
 100  कृपए  कम  किए

 में  लल्‍्काल  एक  मकत  व्यापार  क्षेत्र  स्थापित  करने  की

 (16)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  मांग  में

 100  रुपए  कम  किए

 में  वृद्धि  की  तथा  निर्यात  में  गिरावट  की  चिन्ताजनक  भ्रवृत्ति  ।]  (77)
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 राम  चन्द्र

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उर्गादन  शीर्षक  के  प्रस्तगंत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 उत्पादों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  क्ृषि-उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन

 देने  की  आवश्यकता  ।  ]  .  (18)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शोर्थक  के  प्रन्तर्गत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 व्यापारियों  के  स्थान  पर  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  चावल  के  निर्यात  को  बढ़ने  की

 आवश्यकता  ।  ]
 (19)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीर्षक  के  प्रन्तगंत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 से  फलों  और  कच्चे  लोहे  के  निर्यात  को  बढ़ाने  को  (20)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीर्षक  के  प्रन्तगंत  भांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 प्रदेश  से  मछली  के  निर्यात  में  उपेक्षा  ।]  (21)

 झो  गोपाल  कृष्ण  थोटा  |  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीर्षक  के  भ्रन्तगंत  भांग  में
 100  रुपये  कम  किए

 पतन  से  चावल  तथा  चाबल  भसी  तेल  का  निर्यात  करने  की  आवश्यकता  |  ]
 (22)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में
 100  रुपए  कम  किए

 पत्तन  से
 नारियल  तथा  गुड़  के  निर्यात  को  बढ़ाने की  आवश्यकता  ।].  (23)

 विदेश  व्यापार  तथा  निर्यात  उत्पादन  शीषक  के  प्रन्तगंत  भांग  में
 100  रुपए  कस  किए

 पत्तन  से  मछली  तथा  झींगा  के  निर्यात  को  बढ़ाने  क ेलिए  उपाय  करने  की
 श्यकता  ।]  (24)
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 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  '**
 )

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  इलायचो  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  बे  वल  इलायचो  हो  सभी  वस्तुएं  हैं  ।

 मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गईं  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  मांगों  का

 समर्थन  करते  हुए  मुझे  कुछ  मुद्दे  भी  उठाने  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  पढ़  रहा  उस
 प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  चालू  वर्ष  के  दोरान  हमारा  निर्यात  संतोषजनक  न

 पहले  वक्‍ता  कह  रहे  थे  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा

 लापरवाह  है  आदि  किन्तु  मैं  उनसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वह  इस  प्रतिवेदन  को  पढ़  वर्ष

 1984-85  5  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  हमने  11,656,93  करोड़  रुपये
 के  सामान  का  निर्यात  किया  जो  गत  वर्ष  की  तुलना  में  18.1  प्रतिशत  अधिक  है  ।  पृष्ठ  ]।  पर  वाणिज्य

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  यह  दिया  हुआ  उस  वर्ष  कुल  आयात  में  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  8.4  प्रतिशत
 की  गिरावट  आई  इसलिए  मैंने  यह  मुद्दा  उठाया  यह  वही  मंत्रालय  है  जिसकी  इतनी  अच्छी
 उपलब्धि  है  ।  इसके  अलावा  उस  अवधि  में  हमारा  व्यापार  घाटा  भी  कम  रहा  यह  सच

 है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  हमारा  निर्यात  संतोषजनक  नहीं  रहा  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  वह

 हमारी  अपेक्षा  के  अनुरूप  नहीं  रहा  किन्तु  कुछ  ऐसे  कारण  हैं  जिन  पर  ध्यान  देने  को  आवश्यकता

 चंंकि  मेरे  से  पहले  वक्‍ता  ने  इसका  उल्लेख  किया  है  इसीलिए  मैं  भी  यह  सब  बातें  कह  रहा  हू
 अन्यथा  मैं  यह  सब  बातें  नहीं  कहना  चाहता  पहली  बात  तो  यह  है  कि  विश्व  व्यापार  को  क्या  हुआ

 वह  भी  इस  पुस्तक  में  दिया  गया  1984-85  में  वह  9  प्रतिशत  से  घटकर  3  प्रतिशत  हो  गया  ।

 इससे  हमारे  व्यापार  पर  भी  असर  इसके  ५रिणामस्वरूप  वे  देश  अधिकाधिक

 सुरक्षात्मक  प्रवृत्तियां  अपनायेंगे  ओर  स्वाभाविक  है  कि  व्यापार  घाटा  हमारा  निर्यात

 संतोषजनक  न  होने  का  एक  कारण  यह  भी  एक  ओर  बात  भी  है  जिसे  मेरे  मित्र  बताना  भूल
 गये  पिछले  वर्ष  हमने  1500  करोड़  रुपये  के  कच्चा  तेल  का  निर्यात  किया  था  ।  किन्तु  इस  वर्ष  हम
 उसका  निर्यात  नहों  कर  रहे  हैं  ।  इसका  श्रेय  सरकार  को  है  क्योंकि  हमने  तेल  को  साफ  करना  आरम्भ
 कर  दिया  हमने  अपनी  शोधन  क्षमता  बढ़ा  ली  चुंकि  हमारी  शोधन  क्षमता  बढ़  गई  इसलिए
 उतनी  मात्रा  में  निर्यात  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसलिए  आंकड़ों  के  हिसाब  से  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  कितु
 वास्तव  में  अर्थ  व्यवस्था  सुदृढ़  हुई  क्योंकि  कच्चे  तेल  का  निर्यात  करने  की  बजाय  अब  हम  स्वयं

 इसका  शोधन  कर  लेते  मैं  ये सब  ब।तें  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मेरे  से  पहले  वक्‍ता  ने  इन  बाता

 को  छोड़  दिया  किन्तु  इसके  साथ  हो  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मैं  संतुष्ट  हूं  ।  हम  अपना  निर्यात

 ओर  अधिक  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  इसमें  बहुत  सारी  बाधायें  हैं  ।  यह  भी  सत्य  है  कि  उन  देशों  में

 स॒रक्षात्मक  प्रवत्तियां  पूरे  विश्व  व्यापार  में  आई  गिरावट  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  मे  मन्दी  के

 कारण  हमारे  निर्णात  में  गिरावट  आई  हमारा.व्यापार  घाटः  बढ़ा  इस  वर्ष 6  महींने  के
 र

 णड़  शपये  से  अधिक  हो  गई  है  गत  बर्ष  2290  करोड़  रुपए
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 पो०  जे०  कुरियन ]

 मैं  मानता  हूं  कि  इस  स्थिति  के  उ्च

 यह्‌  बात  सीधी  सा  है  हम  किस  प्रकार  निर्यात  कर  सकते  हैं  ?  अधिक  उत्पादन  करके  ही  हम
 निर्यात  कर  सकते  सीधी  सी  बात  है  कि  हमें  उत्पादन  बढ़ाना  होगा  और  हमारे  उत्पादन

 मूल्य  के  संबंध  क्‍या  बाधा  हमारी  अनेक  वस्तुओं  की  उत्पादन  लागत  अन्य  देशों  की

 लागत  विशेषकर  आयातकर्त्ता  देशों  की  उत्पादन  लागत  अधिक  होती
 इसलिए  सहज  रूप  से  जब  वे  देश  सुरक्षात्मक  उपाय  अपनाते  हैं  तब  हमारे  बाजार  में  माल  की

 भरमार  हो  जाती  है  ।  यह  अपरिहाय॑  स्थिति  किन्तु  हमें  ऐसी  स्थिति  स ेउभरना  होगा  ।  इसलिए  मैं

 छ  सुझाव  देता  हूं  ।  मैं  अपने  सुझाव  कुछ  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  ही  दूंगा  जिनका  केरल  से  विशेष  संबंध

 एक  कहावत  है  ।  करो  या  मैं  इसमें  सुधार  करके  यह  कहना  चाहूंगा--“निर्यात
 करो  या  मरो  ।”  हमारे  पास  जो  भी  वस्तु  उपलब्ध  उसका  हमें  निर्यात  करना  होगा  और  इतना  ही

 निर्यात  करने  के  लिए  हमें  उत्पादन  बढ़ाना  हमें  यही  करना  जिस  क्षेत्र  में  निर्यात
 को  बढ़ावा  दिया  जा  सकता  है  उत  क्षेत्र  में  उत्पादन  निर्यातोन्मुख  होना  मेरा  सुझाव  है  कि

 बाणिज्य  मंत्रालय  को  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  चाहिए  जहां  उत्पादन  को  निर्यातोन्मुख  बनाया  जा

 सकता  है  ओर  उन  क्षेत्रों  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रति  ध्यान  देना  मैं  कुछ
 उदाहरण  एक  मद  है  काली  मिर्च  ।  पिछले  लगभग  दस  वर्षो  में  देश  में  इसका  उत्पादन  रुका  हुआ

 है--इसमें  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  हुई  है  भोर  प्रसंगवश  मैं  प्रह  बत।ना  च  हूंगा  कि  काली  मिर्च  की  96

 शत  काश्त  का  क्षेत्र  केरल  में  हैं  ओर  इसकी  94  प्रतिशत  पंदावार  केरल  में  होती  है  ।  किन्तु  गत  10

 वर्षो ंसे  इसके  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  यह  लगभग  25,000  टन  पर  स्थिर  है  ओर  काली

 मिच  की  उपज  का  900  निर्यात  कर  दिया  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय

 मेरी  बात  सुनें

 समापति  महोदय  :  चटर्जी  सदस्य  महोदय  को  अपनी  बात  कहने  दोजिए  ।

 क्रो  पो०  शिव  शंकर  :  वास्तव  में  हम  इस  पर  विचार-विमर्श  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  काली  मिर्च  की  उपज  का  90%  निर्यात  कर  दिया  गया

 पिछले  दस  वर्षो  से  काली  मिर्च  का  उत्पादन  ध्थिर  है  क्योंकि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 रा  कुछ  भी  नहीं  क्रिया  गया  ओर  यदि  मैं  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  अधिकारियों  से  कहता  हूं

 तो  वे  कहेंगे  कि  यह  कषि  मन्त्रालय  का  उत्तरदायित्व  चाहे  यह  कृषि  मन्त्रालय  को  जिम्मेदारी  है  या

 बाणिज्य  मन्त्रालय  यह  एक  ऐसी  मद  है  जिसे  कंवल  निर्यात  के  लिए  माना  जाना  चाहिए  ओर

 वाणिज्य  मन्‍्त्रालय  को  इसके  उत्पादन  पहलू  पर  गौर  करना  चाहिए  ओर  काली  मिर्च  के

 उत्पादन  के  सम  बन्ध  में  आवश्यक  विका|सशोल  कार्य  करना  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  इस  बारे  में

 कुछ  किया  जाता है  तो  आप  इसका  उत्पादन  बढ़ा  सकते  इसके  लिए  कुछ  करोड़  रुपये  पर्याप्त  होंगे  ।
 '

 1973  में  हमारा  काली  मिर्च  का  उत्पादन  31,000  टन  कराज  यह  1,000  ठन  से  भी  कम
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 यह  लगभग  22,000  टन  1973  में  हमने  30,000  टन  काली  मिर्च  का  निर्यात  यदि
 पिछले  13  वर्षों  से हम  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाते  रहते  तो  हमने  20  करोड़  रु०  की  अतिरिक्त  विदेशी
 मुद्रा  कमाई  होती  ।  परन्तु  हमने  कुछ  भी  नहीं  प्रति  एकड़  हमारी  काली  मिर्च  उत्पादन  क्षमता
 200  कि०ग्रा०  है  जबकि  हमारे  प्रतियोगी  देशों  जैसे  में  यह  1100  कि०ग्रा०  ब्राजील  में

 यह  3400  कि०पग्रा०  प्रति  हैक्टेयर  हमारी  उत्पादन  क्षमता  क्रवल  200  कि०पग्रा०  इसलिए
 वर्तमान  क्षेत्र  में  उत्पादकता  बढ़ाना  बहत  आसान  क्‍या  यह  कठिन  है  ?  यह  कोई  कठिन  कार  नहीं

 हमें  मात्र  स्तर  को  रोपण  सामग्री  देनी  उच्च  स्तर  की  पौध  प्रदान  करनी  पड़ेंगी  क्योंकि
 ये  छोटे  ओर  सीमान्त  मिर्च  उगाने  वाले  उनके  पास  केवल  एक  या  दो  एकड़  जमीन  है  और  इसलिए
 इसे  लागू  करने  के  लिए  उनके  पास  वित्त  स्रोत  नहीं  है  ।  अतः  पौधरोपण  के  पुनः  रोपण  के

 खाद  के  वेज्ञानिक  रख-रखाव  के  लिए  और  उत्पादन  साधनों  के लिए  उनको  आर्थिक  सहायता  दी
 जानी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  जमीन  की  बिल्कुल  भी  जरूरत  नहीं  प्रत्येक
 मिर्च  की  हेल  के  लिए  एक  सहारा  देने  वाले  पेड़  की  जरूरत  जब  आप  उत्पादकता  बढ़ाने  का  प्रयास
 करते  नि:संदेह  अधिक  वक्ष  लगाने  पड़ेंगे  और  इसका  अर्थ  यह  है  कि  वक्षारोपण  भी  अतः
 बिना  किसी  अतिरिक्त  जमीन  कुछ  करोड  रुपये  खर्च  करके  आप  उत्पादकता  बढ़ा  सकते  हैं  और  आप
 मिचं  द्वारा  प्राप्त  आय  को  दुगना  कर  सकते  हैं  यानि  40  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  ओर  कमा  सकते  मेरा

 यह  सझाव  है  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  काली  मिर्च  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कार्यक्रमों  की  एक

 सुनिश्चित  रूपरेखा  तैयार  करनी  चाहिए  और  इसे  क्रियान्वित  करना  चाहिए  त।कि  इस  योजना  के  अन्त

 तक  आप  काली  मिर्च  निर्यात  आय  को  दो  गुना  कर  सकें  ।

 समुद्रीय  उत्पादन  पर  आते  जो  फिर  एक  मिलता-जुलता  क्षेत्र  पिछले  कुछ  सालों  से
 जलीय  पदार्थों  के  निर्यात  में  कुछ  गिरावट  आई  यहां  भी  उत्पादन  पहल  का  सम्बन्ध  कृषि  मन्त्रालय
 से  उत्पादन  में  और  जलीय  पदार्थों  को  पकड़ने  में  कुछ  रुकावट  आपने  इस  योजना  के  अन्त  तक
 700  करोड़  रुपये  की  निर्यात  आय  का  लक्ष्य  रखा  परन्तु  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  सम्भव  नहीं है

 कारण  स्पष्ट  पश्चिमी  तट  पर  झींगा  मछलियों  का  उत्पादन  स्थिर  या  इसमें  गिरावट  आ  रही  है
 क्योंकि  हमारे  निर्यात  की  मुख्य  मद  झींगा  पछली  परन्तु  झींगा  मछली  का  उत्तादन  और

 मैं  इसका  कारण  नट्टीं  जानता  ।  कुछ  मत्स्य  वैज्ञानिक  कहते  हैं  कि  इसका  कारण  अधिक
 शोषण  यदि  ऐसा  है  तो  एक  वेज्ञ।निक  अध्ययन  शुरू  किया  जाना  यदि  ऐसा  अधिक  खपत
 के  कारण  है  तो  संरक्षण  उपाय  प्रयोग  में  लाने  आप  कारणों  का  पता  लगाइये  ।  बेहतर

 घट  रहा  है 8165  ।

 स्रोत  प्रतअन्ध  दोना  चाहिए  |  हमारी  मछली  पकड़  नहीं  बढ़ेगी  ।  फिर  एक  विपरीत  परिस्थिति
 यदि  तटवर्ती  क्षेत्र  का  अधिक  शोषण  किया  जाता  है  तो  गहन  समद्रोय  क्षेत्र  का  शोषण  बिल्कुल  भी

 नटीं  होगा  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  केम  से  कम  45  दवाख  टत  गहन  समुद्रीय
 मछली

 गहन

 समुद्रीय  क्षेत्र  से  उपलब्ध  परन्त  हमने  इसको  छआ  तक  भी  नहों  हमारे  पास  कुछ  गहन  सागरीर

 जहाज भी  परन्तु  वे  एक  प्रतिशत  मछलियां  भी  नहीं  पकड़  पा  रहे  हैं  जो  अन्यथा  पकड़ी  जा  सकती

 थीं  ।  यदि  हम  निर्यात  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  वाणिज्य  मन्त्र।लय  को  विशेष  परियोजनाओं की
 रूपरेखा  त॑यार  करनी  मेरा  सुझाव  है  कि  गहन  स  ुद्रीय  क्षमता  प्राप्त  करन  के  लिए  100%

 निर्यात  मूलक  परियोजनायें तैयार  की  गहरे  समुद्री जहाज  आकार  में  बहुत  बड़े  होतें  हैं  बौर  एक
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 पो०  जे०
 रा»  ॥-क+>पाश  पारस  न्‍मवा  ५७  +नवपााा  इक  चिममााााा सााकनजक  नम»

 जहाज  के  लिए  आपको  एक  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  खर्च  करने  पड़ते  केवल  कुछ
 जिनको  मछलज़ी  पकड़ने  से  कुछ  लेना  देना  नहीं  गहन  समृद्रीय  जहाजों  को  खरीदने  या  लेने  आ

 रहे  हमारे  पास  मृट्टठीभर  जहाज  अतः  हमें  इन्हें  बेच  देना  हमें  मध्यम  आकार या  छोटे
 आकार  के  जहाजों  का  आविष्कार  करना  चाहिए  जिनको  हमारे  मछली  उद्योग  में  लगे  लोग  खरीद
 जिसकी की  मत  30  लाख  से  40  लाख  रुपए  तक  होती  केवल  ऐसे  जहाज  बनाने  उनमें से

 कुछ  पहले  ही  हमारे  पास  परन्तु  आपको  इसे  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ताकि  इस  योजना  के  अन्त  तक

 हमारे  पास  गहन  समुद्रीय  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  कम  से  कम  500  मध्य  आकार  के  जहाज
 हों  ताकि  आपका  लक्ष्य  प्राप्ठ  क्रिया  जा  अन्यथा  आप  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।

 एक  और  क्षेत्र  झींगा  मछली  पाउन  है  जिसका  हमने  लाभ  नहीं  उठाया  मैं  आपको  पहले  ही एक  हल  है
 बता  चुका  हूं

 कि  झींगा  पकड़  में  गिरावट  आई  समुद्रीय  उत्पाद  आय  में  कमी  आप  लक्ष्य

 प्राप्त  नहीं  कर  परन्तु  भारत  में  हमारे  पास  7  लाख  हैक्टेयर  खारे  पानी  की  क्षमता  है  जिसे

 झींगा  पालन  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  इसका  5०  /,  भाग
 नहीं  लाया  गया  है  ।  मुझे  ज्ञात  है  कि  केरल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  इसे  प्रयोग  में  लाया  गया  है

 श्री  वक्‍कम  परुषोत्त  हभारे  सभापति  वहां  मन्त्री  थे  और  इसलिए  वे  इसे  भली-भांति  जानते
 इसी  पश्चिमी  बंगाल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  भी  इसका  उपयोग  किया  गया  आन्‍ध्न  प्रदेश  में

 भी  कुछ  प्रयास  किये  जा  रहे  परन्तु  फिर  भी  5%  भाग  भी  प्रयोग  में  नहीं  लाया  गया  समस्त

 >

 ः

 7  लाख  खारे  पानी  वाली  भमि  व्यापक  एवं  सघन  झोंगा  पालन  लिए  प्रयोग  में  लाई  जा  सकती

 अतः  मेरा  सुझाव
 है  कि  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  झींगापालन  के  लिए  !00  प्रतिशत  निर्यात  मूलक

 क्राइयों  की  रूपरेखा  दनानी  मैं  वाणिज्य  मन्त्रालय  का  नाम  क्यों  लेता  हं  इसका  कारण  यह  है

 कि  क्रषि  मन्‍्त्रालय  ही  कहता  है  कि  वे  इसे  कर  रहे  हैं  परन्तु  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  रहे  मैं

 अ।लोचना  नहीं  करना  चाहता  ।
 क्ते

 समापति  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  कि  आप  बहुत  जरूरी  बात  कह  रहे  हैं  परन्तु  मैं  आपको  अधिक
 समय  नहीं  दे  सकता  ।

 प्रो०  पी०  जे०  क्रियन
 :  आप  यह  म।मला  क्ृपि  मन्त्राजय  तथा  राज्य  सरकार  के

 समक्ष  उठाएं  और  देखें  कि
 थांच  साल  की  अवधि  में

 समस्त
 क्षेत्र  में  झोगे  की  खेती की  जाती  यह

 सम्भव  है|  हमारे  पास  सुविज्ञता  यदि  इसके  लिए  कोई  सुविज्ञता
 नहीं

 है  तो  आपको  इसके
 तकनीकी  जानकारी  ओर  सुविज्ञता  हासिल  करनी  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  रोजगार  प्रदान
 करेगी  ।

 इलायची  के  विषय पर
 आते  यहां  एक  धारणा  है  कि  राष्ट्रीय स्तर  पर  उत्पादक  ऊंचे  मृल्यों

 की  मांग  फर  रहे  सूखे  के  समय  जब  आपको  बहुत  ऊंची  कीमत  मिली  की  तुलना  में  उनको  कम
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 कीमत  मिल  रही  मैं  पिछले  चार  सालों  की  कीमतों  का  विवरण  दे  रहा

 379  3-84  में  जब  सूखा  पड़ा  था  हमारा  उत्पादन  केवल  टन  था  और  औसत  नीलामी
 कीमत  379  रु०  प्रति  कि०ग्रा०  थी

 परन्तु  पिछले  वर्ष  2-83  में  सामान्य  उत्पादन  3,900  टन  औसत  नीलामी  क्रीमत
 158.29  रु०  प्रति  कि०ग्रा०

 गत  वर्ष  1974-85  में  उत्पादन  4,000  टन  कीमत  202.79  रु०  प्रति  कि०ग्रा०

 परन्तु  चालू  वर्ष  में  जबकि  उत्पादन  4,000  टन  औसत  कीमत  केवल  120  २०  प्रति
 कि०ग्रा०

 पिछले  चार  सालों  के  इस  तरह  कीमत  कभी  भी  नीचे  नहीं  आई  इलायची  बोर्ड  के

 अनुमान  अनुसार  उत्पादन  लागत  145  २०  प्रति  कि०ग्रा०  अतः  प्रत्येक  बेचे  गये  कि०ग्रा०  पर
 25  २०  प्रति  व्यक्ति  हानि  उठा  रहा  इसे  रिकार्ड  में  लिख  लीजिये  कि  इस  वर्ष  देश  में  उत्पादित

 सम्पूर्ण  इलायची  उत्पादकों  द्वारा  लागत  मूल्य  से  कम  कीमत  पर  बेची  यही  कारण  कि  कुछ  किया

 जाना  इस  वर्ष  हमने  कुछ  नहीं

 लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  अगले  वर्ष  कुछ  किया  जाना  मैं  प्रसन्‍न  हूं  कि  माननीय  मन्त्री
 ने  पहले  ही  कहा  है  कि  इलायची  बोर्ड  के  प्रस्तावों  का  स्वागत  किया  जाएगा  और  वह  उन  पर  कायंवाही
 करेंगे  ।  मझे  आशा  है  वह  इस  पर  अटल  रहेंगे  और  इलायची  बोर्ड  को  बचाने  के  लिए  अगले  वर्ष  कुछ
 क्या

 जहां  तक  रबड़  उत्पादन  का  सम्बन्ध  मैं  रबड़  बो्डे  की  उपलब्धि  से  बड़ा  छुश  इलायची
 बोर्ड  की  रबड़  बोर्ड  ठीक  चल  रहा  लेकिन  बात  यह  है  कि  जिस  विस्तार  योजना  का  सुझ्नाव

 न्‍न्‍्होंने  दिया  है  वह  मन्त्रालय  द्वारा  स्वीकार  नहीं  की  जा  रही  जब  तक  आप  1990  तक  विस्तार 41

 कार्यक्रम  नहीं  करते  हैं  जैसा  कि  रबड़  बोडं  द्वारा  सुझाया  गया  आपको  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करके  अब

 से  तीन  गुणा  ज्यादा  आयात  करना  आपने  भविष्य  के  लिए  योजना  बनानी

 वाणिज्य  मन्त्रालय  को  योजना  आयोग  से  बातचीत  करनी  चाहिए  और  पर्याप्त  मात्रा  उपलब्ध  कराई

 जाए  जिससे  कि  गहन  खेती  का  रबड़  बोड्ड  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  जाये  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करतः

 5.05  स०  स०

 rs प्रो  बिधे  पीदांसीन श्री  शरद  दधघ  पाठाक्षान  | $

 श्री  सो०  डो०  पटेल  :  मैं  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन

 करता  सबसे  पहले  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  व्यापार  घाटे  और  भुगतान  संतुलन
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 कण  $$$

 सो०  डी०  पटेल

 की  स्थिति  का  सम्बन्ध  वास्तव  में  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जहां  भारी  प्रयत्न  करने  जहां  तक
 तान  सन्तुलन  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  मैं  आंकड़ों  के  विस्तार  में  जाना  नहीं  चाहता  !  जहां  तक  हमारे
 आयात  व्यापार  का  सम्बन्ध  उसमें  24  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  हुई  जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध

 उसमें  कोई  बढ़ौतरी  नहीं  हुई  इस  प्रकार  स्थिति  यह  है--जिसके  लिए  मैं  शब्द  का
 प्रयोग  नहीं  करूंगा--लेकिन  स्थिति  ऐसी  है  कि  गम्भीर  सोच-विवार  की  अ!वश्यकता  है  ।

 जहां  तक  हमारे  निर्यात  का  सम्बन्ध  हमारा  व्यापार  घाटा  6000  करोड़  रुपये  तक  का  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  और  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  ठीक  हो  कहा  है  कि

 विदेशी  म॒द्रा  परिव्यय  4500  करोड़  रुपये  होने  की  सम्भावना  है  जबकि  गत  वर्ष  यह  3600  करोड़
 रुपये  इस  प्रकार  उन्होंने  प्रश्न  उठाया  था  कि  क्‍या  हम  इसे  वहन  कर  सकते  हैं  ?  बल्कि  हमें  एक
 प्रश्न  उनसे  करना  चाहिए  ओर  मेरा  विचार  है  कि  उनका  उत्तर  होगा  आदरपूर्वक  मेरा
 निवेदन  यह  है  कि  इस  विषय  पर  एक  बहुत  गम्भीर  सोच-विचार  की  आवश्यकता

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  एक  ही  नहीं  बल्कि  18
 निर्यात  प्रोत्साहन  परिषदें  हैं  और  इन  सभी  परिषदों  के  ऊपर  एक  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  हम  इन

 परिषदों  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रहे  मैं  उनमें  से  प्रत्येक  पर  टिप्पणी  नहीं  करूंगा  लेक्किन  मेरा

 केवल  यह  अनुरोध  होगा  कि  जहां  पर  कई  ऐसी  परिषदें  हैं  जिनके  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए

 पूर्ण  प्रयत्न  किये  जाने  नहीं  तो  निर्यात  की  पुरानी  धारणा  कि  जो  कुछ  भी  बचता  है  उसका  देश
 से  बाहर  निर्यात  किया  जितना  जल्दी  सम्भव  हो  छोड़  दें  ओर  हम  अपने  निर्यात  और  उत्पादन  की

 गेजना  बनाएं  तथा  मदों  को  योजनाबद्ध  करें  और  इस  योजना  को  बहुत  ही  आरम्भिक  चरण  में  तैयार

 करना  जहां  तक  निर्यात  में  रचनात्मक  महत्व  का  सम्बन्ध  है  हमें  वह  कृषि  और  समद्री  उत्पाद

 क्षेत्रों  को  देना  होगा  और  उनकी  सम्भावनाओं  का  गम्भीरता  से  पता  लगाना  होगा  ओर  ये  निर्यात

 प्रोत्साहन  परिषदों  में  इस  ढंग  से  गति  लानी  पड़ेगी  कि  उनकी  कार्य  प्रणाली  हमारी  आशा  के  अनुरूप
 काम

 जहां  तक  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  जो  एक  विषय  में  लेना  चाहूंगा  वह  है
 अनिवासी  भारतीयों  से  देश  में  आने  वाली  विदेशी  मुद्रा  ।  गत  वर्ष  यह  700  करोड़  रुपये  की  थी  और

 अब  यह  1000  करोड़  रुपये  से  भी  ऊपर  चली  गई  3।  लेकित  एक  छोटी  कठिनाई  है  लालफीताशाही
 और  नौक  रशाही  रवैया  एक  छोटी  सी  अड़चन  का  भी  कई  महीनों  ओर  वर्षों  तक  समाधान  नहीं  होता

 अपने  विचार  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  मैं  एक  उदाहरण  पेश  करूंगा  ।  ये  लोग  अपना  लेन-देन  अपने

 कछ  मित्रों  के  माध्यम  से  कर  रहे  हैं  जिनके  पास  उनका  मुख्तारनामा  होता  हमारे  विभाग  यह  अपेक्षा

 करते  हैं  कि  मख्तारनामे  का  प्रत्येक  चाहे  भारतीय  अधिकारियों  द्वारा  बाकायदा  प्रमाणित

 हर  छः  महीनों  में  पुनः  प्रमाणित  होना  उनका  कहना  है  कि  एक  अप्रतिसंहरण  प्रमाणपत्र
 अर्थात  यह  प्रमाणपत्र  कि  उसका  प्रतिसंहरण  नहीं  किया  गया  है  लाया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक

 संहरण  प्रमाणपत्र  का  संबंध  उसके  बारे  में  भी  वही  प्रक्रिया  अपनानी  पड़ ेगी  ।  यह  बहुत  मा  मूली  रुकावट

 इसे  तुरन्त  ही  हटाया  जाना  मुख्तारनाम्म  एक  प्रशेख  जब  तक  उसे  रहू  न  किया  जाए
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 वह  विधिमान्य  होता  वह  प्रलेख  तब  तक  वंध  प्रलेख  के  रूप  में  माना  जाता  है  जब  तक  कि  ऐसा
 अधिकार  देने  वाले  व्यक्ति  से  कोई  अन्यथा  बात  नहीं  आती  इस  प्रकार  की  स्थिति  चल  रही  है  और
 कई  महीनों  से  वे  लोग  प्रतिसंहरण  प्रमाणपत्र  के  सम्बन्ध  में  ढेर  सारी  मश्किलें  भगत  रहे  इस  छोटो
 सी  बात  ने  ढेर  सारी  मृश्किलें  पैदा  कर  दी  यह  अड़चन  सम्बन्धित  विभाग  को  तुरन्त  आवश्यक

 निर्देश  जारी  करके  दूर  की  जा  सकती

 दूसरी  वस्तु  जो  गुजरात  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सूरत  से  सम्बन्धित  वह  हीरा  बल्कि  इस
 विशेष  उद्योग  के  कामकाज  में  चमत्कारिक  प्रगति  1966-67  में  इसका  निर्याग  10-15  करोड़  रुपये
 का  पर  अब  1000  करोड़  रुपये  से  भी  ज्यादा  पर  पहुंच  गया  है  और  इसमें  जल्दी  ही  हम  1500

 करोड़  रुपये  तक  पहुंचने  वाले  हैं  ।  अब  सिर्फ  एक  विषय  पर  मैं  माननीय  मंत्री  के  सामने  जोर  देना  चाह्रंगा
 क्योंकि  मेरे  कई  विद्वान  साथियों  मै  कहा  है  कि  उपयुक्त  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  यह  एक

 बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  मन्त्रालय  फिलहाल  योग्य  हाथों  में  है
 ओर  मैं

 नीय  मन्त्री  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  हम  बहुत  कुछ  कर  सकते  सिर्फ  यही  नहीं  बल्कि  जब

 हमारे  द्वारा  एक  करट  का  निर्यात  किया  जाता  है  तो  ढेर  सारा  रोजगार  भी  पंदा  होता  है  ।  हमारे  देश

 में  इस  उद्योग  में  2.5  लाख  लोग  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  हमारा  निर्यात  करोड़ों  रुपयों  में  होता  जब

 हम  आंकड़ों  की  तरफ  देखते  हैं  तो  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  हमारा  कच्चे  हीरे  का  उत्पादन  एक  श्रतिशत
 से  भी  कम  है  जबकि  हम  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हीरों  का  व्यापार  करते  हम  विश्व  में

 प्रथम  बेल्जियम  और  इजराइल  हमारे  बाद  लेकिन  मेरी  एकमात्र  आशंका  यह  है  कि  इस  उद्योग
 के  साथ  उस  ढंग  से  बर्ताव  नहीं  किया  गया  है  जिस  ढंग  से  करना  चाहिए  कच्चे  हीरों  की  प्राप्ति  के

 लिए  हम  एम०एम०टी०  सो०  और  भारतीय  हीरा  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  चल  रहे  इसके  पीछे

 विचार  यह  था  कि  ये  संगठन  हमें  प्राथमिक  स्रोत  से  हीरे  उपलब्ध  करायें  उदाहरण  के  तौर  से  जायरे
 ओर  धाना  जहां  हीरों  का  उत्पादन  होता  लेकिन  इस  विषय  वे  व्यापारियों  के  साथ
 देन  कर  रहे  इस  प्रकार  लघु  ईकाइयों  को  इन  दो  संगठनों  के  माध्यम  से  कच्चे  ही  रो  का  प्रकन्ध  कराना
 उपयुक्त  नहीं  हमें  यह  देखने  के  लिए  वास्तविक  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  इन  संगठनों  द्वारा  कच्चे

 हीरों  की  जो  प्राप्ति  की जाए  उसकी  सप्लाई  उन  लोगों  को  हो  जो  हीरा  कटाई  और  पालिशिग  का  काम
 करते  हमारा  पहना  देश  है  जहां  होरों  की  पालिशिग  किया  जाता  है  और  दूसरे  देशों को
 निर्यात  किया  जाता  इस  प्रकार  जो  कुछ  भी  हम  करते  हैं  इसका  वास्तविक  फायदा  वूसरे  देशों
 को

 हमारे  समक्ष  एक  ही  और  सबसे  अच्छा  विकल्प  यह  है  कि  अधिक  मूल्यवान  रत्नों  और  हीरों
 को  आ  भूषणों  में  जड़  दिया  जाये  ओर  आभूषणों  को  निर्यात  किया

 रत्न  भौर  आभूषण  निर्यात  संगठन  के  अनुसार  वे  योजना  के  अन्त  तक  4500  करोड़
 रुपये  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  मैं  नहों  समझता  कि  हम  इसे  तब  तक  भ्राप्त  कर  पायेंगे  जब  तक  कि  हम
 इन  बहुमूल्य  अभूषणों  का  निर्यात  न  इसलिए  ठोस  कदम  उठाये  जाने  की  आवश्यकता

 अब  मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विषय  पर  आता  हूं  ।  यद्यपि  यह  एक  छोटा  विषय  है  फिर  भी  यह
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 एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  विषय  जसे  सूरत  में  जरी  का  निर्माण  ।  भारत  में  वाराणसी  और

 सूरत  जैसे  बहुत  कम  स्थान  हैं  जहां  जरी  का  निर्माण  होता  इन  स्थानों  पर  यह  बहुत  पुरानी
 कारी  यह  एक  लघु  उद्योग  है  और  वस्तुतः  एक  कुटीर  उद्योग  है  जिसमें  परिवार  के  सभी  सदस्य
 कार्य  करते  इस  उद्योग  को  भी  सोने  की  सोने  की  प्रतिपूर्ति  समर्थन  योजना

 आदि  के  का*ण  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  यह  समझा  जाता  है  कि  सरकार

 अन्य  देशों  जैसे  पाकिस्तान  से  जरी  आयात  करने  के  बारे  में  सोच  रही  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस
 उद्योग  की  ओर  से  यह  अभ्यावेदन  दिया  गया  है  कि  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  जितना  भी  हम
 उत्पादन  करते  हैं  उसकी  यहां  खपत  नहीं  होती  हम  निर्यात  भी  कर  रहे  जहां  तक  इस  उद्योग  का
 सम्बन्ध  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  सूती  जरी  और  हीरों  का  सम्बन्ध  सूरत  इसका  सबसे  बड़ा  के-्द्र
 मैं  इस  मन्त्रालय  से  सूरत  में  एक  विदेशी  डाकघर  खोलने  के  बारे  में  विचार  करने  का

 निवेदम  कर
 रहा  जरी  डाकघर  के  जरिये  निर्यात  की  जा  रही  होरे  भी  डाकघर  के  जरिये  निर्यात  किये  जा
 सकते  अब  सूरत  के  लोगों  को  बम्बई  जाना  पड़ता  जब  कभी  भी  मैंने  यह  प्रश्न  उठाया  तो
 मुझे  बताया  गया  कि  यह  मामला  दूसरे  मन्‍्त्रालय  से  सम्बन्ध  रखता  इसलिए  मेरा  अनुरोध है  कि
 इसे  वित्त  और  सवार  मन्त्रालय  के  त.थ  उठाया  जाये  ओर  एक  विदेशी  डाकधर  सूरत  में  स्थापित  किया

 जहां  तक  हमारी  इंजीनियरी  मदों  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  स्थिति  अच्छी  नही
 आंकड़े  बताते  हैं

 कि  गत  वर्ष  की  तुलना  में  इसमें  गिरावट  आ  रही  गत  वर्ष  यह  लगभग  9.,800
 करोड़  रुपये  के  आस-पास  इस  वर्ष  यह  738  करोड़  रुपये  का  होने  जा  रहा  जहां  तक  इं  जी
 यरी  माल  का  सम्बन्ध  इस  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  हमें  सस्ती  मजदूरी  और
 अन्य  सुविधाओं  के  कारण  जो  भी  लाभ  प्राप्त  होता  है  वह  पुरानी  प्रौद्योगिकी  मशीनरी  और  उत्पादन
 के  पुराने  तरीकों  क ेकारण  समाप्त  होता  जा  रहा  जहां  तक  हीरे  के  उद्योग  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  कुछ
 कठिना  इयां  अनुभव  हो  रही  हैं  और  वे  कठिनाइयां  अपर्याप्त  बेंक  जो  निर्यात  निष्पादन  से  जुड़ा

 के  कारण  हो  रही  हैं  ।

 एक  अन्य  प्रमुख  बाधा  है  1.5  प्रतिशत  की  ब्याज  सब्सिडी  का  उपलब्ध  न  किया  जाना  जो

 रुपये  के  रूप  में  मिलती  तीसरी  बात  यह  है  कि  यह  उद्योग  चाहता  है  कि  विदेशी  बंकों

 को  ब्याज  के  रूप  में  देय  राशि  को  कर  मुक्त  किया  मेरा  चोथा  सुझाव  है  कि  सरकार  रत्न  और

 आभृषणों  के  निर्माण  में  उपयोग  की  जाने  वाली  उपकरणों  और  ओजारों  को  आयात  मूल्य  से

 मुक्त  मेरा  अन्तिम  सुझाव  है  कि  सरकार  कच्चे  हीरे  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  यह

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ओर  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  इन  शब्दों के  साथ  मैं

 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन  करता
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 श्री  श्रानन्द  पाठक  :  गत  वर्ष  वाणिज्य  मन्त्रालय  की  अनदानों की  मांगों
 पर  चर्चा में  भाग  लेते  हुए  मैंने  कतिपय  आधारभूत  प्रषन  उठाए  कि  क्यों  हमारे  देश  का  भुगतान शेष
 हर  साल  बढ़ता  जा  रहा  है  और  क्‍यों  देश  के  ऋण  का  बोझ  और  उसके  परिणामस्वरूप  ऋण  पर  देय
 व्याज  भी  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  और  क्यों  हमारा  देश  विश्व  की  संकट  ग्रस्त  पूंजीवादी  व्यवस्था
 पर  अधिकाधिक  निभंर  होता  जा  रहा  है  और  क्‍यों  हमारे  निर्यात  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  कौर  हम
 क्यों  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  असफ़ल  हो  रहे  मैंने  ये  आध।रभूत  प्रश्त  उठाए  वाद-विवाद  का

 उत्तर  देते  हुए  तत्कालीन  बाणिज्य  मन्त्री  ने  स्वीकार  किया  था  कि  हमारे  निर्यात  को  विकसित  देशों

 द्वारा  अपनाए  गए  भेदभाव  पूर्ण  और  मनमाने  संरक्षणात्मक  उपायों  का  करना  पड़  रहा  है  और
 सरकार  इस  समस्या  से  निपटने  के  अर्थोपायों  पर  विचार  कर  रही

 परन्तु  तब  से  आपने  क्‍या  अपनी  नीति  परिवर्तित  कर  दी  है  ?  क्‍या  स्थिति  में  कोई  प्रशंसनीय

 परिवतंन  हुआ  बिल्कुल  कोई  भी  परिवतंन  नहीं  हुआ  है  !  इसके  विपरीत  व्यःपार

 अन्तराल  बढ़ा  है  और  भुगतान  शेष  की  जैपता  कि  निभ्न  आंकड़ों  से  ज्ञात  होता  बिगड़ती  जा

 रही  भारत  का  हिस्सा  विश्व  व्यापार  में  हर  तरह  से  नगण्य  है  और  1982-83  में  व्यापार  घाटा
 5448  करोड़  रुपये  1983-84  में  वह  बढ़  कर  5898  करोड़  हो  1984-85  में  वह

 537  करोड़  रुपये  था  और  यह  अनुमान  है  कि  1985-86  में  वह  9000  करोड़  रुपये  तक  पहुंच
 ।  यद्यपि  सरकार  अभी  तक  यह  नहीं  बता  सकी  है  कि  1985-86  में  वास्तविक  स्थिति  क्‍या  होगी

 और  आने  वाले  वर्षों  में  जब  विभिन्‍न  आई०  एम०  एफ०  ऋणों  की  वापसी  शुरू  हो  जाएगी  तब  क्या

 स्थिति  होगी  ।  1988-89  के  दोरान  वापसी  की  राशि  सबसे  अधिक  हमें  90  करोड़  डालर  से

 भ्रधिक  राशि  का  भुगतान  करना  पड़ेगा  इसलिए  आपका  क्‍या  करने  का  इरादा  है  ?  आपको  ओर  अधिक

 व्यापारिक  ऋण  लेना  इसके  अतिरिक्त  सातवीं  योजना  के  दौरान  ऋण  सेवा  की  दर  ओऔम्ततन

 प्रतिशत  आंकलित  की  गई  है  जिसके  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  2$  प्रतिशत  के  स्त

 जाने  का  अनुमान

 हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  स ेऋण  की  कड़ी  आलोचना  की  थी  और  इसके  परिणामों  के  बारे

 में  चेतावनी  दी  थी  ।  परन्तु  सरकार  ने  दृढ़ता  से  इसकी  हिमायत  की  ओर  इसे  मध्यवर्ग।य  जमींदा  री

 समर्थक  सरकार  द्वारा  अपनाए  गए  पूंजीवादी  विकास  मार्ग  द्वारा  उत्पन्न  किए  गए  सभी  आर्थिक  सं  कटों

 के  निवारण  के  लिए  रामबाण  सिद्ध  करने  का  प्रयास  किया  ।  अब  आप  उस  चीस  को  मह  सूस  करेंगे

 मैंने  गत  वर्ष  अपने  भाषण  में  आपको  चेतावनी  दी  थी  कि  आपकी  नीति  देश  को  स  स्राज्यवादी

 ऋण के  फनन्‍्दे  में  ल ेजाएगी  और  आप  कभी  भी  उससे  निकल  नहीं  पाएंगे  ।  परन्तु  आपने  तब  कहा  था

 कि  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  ज़िए  कदम  उठाये  हैं  कि  देश  ऋण  के  फन्दे  में  न  फंसे  ।  परन्तु
 क्या  हो  रहा  है

 ?  आपके  हाथ  बंधे  आप  देश  के  हित  में  अपनी  ही  नीति  यह्‌  अमल  नहीं  कर  सकते

 आप  फैसला  नहीं  कर  सकते  कि  क्या  निर्यात  करना  है  और  क्या  आग्रात  करना  इसका  फैसला

 वे  करते  हैं  ।

 विकसित  पूंजीवादी  देश  कभी  भी  नहीं  चाहेंगे
 कि  भारत  आत्म  निर्भरता

 की
 नोति  को  जारी
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 रखे  |  हमारे  देश  के  साय-साथ  अन्य  विकासशील  देशों  की  कीमत  पर  अपने  संकटों  को  हल  करने
 हेतु  वे  हमे ंअपने ऊपर  आश्रित  रश्चना  चाहते

 आर्थिक  पुनंउत्यान  की  गति  जिसके  लिए  बहुत  शोर  मचाया  गया  संकट  से  परिपूर्ण  पूंजी  -

 बादो  संसार  में  बहुत  घीमी  हैं  और  इसकी  1984  में  ऊपर  उठने  की  आशा  नहीं  यह  दावा  किया
 गया  था  कि  यह  मन्दी  के  चंगुल  से  पूर्णतः  निकल  चुकी  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  गति  में  लगभग  पूर्णतः
 गतिहीनता  आई  है  और  संसार  की  अर्थव्यवस्था  में  गम्भीर  मन्‍्दी  की  स्थिति  ऐसी  स्थिति  में  क्या
 आप  इन  देशों  को  अपना  निर्यात  बढ़ा  कर  अपने  व्यापार  के  घाटे  को  कम  करने  की  आशा  कर  सकते  ।

 आप  नहों  कर  सकते  ।  ऐसा  असम्भव  है  ।

 देश  को  सदी  में  ले  जाने  के  अपने  लक्ष्य  के  लिए  आपने  अपनी  नई  आशिक  नीति  की

 घोषणा  की  ।  आपने  बहुत  सो  मदों  को  लाइसेन्स  से  मुक्त  करने  की  घोषणा  की  और  यह  सब
 आयात  को  उदार  बनाने  के  लिए  किया  गया

 इय  नीति  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  लिए  रास्ता  खोल  दिया  जिन्होंने  अपनी  पुरानी
 रों और  स्त्रदेशी  उत्पादों  की  कीमत  पर  अपने  उत्पादों  को  हमारे  बाजारों  में  भरमार  कर  दी  है

 जिस  दुले  ४  विदेशी  म॒द्रा  को  गवांया  है  और  हमारे  लोगों  को  लटा  गया  है  ।

 यह  नोति  केवल  मुट्ठी  भर  पूंजीपतियों  के  लिए  लाभप्रद  हुई  हैं  जिन्होंने  ग्राहकों  की कीमत पर
 ऊंचा  लाभ  कमाया  यह  नोति  स्वदेशी  तकनीक  का  विनाश  कर  रही  है  और  देश  ने  जो  थोड़ी  उन्नति

 इस  नीति  से  बहुत  से  स्वदेशी  मिल  व  कारखाने  बन्द  हो  जाएंगे  जिनकी  संख्या  पहले  से
 अस्सी  हजार  स  अधिक  उद्योगों  में  जुड  जाएगी  ।

 इस  नीति  से  और  अधिक  प्रतिभा  निष्कासन  होगा  और  भारतीय  कारीगरों  के  हाथों  से  काम  ले

 लिय्रा  जाएगा  ओर  10  करोड़  से  अधिक  बेरोजगारों  की  संख्या  में  ओर  वृद्धि  हो  जाएगी  |  यह  नीति

 लघु  क्षेत्र  का  विनाश  कर  रही  ओर  अब  वे  राहत  व  न्याय  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  आपने
 अपनी  नई  आथिक  नीति  व  आयात  उदारीक रण  नीति  से  क्या  प्राप्त  कर  लिया  ?

 ग्राप  केवल  आयात  बढ़ाने  में  सहायता  कर  रहे  जो  अप्रैल-सितम्बर  1984  में  7344.84

 करोड़  रुपये  के  आयात  से  बढ़कर  वर्ष  1985  में  इसी  अवधि  में  914 1.63  करोड़  रुपये  हो  गया  ओर
 इस्त  प्रकार  इसमें  24.5  प्रतिशत  की  बृद्धि  हुई  है  ।

 निर्यात  भी  1984-85  में  3.4  प्रतिशत  और  कम  हो  गया  है  अप्रैल--पघितम्बर  1985  की
 अवधि  में  0.7  प्रतिशत  अर्थात  5017.63

 करोड़  रुपये  जबकि  इसकी  तुलना  में  इसी  अवधि  में  वर्ष
 1984  में  यह  5054.26  करोड़  रुपये
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 वर्ष  1984-8  5  में  15,600  करोड़  रुपये  का  आयात  किथा  गया  और  इसके  चालू  वित्त  वर्ष  में
 तेजी  से  बढ़ने  की  सम्भावना  है  ।

 सरकारी  प्रवक्ता  ने  यह  स्पष्टीकरण  दिया  है  कि  ब्यापार  घाटे  में  वृद्धि  भारी  मात्रा  में तेल  क ेआयात
 के  कारण  हुई  लेकिन  इस  स्पष्टीकरण  में  कोई  दम्म  नहीं  है  क्‍योंकि  अप्रैल-अगस्त  1985  में  तेल  के
 भ्लांकड़ों  को  छोड़  कर  घाटे  का  व्यापार  2722.7  करोड़  रुपये  था  जबकि  इसकी  तलन  प्रल-अगस्त
 1984  में  तेल  और  अन्य  वस्तुओं  को  मिलाकर  धाटे  का  कुल  व्यापार  2158  करोड़  €पये  इससे

 यह  स्पष्ट  दिखाई  देता  है  कि  व्यापार  घाटा  अन्य  वस्तुओं  के  कारण  हुआ  इससे  सिद्ध  होता  है  कि
 आपके  स्पष्टीकरण  में  कोई  दम  नहीं

 लेकिन  इन  सभी  असफलताओं  के  बावजुद  सरकार  वही  आत्मघाती  नीति  अपना  रही  है  और

 ऐसे  हानिकारक  आयात  को  नियन्त्रित  करने  के  स्थान  १२;  यह  रुपये  के  अवमृल्यन  का  प्रस्ताव  रख  रही
 वास्तव  में  रुपये  की  बाह्य  कीमत  में  15  प्रतिशत  मूल्यह्ञास  पहले  ही  हो  चुका

 है  ।  आई०एम०एफ  ०

 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  बेंक  से  ऋण  लेने  के  लिए  रास्ता  निकालने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  था  ताकि

 भुगतान  संकट  से  निपटा  जा  सके  यह  आपकी  नीति  का  दिवालियापन  है  और  यह  अपने  आपको
 आई०  एम०  एफ०  ओर  साम्राज्यवादी  बहुराष्ट्रीय  बैंकों  के  साय  बाघने  का  शरमंनाक  परिणाम  है  ।

 यह  आशा  करना  बिल्कुल  मूर्खता  है  कि  व्यापार  सन्तुलन  की  स्थिति  में  ऐसे  अवमृल्यन  से

 सुधघर  जाएगी  ।  इसके  स्थान  पर  इसका  वास्तविक  असर  मुद्रा  स्फीति  की  दर  पर  पड़ेगा  और

 स्वरूप  लोगों  के  जीवन-स्तर  इससे  पूरा  कीमत-स्तर  बढ़  जाएगा  ओर  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के

 दाम  बढ़  जाएंगे  ।  अवमूल्यनय  के  परिणामस्वरूप  मजदूरों  की  मजदूरी  व  आय  कम  हो  जाएगी  ओर

 पूंजीपतियों  के  हाथों  में  अधिक  लाभ  यह  आपको  नई  आधथिक  नीति  का  परिणाम  है  जो  कि

 अन्ततः  देश  की  अर्थव्यवस्था  को  पंगु  बना  देगी  ।

 इस  प्रकार  यदि  आप  समाजवाद  की  भविष्यवाणी  जो  संविधान  में  प्रतिस्थापित  हैं  और  बम्बई

 में  हुए  कांग्रेस  के शताब्दी  अधिवेशन  के  राजनैतिक  संकल्प  में  समाविष्ट  के  बारे  में  वास्तव  में

 गम्भी र  हैं  तो आपको  अपनी  नीति  बदलनी  चाहिए  ।  आपका  उन्नति  का  अपना  पुंजीवादी  रास्ता  बदल

 लेना  चाहिए  और  नया  रास्ता  तथा  नई  आवविक  नीति  अपनानी  चाहिए  ।  केवल  तभी  आप  इस  संकट

 से  निकल  सकते

 जहां  तक  जायात  क  रने  योग्य  वस्तुओं  का  सम्बन्ध  है  मैं  कहूंगा  कि  रत्नों  ओर  आधभूषणों  के

 निर्यात  में  वृद्धि  को छोड़कर  किसी  अन्य  वस्तु  के  निर्यात  के  बारे  में  हमारी  उपलब्धि  संतोषजनक  नहीं

 रही  परन्तु  रत्नों  और  आभूषणों  के  निर्यात  को  1984-85  में  कुछ  आधात  पहुंचा  देश  के  लिए

 अधिकतम  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  बाली  दूसरी  वस्तु  चाय  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 1985-86  में  विश्व  चाय  बाजार  में  गिरती  हुई  कीमतों  के  कारण  नियांत  कम  होने  को  सम्भावना

 यही  केवल  ऐसी  आ/वश्यक  वस्तु  है  जिसकी  देश  और  विदेश  में  मांग  बढ़ती  जा  रही  लेकिन

 अपनी  अब्यावहा  क  नीति  के  कारण  कभी-कभी  आप  अपेक्षित  मात्रा  में  घरेलू  बाजार  में चाय  को  पूर्ति

 करने  में  असफल  रहते  हैं  और  कभी-कभी  आप  निर्यात  बाजार  में  कम  चाय  की  आपूर्ति  करते
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 समय  पहले  आपने  सी०  टी०  सी०  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  था  और  विदेशी  बाजार  में
 भारतीय  चाय  की  कमी  उत्पन्न  कर  दी  थी  जिससे  हमने  अपना  बाजार  खो  दिया  और दूसरे  देशों  की

 चाय  ने  हमारा  स्थान  ग्रहण  कर  कई  बार  आप  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  निर्धारित  कर  देते हैं और

 उसके  बाद  आय  उसे  वापिस  ले  लेते  यह  आपकी  नीति  कोई  ठोस  नीति  नहीं  यही  कारण  है
 कि  हमारा  निर्यात  गिरता  जा  रहा  है  ।

 मेरी  राय  में  हमें  विश्व  बाजार  में  उत्तम  किस्म  की  व  मूल्य--वृद्धित  चाय  द्वारा  स्थाई  स्थान

 बनाना  चाहिए  ताकि  सभी  प्रकार  की  प्रतिस्पर्धा  का सामना  किया  जा  सके  ।  अगर  आप  प्रतिवेदन  को

 पढ़ें  तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  निर्यात  योग्य  वस्तुओं  जैसे  इंजीनियरी  सामान  आदि  का

 निर्यात  गिर  रहा  इसका  कारण  बाजार  की  कमी  होना  नहीं  है  वल्कि  सरकार  की  नीति  जो  यह

 तबाही  ला  रही  मेरी  मांग  है  कि  सारी  नीति  पर  पुनविचार  होना  चाहिए  जिससे  हम  निर्यात

 बढ़ाकर  अधिक  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमा  सके  जिसकी  हमारे  देश  को  संकट  का  सामना  करने  के

 लिए  नितांत  आवश्यकता  जब  तक  हम  सारी  आधारसघूत  नीति  में  परिवर्तन  नहीं

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जहां  पर  साम्राज्यवादी  शक्तियों  का  प्रभुत्व  है  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  जब  तक

 आधारभत  नीति  को  नहीं  बदला  जाता  तब  तक  अधिक  निर्यात  करने  की  गंजाइश  नहीं  तभी  हम
 आगे  बढ़  सकते  हैं  ।

 |

 श्री  जयप्रकाश  प्रग्रवाल  :  सभापति  मैं  कामसे  मिनिस्ट्री  की  डिमांडस
 का  अनुमोदन  करता  हूं  ।  लेकिन  इसके  साथ ही  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  सादे  कपड़े  और  कपड़े  से

 हुई  ची  सिले  सिलाये  कपड़ों  के  निर्यात  करने  वालों  की  परेशानियों  की  तरफ  दिलाना

 सबसे  बड़ी  परेशानी  छोटे  निर्यातकर्त्तातओं  को  ग्ह  होती  है  कि  जब  वे  एग्जीबीशन  के  लिए  देश
 से  बाहर  जाते  हैं  तो  उनको  यहां  की  ट्रेड  डवलपमेंट  अथारिटी  या  ट्रेड  फेअर  अथारिटी  से  बहत  ज्यादा
 मदद  नहीं  मिलती  जब  ये  निर्यातकर्त्ता  इनके  माध्यम  से  बाहर  एग्जीबीशन  पर  जाते  हैं  तो  इनका
 लाखों  रुपया  खर्च  होता  है  ओर  उनको  यह  पता  नहीं  होता  कि  बाहर  जाकर  उन्हें  आर्डर  मिलेंगे  या
 नहीं  जो  पदाधिकारीगण  उनके  साथ  जाते  हैं  वे  भी  इन  एक्सपोर्ट्स  का  वहां  माल  बिकवाने
 में  कोई  मदद  नहीं  करते  ।  इसका  नतीजा  यह  निकलता  है  भोर  जैसा  कि  आपकी  किताब  में  भी  लिखा
 है  कि  तीन  एग्जोबीशंस  में  हिस्सा  लेने  के  बाद  सिर्फ  12  करोड़  रुपये  के  आर्डर  एक्सपोर्टंसे  को
 जहां  हम  इतना  पैसा  खर्च  करके  इन  एक्सपोर्टंसं  को  ले  जाते  हैं  और  उसके  बाद  हमें  12  करोड़  रुपए  के
 ही  आडंर  मिलें  तो  इससे  ज्यादा  शर्म  की  कोई  दूसरी  बात  नहीं  21  सकती  ।

 जो  ये  संस्थाएं  हैं  ओर  आप  सरकुलर  भेजते  जो  मेम्बर  होते  जो  एक्सपोर्ट र  होते  हैं  उनको ग्रेर  उसमें  जो  रेफरें  होते  हैं  कि  इस-इस
 कंट्री  में  ये-ये  इम्पोर्टर्स भी  भेजें

 ।
 ओर  उसमें  जो  रेफर्रेंस

 दिए  गए  होते  हैं
 कि  इस-इ  कट्री

 में  ये-ये  इम्पोर्ट्स  उनको  आप
 कॉँट्रेक्ट  व ेज्यादातर  नाम  गलत  होते  हैं  या  उनके  होते  हैं  जो  फर्म्स  बन्द  हो  चुकी  होती  हैं  या जिस
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 आइटम  के  लिए  उनका  पता  भेजा  जाता  वह  उस  आइटम  को  डील  ही  न  ही  करती  हैं  ।  इस  प्रकार  से

 इन  छोटे  निर्यातकों  का  काफी  खर्च  उनसे  सम्पर्क  साधने  उनसे  मिलने  के  लिए  जाने  में  होता  है  और

 उनको  काफी  परेशानी  का  सामता  करना  पड़ता

 मैं  आपका  ध्यान  सिले  हुए  कपड़ों  के  निर्यात  की  ओर  ले  जाना  चाहता  अगर  हम
 पिछले  आंकड़े  देखें,तो  मालूम  होगा  कि  इसका  निर्यात  असाधारण  रूप  से  प्रशंसनीय  रहा  194  3-84

 में  610  करोड़  रुपए  का  निर्यात  198  से  1986  तक  यह  निर्यात  बढ़कर  लगभग  40.7

 प्रतिशत  की  द्धि  के साथ  करीब  860  करोड़  रुपए  हो  लेकिन  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  अगर
 इन  छोटे  निर्यातकों  को  सरकार  को  तरफ  से  और  ज्यादा  सुविधाएं  तो  यह  बारह-तेरह  सो  करोड़

 रुपए  का  एक्सपोर्ट  तीनों  चीजों  का  बढ़कर  तकरीबन  25  सौ  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  सकता  अगर

 सरकार  की  ओर  से  उनको  मशीनरी  सरकार  बैंकों  से  पैसा  दिलाने  में  मदद  दे  और  उनको

 अच्छा  इंसेंटिव  दे  ।  आज  हिन्दुस्तान  का  जो  छोटा  एक्सपोर्टर  उसको  सबसे  ज्यादा  दिक्कतों  का

 सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  उससे  सस्ता  माल  कोरिया  से  मिलता  चाइना  से  सस्ता  माल  मिलता

 पाकिस्तान  से  सस्ता  माल  मिलता  है  और  श्रीलंक्रा  से  सस्ता  माल  मिलता  लेकिन  चूंकि  हमें
 ज्यादा  फेसिलिटीज  नहीं  मिलती  हैं  या  निर्यातकों  को  अच्छे  इंमेंटिब्स  नहीं  मिलते  हैं  या  उनको  इंसेंटिव्स

 मिलने  में  दिक्‍्क्रतें  होती  इसलिए  वे  अपने  एक्सपोर्ट  को  नहीं  बढ़ा  पाते  हैं  और  वह्ढीं  रह  जाते

 इमके  मैं  रेडी  मेड  गार्मण्ट्स  का  जो  कोटा  सिस्टम  है  और  उसमें  जो  डिफैक्ट्स  उनकी
 तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  जिसका  सारा  काम  ब्लेक  मनी  से  होता  उसकी  ओर  आप
 ध्यान  दें  जो  कोटा  रेडीमेड  गार्मेण्ट  में  बड़े-बड़े  एक्सपोर्ट्स  को  दिया  जाता  उसमें  उनको  ये  छूट  दी

 जाती  है  कि  वे  उस  कोटे  को  किसो  भी  छोटे  एक्सपोर्टर  को  या  दूसरे  एक्सपोर्टर  को  ट्रांसफर  कर  सकते
 नतीजा  यह  होता  है  कि  जब  किसी  कण्ट्री  में  शॉटज  हो  जाती  तो  ट्रांसफर  की  जो  कीमत  है  वह

 दस  रुपए  से  तीस  रुपए  पर  पीस  तक  होती  है  ओर  इस  प्रकार  से  लाखों  रुपये  का  काला  बाजार  उसमें
 होता  है  ।  वह  छोटा  निर्यातकर्ता  जिसका  कि  माल  तैपार  होता  जिसके  पास  उस  माल  को  भेजने  के
 अलावा  कोई  चारा  नहीं  उस  को  दीस  रुपए  पर  पीस  उस  कोटे  की  कीमत  उस  कोटे  को
 खरीदना  पड़ता  है  तब  वह  अपना  माल  भेज  सकता  वरना  उस  का  लाखों  रुपए  का  नुकसान  हो  जाए
 और  वह  ब्रे्रप्ट  भी  हो  सकता  तो  मैं  सरकार  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  कोटा  पिस्टम
 पालिसी  को  फोरन  बन्द  किया  जाना  जिसमें  सारा  काला  बाजार  होता  है  और  काला  घन  एक
 जगह  से  दूसरी  जगह  जाता

 इसके  बाद  मैं  आपका  ध्यान  कपड़े  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  जिससे  एक्सपोर्ट  र  को  बहुत
 परेशोनी  होती  जब  भी  बाहर  के  म॒ल्क़ों  से  कोई  आर्डर  मिलते  हैं  ओर  किसी  पर्टीकुलर  कपड़े  की

 डिमाण्ड  बढ़ती  तो  बाजार  में  उसकी  कीमत  दो  रुपए  से  तीन  या  चार  रुपए  तक  ज्यादा  हो  जाती

 है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  या  तो  वह  अपने  आर्डर्स  को  भेज  नहीं  सकता  है
 या  अपर  आर्डर

 भेजता  है  और  माल  बनाता  है  तो  उसको  नुकसान  का  सामना  करना  पड़ता  इसलिए  मंत्री

 महोदय से  यह  मांग  करना  चाहता  हूं
 कि  एन०  टी०  सी०  या  ए०  पी०  सी०  और  ट्रेड  फेयर  अथार्टी  के

 आफिसर्स  को  मिलाकर  कोई  ऐसी  बॉडी  बनाई  जानी  चाहिए  जिससे  कि  जब  भी  कभी  इस  श्रकार के
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 जय  प्रकाश  प्रप्रवाल  ]

 कपड़े  की  डिमाण्ड  आए  तो  वह  कमेटी  फैसला  ले  कि  एन०  टी०  सी०  को  मिले  वह  कपड़ा  बनाकर

 एक्सपोर्ट्स  को  ताकि  वह  अपने  आर्ड से  पूरे  कर  सके

 इसके  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  भी  करना  चाहूंगा  कि  जो  इंसेंटिव  पहले

 एक्सपोर्टेंस  को  दिया  जाता  था  सिले  हुए  कपड़ों  पर  वही  अब  दिया  जाना  चाहिए  ।  जब  सिले  हुए  कपड़ों
 का  एक्सपोर्ट  चालू  किया  गया  था  उस  समय  कैश  इंसेंटिव  40  परसेंट  और  लाइसेंस  25  परसेंट  दिया

 जाता  था  एफ०  ओ०  बी ०  वेल्यू  लेकिन  आज  जो  माल  बाहर  निर्यात  किया  जाता  है  उस  पर  कोई
 इंसेंटिव  नहीं  सिर्फ  पांच  प्रतिशत  लाइसेंस  मिलता  है  या  पांच  प्रतिशत  ड्रा-बेंक  मिलता  जो
 शायद  बब  साढ़े  सात  प्रतिशत  कर  दिया  गया  जिससे  उसको  घाटा  होता  अगर  उसको  ज्यादा
 इंसेंटिव  दिया  तो  वह  ज्यादा  एक्सपोर्ट  कर  सकता  लेकिन  वह  रुक  जाता  है  और  इससे  उसका

 एक्सपोर्ट  कम  हो  जाता  आज  छोटे  निर्यात-कर्ता  को  बहुत  सारी  दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़ता
 है  बहुत  सारी  उसकी  छोटी  फैक्टरीज़  ऐसे  इलाकों  में  हैं  जहां  लाइसेंस  नहीं  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री
 में  फैसलिटी  नहीं  मिलती  ।  उसके  पास  कोई  चारा  नहीं  उसको  सबसे  ज्यादा  हड़ताल  का  सामना
 करना  पड़ता  इससे  फैलाव  ज्यादा  जो  निर्यात  करते  जो  मैन्युफैक्चर  करते  उनको  बहुत
 दिक्कत  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 एक  सबसे  बड़ी  दिक्कत  पिछले  साल  में  आई  बहुत  सारे  एक्सपोर्ट्स  का  कपड़ा  न्ययाक  में
 जाकर  रुक  गया  ओर  उसकी  कीमत  तकरीबन  70  करोड़  रुपये  यहां  से  कपड़ा  पा  वरलम  का
 मानकर  उसका  इंसपेक्शन  कस्टम  से  पास  हैंढलूम  से  पास  हुआ  लेकिन  वहां  जाकर
 उन्होंने  उसे  हैंडलूम  का  मानने  से  इंकार  कर  दिया  ओर  उन्होंने  कहा  कि  हम  इसको  पास  नहीं  करेंगे  ।
 वह  कपड़ा  4  महोने  तक  वहां  पोट्  स  में  पड़ा  रहा  ।  उसके  बाद  जब  गवनंमैंट  आफ  इंडिया  ने  इंटरफीयर
 किया  तब  जाकर  वह  माल  क्लीयर  हुआ  ।  इतने  दिन  तक  एक्सपोर्टंस  का  सारा  पैसा  रुका  रहा  और
 उनको  बहुत  परेशानी  का  सामना  करना  ऐसी  दिक्‍कतें  बराबर  आती  रहती  हैं  और  उनकी  ओर
 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि जब  भी  कोई  ऐसी  दिक्कत  आए  तो  आपकी  एक्सपोर्ट
 प्रमोशन  काउंसिल  या  टी०  डी०  ए०  या  आपके  मंत्रालय  को  इसके  बीच  में  आना  चाहिए  और  इस
 तरह  का  फंसला  जल्दी  होना  चाहिए  ताकि  उन  लोगों  को  परेशानी  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 मैंने  अपनी  मांयों  में  थोड़ी  सी  बरतें  रखी  हैं  जो  मैं  कहना  चाहता

 1.  मैं  आपसे  मांग  करता  हूं  कि  कोटा  देने  का  सही  तरीका  ढूंढा  जाना  चार  पु

 2.  समय  पर  और  सही  दाम  पर  कपड़ा  उपलब्ध  कराया  जाना

 3.  माल  भेजने  में  जो  रेलवे  में
 दिक्कत  होती  उसको  दूर  किया  जाना

 4.  जैसा  और  देशों  में  होता  निर्यातकर्ता से  प्री-शिपमैंट  क्रेडिट पर  कोई ब्याज नहों  लिया
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 उसी  तरह  से  हिन्दुस्तान  में  जो  एक्सपोर्टर्स  उनसे  भी  प्री-शिपमैंट  क्र  डिट  पर  कोई  ब्याज  नहीं
 लिया  जाना  चाहिए  ।

 5.  एक्सपोर्ट्स  को  10  साल  के  लिए  इनकम  टैक्स से  छूट  दो  जानी  चाहिए  ताकि वह  और

 ज्यादा  एक्सपोर्ट  कर  सके  ।

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  अग्रवाल  इस  बारे  में  अगर  आप  टैक्सटाइल  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्ज़
 पर  बोलें  तो  ज्यादा  अच्छा  रहेगा  ।

 श्री  जय  प्रकाश  श्रग्रवाल  :  यह  एक्सपोर्टस  की  प्राब्लम  मैं  बता  रहा  हू  भौर  एक्सपोर्ट्स  आपकी

 मिनिस्ट्री  के  अन्डर  आते

 6.  निर्यातकर्ता  को  कैश  इंसेंटिब  और  लाइसेंस  जल्दी  स ेमिलने  चाहिए  ।

 में  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इन  चीजों  का  ध्यान  रखेंगे  ओर  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं
 उनकी  डिमांड्ज़  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 [  प्रमुवाद ]

 श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोडा  :  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  कुछ
 श्रीजों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 श्री  पीौ०  शिवशंकर  :  मैं  सोच  रहा  था  कि  माननीय  सांसद  बजट  में  बढ़ोतरी  के  लिए

 समापति  महोदय  :  यह  शुरूआत  वह  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एच०  एन०  नज्जे  गोडा  :  मैं  आश्चर्य  कर  रहा  था  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  सबसे  अधिक

 लाभान्वित  लोग  कोन  से  मेरे  विचार  में  नोकरशाह्‌  और  नोकरशाह्‌  द्वारा  मदद  किये  गये  कुछ
 व्यापारी  सबसे  अधिक  लाभान्वित  हुए

 उदाहरण  के  लिए  वाणिघ््य  मंत्रालय  के  अधीन  राज्य  व्यापार  लिगम  को  राज्य

 व्यापार  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  ने  एक  एक्राधिकारी  ठेकेदार  से  साठगाठ  को  हू  ई  है  और  इस  प्रकार

 राज्यकोष  को  18  करोड़  रुपये  का  नुकसान  पहुंचाया  यही  नहीं  बल्कि  उन्होंने  80  लाछ

 रीकी  डाज्नर  की  विदेशी  मृद्रा  गैर-कान ूनी  तौर  पर  विदेश  चले  जाने  में  मदद  की

 जैसाकि  आपको  मालमभ  है  राज्य  व्यापार  निगम  शीरा  निर्यात  के  लिए  एक  माध्यम  एजेन्सी

 है  लेकिन  दुर्भाग्यवश  पिछले  ।5  वर्षों  से  शीरे  का  निर्यात  व्यापार  केवल  एक  कम्पनी  ओर  उसकी

 सहयोगी  कम्पनियों  मे  अपने  हाथ  में  तंकन्द्रित  फिया  हुआ  है  )  ।  ५्ध

 ओओ  पी०  शिव  शंकर :  उस  कम्पनी  का  क्‍या  नाम

 447



 अंनुदानों  की  मांगें  1986-87  31  1986

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  इन्डियन  मोलेसीस  कम्पनी  ओर  उसकी  सहयोगी

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कौन-सा  घराना  ?

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  मुझे  मालूम  नहीं  ।

 क्री पी०  शिव  शंकर  :  सोमनाथ  का  घरानाਂ  “'
 )

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौडा  :  इस  सदन  की  दो  समितियों  ने  इस  पर  ऐतराज  किया  लोक

 लेखा  समिति  और  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  इस  पर  आपत्ति  की  है  ओर  चाहा  है  कि  इस

 प्रतिस्पर्धा  में  अन्य  व्यापारियों  को शामिल  कर  एकाधिकार  को  समाप्त  किया  परिणामस्वरूप

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  1979  में  निविदाएं  आमंत्रित  की  मंत्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  संख्या  806  का

 28  1986  को  जो  उत्तर  दिया  था  केवल  उसके  अनुसार  यह  कम्पनी  शीरे  के  निर्यात  व्यायार

 के  तभी  से  कार्य  कर  रही  है  जब  से  यह  निर्यात  आरम्भ  हुआ  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना
 लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  केवल  यह  कम्षनी  और  इसकी  सहयोगी  कम्पनियां  ही

 शोरे  के  निर्यात  का  काय॑  कर  रही  मेरे  ओर  श्री  बसवराजू  के  एक  दूसरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने
 निविदाओं  का  ब्योरा  दिया  है'**  )  ।

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  क्या  आप  फिर  प्रश्न  संख्या  बताएंगे  ?

 श्री  एच०  एन०  नल्जे  गोडा  :  प्रश्न  संख्या  885  दिनांक  28  फरवरी  1986,  इसमें  उन्होंने
 बताया  था  कि  ।]  कम्पनियों  ने  शीरे  के  निर्यात  की  निविदाएं  देते  समय  अपने  मूल्य  उद्ध,त  किए
 जिनमें  से  न्यूनतम  था  223  प्रति  मौटरी  टन  और  अगला  न्यूनतम  था  250/-  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  ।
 इस  भारतीय  शी  रा  कम्पनी  और  इसकी  सहयोगी  कम्पनियों  ने  275  रु०  की  इसकी  निविदा  दी

 चूंकि  शीरे  के  निर्यात  पर  रोक  इसलिए  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इसके  ठेकेदारों  को  इस  निविदा  का
 परमय  बढ़ाने  के  लिए  कहा  जो  उसी  मूल्य  पर  सम्रय  बढ़ाती  गई  किस  समय  तक  ?  यह  समय  मार्च
 1982  तक  बढ़ा  दिया  गया  जबकि  शीरे  के  निर्यात  पर  से  रोक  हटा  ली  गई  और  इसके  पश्चात  क्‍या

 हुआ  *  +:  *  )

 क्री  पो०  शिव  शंकर  :  क्या  आपका  मतलब  है  कि  1979  से  1985  तक  ?

 क्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  वे  इसी  मूल्य  पर  समय  बढ़ाते  लेकिन  जब  शीरे  के
 निर्यात पर  रोक  हटा  ली  गई  इन  निविदाओं  की  उपेक्षा  कर  दी  बड़ी  हास्यास्पद  बात  एक  दिन

 उन्होंने  इस  व्यक्ति  को  बुलाया  और  10-9-8  2  को  उसे  ठेका  दे  दिया  शीरे  के  निर्यात  के  लिए
 क्षर  किए  गये  समझौते  की  नकल  यह  समझोता  10-9-82  को  हस्ताक्षरित  यह  समझौता

 1-6-1982 से  पांच  बर्षों के  लिए  लागू  किया गया  और  यह  पिछली  तारीख  से  लागू  किया
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 उन्होंने  275  र०  प्रति  मीटरी  टन  की  दर  पर  भाव  बताया  था  और  वे  इसकी  वैध  अवधि  को

 अप्रैल  1982  तक  बढ़ाते  गए  ।  बड़ी  हास्यास्पद  बात  यह  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  उसे  क्‍या  मूल्य
 देता  है  ।  उसे  360/-  की  दर  दी  मामला  यहीं  समाप्त  नहीं  हुआ  |  इसके  अलावा  कुछ  और  चीज

 भी  एक  वर्ष  के  पश्चात्‌  जून  1983  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  और  सहायक  समझौत
 किया  '**  )

 श्री  पो०  शिव  शंकर  .  मुझे  खेद  है  क्‍या  मूझे  एक  मुद्दृ  स्पष्ट  क्‍या  आपका  केस  यह  है
 कि  1979  के  निविदानुसार  उन्होंने  27  5/-  रु०  भाव  निर्धारित  किये  थे  ओर  इस  निविदा  की  अवधि
 1982  तक  बढ़ा  दी  गई  और  ।0  सितम्बर  1982  को  निविदा  360/-  रु०  के  लिए  हस्ताक्षरित  की

 गई  अर्थात्‌  जो  उन्होंने  भाव  बताया  था  उससे  अधिक  मूल्य  पर  |  क्या  मेरी  अवधारणा  ठीक

 क्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौडा  :  कृपया  इसे  दोहरा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कृपया  सारांश  में  बता

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैं  आपको  समझने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ताकि  मैं  अपने  रिकार्ड  ठीक
 से  देख  सक  ।  आपने  कहा  कि  निविदाएं  1979  के  आसपास  आमंत्रित  की  गई  और  इस  पार्टी  में  275

 रु०  प्रति  मीटरी  टन  का  भाव  बताया  था  और  इन  निविदाओं  की  तिथि  को  समय-समय  पर  बढ़ाया
 गया  ओर  उन्हें  इस  निविदा  की  वध  अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  कहा  उनको  1982  तक  बढ़ा
 दिया गया  जब  यह  10  1982  को  आया  जब  इस  दल  के  साथ  एम०  टी०  सी०

 द्वारा  करार  किया  गया  था  तो  आपने  कहा  कि  करार  में  यह  360  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  की  दर

 कया  मैं  सही  कह  रहा  हूं  ?

 श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गौडा  :  जी  हां  ।

 श्री  पो०  शिवशंकर  :  यह  ठीक  है  ।

 श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोडा  :  इसके  बाद  एस०  टी०  सी०  ने  21  1983  को  एक  पूरक
 करार  में  हस्ताक्ष र  करना  बहुत  सुविधाजनक  समझा  ।  यह  केवल  एक  वर्ष  बाद  हुआ  दर  क्या  दी

 गई  है  ?  प्रस्तावित  दर  595  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  यह  करारपत्र  है  जिसे  21  1983  को

 जे०  आर०  इन्टरप्राइजेज  को  लिखा  गया  वे  फिर  कहते  हैं  कि  यह  1-6-83  से  3  वर्षो  क ेलिए

 लागू

 श्री  पी०  शिव  शंकर  :  मैंने  समझा  कि  आपने  5 वर्ष  कहा ।

 श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गौडा  :  अब  उन्होंने  पूरक  पत्र  में  595  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  की  बढ़ी

 हुई  दर  के  साथ  3  वर्ष  कहा  यदि  आप  उनको  दी  गई  दर  ओर  निम्नतम  टेंढर  के  बीच  के  अन्तर  का
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 [  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गौडा  ]

 हिसाब  लगायें  तो  उन्होंने  जो  निर्यात  किया  उसकी  मात्रा  के  लिए  यह  14  करोड़  रुपये
 )  जब  निविदायें  आमन्त्रित  की  गई  थीं  तब  उन्होंने  कभी  नहों  बताया  था  कि  ठेकेदार  को  क्रम

 चीनी  के  अंश  मात्रा  का  अधिक  लाभ  चीनी  की  मात्रा  का  लाभ  मिलेगा  ।  न्यूनतम  48%  चीनी
 की  मात्रा  वाले  सीरे  का  निर्यात  किया  जाता  इससे  अधिक  की  मात्रा  पर  अधिक  मूल्य  दिया  जाता

 निविदा  अधि  सूचना  के  अनुसार  इसका  भूगतान  एस  टी  सी  को  देना  होगा  ।  परन्तु  यहां  विदेशों  में
 एकत्रित  करने  के  लिए  ठेकेदार  को  अधिक  लाभ  दिया  जा  रहा  भाप  अपने  एस  टी  सी  से  पछताछ  करें
 कि  कितनी  चोनी  फैक्ट्रियों  ने  शिकायत  की  है  कि  ग्हु  चीनी  की  कम  मात्रा  वाला  सीरा  नहीं  उठा  रहा

 उन्होंने  हमेशा  केवल  50%  से  अधिक  को  मात्रा  वाली  चीनी  का  सीरा  उठाग्रा  विशेषज्ञों  जिन्होंने
 मेरे  साथ  चर्चा  की  के  अनूसार  केवल  चीनी  की  मात्रा  पर  प्रीमियम  जिसे  उन्होंने  देश  से  बाहर  डालरों
 में  प्राप्त  कम  से  कम  80  लाख  डालर

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  बेहिसाब

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  नि:सन्देह  बेहिसाब  इन  दरों  के कारण  एस  टी  सी  द्वारा  उन्हें
 सहायता  करने  के  बाद  से  उनका  एक  आदमी  स्विटजरलैंड  में  रह  रहा

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  यहां  अपना  समय  बरबाद  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  अनिवासी  भारतीय  द्वारा  निवेदक  के  रूप  में  शायद
 उसे  भारत  वापप्त  आना  पड़ा  हो  ।

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  अब  क्या  प्रक्रिया  )  कुछ  माननीय  सदस्यों
 को  जो  लेखा  विधि  प्रकिया  तथा  इन  चीजों  के  निर्यात  से  भली  भांति  परिचित  मुझे  सलाह  देनी
 चाहिए  ।  मुझ  बताया  गया  था  कि  जब  कोई  माध्यम  एजेंसी  एजेंट  को  नियुक्त  करेगी  तो  वह
 रिक  साख  पत्र  खोलेगा

 |
 अर्थात  वे  इसे  बेकਂ  लेखा  कहते  मुझे  ब्यौरों  का  पता  नहीं

 परन्तु इस  मामले  में  करार  में  यह  उल्लेख  मैं  उद्धृत  करता  हूं

 को  अभिहस्तांकन  एस०  टी०  सी०  के  पक्ष  में  विदेशी  खरीददारों  द्वारा
 स्थापित  साख  पन्न  निम्नलिखित  शर्तों  क ेआधार  पर  एस०  टी०  सी०  एजेन्टों  के  पक्ष  में
 स्तांकित  करेगा  ।

 यह  कुछ  शर्तों  के  अधीन  अब  क्या  होगा  ?  वह  वापिस  धनराशि  प्राप्त  करेगा  ।  और  वह
 अपना  हिस्सा  डालर  में  काटेगा  ।  शेष  एस  टी  सी  को  एस  टी  सी  एक  माध्यम  एजेन्सी  नहीं

 वह  स्वयं  माध्यम  एजेंट  ओर  निर्यातक  मैं  नहीं  जानता  कि  वित्त  मन्त्री  जी  ने  इसकी  अनुमति
 किस  प्रकार  से  दी  ।  कुछ  जो  वित्त  सम्बन्धी  अनुभव  रखते  इस  बात  से  आश्चर्य  चकित  हैं  कि
 वित्त  मन्त्री  ने  किस  प्रकार  इस  अनियमितता  को  होने  दिया  ।  सौभाग्य  से  का  पी  बनाने  बाली
 मशीनों  का  आविष्कार  हो  गया  वित्त  मन्त्री  का  कार्यालय  फोटोंस्टेट  कापी  बनाता  हैं  और  मोहर
 लगाता  है  प्रति  प्राप्त  की  :  वित्त  मन्‍्त्री  भारत  सरकार  ।”  हम  नहीं  जानते

 के  हमारे  मूल  पत्र  का
 कया  होगा  !  यह  मन्‍्त्रो  जी  के  बयान  मैं  भी  नहीं  गया
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसके  दाद  यवि  आप  कहते  हैं  तब  हम  कुछ  नहीं  कर
 सकते  ।

 श्री  एज०  एन०  नस्‍्जे  इस  कम्पनी  का  नवीनतम  प्रयास  क्‍या  है
 ?

 खाद्य  तेल  के  आयात

 पर  एकाधिकार  स्थापित  करना  किस  प्रकार  ?  नौवहन  मन्त्रालय  को  सहायता  से  नौवहन  मन्त्रालय
 को  भूमि  आवंटन  करना  आपके  एस०  टी०  सी०  को  भी  एक  निश्चित  व्यापार  देना  होगा  ।  परन्तु
 जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  यह  है  कि  एस  टी  सी  कुछ  ठेकेदारों  के  समर्थन  में  निश्चित  व्यापार  देगा  लेकिन

 नौवहन  मन्त्रालय  कहता  है  कि  इस  व्यक्ति  को  भूमि  दी  दूसरे  को  निश्चित  व्य.पार  मत

 वह  खाद्य  तेल  पर  भी  एकाधिकार  जमाना  चाहता

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  (गुं:र)  :  वह  कौन  सा  व्यक्ति  है  ?

 )
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  संगत  प्रश्न  वह  उसका  भेद  नहीं  खोल  सकते  वह

 मुस्तीबत  में  हो

 श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोडा  :  मैं  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करता  इन  अनियमितताओं
 की  जांच  करने  के  लिए  मैंने  प्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  को  पहले  ही  लिखा  है  और  यदि  सम्भव  हो
 तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  द्वारा  जांच  कराई  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  हन  मामलों  पर  विचार  करने  के

 लिए  अनुरोध  करता  हूं  )
 इस  महीने  की  24  तारीख  से  काफी  उत्पादक  अनिश्चित  काल  की  हड़ताल  पर

 ये  लोग  मेरे  घर  के  सामने  धरना  दिये  क्योंकि  कर्नाटक  में  काफी  उत्पादक  क्षेत्र  से  मैं  एक  संसद  सदस्य
 उनकी  कुछ  वास्तविक  मांगें  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  इस  पर  विचार  करें

 क्योंकि  काफी  उत्पादकों  के  लिए  ***

 )

 भ्री  सोमनाथ  :  आप  यहां  हर  समय  बैठकर  क्या  कर  रहे  हैं  जब  कुछ  लोग  80  लाख
 डालर  बना  रहे  हैं  ?

 )

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  यह  न्यूनतम  राहत  म॒ल्य  है---इसी  तरह  आपको  इसे  संशोधित
 करने  के  लिए  तुरन्त  निर्णय  लेना  मुझे  याद  है  कि  इस  बारे  में  आपके  पास  सिफारिश

 पड़ी  हुई
 और  काफी  की  प्रति  किलोग्राम  उत्पादन  लागत---क्योंकि  उस  दिन  हमारे  प्रश्न  का  जवाब  देते

 समय  आप  बता  रहे  थे  कि  उन्हें  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  १रन्तु  भारी  मात्रा
 में

 वह  मामला  नहीं
 कर्नाटक  में  औसतन  काफी  की  उपज  का  अर्थ  5  एकड़  में  2  टन  यदि  इसकी  कुशलता  से  व्यवस्था

 की  जाती  है  तो  इसको  प्रति  किलोग्राम  उत्पादन  लागत  101  रुपये  नहीं  तो  यह  12  रुपये  तक
 जाएगी  ।  कम  से  कम  न्यूनतम  राहत  मूल्य  10  रुपये  होना  चाहिए  और  इसे  तुरन्त  दिया  जाना

 चाहिए  अर्थात  एक  सप्ताह  के  अन्दर  जब  वे  काफी  इकट्टा  करेंगे  ओर  काफी  बोर्ड  के  एजेंटों  को  देंगे  ।

 1942  का  काफी  बोर्ड  अधिनियम  बहुत  पुराना  हो  गया  है  ।  यह  वर्तमान  समय के  लिए

 युक्त  नहीं  है  ।  सरकार  को  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  तुरन्त  प्रयास  करने
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 एच०  एन०  नन्‍जे

 30-32  सदस्यों  में  से  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  केवल  ।0  सरकार  द्वारा  उन  सभी  को
 मनोनीत  किया  जाता  है  ।  वे  उत्पादकों  के  उत्तरदायी  नहीं  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या
 कम  से  कम  15  तक  बढ़ाई  जानी  चाहिए  तथा  उनका  चनाव  उत्पादकों  में  से  होना  ताकि  वे

 उत्पादकों  के  जवाबदेह  हो  सके  ।  और  वहां  सेवानिवृत्त  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  को  अध्यक्ष  के  रूप

 में  नहीं  होता  कम  से  कम  काफी  उत्पादकों  में  स ेएक  ्यक्ति  को  काफी  बोडे  के  अध्यक्ष  के  रूप

 में  बनाया  जाना  यह  एक  सुझाव  है  जो  मैं  दे  रहा  हूं  ।

 यात  शल्क  के  बारे  मैं  कहना  चाहता  हू  100  काफी  उत्पादकों  में  से  10  बड़े
 दक  और  90  छोटे  उत्पादक  परन्तु  ये  10  लोग  यानि  10  प्रतिशत  उत्पादक  50  प्रतिशत  जोत  पर

 कब्जा  किए  हुए  हैं  और  अन्य  90  प्रतिशत  छोटे  उत्पादकों  के  पास  50  प्रतिशत  जोत  आपको
 निर्यात  शुल्क  हटा  देना  क्योंकि  यह  एक  सामग्री  आप  अमीर  उत्पादकों  से  दूस
 तरह  अर्थात  आय  कर  के  रूप  में  और  अन्य  चीजों  के  द्वारा  घन  एकत्र  कर  सकते  परन्तु  गरी५
 किसानों  को  लाभ  होगा  ।  ह

 इलायची  के  बारे  में  ***

 )
 समापति  महोदय  :  आप  कितना  समय  लेंगे  ?

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  इलायची  के  बारे  में  केवल  एक  बात  मेरे  मित्र  बता  रहे  थे
 कि  केरल  में  यह  कर  रुपग्रे  प्रति  किलोग्राम  है  परन्तु  कर्नाटक  में  यह  60  रुपये  प्रति  किलोग्राम
 इसलिए  भारतीय  इलायची  निगम  को  खरीद  करनी  उन्हें  निश्चित  मृल्य  देना  उन्हें

 '

 सीधा  निर्यात  करने  दो  चाहे  यह  इलायची  हो  या  तम्बाकू  ।
 6  )0  म०  प०

 तम्बाकू  के  मामले  में  भी  तम्बाकू  बोर्ड  को  विभिन्‍न  देशों  को  तम्बाकू  का  निर्यात  करना
 चाहिए  ।  वे  प्राइवेट  पार्टियों  के  पास  निर्यात  करने  के  लिए  क्यों  जाएं  ?

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपको  धन्यवाद  देता  क्योंकि  आपने  मुझे  बोलने  के  समय
 दिया  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  थम्पन  थामस  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :  मैं  अनुदानों  की  मांग  पर  बोलना  चाहता
 क्या  मैं  कल  अपना  भाषण  जारी  रख  सकता  हूं  ?

 समापति  महोदय  :  ठीक  आप  बोल  रहे  आप  कल  जारी  रख  सकते
 सभा  कल  बजे  म०  पू०  तक  पुनः  समवेत  के  लिए  स्थगित  होती

 भ०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  समा
 ।  के  प्यारह

 बजे  स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  विन्ध्यवासिती  पैकेजिंग न्यू
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